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 लोक  सभा  11  बजे  मध्याह्न  पूर्व  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासीन

 ]

 झध्यक्ष  महोदय  :  क्या  विचार  है  ।  छुट्टी  करने  का  विचार  है  क्या  ।

 ]

 प्रो०  मधु  वंडवते  :  मैं  स्थगन  प्रस्ताव  कैसे  प्रस्तुत  कर  सकता  हूं  ?  गणपूर्ति  नहीं  है  ।

 हि  प्रशनों  के सोखिक  उत्तर

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  दिल्‍ली  में

 झुग्गी  कोंपड़ियों  का  गिराया  जाना

 *101.  ओर  रामाशय  प्रसाद  क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  मुनीरका  तथा  दिल्ली  की  अन्य
 नियों  में  इस  वर्ष  समाज  के  कमजोर  वर्ग  की  झुग्गी  झोपड़ियों  को  गिराया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योस  क्‍या  है  और  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ]

 जझहूरी  विकास  सन्‍्त्रो  श्रब्दल  ओर  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण
 द्वारा  हाल  ही  में  मुती रका  तथा  कतिपय  क्षेत्रों  में  किए  गए  उन्मू लन  अभियानों  में  रद्दी  कागज
 रदूदी  प्लास्टिक  आदि  के  भण्डारण  तथा  विक्रय  जैसे  वाणिज्यिक  प्रयोजनों  के  लिए  समाज  के  कतिपय
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 कमजोर  वर्गों  सहित  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  की  भूमि  से  अतिक्रमणों  को  हटाया  गया  हटाई  गई

 अधिकांश  सं  रचनाएं  भूमि  हड़पने  वालों  द्वारा  किराएदारों  को  किर।ए  पर  दी  गई  बताई  गई

 सब  मिलाकर  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  1985  के  दौरान  दिल्‍ली  की  विभिन्‍न  कालोनिएों
 में  पक्की  तथा  अर्ध  पक्की  चहारदीवारियों  झुग्गियों  आदि  के  विभिन्‍न  प्रकार  के

 लगभग  2500  अनधिक्रत  निर्माण  गिराए

 ]

 श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  अध्यक्ष  मन्‍्त्री  जी  ने  जो  जवाब  दिया  उसमें  इन्होंने
 बताया  है  कि  1985  में  2500  अनधिकृत  निर्माण  गिराए  गए  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जब

 कानून  में  हटाने  का  अधिकार  है  तो  क्या  ऐसे  परिवारों  को  बसाने  का  भी  अधिकार  है  जिनके  पास  रहने
 की  कोई  जगह  नहीं  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि जिन  परिवारों  जिन  झुग्गी-झोंपड़ी  वालों  को

 वहां  से  हटाया  उनको  कहीं  बसाने  का  इन्होंने  कोई  प्रबन्ध  किया  है  अथवा  नहीं  ?

 श्री  झब्दुल  गफ्र  :  आपने  समझ  लिया  लगता  है  कि  जितने  लोग  हटे  हैं  वे  ऐसे  लोग  थे  जिनके

 पास  कोई  जमीन  नहीं  थी  या  रहने  का  कोई  ठिकाना  नहीं  था  लेकिन  मैंने  अपने  जवाब  सारी  स्थिति

 स्पष्ट  कर  दी  दिल्‍ली  में  और  दूसरी  जगहों  पर  ऐसे  लैंड-ग्रेबसं  हैं  जिनका  पेशा  ही  यह  है  कि  वे  लोगों
 से  पैसा  जमीनों  पर  कब्जा  करते  और  उस  पर  बसा  देते  आजकल  उनका  5-6  हजार  रुपये
 का  मां ट  रेट  जा  रहा  इनमें  ऐसे  लोग  भी  थे  जो  दूसरी  जगहों  पर  टेनैन्ट  दूसरी  जगह  रहते  हैं
 लेकिन  वहां  इन्होंने  दुकान  खोल  दी  इसलिए  वैसी  कोई  बात  नहीं  है  कि  जिनके  पास  रहने  की  जगह
 नहीं  जमीन  नहीं  उन्हीं  लोगों  को  हटाया  गया  उसमें  हर  किस्म  के  लोग  थे  |  दूसरी  चीज  यह
 है  कि  डी०  डी०  ९०  की  जो  लैंड  किसी  स्कूल  के  पार्क  के  लिए  या  किसी  हायर  सैकेण्डरी  सकल  के

 लिए  दी  गई  उसी  जगह  पर  जाकर  इन  लोगों  ने  झुग्गी  डाल  दी  किसी  न ेउसको  पक्का  बना  लिया

 कोई  सैमी-पक्का  ऐसी  स्थिति  में  यदि  हम  उनको  छोड़ते  और  जैसा  आप  ने  मुनी रका  के  बारे

 में  प्रश्न  किया  वहां  1983-84  3-84  में  एक  दफा  डिमौलोशन  का  कार्य  किया  जा  चुका  उसके  बाद

 लोगों  ने  फिर  वहां  निर्माण  कर  लिया  ।  दोबारा  उसको  गिराया  फिर  निर्माण  कर  यह  थर्ड

 टाइम  हुआ  इनमें  से  कुछ  लोग  ऐसे  हैं  जो  लोगों  को  बुला-बुलाकर  ले  आते  हैं  कि जब  डिमोलीशन

 झछोता  हो  तो  उसको  रोका  जाए  रैसिस्टैंस  की  अब  आप  ही  बताइये  कि  कैसे  काम  सुचारू  रूप  से

 जल  सकता  यदि  इनको  न  हटाया  हमने  बिफोर  डिमौलीशन  एक  सर्वे  भी  कराया  था  कि  जितने

 लोगों  की  आुग्यी  शॉपडियां  हट  रही  हैं  *  '*  यह  सब  कुछ  इसलिए  कह  देना  चाहते  हैं
 ताकि  कोई  सप्लीमेंटरी  ही  बाकी  न  रहे  ।  हमने  सर्वे  कराया  था  कि  जिनकी  झुग्गी-श्षोंपड़ियां  हट  रही
 बे  ततायें  कि  कोन  हैं  :  लेकिन  उनमें  से  कोई  हमारे  पास  नहीं  आया---नन  आफ  दैम

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  यह  कहना  चाहता  था  कि  आप  तो  जवाब  बन्द  करना  चाहते  हैं  लेकिन
 इधर  खरबूजे  को  देखकर  खरबूजा  रंग  बदलता  है  और  उतना  ही  लम्बा  सवाल  ये  करना  चाहते

 की  रामाअ्य  प्रसाद  सिह  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  जो  जवाब  उसको  आपने  सुना
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 और  मैंने  जो  प्रश्न  उसको  भी  आपने  सुना  ।  इन  दोनों  में  बहुत  अन्तर  मैंने  अधे-पक्‍्के  या  पक्के
 मकानों  के  बारे  में  कुछ  नहीं  जिसका  इन्होंने  यहां  जवाब  दिया  मैं  इस  बात  में  इच्छुक  नहीं  हूं
 कि  कितने  पक्के  मकानों  कितने  अधें-पक्के  मकानों  कितनी  चार-दिवारी  या  झुग्गी-झोंपड़ियों
 को  गिराया  मैं  तो  सिर्फ  यह  जानना  चाहता  हूं  कि जिनके  बदन  से  बदबू  आ  रही  जिनके  पास

 रहने  का  कोई  ठिकाना  नहीं  आप  सिर्फ  यही  बतायें  कि  ऐसे  क्ग्गी-झोंपड़ी  वालों  को  बसाने  के  लिए
 क्या  आपने  कोई  प्रबंध  किया  है  या  नहीं  ।  दूसरे  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  ऐसे  कौन  से  तत्व  जिन्होंने

 वहां  मकान  बनाने  के  लिए  इजाजत  अपना  मकान  बनाया  और  उसका  किराया  वसूल  करते

 आप  एक-दो  आदमी  का  नाम  ऐसे  कौन  लोग  थे  ओर  वे  किस से  प्रभावित  थे  जिन्होंने  इस  तरह
 पैसा  किराये  के  रूप  में  वसूल  मकान  बनाया  और  इस  सब  के  बावजूद  आपके  अधिकारी  देखते

 ही  रहे  उनके  सामने  मकान  बनता  किराया  वसूल  किया  जाता  इस  दोरान  उन्होंने  उसके

 विरुद्ध  क्‍या  कार्यवाही  की  ?

 श्री  श्रब्दुल  गफूर  :  यह  दिल्‍ली  में  पुरानी  बीमारी  एक  दफा  और  इसी  किस्म  की  चीजें  हुई
 उसके  बाद  हमने  एक  मीटिंग  की  जिसमें  उस  वक्‍त  की  गवरनंमेंट  ने  5-6  कालोनियों  जो  इरेंगुलर

 कालोनीज  रैगुल/ाइज  कर  दिया  इससे  लोगों  की  हिम्मत  और  बढ़  उन्होंने  सोचा  कि

 जहां  जिसकी  जमीन  पर  कब्जा  कर  वह  किसी  न  किसी  रोज  तो  रंगुलराइज  हो  ही
 जाएगी  ।  उसके  बाद  होम  मिनिस्टर  साहब  के  यहां  हमने  एक  कंबिनेट  मीटिंग  की  उसमें  यह  तय  पाया

 गया'**  )
 ***

 श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिंह  :  अध्यक्ष  आप  हम  लोगों  को  संरक्षण  दीजिए  ***

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब्दुल  गफूर  की  आप  उनको  यह  कहिए  कि  भाइन्दा  हम  किसी
 को  ऐसे  बनाने  ही  नहीं

 श्री  श्रब्दुल  गफूर  :  मैं  बही  बता  रहा  हूं  कि  जब  होम  मिनिस्टर  साहब  के  यहां  मोटिंग  हुई  तो
 उसमें  यह  तय  पाया  कि  ऐसा  होता  ही  क्‍यों  क्यों  झुग्गी-झोंपड़ी  वाले  जाकर  बैड  एन्क्रोच  कर  लेते

 हमने  उसको  रोकने  के  लिए  आफिसर  नियुक्त  कर  जहां  कहीं  इस  किस्म  का  निर्माण  हो  ।

 |

 आपकी  ड्यूटी  केवल  यह  देखना  है  कि  नये  अतिक्रमण  न  हों  ।

 लेकिन  लोग  बहुत  चालाक

 [  प्रनुबाद  ]

 प्रो०  एन०  जो०  मुझे  एंतराज  हम  यह  नहीं  जानना  चाहते  कि  मंत्रिमण्डल  की  उप

 समिति  में  क्या  होता
 ह
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 झी  सी०  जंगा  रेड्डी  :  मैं  मन्‍्त्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  जब  यह  बीमारी  दिल्ली  में
 सारे  भारतवर्ष  में  है  तो इस  एन्क्रोचमेंट  की  बीमारी  को  रोकने  के  लिए  वे  क्‍या  कार्यवाही  करने  जा
 रहे

 श्री  ब्रब्दुल  गफूर  :  सारे  हिन्दुस्तान  में  एन्क्रोचमैंट्स  को  सैंट्रल  गवर्नमेंट  यहां  से  बैठकर  नहीं  रोक
 सकती  स्टेट  गवनेमेंट्स  की  भी  जिम्मेदारी  है  कि  उसे  रोके  |  जहां  तक  दिल्ली  का  सवाल  उसके  बारे

 स्थिति  स्पष्ट  कर  दी

 ]

 शहरी  जनता  को  पेयजल  की  श्रापूर्ति

 +]  04.  श्री  मोला  नाथ  सेन  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  अब  तक  कितनी  प्रतिशत  शहरी  जनसंख्या  को  पेयजल  की  आपूर्ति  को  गई

 आन्श्र  राजस्थान  तथा  उत्तर

 प्रदेश  की  तुलना  में  पश्चिम  बंगाल  में  कितनी  प्रतिशत  जनसंख्या  को  पेयजल  की  आपूर्ति  की  जा  रहीं

 आऔः  .

 उपरोक्त  राज्यों  के  शहरी  क्षेत्रों  मे ंपेयजल  की  प्रत्ति  व्यक्ति  उपलब्धता  कितनी  है  ?

 झहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  सनन्‍्त्रो  दलबोर  :  हाल  ही  में  की  गई  एक
 दक्षक  मध्य  समीक्षा  के  लगभग  72.9  प्रतिशत  नगरीय  जनसंख्या  को  पेयजल  ध्षुविधाएं  मुहैया

 कर  दिए  जाने  का  अनुमान  है  ।
 ह

 ओर  सूचना  सभा-पटल  पर  रखे  बरित्ररण  में  दी  गई

 विवरण

 संदर्भित  राज्यों  में  31  185  को  नगरीय  जनसंख्या  का  समावेशन  नीचे  दिया

 गया  है  :--

 राज्य  नगरीय  जनसंख्या  की  प्रतिशतता

 1  ः

 पश्चिम बंगाल पु या 63.7 महाराष्ट्र गुजरात 83.2
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 1  2

 तमिलनाडु  83.8  >

 केरल  rid  ८्यड्कैं

 आन्ध्र  प्रदेश  59.7.

 बिहार  #  59.5

 राजस्थान  बि  g  56.0

 उत्तर  प्रदेश  री  70.1

 जलपूर्ति  की  प्रतिव्यक्ति  उपलब्धता  नगर  से  नगर  तथा  राज्य  से  राज्य  में  भिन्‍न  सिम्ने
 है  तथा  नगरीय  क्षेत्र  की  जनसंख्या  तथा  जल  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करती  सल़्दर्भित
 राज्यों  के सभी  नगरीय  क्षेत्रों  में  पेप-जल  की  भ्रतिव्यक्ति  उपलब्धता  तुरन्त  उपलब्धू  नहीं  तथापि
 सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  द्वारा  यथा  सूचित  इन  राज्यों  की  राजधानियों  में  सेवा  स्तर  नीचे  दिया  गया

 हू  पु  पु हड्

 कलकत्ता  235  लीटर  प्रति  व्यक्ति  प्रतिदिन

 बम्बई  130 ,  Pore  मर

 गांधी  नगर  600  ,  »  #  ”

 मद्रास  ्‌  जग  भें  »  #.  ४

 जिवेन्द्रम
 ह

 50  ,  ,,  न  छः

 हैदराबाद
 ॥

 हे
 90  on  »  ४

 दा  ५  अर फ

 पटना  ara $६:
 हु

 हा
 हा  पता  हो

 हे

 जयबुर  हु
 धर

 6  »

 लक़लऊ  266  ,,  ,  »  .  »

 थी  भोला  $६:  अध्यक्ष  विवरण  से  पता  चलता  है  कि  नगरीय  जलसंख्या  का

 प्रतिशत  जिसे  जल  आपूर्तिंद्क्केति  है  वह  महाराष्ट्र  में  63.7%,  गुजरात  में  माननीय  तमिलनाडु  में
 हमें यह  बतायेंगे  उत्तर  प्रदेश  में  तथा  पश्चिम  बंगाल  में  63.7%  क्‍या  माननीय  मन्त्री  महोदय  .

 हमें यह बतायेंगे कि तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेक्ष«दज्यों की तरह पश्चिम बंगाल में अधिक जनसंख्या को जल आकृति क्‍यों नहीं की'जा सकी है ? मैं जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के बीच जससंख्या को जल जपूर्ति कराने के मामले में-भेदभाव बरतने का क्या कारण क्या यह अकुशलता अथवा कुप्रबन्ध के कारण है अथवा धन की कमी के कारण है ? हाहुरी विकास मन्‍्त्रो श्रब्दुल : यह बताया गया है कि पश्चिम बंगाल में 63.7% प्‌ मन : $
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 नगरीय  जनसंख्या  को  जल  आपूर्ति  की  जा  रही  एक  राज्य  में  87%,  तक  जल  आपूर्ति  की  जा  रही
 है  तथा  कुछ  राज्यों  में  83  प्रतिशत  तक  जल  आपूर्ति  की  जा  रही  पश्चिम  बंगाल  63.7%,
 संख्या  को  जल  आपूर्ति  कर  रहा  यह  पश्चिम  बंगाल  की  सरकार  को  देखना  है  कि  उसे  कितने  लोगों
 को  जल  आपूर्ति  करनी  मैं  इस  प्रश्न  का  उत्तर  कैसे  ढे  सकता  केन्द्रीय  सरकार  ने  छठी  पंचवर्षीय
 योजना  में  रखी  गई  योजना  राशि  के  अनुसार  राशियों  का  आवंटन  कर  दिया  राज्य  सरकार  की

 सुस्ती  की  वजह  से  ऐसा  हुआ  है  कि  उनके  राज्य  में  अन्य  राज्यों  की  अपेक्षा  कम  जनसंख्या  को  जल

 आपूत्ति  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 श्री  मोला  नाथ  सेन  :  विवरण  में  के  अन्तगंत  यह  दर्शाया  गया  है  कि कलकत्ता  2१5  लं,टर

 प्रति  व्यक्ति  प्रतिदिन  जल  आपूर्ति  कर  रहां  है  तथा  गांधी  नगर  प्रतिदिन  600  लीटर  प्रति  व्यक्ति  जल

 आपूर्ति  कर  रहा  मुझे  निश्चित  तौर  पर  पता  है  कि  कलकत्ता  में  कई  दार  कुप्रबन्ध  तथा  रखरखाव  की

 कमी  के  कारण  जल  आपूर्ति  नहीं  होती  मैं  सरकार  से  एक  स्पष्टीकरण  चाहता  सामान्य  तौर  पर

 कलकत्ता  में  लोधों  को जल  की  उपलब्धता  235  लीटर  प्रति  व्यक्ति  प्रति  दिन  होती  क्‍या  इसमें  वे

 दिन  भी  सम्मिलित  हैं  जब  कलकत्ता  में  जल  आपूर्ति  बिल्कुत्  नहीं  होती  है  ?  उस  स्थिति  235  लीटर

 प्रति  व्यक्ति  प्रतिदिन  का  हिसाब  कंसे  निकाला  गया  है  ?

 श्री  भ्रब्दुल  गफ्र  :  जहां  तक  कलकत्ता  के  पेयजल  के  प्रश्न  का  सम्बन्ध  दिल्ली
 में  हमें  सदा  जल  नहीं  मिलता--हम  सदा  ही  24  घंटे  लोगों  को जल  उपलब्ध  करा  रहे  परन्तु  जो

 सूचना  हमें  प्राप्त  हुई  हैं  उसके  अनुसार  कलकत्ता  में  235  लीटर  प्रति  व्यक्ति  प्रतिदिन  तक  जन  आपूर्ति
 की  जा  रही

 श्रो  मोला  नाथ  सेन  :  कलकत्ता  निगम  24  घन्टे  जल  आपूर्ति  नहीं  करता  यह  दिन  में  एक
 निश्चित  समय  के  लिए  जल  आपूर्ति  करता

 श्रीमती  गीता  मुश्र्जो  :  बिहार  नगरीय  जल  आपूत्ति  53  प्रतिशत  जो  कलकत्ता

 की  जल  आपूर्ति  से बहुत  कम  माननीय  मन्त्री  महोदय  बिहार  से  क्या  माननीय  मंत्री  महोदय
 बतायेंगे  कि इसका  कारण  अकुशलता  है  अथवा  केन्द्र  इस  प्रयोजन  के  लिए  पर्याप्त  धन  नहीं  दे  रहा

 श्री  भ्रब्दुल  गफूर  :  क्या  आप  समझते  हैं  कि  पूरे  बिहार  की  59.5%  नगरीय  जनसंख्या  को  जल

 आपूर्ति  हो  रही  ह ैऔर  पश्चिम  बंगाल  63.7%,  जनसंख्या  को  जल  आपूर्ति  रहा  है  ?  प्रश्न  यह  नहीं
 प्रश्न  यह  है  कि  राजधानी  में  छोटे  से  नगर  के  आंकड़े  एकत्रित  नहीं  कर  सके  हैं  ।

 श्रोमतो  गोता  मुखर्जी  :  यह  आपके  उत्तर  में  दिया  हुआ  है  ।

 श्री  भ्रब्युल  गफूर  :  कई  राज्य  हैं  जहां  जल  काफी  मात्रा  में  उपलब्ध  है  और  राजस्थान  जैसे  कई
 राज्य  है  जहां  पर  जल  की  उपलब्धता  बहुत  ही  कम  है  ।

 भोमतो  गीता  मुखजों  :  मेरा  प्रश्न  था  :  पटना  में  53  प्रतिशत  का  आंकड़ा  द्वोने  के  क्यां  कारण
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 श्री  भ्रब्युल  गफ्र  :  मैंने  पहले  ही  आंकड़े  उद्धत  किए  पश्चिम  बंगाल  में  63.7  प्रतिशत

 महाराष्ट्र  में  87.  प्रतिशत  इत्यादि  ।  यह  बिहार  से  अधिक  मैंने  यह  पहले  ही  कहा  है  ।

 कुमारी  मसता  बनर्जी  :  क्या  यह  सत्य  है  कि  वामपंथी  सरकार  के  अक्षमता  तथा

 अक्ुशलता  के  कारण  पश्चिम  बंगाल  के  लोगों  को  पेयजल  के  लिए  बहुत  ही  कठिनाई  का  सामना  करना

 पड़  रहा  है  ?  वहां  की  सरकार  ने  बहुत  सारे  ग्रामीण  क्षेत्र  को  कलकत्ता  नगर  निगम  में  शामिल  कर
 लिया  परन्तु  लोगों  को  पर्याप्त  मात्रा  में  पेयजल  के  अभाव  में  बहुत  ही  कष्ट  उठाने  पड़  रहे  क्‍या
 माननीय  मन्त्री  महोदय  मामले  की  जांच  करेंगे  और  पश्चिम  बंगाल  के  लोगों  को  पर्याप्त  मात्रा  में  जल

 उपलब्ध  कराने  के  लिए  नई  परियोजनाओं  को  बनायेंगे  ?

 श्री  श्रब्दुल  गफ्र  :  मैंने  कुछ  सप्ताह  पूर्व  कलकत्ता  का  दोरा  किया  था  और  मुझे  समय  मिला  तो

 मेरा  फिर  से  दौरा  करने  का  इरादा  और  जहां  तक  जल  आपूर्ति  का  सम्बन्ध  है  मैं  वास्तविक  कठिनाई
 ग  पता  लगाऊगा  ।

 ]

 झायातित  चीनी  का  मुल्य  शौर  उसका  वितरण

 *105.  श्री  सी०  जंगा  रेडडो  )
 ५  :  क्‍या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा

 डा०  ए०  के०  पटेल  |
 करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  तथा  गुजरात  में  उचित  मूल्य  की  दुकानों  के  माध्यम  से  बेची  जा  रही
 आयातित  चीनी  का  विक्रय  मूल्य  क्या  है

 उन  देशों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिनसे  हाल  ही  के  महीनों  में  भारत  ने  चीनी  खरीदी  है  और

 उन  देशों  में  चीनी  का  वसूली  मूल्य  माल  भाड़ा  कितना  लगा  है  तथा  भारत  के  बन्दरगाहों  में

 पहुंचने  पर  उसका  मूल्य  क्या  और

 आयातित  चीनी  का  कितना  प्रतिशत  भाग  जनता  के  उपभोग  के  लिए  दिया  गया  तथा
 कितना  प्रतिशत  भाग  चीनी  पर  आधारित  उद्योगों  को दिया  गया  और  उनको  यह  किस  मूल्य  पर  बेची
 गई  ?

 |

 खाद्य  भौर  नागरिक  पूर्ति  सन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  के०  पो०  सिह  :
 लिखित  राज्य  सरकारों  द्वारा  खुली  बिक्री  की  आयातित  चीनी  बिक्री  का  मूल्य  इस  प्रकार  निर्धारित
 किया  गया  है  :--
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 तमिलनाडु
 न  5.50  रुपये  प्रति  किलोग्राम

 --.  5.60  रुपये  प्रति  किलोग्राम

 कु  गुजरात  --.  5.65  से  5.80  रुपये  प्रति  किलोग्राम--दूरी  के

 न  अनुसार  दर  भिन्‍न-भिन्‍न

 तथा  महाराष्ट्र  न  5.80  रुपये  प्रति  किलोग्राम

 भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम  उन  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापारियों  जो  उनके  पास  पंजीकृत
 टेण्डर  आमंत्रित  करने  के  बाद  चीनी  की  खरीदारी  कर  रहा  है  विक्रेता  दक्षिणी  इजराइल

 और  भारत  में  उत्पादित  चीनी  को  छोड़कर  किसी  भी  देश  में  उत्पादित  चीनी  को  भेज  सकता
 वित्तीय  वर्ष  1985-86  5-86  के  दौरान  अब  तक

 यूरोपीय  आथिक  समुदाय  के  संयुक्त  राज्य  आदि

 सहित  विभिन्‍न  देशों  में  उत्पादित  चीनी  भेजी  गई  ये  खरीदारियां  लागत  और  भाड़ा  के  आधार  पर
 की  गई  जिन  मूल्यों  पर  चीनी  खरीदी  गई  वे  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  के  रुख  पर  निर्भर  करते  हुए
 भिन्‍न-भिन्‍न  होते  हैं  और  भारतीय  पत्नों  के  लिए  बाजार  का  मौजूदा  लागत  और  भाड़ा  मूल्य  लगभग

 210/-  अमरीकी  डालर  प्रति  मीटरी  टन  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  चालू  वर्ष  क ेदौरान  अब  तक
 की  गई  खरीदारियों  की  औसतन  लागत  तथा  भाड़ा  लागत  लगभग  180/-  अमरीकी  डालर  प्रति
 मीटरी  टन  अबवा  लगभग  2250/-  रुपये  प्रति  मीटरी  टन  बैठती  इस  मूल्य  में  भाड़ा  शामिल  है  किन्तु
 बीमा  शामिल  नहीं

 आयातित  चीनी  की  सम्पूर्ण  जो  देश  में  35.10.1985  तक  पहुंच  गई

 (1)  राज्य  सरकारों  द्वारा  नियंत्रित  माध्यमों  के  जरिये  निर्धारित  मूल्य  पर  वितरित  करने  के  लिए

 खुली  बिक्री  की  चीनी  के  रूप  में  तथा  भारतीय  खाद्य  निमम  द्वारा  टेण्डर  के  आधार  पर  बिक्री  के

 ओर  (2)  उचित  दर  की  दुकानों  के  जरिये  वितरण  करमे  के  लिए  लेवी  चीनी  के  रूप  मिमृंक्त  की

 गई  चीनी  पर  आधारित  उद्योगों/बल्क  उपभोक्ताओं  को  अनुमति  दी  मई  है  कि  वे  अपनी
 .  श्यकताओं  को  या  तो  राज्य  सरकारों  से  उनको  आवंटित  किए  गए  कोटे  में  से  5.80  रुपये  प्रति

 अफक्ललोग्राम  की  दर  पर  पूरा  कर  सकते  हैं  अथवा  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  की  जा  रही  आयातित
 चीनी  की  नीलामी  के  जरिये  एक  समय  पर  25  मीटरी  टन  तक  चीनी  की  खरीदारी  करके  पूरा  कर

 सकते

 प्रो  मधु  दंडवते  :  इसकी  संख्या  20  लाइनों  से  अधिक  इन्हें  एक  विवरण  के  रूप  में  दिया

 जाना  चाहिए  .

 धध्यक्ष  महोदय  :  इसे  सझ्ा-पटल  पर  रखा  जाना  चाहिए ही
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 श्री  सी०  जंगा  रेडडो  :  अध्यक्ष  चीनी  इंटरनेशनल  माकिट  में  75  नये  पैसे  प्रति
 ग्राम  के हिसाब  से  मिल  रही  जबकि  मारिशस  87  नये  पैसे  प्रति  किलोग्राम  के  हिसाब  से  चीनी  देने  के
 लिये  त॑यार  ऐसा  होने  पर  चीनी  उनसे  न  लेने  का  क्या  कारण  है  ?

 [  प्रनुवाद  ]

 श्री  के०  पो०  सिह  देव  :  आयातित  चीनी  एस०  टी०  सी०  के  माध्यम  से  खरीदी  जाती

 इसे  खाद्य  विभाग  अथवा  एफ०  सी०  आई०  द्वारा  सीधे  ही  नहीं  खरीदा  जाता  एस०  टी०  सी ०
 के  माध्यम  से  खरीदने  के  बाद  यह  एफ०सी०आई०  तक  पहुंचती  है  और  उसके  पश्चात्‌  एफ०  सी०आई०

 इसे  राज्यों  को  वितरित  करता  मांननीय  सदस्य  द्वारा  उद्धृत  मूल्यों  के  बारे  में  मुझे  पता  लगाना
 पड़ेगा  ।

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  इंटरनेशनल  माकिट  में  75  पैसा  प्रति  के०जी०  के  भाव  ची  नी  मिल  रही
 है  ओर  मारीशस  87  पैसे  प्रति  के०जी  ०के  भाव  पर  बम्बई  में  देने  को  तेयार  तो  उनसे  क्यों  नहीं  लिया

 गया  ?  मेरा  सवाल  यह  जिसका  उत्तर  मुझे  नहीं  मार्केट  प्राइस  इंटरनेशनल  मार्केट  में  75

 पैसे  प्रति  के०  जी०  है  ओर  मारीशस  ने  बम्बई  में  87  पैसे  प्रति  के०  जी०  में  देने  को आफर  किया

 उनसे  क्‍यों  नहीं  लिया  गया  ?

 ]

 भरी  के०पी०  सिह  देव  :  मैंने  वो  आंकड़े  दिये  हैं  जिन  पर  हमते  खरीदी  विभिन्‍न  देशों  से  इसे
 एस०  टी०  सी०  के  माध्यम  से  खरोदा  जाता  मुझे  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उद्धृत  आंकड़ों  के  संबंध
 में  जानकारी  नहीं  मुझे  नहीं  मालूम  कि  यह  75  पैसे  है  अथवा  87  पैसे  मैंने  इस  समय  के

 अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  दिए  हैं  तथा  जिन  मूल्यों  पर  एस०  टी०  सी०  ने  खरीदारी  की  वे  दिये  हैं  ।

 ]

 श्री  सो०  अंगा  रेड्डी  :  प्रिवेलिंग  मार्कट  रेट  मैं  नहीं  पूछ  रहा  मैं  तो उस  समय  के  रेट  की
 बात  कर  रहा

 समझौते  के  समय  जो  भी  अंतर्राष्ट्रीय  दर  हो  ।

 भरी  के०  पो०  सिंह  देव  :  मैंते  आपको  दिये  हैँ  ।  यह  180  अमरौकी  डालर  प्रति  मीटरी  टन

 प्रध्यक्ष  सहोदय  :  ये  बह  मूल्य  बता  रहे  हैं  जिस  पर  इन्होंने  चीनी  खरीदी
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 श्रो०  सी०  जंगा  रेड्डी  :  ये  वर्तमान  मूल्य  बता  रहे  हैं  ।

 मेरा  दूसरा  सवाल  है***

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  के  आलरेडी  दो  हो  आप  धीन  तो  नहीं  पूछ  सकते  ।

 भी  सी०  जंगा  रेड्डी  :  मैंने  एक  ही  पूछा

 एक  माननीय  सदस्य  :  एक  ही  प्रश्न  बार  बार  पूछा  है  समझ  में  आने  तक  ।

 थ्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  मंत्री  महोदय  ने  प्रश्न  के  भाग  में  उत्तर  दिया  है  कि  यहां  पर  इंडिया
 में  आने  पर  2250  रुपया  प्रति  टन  इस  का  भाव  पड़ता  इसका  मतलब  है  2  रुपये  25  पैसे  प्रति
 फिर  भी  तामिलनाइडु  में  गुजरात  में  या और  दूसरी  जगहों  पर  5.60,  5.65,  5.85,  5.80,  इस  भाव
 परदे  रहे  तो  बीच  में  इतना  मुनाफा  उनको  क्यों  खाने  दिया  जा  रहा  है  ?  इसका  क्‍या  कारण  है  ?

 ]

 श्री  कें०  पो०  सिह  देव  :  हमने  राज्य  सरकारों  को  परामर्श  दिया  है  कि  वे  इसे  6  रुपये
 प्रति  किलोग्राम  से  कम  मूल्य  पर  बेंचे  और  बाद  में  जब  यह  मूल्य  कम  किया  गया  तो  हमने  उन्हें  परामर्श

 दिया  कि  वे  इसे  5  रुपये  80  पैप्ते  प्रति  किलोग्राम  से कम  पर  बेचें  और  राज्य  सरकारों  ने  चल  रही
 परिस्थितियों  के  अनुसार  मूल्य  निर्धारित  किए  इसमें  किसी  के  द्वारा  कोई  मुनाफे  खाने  का  प्रश्न

 नहीं  है  ।

 प्रो  मघु०  दंडबते  :  आयातित  चीनी  का  पूरा  प्रश्न  स्वदेशी  चीनी  के  गिरते  उत्पादन
 के  प्रश्न  से  जुड़ा  हुआ  है  ।  अतः  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सत्य  नहीं  है
 कि  कुछ  राज्यों  उदाहरण  के  लिए  जैसे  महाराष्ट्र  बहुत  सारा  गन्ना  जिसकी  चीनी  मिलों  को
 कता  होती  है  सहकारी  चीनी  मिलों  द्वारा  हथिया  लिया  जाता  है  और  बहुत  सी  निजी  चीनी  मिलों  के

 लिए  गन्ने  की  आपूर्ति  अपयोप्त  हो  जातो  है  जिसके  फलस्वरूप  चीनी  का  उत्पादन  बहुत  गिर  गया

 यह  सत्य  है  और  मैं  इसे  केवल  हां  अथवा  न  कहने  के  लिए  पूछ  रहा  हूं  ।  इस  संदर्भ  में  क्या  सरकार  को

 बहुत  से  व्यापारियों  से  काफी  संख्या  में  प्रस्ताव  नहीं  मिले  हैं  कि  सरकार  साधारण  चीनी  आयात  करने

 की  बजाय  अपरि«कृत  चीनी  का  आयात  करने  की  कोशिश  करे  जिसे  वास्तव  में  इन  मिलों  में  परिष्कृत
 किया  जा  सकता  है  जिससे  इन  मिलों  की  रोजगार  क्षमता  में  कमी  न  आये  और  साथ  ही  परिष्कृत  चीनी

 भी  सस्ते  मूल्य  पर  उपलब्ध  हो  ?  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  मंत्री  महोदय  सभा  को  आश्वासन  देंगे
 कि  वह  इस  प्रस्ताव  की  जांच  करके  इसे  क्रियान्वित  कायंक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  भी  उत्तर  दे
 सकते  मुझे  इस  पर  एतराज  नहीं

 ओओ  के०  पी०  सिंह  देव  :  मुझे  केवल  प्रो०  मधु  दंडवते  से  एक  पत्र  प्राप्त  हुआ  है  जिसका  उत्तर  मैंने

 दो  या  तीन  दिन  पूर्व  दे  दिया  जो  निजी  क्षेत्र  की  चीनी  मिलों  के  बारे  में  उन्होंने  लिखा  था***

 ३0



 4  1907  मौखिक  उत्तर

 प्रो०  सघु  दंडवते  :  वह  एक  निजी  पत्राचार  था  मैं  सावंजनिक  आश्वासन  चाहता  हूं  ।

 श्री०  के०  पी०  सिंह  देव  :  हम  आपसे  वायदा  कर  चुके  हैं  कि  इस  पर  राज्य  सरकार  से

 चीत  की  जाएगी  क्‍योंकि  गन्ने  का  आबंटन  केन्द्र  सरकार  पर  निर्भर  नहीं  करता  केन्द्र  सरकार  तो  केवल
 संविधिक  न्यूनतम  मूल्य  निर्धारित  करती  गन्‍्ता  चीनी  मिलों  में  न  जाकर  अन्य  जगहों  पर  जा  रहा

 जैसा  कि  आपने  लिखा  है  कि  निजी  क्षेत्र  की  मिलों  को  गन्ना  नहीं  मिल  हम  इस  मामले  में

 राज्य  सरकारों  से  बातचीत  कर  रहे  हैं  ताकि  इस  संबंध  में  कोई  कठिनाई  न  हो  ।

 प्रो०  सधु  दंडवते  :  इस  पर  विचार  हो  रहा  है  या  संक्रिय  रूप  से  विचार  हो  रहा  है  ?

 श्री  के०  पो०  सिह  देव  :  इस  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार  हो  रहा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अति  सक्रिय  विचार  हो  रहा  है  ।

 श्री  सो०  साधव  रेड्डी  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  राज्य  व्यापार  निगम  या  भारतीय  खाद्य
 निगम  राज्य  सरकारों  को  किस  कीमत  पर  आयातित  चीनी  दे  रहे  अगर  5.50  रुपए  में  दे  रहे
 जैसा  कि  उत्तर  में  बधाया  गया  तो  केन्द्र  सरकार  या  इप्तकी  एजेंसियां  आयात्तित  चीनी  से  कितना
 लाभ  कमा  रहो

 मैं  यह  भी  जामना  चाहता  हूं  कि  क्या  उक्त  निभमों  द्वारा  चीनी  ज॑सी  वस्तु  की  कीमतों  में
 फेर  करना  वांछनीय

 श्री  के०  पी०  सिंह  देव  :  इसमें  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  लाभ  कमाने  क्षा  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
 जैंसा  कि  मैंने  बताया  भारत  संरकार  ने  शुरू  में  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  थी  कि  प्रति  किलो
 चीनी  की  कीमत  6.00  रुपए  से  कम  रखी  जाए  क्योंकि  उस  समय  मौजूदा  कीमत  5.40  रुपए  थी  और
 उसके  बाद  कीमतें  कम  हो  जाने  के  कारण  चीनी  5.20  प्रति  किलो  की  दर  से  आंबटित  की  गई

 उस  समय  हमने  सुझाव  दिया  था  कि  कीमत  5.80  रुपए  से  कम  होनी  चाहिए  ।  राज्य
 सरकारें  जो  भी  कीमत  निर्धारित  करना  चाहें  कर  सकती  इसलिए  मैंने  इन  तीन  राज्यों  के  आंकड़े
 दिए  हैं  :--  ह

 तमिलनाडु  5.50  रुपए  से  5.60  रुपए

 गुजरात  5.65  रुपए  से  5.80  रुपए

 महाराष्ट्र  5.80  रुपए

 इस  समय  इसकी  कीमत  5.20  रुपए
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 उर्वरक  उपनोक्‍ता  सल्‍्य  समिति

 *107.  श्री  मोहन  भाई  "
 ९  ः  क्या  कृथि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  हमर  सिंह  राठवा

 क्या  वर्ष  1985  में  एक  उच्च  शक्तित  प्राप्त  उर्वरक  उपभोक्ता  मूल्य  समिति  का  गठन
 किया  गया  था  और  यदि  तो  इसके  चेयरमेत  का  क्‍या  नाम  है

 (@)  समिति  के  मुख्य  कार्य  कया

 क्‍या  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  और  यदि  तो  समिति  ने  क्या
 सिफारिशें  की  हैं  और  उनके  कार्यान्वयन  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  और

 कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  में  य ेसिफारिशें  किस  हृद  तक  सहायक  होंगी  ?

 कृषि  शोर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  संत्री  :  जी
 1984  में  ढा०  ए०  एस०  कहलों  की  अध्यक्षता  में  एक  उच्चाधिकार-प्रा्त  उ्बंरक  उप्रभोक्‍्ता  मूल्य
 समिति  गठित  की  गई  विदेश  में  उनकी  नियुक्ति  हो  जाने  पर  उनके  द्वारा  समिति  के  अध्यक्ष
 पद  से  इस्तीफा  दे  देने  के फलस्वरूप  इस  समिति  का  23.7.85  को  पुनर्गंठत  किया  गया  और  डा०  जी०
 वी०  के०  राव  को  इसको  अध्यक्ष  नियुक्त  किया  गया  ।

 डा०  ए०  एस०  कहलौं  की  अध्यक्षता  वाली  और  डा०  जी०  वी०  के०  राव  की  अध्यक्षता
 दोनों  समितियों  के  विचारायं-विषयों  को  विवरण  के  रूप  में  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 जी  नहीं  ।  समिति  ने  अभी  तक  अपनी  रिपोर्ट  पेश  नहीं  की  है  ।

 उपर्युक्त  भछा  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।

 विवरण

 डा०  ए०  एस०  कहलों  को  झ्रधष्यक्षता  वालो  समिति  के  विचारा्थ  बिषय

 1.  उकरकों  का  इस्तेप्राल  करने  से  फसल  उत्पादन  को  प्रभावित  करने  वाले  सामाजाथिक

 और  क्ृषि  वैज्ञानिक  घटकों  का  पता  लगाना  और  उर्वरक  मूल्य  नीति  का  निर्धारण  करने
 वाले  विभिन्‍न  मानदण्डों  का  सुझाव  इन  मानदणष्डों  में  य ेशामिल  होंगे--सिंचित
 और  दोनों  फसलों  के  लिए  लागत-लाभ  क्षेत्र  विशेष  में  खपत  का
 स्तर  और  सिंचाई  की  मात्रा  ।

 2.  उ्वरकों  का  अधिक  उपयोग  करके  कृषि  उत्पादन  के  लक्षित  स्तरों  को  प्राप्त  करने  के

 उद्देश्य  से  न्यूनतम  लागत-लाभ  अनुपात  का  सुझाव  जिससे  किसान  उवेरकों  का

 इस्तेमाल  बढ़ाने  के  लिए  प्रेरित  हों  ।
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 ह  म्रिश्रित  उबेरकों  में  एन  और  ओ  के  प्रोषण  मूल्यों  के  निर्धारण  की

 प्रणाली  का  सुझाव  देना  ।

 ऐसे  नीतिगत  उपायों  का  खुझाव  जिनसे  उबंरकों  का  प्रयोग  अधिक  दक्षता  से

 किया  जा  सके  और  इस  तरह  लागतव-लाभ  अनुपात  में  सुधार  हो  सके  ।

 ऐसे  उत्पादन  प्रतिमान  का  सुझाव  जिसमें  और  भण्डारण-शुल्क
 की  कम  लागत  आए  और  मृदा  और  फसल  की  आवश्यकताओं  के  आधार  पर  पोषकों

 का  उचित  इस्तेमाल  हो  सके  !

 डा०  जी०  वी०  के०  राव  की  श्रध्यक्षता  वालो  समिति  के  विचारार्थ  विषय

 ]

 उबं  रकों  का  इस्तेमाल  करने  से  फसल  उत्पादन  को  प्रभावित  करने  वाले  सामाजाथिक
 कृषि  वैज्ञानिक  घटकों  का  पता  लगाना  और  उवंरक  मूल्य  नीति  का  निर्धारण  करने
 वाले  विभिन्‍न  मानदण्डों  का  सुझाव  देना  ।  इन  मानदण्डों  में  ये  शामिल  सिंचित
 और  दोनों  फसलों  के  लिए  लागत-लाभ  क्षेत्र  विशेष  में  खपत  का
 स्‍तर  और  सिंचाई  की  मात्रा  ।

 उवरकों  का  अधिक  उपयोग  करके  कृषि  उत्पादन  के  लक्षित  स्तरों  को  प्राप्त  करने  बे

 उद्देश्य  से  न्यूनतम  लागत-लाभ  अनुपात  का  सुझाव  जिससे  किसान  उर्वरकों  का
 इस्तेमाल  बढ़ाने  के  लिए  प्रेरित  हों  ।

 मिश्रित  उवरकों  में  और  ओ  के  पोषण-मूल्यों  के  निर्धारण  की
 प्रणाली  का  सुझाव  देना  ।

 ऐश्वे  नीतिगत  उपायों  का  सुझाव  जिनसे  उवंरकों  का  प्रयोग  अधिक  दक्षता  से  किया
 जा  सके  और  इस  तरह  लागत-लाभ  अनुपात  में  सुधार  हो  सके  ।

 मृदा  और  फसल  की  आवश्यकताओं  के  आधार  पर  पोषकों  के  उचित  प्रयोग  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  एक  उपयुक्त  उत्पादन  प्रतिमान  विकसित  करने  के  लिए  सिफारिशें

 करना  ।

 श्री  सोहन  माई  पटेल  :  अध्यक्ष  माननीय  मन्त्री  जी  ने  अपने  उत्तर  में  बताया  है  कि  कमेटी

 की  रिपोर्ट  अभी  तक  नहीं  आई  है  लेकिन  उसकी  टर्म्स  आफ  रेफ़  नस  को  देखते  हुए  इस  कमेटी  का  बड़ा

 महत्व  किसानों  की  दृष्टि  से तथा  देश  की  दृष्टि  से  क्योंकि  अपने  देश  में  भूमि  की  किसमें  अटःग-अलग
 हैं  और  कोन  सी  भूमि  में  कौन  सा  उर्वरक  डालने  से  कौन  सी  फल  अच्छी  होगी  या  कम  उवेरक

 माल  करने  से  फसल  अच्छी  इसको  देखते  हुए  भूमि  के  मुताबिक  उवंरक  तैयार  नहीं  की  जाती
 मैं  आपके  द्वारा  माननीय  मन्त्री  जी  से जानना  चाहूंगा  कि  आजकल  देश  में  जो  उवरक  का  उत्पादन
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 होता  है  वह  क्या  एक्सपट्स  की  रेक्मेंडेशन  के  अनुसार  होता  है  ?  यदि  एक्सपट्स  की  रेक्मेंडेशन  के

 मुताबिक  होता  है  तो  वह  रेक्मेंडेशन्स  कब  ती  गई  किसने  की  थीं  ?  यदि  उसके  अनुसार  उत्पादन

 नहीं  होता  है  तो आज  तक  हमारा  ध्यान  मन रेक्मेंडे  शन्स  की  ओर  क्यों  नहीं  गया  है  ?

 [  प्रनुवाद  ]

 छः

 श्री  योगे्द्र  मकवाना  :  माननीय  सदस्य  उत्पादन  नमूनों  के  बारे  में  पूछ  रहे  बाराबती

 झादि  जैसे  कुछ  उत्पादन  के  नमूने  हैं  और  ये  नमूने  हमेशा  कृषि  मन्त्रालय  द्वारा  मंजूर  किये  जांते
 जब  तक  मन्त्रालय  उन  पर  मंजूरी  नहीं  देता  तब  तक  वे  उनका  निर्माण  नहीं  कर  उन्हें  भिला  नहीं
 सकते  मंजूरी  देने  से  पूर्व  कृषि  मंत्रालय  भूमि  की  जांच  करता  किसी  खास  किस्म  की  भूमि  के  लिए
 किस  प्रकार  के  उवंरक  की  जरूरत  पड़ेगी  उस  पर  कौन  सी  फसल  उ५ई  जाएगी  --  इन  सभी  बातों  पर
 विचार  किया  जाता  किसी  विशेष  फसल  के  लिए  एक  खास  किस्म  के  उवंरक  की  जरूरत  होती

 तदनुसा र  अनुपात  निर्धारित  किया  जाता  अगर  अनुपात  मिट्टी  के  लिए  अपेक्षित  उवंरक  तथा
 फसल  के  नमूने  के  अनुरूप  हो  तो  उस  अनुपात  पर  कृषि  मन्त्रालय  अपनी  मंजूरी  दे  देता

 |

 श्री  मोहन  भाई  पटेल  :  अध्यक्ष  आपने  जो  कमेटी  रिकमेंड  की  है  उससे  तो आपकी  राय

 होगी  कि,फर्टिलाइजर  का  प्रपोर्शन  अच्छा  नहीं  इसलिए  आपने  कमेटी  गठित  की

 [  पभ्रनुवाद  ]

 श्री  योगेन्द्र  सकवाना  :  माननीय  सदस्य  स्थिति  को  ठीक  से  समझ  नहीं  समिति  का  गठन
 मिश्चित  उवंरकों  की  कीमत  निर्धारित  करने  के  लिए  किया  गया  है  न  इस  बारे  में  कि  मिश्रण  किस
 प्रकार  किया  जाये  ।  मिश्रण  तो  है  ही  समिति  को  तो  केवल  लागत-लाभ  के  अनुपात  पर  विचार  करके
 कीमबों  के  बारे  में  सुझाव  देना  है  ।

 श्री  मोहन  भाई  पटेल  खड़े

 )

 झध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  नहीं  अब  अगला  प्रश्न  संख्या  108  डा०  विजय  रामाराव
 तथा  श्री  मानिक  रेड्डी  उपस्थित  नहीं  हैं  ।  प्रश्न  संख्या  109  लेते  श्री  लक्ष्मण  मलिक  उपस्थित

 नहीं  अब  प्रश्न  शरद

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  खरीदे  गए

 कुल  सात्रा

 *110.  श्री  शरद  विधे  :  क्‍या  खाद्य  और  नागरिक  पूति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 क्‍या  यह  सच  है  कि  जनवरी  से  1985  तक  की  अवधि  में  सावंजनिक  वितरण
 प्रणाली  के  माध्यम  से  केवल  18.4  लाख  मीटरी  टन  गेहूं  खरीदा  गया  वद्यपि  इसके  लिए  53  लाख
 मीटरी  टन  गेहूं  आबंटित  किया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  सरकार  द्वारा  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किए
 गए  हैं  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्नी  के०  पी०  सिह  :  जनवरो
 से  1985  के  दौरान  केन्द्रीय  पूल  से  सार्वजनिक  वितरण  प्रणालौ  के  लिए  16.3  लाख
 मीटरी  टन  गेहूं  का  उठान  किया  गया  था  जब  कि  53  5  लाख  मीटरी  टन  का  आइब्ंटन  किया
 गया

 सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  से  गेंहूं  क ेकम  उठान  का  मुख्य  कारण  गेहूं  का  अच्छा
 उत्पादन  होना  तथा  उसके  फलस्वरूप  खुले  बाजार  में  उसकी  सुगम  उपलब्धता  होना ल्‍

 राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  को  कारगर  बनाएं
 ताकि  वे  अधिक  गेहूं  उठाएं  और  31  1986  तक  मात्रा  पर  कोई  सीमा  लगाए  बिना  उचित  दर
 की  दुकानों  के  जरिए  का्डंधारियों  को  गेहूं  जारी  किया  जा  सके  |  यह  भी  निर्णय  किया  गया

 है  कि  आदिवासी  क्षेत्रों  में  रहने  वाली  जनता  तथा  समाज  के  अन्य  कमजोर  वर्गों  को  विशेष

 राज  सहायता  प्राप्त  दरों  पर  का वितरण  किया

 श्री  शरद  दिधे  :  गेहूं  की धीमी  गति  से  खरीद  के  कारण  बताते  हुए  माननीय  मंत्री  ने  उत्तर  के

 भाग  में  उल्लेख  किया  है  कि  ऐसा  मुख्यतः  गेहूं  की  बढ़िया  पेदावार  तथा  उसके  परिणामस्वरूप

 खले  बाजार  में  आसानी  उसकी  उपलब्धता  मुख्य  कारण  यह  अन्य  कारण  कौन

 से  हैं  ?

 श्री  के०  सिह  देव  :  वस्तुतः  जैसा  कि  मुझे  पता  लगा  है  यह  एक  मूल  कारण

 श्रो  शरद  क्‍या  यह  सच  है  कि  उपभोक्ताओं  तक  आसानी  से  पहुंचने  के  लिए  तथा  जहां
 जरूरी  हो  वहां  उचित  दर  की  नई  दुकानें  खोलकर  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  मजबूत  करना  तथा

 उसका  विस्तार  करना  जरूरी  है  ?  गेहूं  को  धीमी  गति  से  खरीद  का  मुख्य  कारण  क्या  यह  है  ?

 श्री  के०  पी०  सिह  देव  :  माननीय  सदस्य  ठीक  कह  रहे  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  का

 विस्तार  अन्य  क्षेत्रों  में  भी किया  बया  इसके  अलावा  भारतीय  खाद्य  निगम  गेहूं  को  175  रुपये  प्रति

 किवंटल  की  दर  से  बेच  रहा  रोलर  आटा  मिलों  को  भी  25  प्रतिशत  अधिक  गेहूं  दिया  गयः

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  में  गेहूं  की धीमी  गति  से  खरीद  के  प्रारम्भिक  कारणों  के  अलावा  ये  भी  कुछ
 कारण  हैं  ।

 श्री  शरद  मेरा  प्रश्न  है  कि  क्या  उचित  दर  की  भौर  दुकानें  खोलनी  जरूरी  हैं  ।
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 मौखिक  उत्तर॑  25  1985

 श्री  के०  पोौ०  सिह  देव  :  वित्त  मंत्री  जी  ने  ।9  तारीख  को  इस  योजना  की  घोषणा  की  थी  कि

 हम  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  का  विस्तार  खासकर  एकीकृत  आूथ्वासी  विकास  काययंक्रमों  के

 अन्तगंत  आने  वाले  आदिवासी  अत्यधिक  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  तथा  अन्य  दूर-दराज  के  उन  क्षेत्रों  में

 करेंगे  जहां  अनाज  की  स्थिति  चिन्ताजनक  इसलिए  हम  राज्य  सरकारों  से  सम्पर्क  बनाए  हुए  हैं
 और  उनसे  विचार-विमर्श  कर  रहे  हैं  ओर  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  भी  हम  इस  प्रणाली  का

 विस्तार

 ]

 श्री  जयप्रकाश  श्रग्रवाल  :  मैं  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  यह  बात  सही  नहों  है
 कि  जो  ब्हीट  फेयर  प्राइस  शाप्स  से  दिया  जाता  उसकी  क्वालिटी  बहुत  गन्दी  है  और  लोग  बजाए
 फेयर  प्राइस  शाप्स  से  माल  लेने  के  ओपन  मार्केट  से  लेना  ज्यादा  पसन्द  करते  हैं  ?

 ]

 श्री  के०  पी०  सिह  देव  :  यह  सही  नहीं

 श्री  जयप्रकाश  श्रग्नवाल  :  गेहूं  बड़ी  घटिया  किस्म  का  होता  है  ।

 +  श्री  के०  पी०  सिह  देव  :  घटिया  किस्म  का  नहीं  होता  ।

 ]

 श्रीमतो  ऊषा  ठक्कर  :  जो  12  किलो  गेहूं  दिया  जाता  उसका  मैं  स्वागत  करती  हूं  लेकिन  मैं
 आपके  माध्यम  से  यह  कहना  चाहती  हूं  कि  1986  तक  जो  किया  गया  इसको  नवम्बर  86  तक

 गुजरात  में  करना  चाहिए  क्‍योंकि  वहां  पर  थधृखा  है  और  जब  गेहूं  की  इतनी  उपलब्धि  तो  मैं  एक

 सुझाव  यह  देना  चाहती  हूं  कि  एक  कार्ड  पर  जितना  कोई  लेना  उतना  वह  ले  सकता  है  और

 गुजरात  के  लिए  यह  खास  तोर  पर  करता  इसके  लिए  गबनंमेंट  क्या  करना  चाहती  यह  मैं
 जानना  चाहती  हूं  ।

 ]

 श्री  के०  पों०  सिह  देव  :  माननीय  महिला  सदस्या  ने  वक्‍तव्य  को  सुना  नहीं  जिन  लोगों  के
 पास  राशन  काडं  हैं  वे जितना  चाहें  उतना  गेहूं  ले  सकते

 श्ोमतो  प्रेमलाबाई  चव्हाण  :  सच  यह  है  कि  लोगों  को  उचित  दर  की  दुकानों  से  घटिया  किस्म
 का  गेहूं  मिल  रहा  उदाहरण  के  ज्िए  उस  घटिया  किस्म  का  गेहूं  संसद  में  भी  दिखाया  गया  अतः
 क्या  इन  सब  बातों  पर  नियन्त्रण  रखने  के  लिए  कुछ  नए  प्रबन्ध  किए  जा  रहे  हैं  और  क्या  उचित  दर  की

 दुकानों  की  संख्या  बढ़ाने  के  बजाय  गेहूं  की  किस्म  पर  नियन्त्रण  नहीं  रखा  जाना  चाहिए  ?  मंत्री  जी
 क्या  इसके  लिए  कुछ  करेंगे  ?
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 _..  श्री के० पी० fag देव: माननीय सदस्य  र  र$/र्र्र्  रह  के  ट

 श्री  के०  पी०  सिह  माननीय  सदस्य  अच्छी  तरह  जानते  हैं  कि  सावंजनिक  वितरण

 प्रणाली  पूरी  तरह  से  राज्य  सरकार  का  दायित्व  इसलिए  संसद  के  सत्र  से  पूर्व  खाद्य  और  नागरिक

 पूर्ति  मंत्रियों  क ेसाथ  हमारी  एक  बैठक  हुई  थी  ।  उसमें  हमने  उन्हें  जोर  देकर  कहा  कि  उन  लोगों  पर  जो

 अवैध  तथा  अनु वित  में  लगे  कड़ी  निगरानी  रखी  जाए  तथा  दंडात्मक  और  कड़ी  कार्यवाही

 की  जाए  ।  केवल  यह  घुझाव  देना  ठीक  नहीं  है  कि  गेहूं  गन्दा  है  या चावल  गन्दा  अगर  कोई  खास

 उदाहरण  ध्यान  में  लाया  जाये  तो  हम  उस  पर  विचार  करेंगे  और  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  करेंगे  कि

 वे  अनिवार्य  वस्तु  अधिनियम  के  अन्तगंत  यथासंभव  निवारक  कार्यवाही

 श्री  रघुनन्दन  लाल  आटे  की  मिलें  आमतौर  पर  कलकत्ता  आदि  बड़े

 शहरों  में  मिलों  को पिसाई  नियन्त्रण  आदेश  के  अन्तर्गत  गेहूं  मिलता  गेहूं  की कम  खरीद  को

 मद्देनजर  रखते  हुए  मंत्री  जी  क्या  पिसाई  नियंत्रण  आदेश  को  हटाने  पर  विचार  करेंगे  ताकि  जिन

 क्षेत्रों  में  मिलें  नहीं  हैं  वहां  नई  मिलें  स्थापित  हो  सके  और  गेहूं  की  खशेद  और  बढ़े  ?

 श्री  के०  पी०  सिंह  इस  सुझाव  पर  विचार  किया  जा  सकता  लेकिन  यह  कहना  सही
 नहीं  है  कि उचित  दर  की  अधिकतर  दुकानें  शहरी  क्षेत्रों  में  ध्यानाकरषंण  प्रस्ताव  के  दौरान  मैंने  जो

 आंकड़े  दिए  थे  उनके  अनुसार  80  प्रतिशत  दुकानें  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  हैं  ।

 डा०  वी०  बेंकटेश  :  मैं  सावंजनिक  वितरण  भ्रणाली  के  बारे  में  एक  प्रश्न  पूछना  चाहता  हूं
 क्योंकि  लोगों  को  खाना  नहीं  मिल  रहा  है  और  देश  में  अनेकों  लोग  भूखों  मर  रहे  सावंजनिक
 वितरण  प्रणाली  कारगर  ढंग  से  काम  नहीं  कर  रही  है  क्‍योंकि  पर्याप्त  मूल्य  नहीं  मिल  पाने  के कारण
 धान  उगाने  वाले  बहुत  से  किसानों  का  धान  खेतों  में  ही  पड़ा  क्या  माननीय  मंत्री  जी  सावंजनिक
 वितरण  प्रणालो  पर  गंभीरता  से  विचार  करेंगे  ताकि  इस  प्रणाली  के  माध्यम  से  वस्तुयें  खरीदी
 जायें  और  उन्हें  देश  भर  में  वितरित  किया  जाए  ताकि  भूख  से  होने  वाली  मौतों  से  लोगों  को  बचाया
 जा  सके  ।

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  तो  अधिक  पैदावार  की  समस्या  है  न  कि  कम  की  ।

 श्री  के०  पी०  सिंह  देव  :  सर्वप्रथम  मैं  माननीय  सदस्य  को  धन्यवाद  देता  हुं  कि  उन्होंने
 जनिक  वितरण  प्रणाली  को  मजबूत  करने  के  लिए  अपनी  आवाज  लेकिन  भारत  सरकार  को

 भूख  से  होने  वाली  किसी  मौत  की  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 डा०  वी०  वेंकटेश  :  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  खासकर  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  कोलार  के  बारे  में  क्या  हो
 रहा  है  ?

 श्री  के०  पी०  सिह  देव  :  जहां  तक  सावंजनिक  वितरण  प्रणाज्री  का  हर  क्षेत्र  में  खासकर  कमी "७  ०5.  केश

 वाले क्षेत्रों में बिस्तार करने का सम्बन्ध प्रधानमन्त्री जी ने हमें निर्देश दे दिए प्रधानमंत्री जी ते ठीक यही बात कही हैं प्रध्यक्ष महोदय : गोदामों में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न मौजूद



 भोखिक  उत्तर  25  1985

 श्री  के०  पी०  सिंह  देव  :  उन्होंने  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  की  बंठक  में  नीति  संबंधी  एक  वक्तव्य

 दिया  है  जिसके  परिणामस्वरूप  वित्त  मन्त्री  जी  ने  एक  योजना  तैयार  की  है  और  उसके  अन्तगंत  हम
 राज्य  सरकार  के  साथ  मिलकर  कार्यवाही  कर  रहे  हमारे  अधिका री  आज  राज्य  सरकार  से  विचा

 विमर्श  करने  के  लिए  गए  हैं  ताकि  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  साथ-साथ  आई०  टी०  डी०  सी०

 ब्लाकों  और  आदिवासी  क्षेत्रों  में  प्रणाली  को  मजबृत  किया  जा  जहां  भी  सावेजनिक

 वितरण  प्रणाली  नहीं  वहां  केन्द्र  सःकार  राज्य  सरकार  की  एजेन्सियों  की  सहायता  करेगी  ताकि

 किसी  क्षेत्र  में  खाद्यान्न  की  कमी  न  रहे  ।
 |

 कम  लागत  वाले  मकानों  का  निर्माण

 करने  के  लिए  विशेष  कार्यक्रम

 +111,  श्री  धर्मपाल  सिह  सलिकत  )
 »  :  क्‍या  शहरी  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 की  सुझाष  यादव  हे

 क्‍या  आगामी  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  कम  लागत  वाले  मकानों  के  निर्माण  के  लिए
 विशेष  कार्यक्रम  तैयार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  ओर  यदि  तो  इस
 योजना  का  ब्योरा  क्‍या  और

 इस  प्रयोजनाथ  कितनी  घनराशि  नियत  की  गई  है  ?

 शहरी  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍त्री  दलबीर  :  आवास  राज्य  का
 विषय  है  तथा  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  योजना  प्राथमिकताओं  के  अनुसार  विभिन्‍न  लक्ष्य  समूहों  के  लिए
 अपनी  योजनाओं  के  अन्तगंत  योजनाएं  चला  रहे  हैं  ।  इस  बारे  इन  कार्यक्रमों  मे ंआथिक  दृष्टि  से
 कमजोर  वर्गों  के लिए  मकानों  के  निर्माणार्थ  आवास  तथा  नगर  विकास  निगम  )  के  माध्यम  से

 सहायता  आवास-स्थलों  के  आबंटन  हेतु  प्लान  योजना  तथा  ग्रामीण  भूमिहीन
 चारियों  के  लिए  आवास  सुविधायें  बढ़ाने  के  लिए  उन्हें  निर्माण  सहायता  की  व्यवस्था  तथा  सांस्थानिक

 सहायता  के  माध्यम  से  निम्न  आय  वर्गों  के  लिए  धन के  प्रावधान  की  योजनायें  शामिल  हैं  ।

 ग्राभीण  आवास  स्थल  एवं  आवास  निर्माण  योजना  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना
 परिव्यय  576.90  करोड़  रुपये

 सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  हुडको  के  1845  करोड़  रुपये  के कुल  ऋण  स्वीकृति  लक्ष्य  का
 55  प्रतिशत  आशिक  दृष्टि  से

 कमजोर  वर्गों  तथा  निम्न  आय  वर्ग  के  लाभभोगियों  के  लिए  उदिष्ट  किया
 गया

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  एक  लाख  एककों  के

 18
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 «...-तत+-₹

 निर्माण  का  प्रस्ताव  करता  है  जिनमें  से  80  प्रतिशत  से  अधिक  आशिक  दृष्टि  से
 कमजोर  वर्गों  को

 आबंटित  किए

 श्री  धर्मपाल  सिह  मलिक  :  क्‍या  मैं  माननीय  मंत्री  से  जान  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  द्वारा

 देश  में  आवासहीन  लोगों  की  वास्तविक  संख्या  जानने  के  लिए  कोई  विशेष  सर्वेक्षण  करवाया  गया

 यदि  तो  देश  में  आवासहीन  लोगों  की  संख्या  कितनी  है  और  क्‍या  सरकार  द्वारा  आवासहीन  लोगों

 की  इस  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  कोई  ठोस  योजना  बनाई  गई  है  ?

 |

 श्री  बलवीर  इसमें  अभी  सर्वे  नहीं  किया  गया  अन्तर्राष्ट्रीय  वर्ष  1987  का  जो

 कि  हाउसलेस  परसंस  के  लिए  उसमें  सेन्ट्रल  गवर्नमेंट  की  तरफ  से  स्टेट  गवर्नमेंट्स  को  डायरेक्शंस  दी

 गई  हैं  कि  वे  इस  बीच  सर्वे  करके  रिपोर्ट  दें  कि कितने  हमारे  हाउसलंस  परशंस

 श्रीमती  प्रभावतो  गुप्ता  :  मैं  आवास  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहती  हूं  कि  क्या  आवास  मंत्री

 को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  आशिक  रूप  से  कमजोर  लोगों  के  लिए  जो  मकान  इन  रहे  हैं  उनके

 लिए  बहुत  कम  राशि  निर्धारित  की  गई  है  ?  उनके  मकान  बिल्कुल  खराब  हो  जाते  वे  स्थायी  नहीं

 रहते  1984  में  जो  हाउसिंग  की  कांफेंत  हुई  थी  और  उसमें  इस  राशि  को  बढ़ाने  का  सुझाव  दिया

 गया  था  जिससे  कि  मकान  स्थायी  और  पक्के  हो  सके  ओर  वे  वास्तव  में  रहने  लायक  हो  क्या

 सरकार  इस  पर  विचार  करेगी  ?

 एक  और  मेरा  प्रश्न  बिहार  के  बारे  में  आथिक  रूप॑  से  कमजोर  वर्गों  के  लिए  बिहार  में  जो

 आपने  राशि  आवंटित  की  है  वह  कितनी  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्री  भ्रब्डुल  :  यह  हाउसिंग  स्कीम  एक्चुअल्ली  स्टेट  की  जिम्मेदारी

 हम  लोग  यहां  से  सिफफ  इंस्ट्रक्शंस  या  गाईडलाइंस  देते  आपने  अभी  बताया  कि  सेवंथ  फाईव  इयर
 प्लान  में  कितने  करोड़  रुपया  दिया  गया  इसके  अलावा  जो  कि  हमा  री  फाइनेन्सिग  स्कीम  का
 जरिया  वह  भी  रुपया  देता  है  और  एल०  आई०  सी०  भी  रुपया  एडवांस  करती  हुडको  द्वारा  जो

 रुपया  दिया  जाता  उसे  हमने  यह  इंस्ट्रक्शन्ज्  दी  हुई  हैं  कि लेस  दैन  60  एरसैंट  उसमें  मिडिल  इनकम

 ग्रुप  को  दीजिये  ।

 मकान  के  लिए  स्टेट  गवर्नमेंट  की  जिम्मेदारी  उनको  कहा  गया  है  कि  इतने  स्कवायर  मीटर
 मिनिमम  आप  उनके  लिए  कवर  करें  ताकि  वह  अपना  सिर  छिपा  सकें  ।  सेंटर  से  जाने  वाला  रुपया  उसमें
 मिल  जाता  है  और  इसके  स्टेट  भी  अपने  यहां  से  एड  करके  मदद  देती

 हिन्दुस्तान  में  कुछ  स्टेट्स  ऐसी  हैं  जो  इस  मैटर  में  आगे  बढ़  गई  लेकिन  अफ़सोस  की  बात  है
 कि  हमारा  बिहार  इसमें  पीछे  पड़ा  हुआ  है

 ।



 मौखिक  उत्त  र  25  1985

 श्री  महेन्द्र  सह  :  क्या  यह  एक  तथ्य  है  कि  मकामों  के  निर्माण  से  संबद्ध  विभिन्‍न  एजेन्सियों  ने

 शिकायत  की  है  कि  हुडको  द्वारा  निर्धारित  राशि  की  सीमा  के  भीतर  अपेक्षित  मानदण्ड  पूरा  करना  बहुत
 कठिन  यदि  तो  क्‍या  केन्द्र  सरकार  हुडको  को  यह  निर्देश  देने  पर  विचार  कर  रही  है  कि  या

 तो  मानदण्डों  में  परिवर्तन  करे  या  निम्न  लागत  के  मकानों  के  लिए  अधिक  कीमत  निर्धारित

 श्री  श्रब्दुल  गफूर  :  मामला  अभी  विचाराधीत  हमने  इस  पर  अभी  कोई  निर्णय  नहीं  लिया
 मामला  हमारी  जानकारी  में  ह ैऔर  हम  शीघ्र  ही  कोई  निर्णय

 -

 श्री  पी०  कुलन्दईवेलु  :  परसों  माननीय  आवास  राज्य  मंत्री  ने तमिलनाडु  का  दौरा  किया  और

 एक  कार्यक्रम  में  भाग  लिया  ।  दरअसल  लगभग  राभी  राज्यों  को  अधिक  धनराशि  दे  रहा
 लेकिन  तमिलनाडु  एक  ऐसा  राज्य  है  जहां  धनराशि  का  अधिक  अच्छा  उपयोग  किया  जा  रहा  वहां
 निम्न  आय  मध्यम  आय  वर्ग  तथा  उच्च  आय  वर्ग  के  लोगों  को  आवास  दिया  जा  रहा  लेकिन

 कुछ  राज्य  हुडको  द्वारा  दी  गई  धनराशि  का  अच्छा  उपयोग  नहीं  कर  रहे  क्या  सरकार  उस  धनराशि
 जो  कुछ  राज्यों  में  उपयोग  होने  से  बच  गयी  उन  राज्यों  को  देने  पर  विचार  करेगी  जो  धनराशि

 का  अच्छा  उपयोग  कर  रहे  हैं  जंसे  तमिलनाडु  ?

 श्री  श्रब्दुल  गफूर  :  यह  बहुत  अच्छा  सुझाव  है  ?  इस  सत्र  की  समाप्ति  के  बाद  राज्य  सरकारों
 के  सम्बन्धित  मंत्रियों  से  यहां  आने  का  अनुरोध  मैं  उनके  साथ  आपके  प्रदेश  में  यह  देखने  जाऊंगा

 कि  वे  क्या-क्या  कर  रहे  इससे  उन्हें  कुछ  प्रेरणा  मिलिगी  और  जब  वे  वापस  जाएंगे  तो  अपने  राज्यों  में

 भी  कार्य  करना  प्रा  रम्भ  कर  मुझे  आशा  है  कि  माननीय  सदस्य  अपने  राज्य  के  बारे  में  ही

 नहीं  बल्कि  अन्य  राज्यों  के  बारे  में  भी  उतने  ही  चिन्तित  हैं  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  के  क्रियाकलाप  अधिकतर  शहरी  क्षेत्रों  तक  ही  सीमित  रहे
 लेकिन  उन  ग्रामीण  क्षेत्रों  का  क्या  हाल  है  जहां  गांवों  में  सबसे  बड़ी  संख्या  में  लोग  रहते  न  तो  हुडको
 ने  और  न  योजना  आयोग  और  न  ही  सरकार  ने  ग्रामीण  निर्धनों  की  ओर  पर्याप्त  ध्यान  दिया  क्या
 ग्रामीण  आवास  योजनाओं  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  पर्याप्त  धनराशि  की  व्यवस्था  क  रने  के
 लिए  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ?

 श्रो  भ्रब्दुल  गफूर  :  मेरे  राज्य  मन्त्री  ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  किये  जा  रहे  कार्य  को  देखने  के  लिए
 स्वयं  अपने  राज्य  का  दौरा  किया  अन्य  राज्यों  में  भी  कार्थ  बहुत  अच्छा  चल  रहा  हुडकों  अब

 शहरी  क्षेत्रों  ही  नहीं  वरन्‌  ग्रामीण  क्षेत्रों  में समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  भी  कर  देने  के  सम्बन्ध  में  विचार
 कर  रहा

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  कृपया  इस  काम  को  हाथ  में  लीजिए  ।

 का  प्रब्दुल  गफूर  :  जी  श्रीमान्‌  ।
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 श्री  ए०  चाल्स  :  माननीय  मन्त्री  जी  ने  अभी  कहा  कि  आवास  राज्यों  का  विषय  मैं

 इससे  सहमत  लेकिन  एन०आर०ई०पी०  एवं  आर०एल०ई०जी ०पी  ०  काय्यंत्रमों  के  अन्तग्गंत  समाज  के

 कमजोर  वर्गों  के  लिए  मकान  बनाने  हेतु  धनराशि  प्रदान  की  जाती  है  और  केन्द्र  द्वारा  बहुत  से  अनुदेश
 जारी  किये  जा  रहे  हैं  कि  केवल  १ककी  इंटों  का  ही  प्रयोग  इन  मकानों  के  बनाने  मे  किया  यदि
 स्थानीय  उपलब्ध  सामान  का  प्रयोग  करने  की  अनुमति  दी  जाये  तो  कमजोर  वर्गों  के  लिए  यह  एक  बड़े
 लाभ  की  बात  विशेषकर  केरल  में  वहां  मिट्टी  बहुत  बढ़िया  वहां  मध्यम  वर्ग  के  लोग  भो  अपने
 मकान  वहां  उपलब्ध  कच्ची  ईटों  से  बनाते  विशेषकर  आदिवासी  क्षेत्रों  में  पक्की  ईंटों  को  दूर-दराज
 के  इलाकों  से  लाना  सम्भव  नहीं  वे  लोग  अपने  मकानों  को  पूरा  नहीं  कर  पाते  और  इन  इलाकों  में

 बहुत  से  मकान  अधूरे  पड़े  जब  माननीय  प्रधानमन्त्री  जी  ने  त्रिवेन्द्रम  का  दौरा  क्रिया  तो  उन्हें  कुछ
 ऐसे  मकान  देखने  का  अवसर  प्राप्त  हुआ  जो  पूरे  नहीं  हो  पाये  अतः  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से
 सिफारिश  करूंगा  कि  यदि  स्थानीय  रूप  से  उपलब्ध  स्षामग्री  का  भ्रयोग  करने  की  अनुमति  दे  दी  जाती  है
 तो  यह  समाज  के  कमजोर  वर्गों  क ेलिए  एक  वरदान  सिद्ध  होगा  ।

 श्री  श्रब्दुल  गफूर  :  आपका  सुझाव  अच्छा  है  और  इसको  लागू  किया  हमने  बहुत  सी
 राज्य  सरकारों  को  कह  दिया  है  कि  जो  भी  सामग्री  स्थानीय  रूप  से  उपलब्ध  हो  उसी  का  प्रयोग  किया

 इंटों  को  500  मील  दूर  से  आदिवासी  क्षेत्रों  में  लाने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  वे  अपने
 स्थानीय  संसाधनों  का  उपयोग  कर  सकते  हैं  और  इस  उद्देश्य  के  लिए  उपलब्ध  धत  का  उसी  क्षेत्र  में
 उपयोग  किया  जा  सकता

 श्री  ए०  चाल्से  :  धन्यवाद  ।

 श्री  भ्ब्डुल  गफूर  :  किसी  भी  राज्य  सरकार  को  कोई  भी  नहीं  रोक  रहा  उस  निर्धारित
 सीमा  के  भीतर  वे  उस  क्षेत्र  के  लोगों  के  लिए  किसी  भी  प्रकार  के  उचित  मकानों  का  निर्माण  कर  सकते

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  चिन्तामणि  जेना  —
 .  अनुपस्थित

 श्री  एस ०एम०  भट्टम  —  .  अनुपस्थित
 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  --  अनुपस्थित
 श्रीमती  जयंती  पटनायक  --  अनुपस्थित

 आज  वह भी  यहां  नहीं  बह  हमेशा  उपस्थित  रहती

 श्री  टी०  बाला  गौड़  —  अनुपस्थित

 यह  एक  अजीब  बात

 श्री  के०  रामचन्द्र  रेड्डी  मान्‌  आपने  उपस्थित  रहने  का  निर्णय  कैसे  लिया  ?
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 राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  द्वारा  विदेशी  फोचर  फिल्मों  का  श्रायात

 +]  |6,  श्री  के०  रामचन्द्र  रेड्डी  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे

 राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  द्वारा  1984  से  1985  तक  की  अवधि  में

 आयात  की  गई  फीचर  फिल्तों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  प्रत्येक  फिल्म  के  लिए  कितनी  राशि  का

 मुद्रा  भुगतान  किया  गया  ;

 प्रदर्शन  के  लिए  फिल्मों  को  स्वीकृत  करने  वाले  प्राधिकरण  का  नाम  क्या  और

 ऐसी  फिल्मों  को  स्वीकृत  करने  के  लिए  क्‍या  मानदण्ड  अपनाया  जाता  है  और  यह
 दण्ड  अनिवासी  भारतीय  योजना  के  अन्त्रगंत  आयात  की  गई  फिल्मों  के  लिए  अपनाए  गए  मानदण्ड  से
 किस  तरह  भिनन  हैं  ?

 सूचना  झौर  प्रसारण  मन्‍्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  बो०  एन०  :  एक  विवरण

 संलग्न

 राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  द्वारा  आयातित  फिल्मों  को  प्रदर्शित  करने  के

 निगम  द्वारा  गठित  एक  आयात  उप  समिति  की  सिफारिशों  निमम  द्वारा  स्वयं  स्वीकृत  किया  जाता

 फोचर  फिल्मों  के  आयात  की  नीति  में  राष्ट्रीय  फिल्‍म  विकास  निगम  द्वारा  आयात  की

 जाने  वाली  फिल्मों  को  स्वीकृत  करने  के  कोई  मानदण्ड  शामिल  नहीं  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास
 निभम  द्वारा  अपनाये  जा  रहे  मानदण्डों  के  बारे  में  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  उसको  सदन  की  मेज
 पर  रख  दिया  जायेगा  ।  अनिवासी  भारतीय  द्वारा  आयात  की  जाने  वाली  फिल्मों  के  मामले  गुणवत्ता
 के  संबंध  में  इसे  निम्नलिखित  अपेक्षाएं  पूरी  करनी  चाहिएं  :---

 फिल्म  चलचित्र  1952  के  अन्तर्गत  सरकार  द्वारा  जारी  किसी  भी  मार्गंदर्शी

 सिद्धांत  का  उल्लंघन  न  करती

 यह  सोन्दर्यात्मक  महत्व  की

 यह  चलचित्रिकी  रूप  से  अच्छे  स्तर  की  और

 यह  दर्शकों  को  स्वच्छ  एवं  स्वरूप  मनोरंजन  प्रदान छा

 22
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 विवरण

 राष्ट्रीय  फिल्‍म  विकास  निगम  द्वारा  1984  से  1985  तक  आयात

 की  गई  फिल्मों  का  ब्यौरा  तथा  विदेशी  मुद्रा  में  भुगतान  की  गई  प्रति  फिल्म  राशि  ।

 क्रम  संख्या  फिल्‍म  का  नाम  विदेशी  मुद्रा  में  भुगतान  की  गई  राशि

 में )

 2  3  ता

 1.  दिडेआफ्टर  243,429.50

 2.  टेंडर  मर्सीज  82,310.85

 3.  फ्रांसेस  2,02,210.85

 4...  प्राइज  आफ  पेरिल  78,062.70

 5.  मदर  लोडे  1,74,977.9 4

 6.  मिस्टीअर  1,75,552.90

 4.  सहारा*  5,44,596.60*

 8.  ऋास  क्रीस
 2,26,545.29*

 9...  दिलैंड  देटटाइम  फारगाट*  |

 10.  दि  एस०  आफ  एसेज  2,85,708.40

 11.  टच्ड  बाई  लव  19,925.28

 12.  मेफिस्टो  1,67,459.70

 13...  लव  एट  फटे  बाइट*  2,47,852.12*  2*

 अम  रीकन  निद्रो  26,981.00

 15.  मेटल  स्टॉर्म  2,88,104.00

 16...  लास्ट  मेट्रो  1,15,239.00

 17.  दि  गिफ्ट*  1,98,397.55*

 18...  हन्नॉँक  1,76,811.50

 19...  जीरो  1,03,986.80

 20.  बाई  बाई  जुपिटर  1,03,613.33
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 21.  शी  डसेज  एलोन  62,118.57

 22.  दि  रनर  स्टम्बल्स  2,18,148.87

 23.  वास्सा  62,057.00

 24...  डा  1,57,848.64

 25.  कोयान्सकत्स्सी  1,55,15  3.43

 26...  रन  क्राइसी  रन  90,590.14

 27.  अमोक  :1,23,167.50

 28.  दि  कंडक्टर  56,288.82

 29.  ब्लैकी  दि  पिरेट  68,562.58

 30.  दि  ग्रोविंग  पेन्स  98,768.57

 31.  आन  दि  राइट  ट्रैक  99,4  66.43

 32.  आउट  आफ  आडेर  90,052.07

 33...  दि  फिलाडेलफिया  एक्सपेरिमेंट  1,06,951.32

 34.  क्रेजी  जंगल  एडवेंचर  ड़  1,26,44  2.93

 35.  दि  फिश  दंट  सेव्ड  पिट्सबर्ग  1,22,443.86

 36.  स्वार्ड  किल  1,1

 37.  कम्फोर्ट  एण्ड  ज्वाय  81,804.48

 38.  फ्लैश  प्वाइंट  1,70,688.47

 39...  सिल्कबूड  1,68,613.06

 40...  दि  ब्वायज  इन  ब्लू  1,42,288.47

 41.  सर्वाइवल  रन  1,46,174.19

 42.  स्कैन्डल्स  1,57,527.01

 43.  लेस  मेकर  46,478.78

 44...  स्कार्ची  83,339.62
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 45...  टेक्सास  डेंटूर  जारी  )  84,258.09

 46...  वाइल्ड  अब  तक  किसी  राशि  का  भुगतान  नहीं  किया

 गया  फिल्‍म  का  आयात  वितरण  आधार

 पर  किया  गया

 47.  एंड्रायड  18,138.70

 48...  एडिजट  दि  ड्रैगन  इंटर  दि  टाइगर  ]
 ्  1,31,739.1

 49...  फिस्ट  आफ  है

 50.  हाई  रिस्क  50.

 *अतिरिकक्‍त  प्रिन्टों  सहित

 क्री  के०  रामचन्द्र  रेड्डी  :  सरकार  और  राष्ट्रीय  फिल्‍म  विकास  निगम  फीचर  फिल्मों
 के  आयात  पर  इतना  अधिक  व्यय  कर  रहा  मैं  यह्‌  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  को या  राष्ट्रीय
 फिल्‍म  विकास  निगम  को  इन  फिल्‍मों  के  आयात  से  कुछ  आय  होती  है  या  यह  सारा  व्यय  ब्यर्थ  जा

 रहा

 श्री  वो०  एन०  गाडगिल  :  मेरे  पास  निश्चित  आंकड़े  तो  नहीं  हैं  लेकिन  हमें  आय  अवश्य  होती

 यह  उस  कैंनलाइजेशन  जो  कि  प्रत्येक  अप्रवासी  भारतीय  द्वारा  किसी  फिल्‍म  के  पास  होने  पर

 दिया  जाता  के  अतिरिक्त

 क्री  के०  रामचन्द्र  रेडडी  :  माननीय  मन्‍्त्री  द्वारा  प्रश्न  के भाग  का  जो  उत्तर  दिया  गया  है

 वह  विरोधाभास से  पूर्ण  एक  स्थान  पर  वह  कहते  हैं  कि  कोई  मापदण्ड  नहीं  दूसरी  जगह  वे
 दण्ड  अपनाये  जाने  की  बात  करते  अतः  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  कौन  सी  सूचना  सही  या  तो  कुछ
 मापदण्ड  होने  चाहिए  और  यदि  कोई  मापदण्ड  ही  नहीं  है  तो  मापदण्ड  के  अपनाये  जानें  के  विषय  में

 सूचना  एकत्रित  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  अतः  माननीय  मन्त्री  महोदय  को  यह  बताना  चाहिये  कि

 इन  दोनों  में  स ेकौन  सा  सही  है  और  यह  भी  बताना  चाहिए  कि  वह  सभा-पटल  पर  कब  सूचना  रखेंगे  ।

 श्री  वो०  एन०  गाडगिल  :  इसमें  कोई  विरोधाभास  नहीं  निजी  व्यक्तियों  या  अप्रवासी

 भारतीयों  का  जहां  तक  प्रश्न  है  उनके  लिए  स्वयं  मन्त्रालय  द्वारा  ही  मापदण्ड  निर्धारित  किये  जाते

 लेकिन  जहां  तक  उन  चलचित्रों  का  प्रश्न  जो  राष्ट्रीय  चलचित्र  विकास  निगम  द्वारा  सीधे  आयात
 किये  जाते  उनके  सम्बन्ध  में  जो  मापदण्ड  है  उसके  विषय  में  मुझे  जानकारी  नहीं  है  ।  इसलिये  मैंने

 कहा  कि  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 श्री  श्ांताराम  नायक  :  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि आयातित  या  अन्य  चलचित्र  टेलीविजन  पर

 दिखाये  जाने  के  उद्देश्य  से  सैसर  की  जाती  हैं  या  वे  स्वीकृत  की  जाती  यदि  तो  मैं  जानना  चाहुंगा
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 कि  हवा  चलचिन्र  जो  कि  घधमंनिरपेक्षता  के  सिद्धान्तों  के  विरुद्ध  कल  टेलोविजन  पर  क्यों
 दिखाया  गया  ?

 श्री  बो०  एन०  गाडगिल  :  श्रीमान्‌  यह  प्रश्न  राष्ट्रीय  चलचित्र  विकास  निगम  और  चलचित्रों

 के  आयात  से  सम्बन्धित  माननीय  सदस्य  द्वारा  उठाया  गया  प्रश्न  टेलीविजन  से  सम्बन्धित  फिर

 भी  मैं  इस  प्रश्न  का  उत्तर  देने  को  तैयार  हूं  ।

 कोई  भी  फिल्म  जिसको  फिल्‍म  सेंसर  बोडं  द्वारा  प्रमाणपत्र  प्रदान  किया  गया  है  टेलीविजन  पर

 दिखाई  जा  सकती  कि  कोई  फिल्म  छमर्मनि  रपेक्षता  के  पक्ष  में  है  या  विरुद्ध  इस  बात  को
 सैंसर  बोर्ड  देखता  जहां  तक  टेलीविजन  का  प्रश्न  इसके  लिए  अतिरिक्त  सैंसर  नहीं  है  लेकिन

 हमारी  नीति  यह  रही  है  कि  टेलीविजन  पर  ऐसी  फिल्में  न  दिखाई  जायें  जिन्हें  श्रेणी  में  रखा

 जाता  मान  लो  कोई  क  श्रेणी  की  फिल्म  है  और  यदि  इसे  टेलीविजन  पर  दिखाया  जाना  है  तो

 हम  निर्माता  को  कहते  हैं  कि  फिल्‍म  के  कुछ  भाग  हटा  दिये  जायें  ताकि  फिल्‍ल  श्रेणी  की  रह
 केवल  यही  प्रतिबन्ध  लगाया  जाता

 श्री  दिनेश  सिंह  :  माननीय  मन्त्री  महोदय  ने  उस  मापदण्ड  का  उल्लेख  किया  है  जिसके  आधार
 पर  फिल्मों  का  आयात  किया  जाता  है  साथ  ही  उन  फिल्मों  के  नाम  दिये  जाते  हैं  जो  आयात  की  गई
 मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  उन्होंने  इस  बात  का  खयाल  रखा  है  कि  वे  सारी  फिल्में  मापदण्ड  के

 अनुरूप  क्या  कोई  पुनरी  क्षण  समिति  जो  इन  सब  चीजों  का  ध्यान  रखती

 श्री  वी०  एन०  गाडगिल  :  जहां  तक  ब्यक्तिगत  स्तर  की  और  अप्रवासी  भारतीयों  की  फिल्मों
 का  प्रश्न  आप  चाहें  तो  मैं  उनके  नाम  पढ़  देता  हूं  ।

 श्री  दिनेश  सिंह  :  नाम  की  जरूरत  नहीं  ।

 ओ  वो०  एत०  गाडगिल  :  ०एफ०डी  ०सी  ०ਂ  में  दो  सर्मितियां  कोई  मामूली  व्यक्ति  नहीं
 बरन्‌  श्री  ऋषिकेष  मुखर्जी  इन  दोनों  के  प्रधान  ये  समितियां  प्रसिद्ध  निर्देशों  को  लेकर  बनाई  गई
 हैं  जिनमें  से  कुछ  बम्बई  में  रहते  हैं  ओर  कुछ  बाहर  से  वे  मापदण्ड  तय  करते  हैं  और  यह  भी  देखते  हैं
 कि  क्‍या  फिल्म  उन  मापदण्डों  पर  खरी  उतरती

 लाख  तेलों  के  प्लायात  पर  पुनविचार

 *117.  शओ्रो  वाई०  एस०  महाजन  )
 /  :  क्‍या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की

 डा०  बो०  एल०  |  ध्ध
 हे

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  स्वदेशी  उत्पादन  में  वृद्धि  होने  को  देखते  हुए  खाद्य  तेलों  क ेआयात  पर

 पुनविचार  करने  को  सोच  रही
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 यदि  तो  खाद्य  तेलों  के  आयात  में  कितनी  कटौती  की  जायेगी  तथा  विदेशी  मुद्रा  में
 कितनी  बचत  और

 क्‍या  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कदम  उठाये  हैं  कि  आय!त  में  कटोती  करने

 के  बावजूद  भी  जन-साधारण  को  खाद्य  तेलों  की उचित  भाव  पर  सप्लाई  होती  रहे  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  पी०  सिंह  :  ओर

 पिछले  कुछ  वर्षों  के  दो  देश  में  खाद्य  तेलों  की  मांग  तथा  उनके  देशीथ  उत्पादन  के  बीच  अंतर

 रहा  इस  अन्तर  की  पूति  आयात  द्वारा  की  जाती  खाद्य  तेलों  की आयात  की  जाने  वाली  मात्रा

 की  पुनरीक्षा  हर  वर्ष  की  जाती  है  और  ऐसा  करते  समय  देशीय  खाद्य  तेलों  की  खाद्य  तेलों

 की  सम्भावित  विदेशी  मुद्रा  की  उपलभ्यता  तथा  अन्य  सम्बन्धित  बातों  को  ध्यान  में  रखा  जाता
 1983-84  तथा  1984-85  तेल  वर्षों  में  खाद्य  तेलों  का  आयात  इस  प्रकार  किया  गया  है  :--

 ब
 वर्ष  मात्रा  सल्य

 मी०  टनों  रुपयों

 1983-84  4  16.34  1319.00

 1984-85  5  13.68  1122.13

 )  )

 जी

 श्री  वाई०  एस०  महाजन  :  मुझे  यह  जान  कर  हष॑  है  कि सरकार  तेल  का  आयात  कम  करने  में

 सफल  रहो  श्रीमान्‌  मेरा  प्रश्न  स्पष्ट  रूप  से  वर्तमान  वर्ष  से  ही  सम्बन्धित  है  क्योंकि  मे ंने  पूछा  है  कि
 वर्तमान  वर्ष  में  किस  सीमा  तक  खाद्य  तेल  का  आयात  कम  किया  अतः  मैं  जानना  चाहूंगां  कि
 क्या  सरकार  इस  वर्ष  आयात  कम  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 श्री  के०  पो०  सिंह  देव  :  श्रीमान  हम  निश्चित  आंकड़े  नहीं  देना  चाहेंगे  क्योंकि  इसका  परिणाम

 होगा  सट्टाबाजारी  मैं  समझता  हूं  कि  कोई  डेढ़  माह  बाद  हम  अपनी  आवश्यकताओं  का  अनुमान  लगाने
 में  सफल  हो  लेकिन  में  आंकड़े  नहीं  देना  चाहूंगा  क्योंकि  इसका  परिणाम  होगा  सट्टाबजारो  ।

 श्री  वाई  ०एस०  महाजन  हम  खाद्य  तेल  के  आयात  पर  एक  बड़ी  राशि  खर्च  कर  रहे  यह  हर
 वर्ष  लगभग  1300  करोड़  रुपए  बंठतो  है  मुझे  विश्वास  है  कि सरकार  को  इसके  आयात  में  कटौती  करनी
 पड़ेगी  ।  लेकिन  साथ  ही  सरकार  को  यह  भी  देखना  है  कि  देश  में  तेल  का  उत्पादन  बढ़े  |  हमारा  कृषक
 समुदाय  कीमतों  में  परिवर्तन  होने  पर  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करता  इसलिए  में  समझता  हूं  कि  सरकार
 को  किसानों  को  अच्छी  कीमतें  देकर  प्रोत्साइन  देना  चाहिए  ताकि  वे  अधिक  उत्पादन  करें  तथा  तेल  की
 आपूर्ति  संतोषजनक  स्तर  पर  बनायी  रखी  जा  सके  ।  में  जानना  चाहूंगा  कि  संत्री  महोदय  कोन  से
 अतिरिक्त  प्रोत्वाहन  चालू  वर्ष  में  किसानों  को  देने  का  विचार  रखते  हैं  ?
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 श्री  के०पी०  सिंह  इसके  बारे  में  ध्यानाकर्षण  पर  चर्चा  क ेसमय  तथा  अन्य  बहुत  से  प्रश्नों
 के  उत्तर  में  भी  बताया  जा  चुका  सरकार  की  मुख्य  नीति  यह  है  कि  किसानों  को  लाभकारी  मूल्य
 दिया  जाए  ताकि  देश  में  उपलब्धता  अधिक  इसका  अथ  यह  भी  है  कि  आयात  कम  हो  ओर  विदेशी

 *  मुद्रा  की बचत

 प्रदनों  क ेलिखित  उत्तर

 बरौनी  फटिलांइजस  फंक्ट्री  द्वारा  उठाई  गई  हानियां

 *102.  डा०  चन्द्रशेखर  त्रिपाठो  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बरोनी  फर्टिलाइजर्स  फैक्ट्री  लग्रतार  हानि  उठा  रही

 क्या  सरकार  ने  इन  हानियों  को  रोकने  के  लिए  कोई  उपाय

 यदि  तो  उनके  ब्यौरे  क्‍या  हैं  तथा  यदि  तो  कारण  क्या  और

 इस  उपक्रम  द्वारा  अब  तक  उठाई  गई  कुल  हानि  क्या  है  ?

 कृषि  मन्‍्त्री  बूटा  ओर  हिन्दुस्तान  फटिलाइजर
 कार्पोरेशन  लि०  के  बरोनी  उर्वरक  कारखाने  को  1978-79  से  1984-85  तक  126.78  करोड़  रुपए
 की  कुल  संचयी  हानि  हुई

 और  फ्रंट  खंड  को  बचाने  और  संयंत्र  को  सुस्थिर  पावर  आपूर्ति

 सुनिश्चित  करने  हेतु  एक  2.5  मेगावाट  केप्टिव  पावर  संयंत्र  की  स्थापना  कर  ली  गई  है  और  एक
 16  मेगावाट  कैप्टिव  पावर  संयंत्र  की  स्थापना  की  जा  रही  अमोनिया  भण्डारण  सुविधाओं  की
 स्थापना  की  गई  है  और  संयंत्र  और  उपकरण  में  कुछ  आवश्यक  परिवर्धन  किए  गए

 डर  g [  प्रनुवाद  ]

 किसानों  हारा  धान  को  फसल  का  जलाया  जाना

 *  103,  श्री  एम०  रघुमा  रेडडी  ]
 :  क्‍या  खाद्य  श्योर  नागरिक  पृति  मंत्री  यह  बताने

 शो  वो०  शोमनाद्रीश्वर  राव  ह

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  आई  है  कि  देश  में  विभिन्‍न  राज्यों  क ेकिसान  अपनी

 धाम  की  फसल  जलाने  को  बाध्य  हुए  हैं  क्योंकि  खरीद  करने  बाली  एजेन्सियों  ने  धान  खरीदने  से  इन्कार
 '
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 यदि  तो  क्या  सरकार  का  किसानों  का  शोषण  रोकने  हेतु  कोई  धान  बोनस  योजना

 स्वीकृत  करने  का  विचार  और

 भविष्य  में  इस  प्रकार  की  पुनरावृत्ति  रोकने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं
 ?

 खाद्य  झौर  नागरिक  पति  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  के०  पी०  सिह  समाचार
 पत्रों  में  कुछ  समाचार  प्रकाशित  हुए  हैं  कि  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  किसानों  द्वारा  धान  को  जलाया
 गया  लेकिन  जांच  करने  पर  यह  पाया  गया  कि  पंजाब  में  एक  स्थान  पर  केवल  धान  की  भूसी  को
 जलाया  गया  मंडियों/क्रय  केन्द्रों  मे ंलाए  गए  और  बिक्री  क ेलिए  पेश  किए  गए  उस  सभी  अनाज

 जो  विहित  विनिदिष्टियों  के  अनुरूप  था  वसूली  एजेंसियों  ने  सरकार  द्वारा  निर्धारित  समर्थन  मूल्यों
 पर  खरीद  लिया  कं

 और  प्रश्न  द्वी  नहीं

 दिल्‍लो  में  भूमि  के  मूल्य

 #  106.  श्री  विलास  मुसं  सवार  :  क्‍या  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृथा
 करेंगे  कि  :

 दिल्ली  मे  वाणिज्यिक  तथा  आवासीय  भूमि  के  मूल्यों  का  निर्धारण  किस  आधार  पर
 किया  गया  है  ओर  मूल्यों  का  निर्धारण  किसके  द्वारा  किया  गया

 क्या  इस  मूल्य  निर्धारण  के  पश्चात  दिल्ली  में  भूमि  सरकारी  नियमों  के  अनुसार  बेची  गई
 गौर

 क्‍या  इस  घोषणा  के  पश्चात  दिल्ली  में  भूमि  के  मूल्यों  में  अचानक  वृद्धि  हो  गई  है  और

 यह  कहां  तक  जनसाधारण  के  हित  में  हैं  ?

 शहूरी  विकास  मन्‍सत्रो  प्रब्युल  :  सरकार  समय-समय  पर  दिल्‍ली  के  विभिम्न
 इलाकों  में  रिहायशी  एवं  वाणिज्यिक  भूमि  की  पूर्व  निर्धारित  दरों  की  अनुसूची  नियत  करती  ऐसे

 नियतन  का  आधार  संशोधन  से  तुरन्त  पहले  की  अवधि  में  की  गई  खुली  नीलामी  में  दिखाई  गई  प्रवृत्ति

 होती  है  ।

 अनुसूची  के  नियतन  का  प्रयोजन  दिल्ली  में  बेची  गई  जमीनों  का  मूल्य  नियमन  करना

 नहीं  भूमि  तथा  विकास  अधिकारी  द्वारा  जारी  किए  गए  पढूटों  के  प्रशासन  से  सम्बन्धित  विभिन्‍न

 प्रयोजनों  के  सम्बन्ध  में  अनुसूची  का  अनुपालन  किया  जाता

 दर-अनुसूची  के  जारी  द्वोने  के
 बाद  में  मूल्य  में  कोई  असामान्य  वृद्धि  नहीं

 देखी  गई  है  ।
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 मदर  डेयरी  दिल्ली  को  घाटा

 * 108.  डा०  जी०  विजयरामा  राब )
 »  :  क्या  कृधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  सानिक  रेड्डी  है

 क्‍या  मदर  डेयरी  दिल्‍ली  को  घाटा  होना  शुरू  हो  गया  है  और  1984-85  के  दोरान

 मदर  डेयरी  को  दुग्ध  हही  सब्जी  और  फलों  की  बिक्री  पर  लगभग  8  करोड़  रुपये  का  घाटा

 हुआ  है  और  यदि  तो  हुए  घाटे  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उसके  क्‍या  कारण  और

 क्‍या  मदर  डेयरी  ने  अपने  बूथों  से अमूल  मक्खन  बेचना  शुरू  कर  दिया  है  तथा  उन  बूथों
 से  अन्य  सहकारी  और  सावंजनिक  क्षेत्र  के  एककों  के  उत्पादों  को  न  बेचने  के  क्या  कारण

 कृषि  मन्‍्त्रो  बूटा  :  वर्ष  1984-85  के  दौरान  मदर  डेयरी  को  अपने

 प्रचालनों  से  8.18  करोड़  रुपये  की  हानि  इसमें  से  4.5  लाख  रुपये  को  नकद  हानि  फल  ओर  हरी
 सब्जी  संबंधी  कार्य  प्रचालनों  के  कारण  जिसे  मदर  डेयरी  द्वारा  1985  में  आरम्भ  किया

 गया  था  ।

 फल  और  हरी  सब्जी  सम्बन्धी  प्रचालनों  के  कारण  हुई  हानि  के  संबंध  में  परियोजना  रिपोर्ट  में

 प्रचालन  के  प्रथम  वर्ष  के दौरान  लगभग  27  लाख  रुपये  नकद  हानि  की  प्रत्याशा  की  गई  थी  ।  दिल्‍ली
 में  तरल  दूध  की  बिक्री  से मदर  डेयरी  को  हुई  हानि  का  मुख्य  कारण  तरल  दूध  की  आपूर्ति  के  लिए  राज्य

 सहकारी  डेयरी  संघों  को  दिए  गये  गढ़ें  हुए  मूल्य  और  भारतीय  डेय  1  निगम  द्वारा  दूध  के  विक्रय  मूल्य  में

 तदनुरूपी  वृद्धि  को  प्रभावित  किए  बिना  दुग्ध  जिन्‍्सों  की  आपूर्ति  करना

 मदर  डेयरी  ने  दिल्ली  में  अपने  कुछ  बूथों  स ेअमुल  मक्खन  ही  बल्कि  हरियाणा  डेरी

 विकास  संघ  के  वीटा  मक्खन  का  विपणन  भी  आरम्भ  कर  दिया  इसने  पंजाब  राज्य  सहकारी  दुग्ध
 उत्पादक  संघ  को  अपने  बूथों  से  विपणन  करने  के  लिए  पनीर  की  आपूर्ति  करने  के  लिए  सिफारिश  की

 परन्तु  प्रस्ताव  को  कार्यरूप  नहीं  दिया  गया  ।  हरियाणा  डेयरी  विकास  सहकारी  संघ  के  साथ

 प्रयासों  मे ंसफलता  मिली  है  और  उनके  द्वारा  निर्मित  का  1985  के  अन्त  तक  मदर

 डेयरी  के  माध्यम  से  विपणन  करने  का  निर्णय  लिया  गया

 फिल्मों  का  सेंसर  किये  जाने  को  प्रक्रिया

 *109.  श्री  लक््ष्म  सभलिक  :  क्‍या  सचना  और  प्रसारण  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्र  क ेपिछले  वर्ष  अक्तूबर  में  देश  में  सभी  फिल्मों  की  तीन  दशक  पुरानी  पुनः
 सेंसर  करने  की  प्रक्रिया  को  समाप्त  करने  के  निर्णय  से  उन  फिल्मों  के  वास्तविक  अधिकार  धारकों  के
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 लिए  कठिनाइथयां  पैदा  हो  रही  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  या  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 सूथना  झौर  प्रसारण  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  बी०  एन०  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 मछुझारों  को  दशा  सुधारने  के  लिए  उपाय

 #112.  श्री  चिन्तामणि  जेना  है|  ॥॒
 .  »:  क्या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  बनवारो  लाल  पुरोहित  |

 देश  विशेषकर  उड़ीसा  में  मछुआरों  की  संख्या  लगभग  कितनी

 क्‍या  मछआरे  बहुमूल्य  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  के  बावजूद  निर्धन  बने  रहते

 यदि  तो  शिक्षा  तथा  विपणन  संबंधी  आवश्यकताओों  के  बारे  में

 इस  समुदाय  के  लोगों  के  उत्थान  के  लिए  क्‍या  विशेष  उपाय  किए  जा  रहे  और

 क्‍या  इस  संबंध  में  राज्य  सरकारों  को  कोई  निदेश  जारी  किया  गया  है  ?

 कृषि  मन्‍्त्री  बूटा  :  ॥व2वीं  अंतरिम  जनगणना  (1977)  के

 अनुसार  देश  में  मछुआरों  की  आबादी  60.85  लाख  उड़ीसा  राज्य  में  यह  2.05  लाख  है  ।

 जी,हां  ।

 केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  ने  मछुआरों  की  आर्थिक  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  मत्स्यन
 नौकाओं  की  खरीद  तथा  मात्स्यिकी  की  आवश्यकताओं  हेतु  राजसहायता  और  ऋण  दीर्घावधि  पटूटे
 पर  जल  क्षेत्रों  को  सुलभ  कराने  और  मत्स्य  पालन  के  लिए  वित्तीय  सहायता  देने  की  विभिन्‍न  योजनाओं
 को  शुरू  किया  उनके  रहन-सहन  को  बेहतर  बनाने  के  लिए  भारत  सरकार ने  दो  महत्वपूर्ण  कल्याण

 योजनाएं  शुरू  की  इनके  नाम  हैं--“कार्य रत  मछआरों  के  लिए  समूह  दुर्घटना  बीमाਂ  और

 मछुवा  कल्याण  निधिਂ  ।  कार्यरत  मछुआरों  के  लिए  समूह  दुघेटना  बीमा  योजना  में  मृत्यु  या
 आंशिक  अपंगता  की  स्थिति  में  मछुआ  परिवारों  को  वित्तीय  राहत  देने  का  प्रावधान  राष्ट्रीय  मछुवा
 कल्याण  चिकित्सा  और  कल्याण  वृद्धावस्था  कमी  वाले
 मौसम  में  राहत  इत्यादि  मूलभूत  नागरिक  सुविधारयें  जुटाने  के  लिए

 विभिन्‍न  मुद्दों  पर  समय-समय  पर  राज्य  सरकारों  के  साथ  विचार-विमर्श  किया
 जाता  उपयुंम्त  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  संबंधी  विस्तृत  निर्देश  पहले  ही  जारी  किए  जा
 चुके

 डव
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 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  फ्लेटों  का  उनके

 झाबंटितियों  को  कब्जा  दिया  जाना

 *113.  श्रौ  एस०  एम०  मट्टस  :  क्या  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  दिल्ली  विकास  स्ववित्त  पोषी

 योजना  के  अन्तगंत  बनाए  गए/बनाए  जा  रहे  जिन्हें  1982  में  आवंटित  कर  दिया  गया

 का  कब्जा  देने  में  असफल  रहा

 क्‍या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  इन  फ्लैटों  के  आवंटितियों  स ेलागत  का  90  प्रतिशत

 तक  भुगतान  वसूल  कर  चुका  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  उपर्युक्त  फ्लैटों  का  उनके  आबंटितियों  को  अविलम्ब  कब्जा

 दिलाने  के  लिए  क्‍या  कारंदाई  की  गई  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्री  भ्रब्दुल  :  1982  में  दिल्ली  विकास
 प्राधिकरण  ने  अपनी  स्ववित्त  पोषित  योजना  के  अन्तर्गत  13  निर्माण  योजनाओं  के  सम्बन्ध  में  नियतन

 इनमें  से  7  योजनायें  पहले  ही  पूर्ण  हो  गई  हैं  तथा  जिन  आवंटियों  ने  सम्पूर्ण  राशि  तथा
 आवश्यक  कागजात  जमा  करा  दिए  ऐसे  लोगों  को  कब्जा  देने  के  पत्र  पहले  ही  जारी  कर  दिए  गए

 अन्य  छह  निर्माण  योजनाओं  के  सम्बन्ध  में  कब्जा  नहीं  दिया  जा  सका  ।

 जी

 इस  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  उपाय  किए  गए  हैं  :---

 (i)  दिल्ली  विकास  भ्राधिकरण  को  गत्यवरोध  हटाने  तथा  फ्लैटों  के  निर्माण  को  तेज  करने
 के  निदंश  जारी  कर  दिए  गए  हैं  ।

 निर्देश  जारी  कर  दिए  गए  स्ववित्त  पोषी  योजना  में  बकाया  कार्य  को  निपटाने  के
 लिए  प्राथमिकता  दी  चानी

 (11)  फ्लेटों  के  निर्माण  की  प्रगति  का  पए्रबोधन  तथा  आवंडियों  को  उनका  आवंटन  करने  की
 व्यवस्था  कर  ली  गई

 (wv)  आवंटियों  को  उनके  द्वारा  जमा  राशि  पर  7  प्रतिशत  प्रति  वर्ष  की  दर  से  ब्याज  अदा
 किया  जा  रहा  है  यदि  उन्हें  राशि  जमा  करने  की  तारीख  से  2)  वर्षों  के भीतर  फ्लटों  का
 आवंटन  नहीं  किया  गया

 32
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 राष्ट्रीय  ग्रामोण  रोजगार  कार्यक्रम  और  ग्रामीण  भूसिहोन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम

 के  ग्रन्तगंत  सामाजिक  वानिको  पर  व्यय

 114,  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंझी  :  क्‍या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  छठी  के  दौरान  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कायंक्रम  और  ग्रामीण

 भूमिहीत  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  लिए  आवंटित  बजट  का  कुछ  प्रतिशत  सामाजिक  वानिकी  पर

 ध्यय  किया  जाना

 यदि  तो  उपर्युक्त  अवधि  के  दोरान  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  पश्चिम  बंगाल  की

 कार्यनिष्पत्ति  क्‍या

 अन्य  रांज्यों  की  तुरूना  में  पश्चिम  बंगाल  में  वास्तविक  रूप  में  कितना  क्षेत्र  सामाजिक

 वानिकी  के  अन्तर्गत  लाथा  और

 (६)  सातवीं  योजना  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  में  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम

 और  ग्रामीण  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  सामाजिक  वानिकी  पर  व्यय  संबंधी  प्रस्ताव

 क्‍या

 पग्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  चम्दुलाल  :  से  राष्ट्रीय
 ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  लिए  आबंटित  निधियों  का  10  प्रतिशत  अंश  वर्ष  1981-82  से  सामाजिक

 वानिकी  कार्य  के  लिए  निर्घारित  किया  गया  15  1983  983  को  आरम्भ  किए  गए  ग्रामीण

 हीन  रोजगार  गारंटी  कायेक्रम  के  अन्तगंत  छठी  योजना  के  दोरान  साप्ताजिक  वानिकी  के  लिए  निधियां
 निर्धारित  नहीं  की  गई  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  सामाजिक  वानिक्री  परियोजनाएं

 अनुमोदित  की  गई  थीं  तथा  आरम्भ  भी  की  गई

 वर्ष  1981-82  से  1984-85  तक  के  वर्षों  मे ंसामाजिक  वानिकी के  क्षेत्र  में  पश्चिम  बंगाल  के
 कायें  तथा  उसी  अवधि  के  दौरान  अन्य  राज्यों  के  संलग्न  |]  में  दिये  गये  अन्य  राज्यों
 द्वारा  किए  गए  वास्तविक  कार्य  की  तुलना  में  पश्चिम  बंगाल  में  किए  गए  वास्तविक  कायें  संलग्न
 विवरण  --2  में  दिए गए  हैं  ।

 वर्ष  1985-86  से  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम/ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी
 कार्यक्रम  के  अन्तगंत  सामाजिक  वानिकी के  क्षेत्र  में  उपयोग  हेतु  20  प्रतिशत  निधियां  निर्धारित  की  गई

 सातवीं  योजना  के  दौरान  प्रस्तावित  परिव्यय  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तगंत
 2487.47  करोड़  रुपये  है  तथा  राज्य  दोनों  के  तथा  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार
 गारंटी  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  1743.78  करोड़  रुपये  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के
 अन्तर्गत  497.49  करोड़  रुपये  तथा  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  के  अन्तगंत  348.76

 करोड़  रुपये  सामाजिक  वानिकी  कार्यों  के  अन्तर्गत  व्यय  किए  जाने  की  आशा

 33
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 4  1907  लिखित  उत्तर

 सातवों  योजना  में  खाद्यान्नों  का  उत्पादन  लक्ष्य

 #115.  श्रोमती  जयन्ती  पटनायक  ]
 ५.  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  टी०  बाल  गौड़  है

 सांतवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  विभिन्‍न  प्रकार  के  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  का  क्‍या  लक्ष्य

 निर्धारित  किया  गया

 विभिन्‍न  राज्यों  में  सतत  कृषि  विकास  और  योजना  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  हेतु  अपनाई

 जाने  वाली  प्रस्तावित  नीति  का  ब्यौरा  क्‍्या.-है  ?  |

 क्ृषि  संत्री  बूटा  :  योजमा  आयोग  ने  पंचवर्षीय  योजना  में  विभिन्‍न

 प्रकार  के  खाद्यान्नों  क ेलिए  निम्नलिखित  लक्ष्य  निर्धारित  किए  हैं  :--

 लाख  सोटरी

 फसल  योजना  के  लक्ष्य

 चावल  73.00  --  75.00

 गेहूं
 56.00  --  57.00

 मोटे  अनाज  34.60  --  35.00

 दलहन
 16.00

 कुल  खाद्यान्न  178.00

 योजना  के  दौरान  अपनाई  जाने  वाली  प्रस्तावित  नीति  के  मुख्य  तत्व  ये
 (1)  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  के  अन्तर्गत  क्षेत्र  में  पर्याप्त  वृद्धि  (2)  मुख्य  आंदानों  जैसे

 रासायनिक  उर्वरकों  की  खपत  में  वृद्धि  करना  (3)  सुनिश्चित  क्वालिटी  कै  आदानों  को  समय  पर
 उपलब्ध  कराने  के  लिए  संस्थागत  प्रबंधों  को  सुदृढ़  (4)  कीट  ओर  रोग  निगरानी  प्रबंधों  को

 तीब्र  करना  और  समय  पर  नियंत्रण  कार्य  (5)  विशेषफर  सिचित  क्षेत्रों  में फसल  की  गहनता
 ओऔर  उत्पादकता  को  (6)  पुरानी  बंजर  लवणीय  और  क्षारीय  जललनन  क्षेत्रों  और
 तटीय  लवणीय  क्षेत्रों  का  सुधार  और  विकास  (7)  भूमि  की  गुणवत्ता  में  सुधार  लाने  और  इसके
 अपकर्ष  पर  नियंत्रण  करने  के  लिए  अन्य  मृदा  संरक्षण  उपाय  (8)  फसलों  के  लिए
 आच्छादन  की  व्यवस्था  (9)  किसानों  को  लाभप्रद  मूल्य  सुनिश्चित  (10)  किसानों
 को  प्रौद्योगिकी  का  शी  प्र और  प्रभावी  स्थानांतरण  करने  के  लिए  यात्रा  और  दौरा  प्रणाली  पद्धति  पर
 विस्तार  तंत्र  को  सुदृढ़  बनाना  इत्यादि  ।

 फसल  और  वर्ग  असमानताओं  को  कम  करने  के  लिए  विशेष  कार्यक्रम
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 आरम्भ  करने  का  भी  योजना  में  प्रस्ताव  है  ।  इस  दिशा  में  चावल  की  पैदावार  में  वृद्धि  करने  के

 विशेषकर  पूर्वी  क्षेत्र  उत्पादकता  को  बढ़ाने  और  बारानी  क्षेत्रों  में  उत्पादन  की  अस्थिरता  को

 कम  करने  के  अनुसंधान  और  प्रबंध  कार्यक्रमों  को  तीत्र  करने  के  दलहन  के  उत्पादन  के  लिए
 और  छोटे  और  सीमांत  किसानों  की  उत्पादकता  में  बुद्धि  करने  के  लिए  प्रयास  किए

 महिलाझों  के  लिये  रोजगार  के  भ्रवसर

 +]  18.  श्री  चित्त  महाता  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  रोजगार  कार्यालयों  के  चालू  रजिस्टरों  के  अनुसार  सूती

 कपड़ा  खानों  तथा  खदानों  में  और  कृषि  क्षेत्र  में  महिलाओं  के  लिए  रोजगार  में  बहुत  तेजी  से

 कमी  हो  रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 क्या  महिलाओं  को  रोजगार  प्रदान  करने  के  लिए  सातवीं  योजना  में  कोई  प्रोत्साहन
 दिया  गया  है  तथा  रोजगार  के  लिए  कोई  वैकल्पिक  व्यवस्था  की  गई  है  ?

 श्रम  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  टी०  :  और  (  रोजगार  कार्योलय  द्वारा
 रखे  गए  चालू  रजिस्टर  केवल  नौकरी  चाहने  वाले  व्यक्तियों  की  व्यावक्षायिक/जॉब  योग्यताओं  के

 सार  उनके  बारे  में  सूचना  प्रदःन  करते  रोजगार  कार्यालयों  को  अधिसूचित  की  गई  रिक्तियां  भी
 उद्योग-वार  नहीं  हैं  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  (1985-90)  के  दस्तावेज  के  मसौदे  के  महिलाओं
 के  रोजगार  को  बढ़ाने  के  लिए  विशेष  व्यवस्याएं  की  कृषि  तथा  सम्बद्ध  क्षेत्रों  में  महिलाओं  के
 विद्यमान  कौशल  में  सुधार  करने  और  डेरी  चारा

 पूर्व-पैदावार  सामाजिक  आदि  में  उन्हें  नए  कौशल  प्रदान  करने  पर
 विशेष  ध्यान  दिया  ग्रामीण  रोजगार  कार्यत्रमों  जैसे  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  राष्ट्रीय
 ग्रामीण  विकास  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  योजना  और  ट्राइसम  के  अन्तर्गत  अधिक
 संख्या  न॑  महिला  लाभानुभोगियों  को  शामिल  किया  अपेक्षित  तकनीकी  ज्ञान  प्रदान  करने  की

 दृष्टि  महिला  उद्यमियों  के  लिए  विशिष्ट  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  के  क्षेत्र  में  विस्तार  किया
 ग्रामीण  प्रौद्योगिकी  संस्थाएं  तथा  चल  प्रौद्योगिकी  और  प्रशिक्षण  एकक  महिलाओं  के  लिए  नियमित
 विशेष  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  शुरू  करेगे  ।

 महिलाओं  के  इदं-गिर्द  विद्यमान  रोजगार  अवसरों  में  वृद्धि  करने  की  दृष्टि  सार्वजनिक  क्षेत्र
 के  उपक्रमों  को  उन  राज्य  स्तर  की  एजेन्सियों  के  सहयोग  से  सहायक  उद्योगों  को  प्रायोजित  करने  पर
 जोर  दिया  जाएगा  जो  महिलाओं  के  विकास  कार्यक्रमों  से  सम्बन्धित  उद्यमी  विकास  कार्यक्रम
 तथा  औद्योगिक  सम्पदा  के  अन्तगगंत  महिला  लाभानुभोगियों  का  पता  लगाने  तथा  उन्हें  लक्ष्य  बनाने  के
 लिए  भी  प्रयास  किए  विशेषकर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  महिलाओं  को  लाभकर  रोजगार/स्वरोजगार
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 अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  महिलाओं  के  विज्ञान  और  तकनीकी  संबंधी  कार्यक्रम  को  ओर  अधिक  सुदृढ़
 बनाया  बेरोजगार  स्कूल  छोड़े  हुए  और  गृह-स्वामिनीयों  के  विभिन्‍न  स्तरों  पर

 महिलांओं  के  लिए  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  को  मुदृढ़  किया  जाएगा  तथा  उनके  कौशलों  का  सुधार  करने  के

 ,  लिए  इनका  विस्तार  किया

 क्षेत्रों  सिक्टरों जहां  पर  महिलाओं  के  लिए  रोजगार  कम  का  पता  लगाया  जाएगा  तथा  उनके

 भविष्य  के  विकास  के  लिए  उपाय  किए  जाएंगे  ।  महिल।ओं  के  रोजगार  में  रुकाव्रट  डालने  वाले  कारणों

 को  पहचान  कर  उनके  अध्ययन  पर  जोर  दिया  स्व-रोजगार  और  घरेलू  श्रमिकों  क ेलिए  ऋण

 सुविधाएं  बढ़ाने  के  लिए  विशेष  एजेंसियां  गठित  की  जाएंगी  ।  महिलाओं  के  लिए  अंशकालिक  रोजगार

 के  सृजन  के  लिए  अवसरों  की  भी  खोज  की  जाएगी  |

 भारतोय  मानक  संस्थान  प्रमाणन  चिन्ह  के  प्राध्यम  से  साइकिल  निर्मातश्नों  हारा
 उपभोक्ताओं  के  साथ  धोखाघषड़ो

 *119,  श्री  चिता  मोहन  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  यह  सच  है  कि  अनेक  साइकिल  निर्माता  आई०एस  चिन्ह  का  साइकिलों  के

 फ्रेम  पर  स्पष्ट  रूप  से  प्रदर्शन  करके  तथा  त्रिज्ञापनों  के  द्वारा  उपभोक्ताओं  को  धोथा  दे  रहे  हालांकि

 पूरी  साइकिल  आई०एस०आई०  चिन्ह  के  अन्तगंत  नहीं  आती  केवल  फ्रेम  ही  आता  और

 क्‍या  भारतीय  मानक  संस्थान  को  इस  बारे  में  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और  यदि
 तो  उन  पर  कया  कारंवाई  की  गई  ?

 खाद्य  श्लोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  के०  पी०  सिह  :  और
 जी  नहीं  ।  सरकार  के  ध्यान  में  केवल  एक  मामला  आया  भारतीय  मानक  संस्था  को

 1981  में  एक  बाइसिकल  निर्माता  के  तरिरुद्ध  समाचारपत्र  में  विज्ञापन  प्रकाशित  करने  की  एक
 शिकायत  मिली  जिससे  ऐसा  भान  हो  सकता  था  कि  पूरी  बाइसिकल  आई०एस०आई०  चिन्ह  के
 अन्तर्गत  आती  जब  यह  बात  विनिर्माता  के  ध्यान  में  लाई  गई  तो  विज्ञापन  वापस  ले  लिया  गया  और
 भारतीय  मानक  संस्था  को  सूचित  कर  दिया  भारतीय  मानक  संस्था  को  इसके  बाद  इस  किस्म
 की  कोई  शिकायत  नहीं  मिली

 '

 श्रमजोबी  पत्रकारों  के  लिए  वेतन  बोर्ड

 *|20.  श्री  वो०  एस०  विजय  राघवन  :  क्या  श्रम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 व्या  श्रमजीवी  पत्रकारों  के  लिए  एक  वेतन  बोर्ड  गठित  किया  और

 तो  वह  अपना  प्रतिवेदन  कब  तक  प्रस्तुत  कर  देगा  ?

 श्रम  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  टी०  :  और  सरकार  ने

 क्त
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 अधिसूचना  संख्या  का०आ०  और  का०आ०  528  जो  भारत  के  राजपत्र
 में  17  1985  को  प्रकाशित  हुई  दो  मजदूरी  बोर्ड  गठित  किए  हैं--एक

 मजदूरी  बोर्ड  श्रमजीवी  पत्रकारों  के लिए  और  दूसरा  गैर-श्रमजीवी  समाच्रारपत्र  कमंचारियों  के  लिए  ।

 आशा  है  कि  ये  मजदूरी  बोर्ड  अपमै  गठन  के  एक  वर्ष  के  अन्दर  अपनी  सिफारिशों  को  अन्तिम  रूप  दे  देंगे  ।

 [  प्रनुवाद ]

 काजू  का  उत्पादन

 1054.  श्री  श्रीकांत  दत्त  नर्रसहराज  वाडियर  :  क्या  छृषि  मंत्री  यह  बताने  की  ट्वपा  करेंगे
 कि

 कया  सरकार  ने  देश  में  काजू  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  कोई  योजना  तैयार  की

 )  यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाए  गए

 देश  में  काजू  का  उत्पादन  करने  वाले  राम्यों  के  नाम  क्‍या

 क्या  निर्यात  किए  जाने  वाला  संसाकित  काजू  हमारे  देश  का  उत्पाद

 यदि  तो  उन  देशों  के  नाम  क्‍या  जिनसे  कच्चे  काजू  का  आयात  किया  जाता
 भोर

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  झोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  सनत्री  योगेन्द्र  :  जी  हां  ।

 काजू  के  विकास  पर  पैकेज  कार्यक्रम  सम्बन्धी  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना
 आन्ध्र  पश्चिम  बंगाल  राज्यों  तथा  पांडिचेरी

 और  गोवा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  सातवीं  योजना  में  क्रियान्वित  की  जा  रहो  कार्यक्रम  के  मुख्य  घटक  में
 क्षेत्र  का विस्तार  रोपण  सामग्री  सप्लाई  करना  और  प्रदर्शन  के  माध्यम  से  उन्‍नत  कृषि  की
 प्रणालियों  के  सम्बन्ध  में  किसानों  को  प्रशिक्षण  देना  शामिल  इसके  अतिरिक्त  विश्व  बैंक  द्वारा
 सहायप्ा  प्राप्त  बहु-राज्य  काजू  परियोजना  आन्ध्र  प्रदेश  तथा  उड़ीसा  राज्यों  में  भी
 चल  रही  परियोजना  का  लक्ष्य  वतंमान  बागानों  के  क्षेत्र  विस्तार  तथा  सुधार  के  माध्यम  से  काजू
 का  उत्पादन  बढ़ाना

 काजू  का  उत्पादन  करने  वाले  मुख्य  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  -  आनप्न
 पश्चिम  पॉंडिचेरी  तथा

 जी

 (=)  और  तनजानिया  आइवरी  गरिनिया
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 मालागासी  इंडोनेशिया  तथा  ब्रिटेन  से
 कच्चे  काजू  का  आयात  किया  जाता  1984-85  5  के  दौरान  3648.95  लाख  रुपये  के  मूल्य  के  कच्चे

 काजू  का  आयात  किया  गया  था  ।

 बंगलोर  शहर  के  लिए  कावेरी  पेयजल  झ्रापूति  योजना  की  स्वीकृति

 1055,  श्री  बी०  वो०  देसाई  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  बंगलोर  शहर  के  लिए  कावेरी  तृतीय  चरण  पेयजल  आपूर्ति
 योजना  के  लिए  240  करोड़  रुपये  की  स्वीकृति  प्रदान  को

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  परियोजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  तत्काल  कदम  उठाने

 हेतु  कर्नाटक  सरकार  से  अनु रोध  किया  और

 कावेरी  की  इस  तृतीय  चरण  बोजना  द्वारा  बंगलौर  के  लिए  जल  योजना  को  पूरा  करने
 में  किस  सीमा  तक  सहायता  मिलेगी  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  दलबोर  और  बंगलोरਂ
 शहर  के  लिए  जलपूर्ति  में  वृद्धि  करने  को  एक  योजना  जिसकी  अनुमानित  लागत  240  करोड़  रुपये
 विश्व  बेंक  की  सहायता  प्राप्त  करने  हेतु  कर्नाटक  सरकार  द्वारा  इस  मंत्रालय  को  भेजी  गई  थी  ।  इस
 योजना  को  इस  मंत्रालय  के  केन्द्रीय  लोक  स्वास्थ्य  इंजीनियरी  संगठन  से  तकनीकी  अनुमोंदन  प्रांप्त  हो
 गया  है  और  जल  संसाधन  मंत्रालय  द्वारा  अन्तर्राष्यीय  दृष्टिकोण  से  इसका  अनुमोदन  कर  दिया  गया

 इसे  विश्व  बेंक  की  सहायता  प्राप्त  करने  हेतु  केवल  तभी  भेजा  जा  सकता  है  जब  राज्य  सरकार

 ह्वारा  बजट  प्रावधान  की  पुष्टिट  कर  दी  जाती  राज्य  सरकार  से  इस  परियोजना  को  थोड़ा  संशोधित
 करने  का  भी  अनुरोध  किया  गया  है  ।

 इस  परियोजना  से  बंगलौर  शहर  को  60  एम०जी०डी०  अतिरिक्त  पानी  प्राप्त

 प्रामोण  बिकास  योजना  के  भ्रन्तर्गंत  राजस्थान  को  दी  गई  घनराशि

 10:6.  श्री  बनवारी  लाल  बेरवा  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  ग्रामीण  विकास  योजना  के  अन्तगगंत  राजस्थान  के  लिए  गत  तीन

 वर्षों  क ेदौरान  कितनी  धनराशि  मंजूर  की  गई  तथा  वास्तव  में  कितनी  घनराशि  दी  गई

 क्‍या  यह  सच  है  कि  राजस्थान  को  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  कम  धनराशि  दी  गई  है
 जबकि  इसे  ग्रामीण  विकास  योजनाओं  के  लिए  तुलनात्मक  अधिक  धनराशि  की  आवश्यकता  और

 (१)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  !

 ३3
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 पग्रामोण  त्रिकास  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्री  चन्दूलाल  एक  विवरण
 खंलगरन  है  ।

 और  छठी  योजना  अवधि  के  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  तथा  सूखा
 सम्भावित  क्षेत्र  कायं  क्रम  के  अन्तगंत  निधियों  का  आबंटन  प्रति-खण्ड  समान  आधार  पर  किया  गया
 जबकि  मरुभूमि  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  मरुस्थल  स्थिति  की  प्रचंडता  को  देखते  किया  गया
 था  ।  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  तथा  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अन्तगंत
 राज्यों  को निधियों  का  कृषि  मजदूरों  तथा  सीमान्त  किसानों  की  संख्या  को  75  प्रतिशत

 महत्व  तथा  गर।बों  के  प्रभाव  को  25  प्रतिशत  महत्व  देने  के  निर्धारित  मानदण्ड  के  आघःर  पर  किया
 गया  उपर्युक्त  मानदण्ड  के  आधार  पर  विभिन्‍न  राज्यों  को  इन  कार्यक्रमों  हेतु  किये  जाने  वालो

 निधियों  का  आबंटन  उनकी  पात्रता  के  अनुसार  भिन्‍न-भिन्‍न  होतः  है  ।  निधियों  का  वास्तविक  बंटन

 राज्य  द्वारा  बराबर  के  अंशदान  तथा  राज्य  में  कार्यक्रम  के  निष्पादन  पर  निर्भर  करता

 विवरण

 लाखों

 कार्यक्रम  वर्ष  केन्द्रीय  केन्द्रीय  बंटन
 आबंटन

 समन्वित  ग्रामीण  1982-83  2-83  928.00  983.00

 विकास  कायंक्रम  1983-84 4  914.00  1053.00
 1984-85  944.00  974.00

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  1982-83  492.00  457.55

 रोजगार  कार्यक्रम  1983-84  480.00  488.65

 1984-85 5  550.00  775.00

 ग्रामीण  भूमिहीन  1983-84  240.00  1200.00

 रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  3984-85  5  240.00  1200.00

 सूखा  सम्भावित  क्षेत्र  1982-83  290.00  96.67

 कार्य  क्रम  1983-84  135.00  64.86
 1984-85  135.00  134.72

 मरूभूमि  विकास  1982-83  2-83  785.50  461.83

 कार्यक्रम  1983-84  785.50  652.62
 1984-85  785.50  756.26

 का
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 चीनी  मिलों  का  बन्द  किया  जाना

 1057.  श्रो  विजय  कुमार  यादव  :  क्या  खाद्य  श्रौर  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  कुछ  और  चीनी  मिलों  को  बन्द  किया  गया

 यदि  तो  उनको  बन्द  किये  जाने  के  क्या  कारण

 राज्य-वार  कितनी  मिलें  बन्द  की  गई  और

 सरकार ने  उन्हें  पुनः  चालू  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 खाद्य  झोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  के०  पी०  सिह  :  से
 चार  चोनी  मिलों  जिनमें  तीन  कर्नाटक  और  एक  गुजरात  में  ने  हाल  ही  में  सुचित  किया  है  कि

 वे  1985-86  के  चीनी  मौसम  के  दौरान  काये  नहीं  करेंगी  ।  उनमें  से  केवल  एक  मिल  ने  यह  कारण
 बताया  है  कि  चालू  मौसम  के  दौरान  उस  क्षेत्र  में  गन्ने  की  रोपाई  नहीं  हुई  ।

 राज्य  सरकारें  अपने-अपने  राज्यों  के  अन्दर  स्थित  फैक्ट्रियों  का  प्रबन्ध  करने  की  दृष्टि  से

 बेहतर  स्थिति  में  हैं  क्योंकि  पहले  वे  अत्यधिक  निकटता  से  फंक्ट्रियों  पर  प्रभावी  नियंत्रण  रखने  में  समर्थ

 होती  हैं  और  दूसरा  गन्ने  का विकास  और  उसका  विपणन  पूर्णतया  उनके  नियंत्रण  में  होता  राज्य

 सरकारों  को  उद्योग  तथा  1951  के  उपबन्धों  के  अधीन  एक  विशिष्ट
 अवधि  के  लिए  चीनी  मिलों  का  प्रबन्ध  केन्द्रीय  सश्कार  द्वारा  अपने  अधिकार  में  लेने  के  बारे  में  सुझाव
 देने  की  छूट  है  बशतें  कि  वे  ऐसे  यूनिटों  को  चलाने  के  लिए  वित्तीय  और  प्रबन्धकीय  दायित्व  सम्भालने

 को  तैयार  दूसरा  विकल्प  यह  वे  संगत  राज्य  अधिनियमों  के  अधीन  दोर्घकालीन  उपाय  के  रूप  में

 ऐसे  यूनिटों  का  अपने  आप  राष्ट्रीयकरण  कर  सकती

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  रोहिणी  में  प्लाट  झ्रावंटन  के  लिए  डरा

 1058.  श्री  शान्ति  धारोबाल  :  क्‍या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  रोहिणी  में  प्लाट  आवंटन  के  लिए  अब  तक  कुल  कितने  ड्राः
 निकाले

 प्रत्येक  ड्रा  में  श्रेणीवार  कितने  उम्मीदवार  सफल

 क्‍या  सभी  आवंटियों  को  प्लाठों  का  कब्जा  दे  दिया  गया

 आज  तक  कितने  मामलों  में  पद्वानामा  दे  दिया  गया  और
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 यदि  अब्र  तक  कोई  भी  पट्टानाभा  नहीं  किया  गया  है  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  जिन
 आवंटियों  को  कब्जा  दे  दिया  गया  है  उन  सब  को  पट्टानामा  कब  तक  दे  दिया  जाएगा  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  दलबोर  :  रोहिणी  योजना  के  अंतर्गत
 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  तीन  ड़ा  निकाले

 प्रत्येक  ड्रा  मे ंआवेदकों  को  वथक-पुथक  रूप  से  आवंटित  किए  गए  श्रेणीवार  प्लाटों  के
 ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :  -.

 डरा  ई०डब्ल्यू  एल  ०आई  ग्जी०  एम०आई०  योग

 प्रथम  4610
 ._

 4078  1598  10286

 द्वितीय  3184  4711  2208  10103

 तृतीय  <728  1368  960  5056

 निम्नलिखित  ब्योरों  के अनुसार  12516  पंजीकृतों  को  प्लाटों  का  प्रत्यक्ष  कब्जा  दे  दिया
 गया  है  :--

 श्रेणी  प्रथम  डरा  द्वितीय  डरा  योग

 ई०डब्ल्यू०एस०  3893  1712  35605

 एल०आईश०्जी
 ०  2755  2011  4769

 एम०आई०जी  ०  1116  3026  2142

 7767  4749  12516

 104

 पट्टा  बिलेखों  के  निष्पादन  को  अन्तिम  रूप  देने  की  प्रक्रिया  प्रगति  पर  यह  एक  सतत

 प्रक्रिया  है  ज्यों  हीं  स्टेम्म  कलक्टर  द्वारा  विधिवत  स्टाम्प  लगी  पट्टाविलेख  की  श्रतियां  दिल्‍ली  विकास

 प्राधिकरण  को  आवंटियों  से  वापस  हो  जाती  हैं  तो  निष्पादन/पंजीकरण  के  लिए  दो  साक्ष्यों  सहित
 आवंटियों  को  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  कार्यालय  में  उपस्थित  होना  पड़ता  दिल्ली  विकास
 करण  विभिन्‍न  श्रेणियों  में  प्लाटों  का  कब्जा  दे  दिए  जाने  वाले  पृथक-पृथक  आवंटियों  को  पट्टा  विलेख
 को  प्रतियां  उचित  अनुदेशों  सहित  भेज  रहा  है  ।

 ह

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विमाग  के  झ्रुणाचल  प्रदेश  जोन

 1059.  श्री  नारायण  लोबे  :  कया  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि
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 क्या  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  अरुणाचल  प्रदेश  शोन  का  दो  जोनों  में  विभाजन

 हो  गया  कौर

 यदि  तो  इन  दोनों  क्षेत्रों  के मुख्यालय  कौन  से  हैं  और  प्रत्येक  क्षेत्र  के  लिए  कौन-कौन
 से  मण्डल  और  सकिल  निर्धारित  किए  गए  हैं  ?

 शहरी  विकास  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  दलबोर  :  अरुणाचल  प्रदेश  अंचल
 लोक  निर्माण  अरुणाचल  प्रदेश  के  अधीन  है  न  कि  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  ।

 यह  सूचना  हम।रे  पास  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 केरल  की  केन्द्रीय  त्वरित  ग्रामीण  जल  प्रदाय  योजना

 1060.  श्री  वक्‍कस  पुरुषोत्तमन  :  क्‍या  छृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केरल  सरकार  द्वारा  कुलसंण्ड  क्षेत्र  में  पंचाययीस  कवलम  और  नीलमपेरूर  को  केन्द्रीय
 त्वरित  ग्रामीण  जल  प्रदाय  योजना  में  शामिल  करने  सम्बन्धी  कोई  प्ररतावित  योजना  केन्द्रीय  सरकार  के
 पास  लम्बित  पड़ी  और

 यदि  तो  इस  संम्बन्ध  में  अब  तक  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 ग्रामोण  विकास  विमाग  में  राज्य  सनत्री  चन्दुलाल  :  और  केरल
 सरकार ने  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  त्वरित  ग्रामीण  जल  आपूर्ति  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  कवलम  और
 पेरूर  को  पेयजल  की  आपूर्ति  करने  के  लिए  कोई  योजना  अनुमोदन  हेतु  केन्द्र  को  नहीं  भेजी

 सातवों  पंचवर्षोय  योजना  के  दोरान  समेकित  ग्रामीण
 विकास  कार्यक्रम  के  लिए  निधियों  का  झाबंटन

 1061.  डा०  कृपा  सिन्धु  भोई  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  ग्रामीण  विकास  के  लिए  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की

 गई

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  उड़ीसा  को  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  लिए
 आबंटित  धनराशि  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कितनी  वृद्धि  की  गई  और

 उड़ीसा  सरकार  ने  छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  इस  शीर्ष  के  अन्तर्गत  कितनी
 घनराशि  खर्च  की  है  ?

 ग्रामीण  विकास  विभाम  में  राज्य  मन्‍ली  चन्दूलाल  :  से  ग्रामीण

 विकास  विभाग  द्वारा  चलाई  जा  रही  मुख्य  ग्रामीण  विकास  योजनाओं  के  लिए  सातवीं  योजना  में
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 निम्नलिखित  प्रावधान  हैं  केन्द्रीय  क्षेत्रक  :--
 —_———

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  1186.79  करोड़  रुपये  ।

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  1250.81  करोड़

 ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  1743.78  करोड़

 सूखा  संभावित  क्षेत्र  कार्यक्रम  237.00  0  करोड़  रुपये  ।

 मरुभूमि  विकास  कार्यक्रम  245.00  करोड़

 2.  प्रत्येक  कार्य  क्रम  के  विभिन्‍न  मानदण्डों  के  अनुसार  केन्द्रीय  क्षेत्रफल  के  परिव्यय  का

 वार  आउंटन  वर्ष-प्रति-वर्ष  आधार  पर  किया  जाता  है  ।

 3.  छठी  योजना  में  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कायंत्रम  हेतु  उड़ीसा  के  लिए  आबंटन

 तथा  10990.00  लाख  रुपये  था  जिसके  मुकाबले  व्यय  8751.86  लाख  रुपये  तथा

 था  ।

 छठी  योजना  के  दौरान  कृषि  क्षेत्र  में  उत्पादन  दर

 1062.  श्री  यशवन्त  राग  गड़ाख  पाटिल  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किन  क्षेत्रों  में  छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  कृषि  क्षेत्र  में  उत्पादन  दर  लक्ष्य  से

 पिछड़ी

 इसके  क्या  कारण  और

 सभी  कृषि  क्षेत्रों  में  उत्पादन  की  संतुलित  दर  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  कायंवाही  की

 गई  है  ?

 कृषि  श्नौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मम्त्नी  योगेन्द्र  :  कृषि  क्षेत्र
 उत्पादन  में  वृद्धि  की  दरें  बिभिन्‍न  फस  लो  के  लिए  अलग-अलग  इलाकों  में  अलग-अलग  है  ।  छठी
 अवधि  के  दौरान  आंध्न  महाराष्ट्र  और  हिमाचल  प्रदेश  राज्यों  में  धान  के  उत्पादन
 की  वृद्धि  दरें  पिछड़  रही  जबकि  हिमाचल  प्रदेश  और  जम्मू  व
 कश्मीर  में  गेहूं  उत्पादन  की  वृद्धि  दरें  अपेक्षाकृत  कम  जहां  तक  कुल  खाद्यान्न  उत्पादन  का
 सम्बन्ध  छठी  पोजना  के  दोरान  आन्श्र  हिमाचल  जम्मू  व

 महाराष्ट्र  और  में  वृद्धि  दरें  पिछड़  रही  तिलहनों  के  मामले

 तमिलनाडु  और  उत्तर  प्रदेश  में  उत्पादन  की  वृद्धि  दरें  कम  थीं  ।

 विभिन्‍न  राज्यों/क्षेत्रों  मे ंविभिन्‍न  फसलों  के  उत्पादन  की  वृद्धि  दरों  में  अन्तर  का  मुख्य
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 कारण  प्राकृतिक  संसाधनों  की  उपलब्धता  में  अन्तर  होना  इसके  फसल  उत्पादन  की

 वृद्धि  दरों  में  भिन्‍तता  के  लिए  प्रौद्योगिक-आथिक  घटक  और  अवसंरचनात्मक  सुविधाएं  भी
 जिम्मेदार  हैं  ।

 राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  द्वारा  हाल  ही  में  अनुमोदित  सातवीं  योजना  उत्पादकता

 वृद्धि  क्षमता  में  अंतक्षेत्रीय  और  अंठर्वर्गीय  असमानताओं  पर  समुचित  ध्यान  दिया  गया  है  और

 एक  अधिक  संतुलित  वृद्धि  प्रतिमान  को  लक्ष्य  बनाकर  कार्यक्रम  तेंयार  किए  गए  इस  योजना  कम
 विकसित  क्षेत्रों  में  जल  ऋण  संस्थान  इत्यादि  अवसंरचनात्मक  विकास
 करके  तथा  खासतौर  से  बारानी  खेती  में  उल्लेखनीय  सुधार  हासिल  करने  के  लिए  नई  प्रौद्योगिकी  का

 विस्तार  जिससे  मुख्यतया  तिलहन  और  मोटे  अनाजों  को  फायदा  कृषि  में  वृद्धि
 के  आधार  को  वृहत्तर  करने  की  परिकल्पना  की  गई  इन  उपायों  को  उचित  मूल्य  और  अधिप्राप्ति
 नीतियों  द्वारा  और  सुदृढ़  बनाया  जाएगा  ।

 ]

 फसल  को  बीमारियों  को  दूर  करना

 1063.  श्रीमती  ऊषा  चौधरी  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  फसलों  को  नुकसान  पहुंचाने  वाली  बीमारियों  का  पता  लगाने  उनकी
 रोकथाम  के  लिए  किन  योजनाओं  को  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  और  इस  बारे  में  कया  कदम  उठाए  जा

 रहे  और

 विभिन्‍न  बीमारियों  से  प्रभावित  इन  फसलों  को  बचाने  के  लिए  ओर  किसानों  को  राहत
 देने  क ेलिए  कौन  सी  योजनायें  विचारांधीन

 कृषि  झोर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  सन्‍्त्री  योगेन्त्र  सरकार

 विभिन्‍न  फसलों  को  प्रभावित  करने  वाले  रोगों  का  पता  लगाने  और  उनकी  रोकथाम  के  लिए  विभिन्‍न
 केन्द्रीय  क्षेत्र  और  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजनाओं  को  क्रियान्वित  कर  रही  ये  योजनायें

 -  कीट  और  रोग  की  पौध  संरक्षण  पौध  संगरोध  कीटनाशी

 1968  के  क्रियात्वयन  संबंधी  बीजनायें  और  स्थानिक  भारी  क्षेत्रों  मे ंखरपतवार  नियंत्रण  सहित  कृषि

 महत्व  के  कीटों  और  रोगों  के  नियंत्रण  और  निवारण  संबंधी  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  इसके
 फसल  विकास  की  अन्य  योजनायें  जिनमें  पौध  संरक्षण  भी  एक  घटक  उनकी  रोकथाम

 के  जिए  किए  गए  उपाय  नीचे  दिए  गए  हैं  :---

 (1)  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  में  रोगों  के  प्रभाव  का  प्रबोधन  करने  के  लिए
 फसलों  की  नियमित  निगरानी  करना  ताकि  समय  पर  नियंत्रण  संबंधी  उपाय

 करने  के  लिए  किसानों  और  राज्य  के  कार्यकर्ताओं  की  सहायता  की  जा  सके  ।

 (2)  केन्द्रीय  पौध  संरक्षण  प्रशिक्षण  हैदराबाद  ओर  केन्द्रीय  पौध  संगरोध

 एवं  संचयन  निदेशालय  के  अन्तर्गत  अन्य  उप  केन्द्रों  में  भी  अल्पावधि  ओर  दीर्घावधि
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 प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  क ेजरिए  उपायों  का  पता  लगाने  और  नियंत्रण  करने  में  पौध  संरक्षण
 कार्यकर्ताओं  को  प्रशिक्षण  देना  ।

 (3)  समेकित  कीट  प्रबन्ध  और  रोग  नियंत्रण  कार्यों  को  अपनाने  में  किसानों  को  शिक्षिल
 करके  और  समय  पर  नियन्त्रण  संबंधी  कार्यों  को  करके  पौध  संरक्षण  उपकरण  के  लिए
 ऋण  उपलब्ध  करके  भी  अभियानों  और  किसान  मेले/प्रदर्शनियों  का  आयोजन
 करना  ।

 (4  जा  कीटनाशी  1968  और  उसके  तह॒त्‌  बताये  गये  नियमों  का  क्रियान्वयन
 करना  ताकि  किसानों  को  अच्छी  किस्म  की  कीटनाशी  दवाओं  की  उपलब्धि  को

 सुनिश्चित  किया  जा  सके  ।

 (5)  प्रवेश  पत्तन  पर  और  बाद  में  एक  राज्य  से  अन्य  राज्य  में  विदेशी  रोगों  के  किसी

 सम्भव  फैलाव  को  रोकने  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  और  देशी  पौध  संरक्षण  उपायों  का

 प्रवतेन  ।

 (6)  निर्धारित  दरों  पर  और  स्वीकृत  मार्गदर्शी  स्िद्धान्तों  के  आधार  पर  राजसहायता  की

 व्यवस्था  करना  ।

 संब्रंष्ठित  प्राधिकारियों  की  स्वीकृति  और  धनराशि  की  उपलब्धि  होने  पर  प्रश्न-के  भाग

 के  उत्तर  में  उल्लिखित  केन्द्रीय  क्षेत्र  और  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजनाओं  को  सातवीं  पंचवर्षीय
 योजना  अवधि  के  दौरान  जारी  रखे  जाने  का  प्रस्ताव

 +
 ]

 सोनी  उद्योग  में  गेर-सरकारो  क्षेत्र  को  समाप्त  करना

 1064.  श्री  झार०  एस०  मोये  :  क्‍या  खाद्य  और  नागरिक  पूरति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कुछ  राज्य  चीनी  उद्योग  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  समाप्त  करने  के
 प्रश्न  पर  गंभीरता  से  विचार  कर  रहे

 यदि  तो  इन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  और  इस  समय  वहां  कितने  सहकारी  चीनी
 कारखाने  चल  रहे  .

 क्‍या  कुछ  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  की  स्वीकृति  के  लिए  लम्बित  पड़े  और

 यदि  तो  सरकार  की  इस  सम्बस्ध  में  नीति  क्या  है  और  यदि  इन  चीनी  कारखानों
 को  समाप्स  क्र  दिया  जाता  है  तो  इनमें  कार्यरत  कर्मचारियों  को  अन्य  कार्यालयों  में  खपाने  सम्बन्धी
 नीति  क्‍या  है  ?
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 खाद्य  और  नागरिक  पति  अन्त्रालय  के  राज्य  सन्त्रो  के०  पो०  सिंह  :  सरकार

 को  ऐसे  किसी  प्रस्ताव  की  जानकारी  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।

 प्रश्नवैही  नहीं  उठता  ।

 खाद्यान्न  बचाझो  भ्रसियान को  तेज  करना

 1065.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  खाद्य  और  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उत्तर-पश्चिम  भारत  जिसमें  हिमाचल  प्रदेश  और  जम्मू  और

 काश्मीर  शामिल  किसानों  को  आवश्यक  तकनीक  और  दक्षता  का  प्रचार  करके  खाद्यान्न

 बचाओ  अभियान  को  तेज  करने  के  बारे  कोई  निर्णय  लिया  गया  यदि  तो  इसकी  मुख्य
 रेखा  क्‍या  और

 ह

 क्या  इस  अभियान  को  तेज  करने  के  लिए  शीघ्र  ही  और  अधिक  फील्ड  यूनिट/सब
 आफिस  खोलने  का  विचार  है  और  यदि  तो  प्रस्तावित  यूनिटों/स्टेशनों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 खाद्य  श्रोर  नागरिक  पूरुि  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  पो०  सिह  :  केन्द्रीय
 अन्न  सुरक्षा  दलों  को  नियुक्ति  राज्यों  को  नेतृत्व  प्रदान  करने  और  फार्म  स्तर  पर  खाद्यान्नों  का  बेहतर
 परिरक्षण  करते  के  लिए  उन्नत  भण्डारण  विधियों  का  करने  में  उत्प्रेरक  भूमिका  अदा  करने  के

 लिए  की  गई  अतः  केन्द्रीय  दल  केवल  चुनिदा  क्षेत्रों  में  ही आवश्यक  प्रदर्शिनियों  और  प्रशिक्षण  का
 आयोजन  करते  यह  कार्य  राज्य  सरकारों  का  है  कि  वे इस  गतिविधि  में  तेजी  लाएं  और  इस  कार्य  को
 अपने  संबंधित  राज्यों  के  सभो  क्षेत्रों  में  पहुंचाएं  ।

 फिलहाल  इस  प्रयोजन  हेतु  और  अधिक  केन्द्रीय  यूनिट  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ।

 डी०  डी०  टी०  के  प्रयोग  पर  प्रतिबन्ध

 1066.  श्री  जगन्नाथ  पटनायक  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  क्ष्षि  क्षेत्र  में  डी०  डी०  टी०  के  प्रयोग  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का
 और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  झौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेश  :  और
 सरकार  ने  ढी ०्डी  ०टी०  उन  सभी  कुमिनाशक  दव/ओं  के  जिन्हें  अन्य  देशों  में  बरजित  या  प्रतिबंधित
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 .  किया  गया  उपयोग  की  समीक्षा  करने  के  लिए  एक  उच्च  स्तरीय  विशेषज्ञ  समिति  गठित
 उक्त  समिति  ने  डी०  डी०  टी०  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  डी०डी०टी०
 के  प्रयोग  पर  पाबन्दी  लगाई  जाए  या  इस  बारे  में  निर्णय  इसकी  जांच  करने  और  सभी  सम्बद्ध

 तथ्यों  को  ध्यान  में  रखने  के  बाद  ही  किया  जो  सकता

 उपभोक्‍षता  सहकारी  समितियां  बनाने  के  लिए
 उड़ीसा  को  सहायता

 1067.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  खाद्य  श्लोर  नागरिक  पति  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 उड़ीसा  को  राज्य  में  उपभोक्ता  सहकारो  समितियों  को  स्थापना  के  लिए  20  सूत्री
 कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  वर्ष  1983-84,  1984-85  और  1985-86  में  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दी

 गई

 उक्त  वर्षों  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में कितनी  खुदरा  दुकानें  खोल्ली  गईं  ओर  कितनी  खुदरा

 दुकानें  खोलने  का  विचार  और

 उड़ीसा  सहकारी  उपभोक्ता  संघ  को  वर्ष  1983-84  और  1984-85  में  कितना  लाभ

 और  हानि  हुई  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूति  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  के०  पो०  सिंह  :  केन्द्रीय

 प्रायोजित  योजना  के  अन्तर्गत  उपभोक्ता  सहकारी  समित्रियों  के  विकास  के  लिए  उड़ीसा  को  तीन  वर्षों

 के  दौरान  दी  गई  केन्द्रीय  सहायता  इस  प्रकार  है  :--

 1983-84  ९०  11.20  लाख  रुपये

 1984-85  5  oe  5.33  लाख  रुपये

 1985-86  tee  0.72  लाख  रुपये

 (31.10.1985

 उड़ीसा  सरकार  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  1983-84,  1984-85  और

 1985-86  (31.10.1985  के  दोरान  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  खोली  गई  खुदरा  दुकानों  की  संख्या

 203,  155  ओर  74

 राज्य  सरकार  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  उड़ीसा  राज्य  उपभोगता  सहकारी  संघ

 ने  परीक्षित  नहीं  किए  गए  लेखाओं  के  अनुसार  1983-84  में  1.6  लाख  रुपये  और  1984-85  में

 1.7  लाख  रुपये  लाभ  कमाया
 ॥॒
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 संन्द्रल  वेबरहाऊर्सिग  कारपोरेंशन  को  हुई  हानि  को  मारतोय

 लाश  निगम  द्वारा  बटटे  खाते  में  डालना

 1068.  श्री  कालो  प्रसाद  पांडेय  :  क्या  खाद्य  झौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  संन्‍्द्रल  वेयरहाऊसिंग  कारपोरेशन  के  गोदामों

 में  रखे  गए  खाद्यान्न  भण्डारों  में  भण्डार  सम्बन्धी  हानियों  को  बट्टे  खतते  डाल  रहा  है/नियमित  कर  रहा

 है  यद्यपि  भारतीय  खाद्य  सैन्ट्रल  वेयरहाऊर्सिग  कारपोरेशन  को  भण्डार  प्रभारों  की  अदायगी

 बढ़ी  हुई  दरों  पर  कर  रहा

 यदि  तो  1981  के  बाद  से  सैन्ट्रन  ऊर्सिंग  का  रपोरेशन  में  भण्डां रण  की  हानियों
 के  कारण  भारतीय  खाद्य  निगमद्वारा  वर्षवार  बट्टे  खाते  डाले/विनियमित  किए  जाने  वाली  मात्रा

 क्‍या

 समझौते  की  शर्ते  क्‍या  हैं  जिनके  अन्तर्गत  भारतीय  खाद्य  निगम  के  खर्चे  पर  सैन्ट्रल
 हारसिंग  कारपोरेशन  को  ऐसी  सुविधा  दी  जा  रही  और

 सैन्द्रल  वेयरहाऊर्सिग  कारपोरेशन  के  गोदामों  में  हुई  हानियों  को  कट्टे  खाते
 विनियमित  करना  नियमों/समझोौोता  शर्तों  के  अनुसार  ग़लत  और  अनुचित  पाये  जाने  की  स्थिति  में

 विनियमित  की  गई  हानियों  को  संन्‍्द्रल  वेय रहाऊरसिंग  कारपोरेशन  से  वसूल  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही
 करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 खाद्य  झोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रासय  के  राज्य  मंत्री  के०  पी०  सिह  :  हां  ।

 सेन्ट्रल  वेयरहाऊर्सिंग  कारपोरेशन  को  परिरक्षण  और  प्रशासनिक  खर्चों  क ेलिए  भणप्डारण
 प्रभारों  का  भुगतान  किया  जाता  है  और  इसमें  भण्डारण  क्षति  शामिल'नहीं  होती  है  ।

 निगम  के  लेखापरीक्षित  संकलित  लेखों  में  एजेन्सीवार  भण्डारण  सम्बन्धी  क्षति  और

 उनको  बट्टे  खाते  में  डालने/नियमित  करने  से  संबंधित  आंकड़ों  को  नहीं  दर्शाया  जाता  है  ।  अतः  केवल

 मात्र  सैन्द्रल  वेयरहाऊर्सिग  कारपोरेशन  से  संबंधित  आंकड़े  तुरन्त  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 इस  समय  सैन्ट्रल  वेयरहाऊर्सिंग  कारपोरेशन  के  साथ  भण्डारण  क्षति  के  सिद्धान्तों  के  बारे
 में  कोई  समझौता  नहीं  किया  गया  भण्डारण  सम्बन्धी  क्षति  के  सभी  मामलों  की  जांच  को  जाती  है
 ओर  प्रत्येक  मामले  को  उसके  गुण-दोष  के  आधार  पर  निपठाया  जाता  है:जेसाकि  भारतीय  खाद्य  निगम
 के  गोदामों  में  हो  रही  भण्डारण  क्षति  के  मामले  में  किया  जाता  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |
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 ]

 सूखा  ग्रस्त  राज्यों  के  लिए  चारे  तथा  पानी  को  व्यवस्था

 1069.  श्री  कमला  प्रसाद  रावत  :  क्या  क्रृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  उन  राज्यों  में  पशुओं  को  बचाने  हेतु  चारे  और  पानी  की  व्यवस्था  के  लिए
 क्या  कदम  उठाए  गए  जिनमें  सूखे  की  स्थिति  अभी  भी  बनी  हुई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  झोर  सहकारिता  विमाण  में  राज्य  मंत्री  योगेश्र  और
 केन्द्र  सरकार  ने  सूखा  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  पशुओं  के  लिए  चारा  और  पानी  की  व्यवस्था  करने  के  लिए
 निम्नलिखित  उपाय  किए  हैं  :

 (1)  प्रभावित  राज्यों  से  अनुरोध  प्राप्त  होने  पर  राज्य  से  चारा  निर्यात  करने  पर  पाबंदी
 लगाने  की  अनुमति  ।

 (2)  रेलवे  प्राधिकारियों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  जब  कभी  ऐसा  अनुरोध  प्राप्त
 अधिशेष  राज्यों  से  सूखा  प्रभावित  राज्यों  में  चारा  ढुलाई  के  लिए  प्राथमिकता
 रियायतो  दरें  दी  जाए

 (3)  भारत  सरकार  द्वारा  प्रभावित  राज्यों  को  चारा  उपलब्ध  कराने  के  लिए  अधिशेष  राज्यों

 से  अनुरोध  किया  गया

 (4)  भारत  सरकार  ने  वर्ष  1985-85  के  दोरान  अब  तक  सूखा  राहत  के  अधीन  सूखे  से

 प्रभावित  क्षेत्रों  में  पशु  संरक्षण  और  चारा  सहायता  के  लिए  8.73  करोड़  रुपये  तथा

 पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  77.03  करोड़  रुपये की  केन्द्रीय  सहायता
 मंजूर  की

 राज्यों  में  कारखानों  का  अन्द  होना

 1070.  श्री  श्रानन्द  पाठक  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 31  1985  को  राज्य-वार  बन्द  पड़े  कारखानों  की  संख्या  कितनी

 31  1985  को  तालाबन्दी  के  अन्तर्गत  आने  वाले  कारखानों  की  राज्य  वार
 संख्या  कितनी  थी

 1985  को  कारखानों  में  ताला-बन्दी  और  उनके  बन्द  होने  क ेकारण
 बार  प्रभावित  हुए  कुल  श्रमिकों  की  संख्या  क्या  और

 94 ।
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 इन  कारखानों  को  पुनः  चालू  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या  विशिष्ट  कार्यवाही  की
 जा  रही  है  ?

 श्रम  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  टी०  :  से  श्रम  ब्यूरो  से  15-1  १-1985

 तक  प्राप्त  रिपोर्टों  के अनुसा  कामबन्दियों  और  तालाबन्दियों  एवं  प्रभावित  हुए  श्रमिकों  की  संख्या  के
 बारे  में  राज्य-वार  जो  क्रमशः  जनवरी-सितम्बर  और  जनवरी-अगस्त  की  अवधियों  के  लिए
 उपलब्ध  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारें  समुचित  पुनर्वास  सहायता  देकर  बन्द  पड़े  औद्योगिक  यूनिटों
 को  पुनः  खोलने  के  लिए  कदम  उठा  रहे  हैं  जिनमें  और  आसान  शर्तों  पर  वित्तीय
 यता  देना  शामिल  है  तालाबन्दियों  के  मामलों  केन्द्र  और  राज्य  स्तर  औद्योगिक  सम्बन्ध  तन्त्र
 विवादों  को  हर  संभव  तरीके  से  अर्थात  न्‍्यायनिर्णयन  या  माध्यस्थम  से  तुरन्त
 समझौता  करवाकर  तालाबन्दी  समाप्त  करने  के  लिए  उपाय  करते  रहते  हैं  ।  ४

 विवरण

 वर्ष  1985  के  दौरान  कामबंदियों  और  तालाबंदियों  एवं
 उनसे  प्रभावित  श्रमिकों  की  राज्यवार  संख्या

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  कामबंदियां*  तालाबंदियां
 1985)  )  1985)

 प्रभावित  तालाबंदियों  _.  प्रश्नावित
 की  संख्या  हुए  की  संख्या  श्रमिकी  की

 की  संख्या  संख्या

 1  2  3  4  5

 आंध्र  प्रदेश  1  40  31  20,479

 असम  या  णा  णण
 ा

 बिहार  32  13  3,838

 गुजरात
 11  610  10  2,848

 हंस्याणा
 35  1  1,200

 हिमाचल  प्रदेश  न
 चः  ता

 ध्य्य

 जम्मू-व-कश्मीर  .  .  «००

 कर्नाटक  है  4  4,715
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 2  3  4  5

 कैरल  27  16,058  8  1,181

 मध्य  प्रदेश  4  802  2  2,058

 महा  राष्ट्र  25  1,899  9  27  12,614

 मणिपुर  —  --  —  न

 मेघालय  न  *

 नागालैंड
 कम  न्‍्०्न  —

 उड़ीसा  3  ६804  4  994

 पंजाब  न  न  76

 राजस्थान  14  437  14  1,045

 सिक्किम  न्ग्०  ब्००  ०००  न्न

 तमिलनाडु  11  437  17  6,664

 त्रिपुरा  1  40  **  '

 उत्तर  प्रदेश  3  311  7  2,186

 पश्चिम  बंगाल  on  ore  102  83,812

 अंडेमान-व-निकोबार  --  --  --  --

 अरुणाचल  प्रदेश  --

 चण्डी  गढ़  न  wee  ve  नन्न

 दादर  और  नगर  हवेली  न  —
 *

 दिल्ली  *

 दमन  और  दीव  —  --  *«

 लक्ष्यद्वीप  --  -  ननन  ««

 मिजोरम
 बन  wee  ae  कु

 पांडिचेरी  —  ---  .

 जोड़  :  103  21,596  241...  143,702

 (--)  शून्य  (+++)  --  उपलब्ध  नहीं
 स्थाई  ओर  अश्थाई  तालाबंदियां  शामिल  हैं  लेकिन  गैर  मौसमी  कामबंदियां

 शामिल  नहीं  हैं  ।
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 कोटों  श्रौर  रोगों  को  समाप्त  करने  के  लिए
 नीम  के  तेल  श्रौर  करोंजा  बीज  का  प्रयोग

 1071.  डा०  सुधोर  राय  :  क्या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  नाशक  तथा  अन्य  रोगों  के  भय  को  समाप्त  करने  के  लिए  किसानों  को

 नीम  के  करौंजे  क ेबीज  और  चाइनाबे  री  प्रयोग  क  रने  हेतु  प्रोत्ताहित  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  भ्रौर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  :  से  नोम  :

 सरकार  टिड्डियो  के  आक्रमण  से  फसलों  को  बचाने  के  लिए  पानी  में  त॑यार  किए  गए  ताजे  नीम  के  बीज
 की  गिरी  के  प्रलंबन  का  प्रयोग  करने  को  प्रोत्साहन  दे  रही  नीम  तेल  जैसे  अन्य  उपकरणों  के

 नाशी  गुणों  का  अभी  अनुसंधान  किया  जा  रहे  है  ।  परन्तु  अभी  तक  ये  गुण  साधारण ही  प्रतौत  होते
 रोगों  के  विरुद्व  इनका  कोई  कार्यकलाप  नहीं  है  ।

 करंज  के  बीज  का  तेल  :  प्रयोगशाला  के  परीक्षणों  से  पता  चला  है  कि  इस  में  बहुत  मामूली
 कीटनाशी  गुण  जो  इसके  उपयोग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  है  ।

 चाइता-बरी  :  भारत  में  कृमियों  तथा  रोगों  पर  इसकी  प्रभावकारिता  संबंधी  बहुत  कम
 संधान  की  जानकारी  इस  स्तर  पर  इसके  उपयोग  को  प्रोत्साहन  देने  का  प्रश्न  ही  नहीं

 के  लिए  तथा  एन०  भ्रार८  ई०  पीं०  का  कार्यान्वयन

 1072.  श्रीमती  विभा  घोष  गोस्वासो  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1982-83  से  लेकर  1984-85  तक  की  अवधि  के  दौरान  के  लिए  भोजनਂ

 ओर  एन०आर०ई०पी०  के  कार्यान्वयन  के  माध्यम  से  उत्पन्न  कार्य  दिवसों  की  राज्य-वार  संख्या  कितनी

 वर्ष  1982-83  से  लेकर  1984-85  तक  इसके  आधार  पर  राज्य-वार  और  वर्ष-वार

 सूजित  स्थायी  परिसम्पत्तियों  का  मूल्य  क्या  और

 वर्ष  1982-83  से  लेकर  1984-85  5  तक  इसके  लिए  वर्षवार  स्वीकृत  और  वितरित
 श्ाद्याननों  की  मात्रा  ओर  नकद  धनराशि  क्या  है  ?

 कृषि  शोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मनन्‍्त्री  चन्दूलाल  :  काम  के
 बदले  अनाज  कार्यक्रम  के  स्थान  पर  1980  से  राष्ट्रीयं  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  आरम्भ
 किया  गया  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  1982-83  से  1984-85  के  दौसन
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 सूजित  रोजगार  के  राज्यवार  आंकड़े  दर्शाने  वाला  सभा  पटल  पर  रखा

 [  प्रन्यालय  में  रखे  देखिये  संह्या  एल०  टी०  1533/25]  ]

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  वर्ष  1982-83  2-83  से  1984-85  के  दौरान

 राज्य-वार  तथा  वर्ष-वाਂ  वास्तविक  परिसम्पत्तियों  को  दर्शाने  वाले  विवरण  JI,  गा  तथा  1४  सभा

 पटल  पर  रखे

 [  प्रन्धालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  1535/85  ]

 विभिन्‍न  राज्यों  शासित  क्षेत्रों  को  1982-83  से  1984-85  तक  के  दौरान

 दिए  खाद्यान्नों  की  मात्रा  तथा  नकद  निधियों  की  वर्ष-वार  राशियों  को  दाने  वाले  विवरण  5  तथा

 6  भी  सभा  पटल  पर  रखे  हैं  ।

 [  प्रन्थालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  1533/85]

 पान  पर  प्ननुसंधान  कार्य

 1073.  श्री  मतिलाल  हंंसदा  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  की  पान  के  अनुसंधान  कार्ट  में  तेजी  लाने  की  कोई  योजना

 इस  उद्देश्य  के  लिए  वर्ष  1984-85  में  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई  और

 भारत  में  कार्य  कर  रहे  पान  अनुसंधान  केन्द्र  की  संख्या  क्या  है  और  वे  कहां-कहां  स्थित

 कृषि  झौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  जी
 श्री

 1984-85  5  में  10,85,  400/-  रु०  की  राशि  आाबंटित  की  गई  थी  ।

 पान  बेल  की  बीमारी  अखिल  भारतीय  समन्वित  अनुसंधान  परियोजना  के  आठ  कंद्द्र  हैं
 जो  जौरहाट  और  कल्याणी  में  स्थित  कृषि
 विश्वविद्यालयों  में  चल  रहे  इसके  अतिरिक्त  भारतीय  बागवानी  अनुसंधान  संस्थान  बंगलौर  में  एक
 समन्वय-एकक  भी  लखनऊ  में  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  के  राष्ट्रीय  वनस्पति  _
 अनुसंधान  संस्थान  में  भी  पान  की  पत्ती  पर  अनुसंधान  कार्य  चल  रहा  है  ।

 ह

 हरियाणा  में  खुले  में  पड़ा  गेहूं  का  मण्डार

 1074.  श्री  रेणपद  दास  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हरियाणा  में  200  करोड़  रुपये  के  मूल्य  के  गेहूं  का  बहुत  बड़ा  भंडार
 खुले  में  पड़ा  हुआ  है  जिसके  मौसम  के  प्रभाव  के  कारण  खराब  होने  की  आशंका
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 यदि  तो  भण्डार  को  वर्षा  और  प्रकृति  के  अन्य  प्रभाव  से  बचाने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  गए  और

 फालतू  भण्डारों  को  गेहूं  की खपत  वाले  अन्य  राज्य  को  न  भेजने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूति  मन्‍्त्रालय  के  राज्य  मन्‍त्री  के०  पो०  सिह  :
 भारतीय  खाद्य  निगम  ने  ढकी  हुई  भण्डारण  क्षमता  के  अभाव  के  कारण  हरियाणा  में  30.9.1985

 तक  लगभग  70  लाख  रुपये  मूल्य  का  अपना  केवल  0.46  लाख  मीटरी  टन  गेहूं  कवर  और  प्लिंथ

 में  रखा

 भारतीय  खाद्य  निगम  ने  हरियाणा  में  कैप  में  रखे  गए  सम्पूर्ण  स्टाक  को  पोलीथीन  की

 चादरों  से  भली-भांति  ढक  कर  रखा  है  तथा  वे  इस  स्टाक को  क्षतिग्रस्त  होने  से  बचाने  के  लिए

 लिखित  और  उपाय  भी  करते  हैं  :  --

 (1)  गुम्बदनुमा  आकार  के  चट्टे  लगाए  जाते  हैं  ताकि  उसकी  ऊपरी  सतह  पर  पानी  न  रुक

 सके  ।

 (2)  कैप  में  रखे  गए  चट्टों  के नीचे  डनेज  की  उपयुक्त  व्यवस्था  की  जाती  है  ।

 (3)  धूप  वाले  दिनों  स्टाक,का  उचित  वातन  किया  जाता

 (4)  प्रत्येक  डिपो  में  तैनात  तकनीकी  स्टाफ  द्वारा  कप  में  रखे  गए  स्टाक  की  आवधिक  जांच
 की  जाती  है  और  स्टाक  का  उचित  ढंग  से  परिरक्षण  करने  के  लिए  उसका  नियमित
 उपचार  किया  जाता

 समूचो  संचलन  सम्बन्धी  बाधाओं  तथा  भण्डारण  स्थान  की  उपलब्धता

 को  ध्यान  में  रखकर  गेहूं  के  स्टाक  को  हरियाणा  से  देश  के  अन्य  भागों  को  तीव्रता  से  भेजा  जा  रहा  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  को  सप्लाई  किए  गए  चावलों  को  किस्म

 1076.  श्री  हन्नाम  मोल्लाह  :  क्या  खाद्य  रर  नागरिक  पृति  मंत्री  मह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  कलकत्ता  में  राशन  प्रणाली  तथा  पश्चिम  बंगाल
 में  अन्य  राशन  वाले  क्षेत्रों  के  लिए  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  सप्लाई  किये  गये  चाजल  बहुत  हो  घटिया
 किस्म  के  हैं  और  वे  खाने  योग्य  भी  नहीं

 कया  सरकार  का  विचार  अच्छी  किस्म  के  चावल  सप्लाई  करने  का  और

 (1)  क्‍या  सरकार  मामले  की  जांच  करेगी  और  आवश्यक  कार्यवाही  करेगी  ?

 खाद्य  भौर  नागरिक  पूति  संश्नालय  के  राज्य  मस्त्रो  के०  पी०  सिह  :  से

 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  सावंजनिक  वित  रण  प्रणाली  के अधीन  कलकत्ता  के  राशन
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 व्यवस्था  वाले  क्षेत्रों  और  पश्चिमी  बंगाल  के  अम्य  क्षेत्रों  को सप्लाई  किया  जा  रहा  चावल  भारत  सरकार

 द्वारा  विहित  की  गई  विनिदिष्टियों  के  अनुरूप  ह ैऔर  वह  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  अधिनियम  के  अधीन

 निर्घारित  की  गई  सीमाओं  के  अन्दर  यदि  कोई  शिकायतें  को  जाती  हैं  तो उनकी  जांच  खाद्य  विभाग
 के  गुण  नियंत्रण  संल  के  अधिकारियों  द्वारा  की  जाती  है  और  उन  पर  उपयुक्त  कारंवाई  की  जाती  है  ।

 खाद्यान्नों  क ेरखरखाव  की  लागत

 1077.  ओ  गदाधर  साहा  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूति  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  कंरेंगे

 किः

 इस  समथ  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  खाद्यान्नों  का  कुल  कितना  भण्डार

 उस  भण्डार  के  रखरखाव  पर  कितनी  लागत  आती  और

 इस  भंडार  का  सावंजनिक  वितरण  प्राणाली  को  मजबूत  बनाने  तथा  काम  के  बदले

 अनाज  कार्यक्रम  के  विस्तार  के  लिए  उपयोग  में  न  लाये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  शोर  नागरिक  पूति  मंत्रालय  के  राज्य  सनन्‍्त्री  के०  पी०  सिह  :  भारतीय
 खाद्य  निगम  के  पास  1.11.1985  को  154.9  लाख  मीटरी  टन  खाद्यान्नों  का  कुल  स्टाक  होने  का
 मान

 (७)  1985-86  के  बजट  अनुमानों  के  अनुसार  बफर  स्टाफ  की  लागत  41.84  रुपये

 प्रति  क्विंटल  है  ।

 चालू  वर्ष  के  दौरान  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  ओर  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार

 क्रम/ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  लिए  खांद्यान्नों  क ेआवंटन  को  बढ़ा  दिया  गया

 चावल  का  उत्पादन

 1078.  श्री  बाला  साहिब  विखे  पाटिल  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारत  में  पड़ोसी  देशों  की  तुलना  में  प्रति  हैक्टेयर  चावल  का  उत्पादन
 काफी  कम

 क्या  देश  में  चावल  के  बतंमान  उत्पादन  को  बनाए  रखने  और  उस्तमें  वृद्धि  करने  के  लिए
 कोई  कदम  उठाए  गए  और

 इस  फसल को  केन्द्रीय  योजनाओं  के  अन्तर्गत  अनुसंधान  और  विकास  विभाग  की  क्या
 सहायता  प्राप्त  हो  रही  है  और  क्या  सुध।र  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 कृषि  झोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  योगेख  :  1984-85  के
 दोरान  भारत  में  चावल  का  प्रति  हैक्टेयर  उत्पादन  1425  कि०ग्रा०  आंका  गया  जो  बंगलादेश  और
 थाइलेंड  से  अधिक  परन्तु  अन्य  पड़ोसी  देशों  जैसे  श्रीलंका  और  बर्मा  से  कम
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 देश  में  चावल  की  उत्पांदकता  में  गत  समय  में  स्थिर  वृद्धि  हुई  है  अर्थात्‌  साठ  के  बाद  के
 दशक  में  8  से  10  क्विंटल  प्रति  हैਂ  से  बढ़कर  अस्सी  के  बाद  के  दशक  में  13-14  क्विंटल  प्रति  है०  हो

 देश  में  चावल  के  उत्पादन  में  और  वृद्धि  करने  के  लिए  कई  कदम  उठाए  जा  रहे  इनमें  अन्य
 बातों  के  साथ-साथ  सभी  राज्यों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  में  क्रियान्वित  की  जा  रही  नई  प्रौद्योगिकी  का

 एक  केन्द्रीय  क्षेत्र  का मिनीकिट  एवं  समुदाय  नसंरी  कार्यक्रम  शामिल  बेहतर  उत्पादकता के  रास्ते  में
 आने  वाली  €क्रावटों  से  निपटने  के  लिए  क्षेत्र  दृष्टिकोण  के  आधार  १२  एक  व्यापक  कायंक्रम  आरम्भ

 किया  गया  छः  पूर्वी  राज्यों  मे ंचावल  के  उत्पादन  और  उत्पादकता  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्षेत्रवार

 प्रतिरोध  विश्लेषण  के  आधार  पर  गत्यावरोधों  को  दूर  करने  के  लिए  नीति  को  एक  केन्द्रीय  क्षेत्र  की

 योजना  में  मिला  लिया  गया

 विभिन्‍न  स्थितियों  के  लिए  अधिक  उपज  देने  उवंरक  अनुकूल  तथा

 ऐसी  किस्मों  जो  विभिन्‍न  खेती  प्रणालियों  के  अन्तगगंत  जेव/अजैव  दबाव  की  स्थितियों  के  लिए  बेहतर

 उपयुक्त  का  विकास  करने  के  लिए  चावल  पर  अनुसंधान  तीब्र  किए  जा  रहे  हैं  ।

 केरल  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  लिए  गोदामों  का  निर्माण

 1079.  श्री  मुल्लापल्ली  राभचन्द्रन  :  क्या  खाद्य  श्रौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
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 करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  खाद्य  निगम  के  पास  केरल  में  गोदाम  सुविधाएं  पर्याप्त

 (@)  कया  केरल  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  लिए  और  गोदामों  का  निर्माण  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  और  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  भोर  नागरिक  पूति  मन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  के०  पो०  सिह  :  भारतीय
 खाद्य  निगम  के  पास  के  रल  में  उपलब्ध  भण्डारण  क्षमता  राज्य  की  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  क्री
 मान  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त

 (  और  निगम  का  बफर  स्टाक  रखने  के  लिए  केरल  में  कुछ  अतिरिक्त  भण्डा रण  क्षमता
 का  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव  है  जो  कि  विचाराधीन

 ]

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  किराया  खरीद  प्राधार  पर  भकानों  का  प्रावंटन

 1080.  श्रो  बनवारो  लाल  बेरवा  :  क्या  हाहरी  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  500  रुपये  से  कम  मासिक
 आय  वाले  कितने  परिवारों  को  आवासीय  मकान  आवंटित  किए  गए  और  अगले  दो  वर्षो  में  इसी  आय
 समूह  वाले  कितने  व्यक्तियों  को  मकान  आवंटित  किए  जाने  की  सम्भावना
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 क्या  यह  सच  है  कि  किराया  खरीद  आधार  पर  आवंटित  किए  गए  मकानीं  के  में
 किश्तों  की  धनराशि  बहुत  अधिक  और

 यदि  तो  कया  इस  सम्बन्ध  में  ऐसी  आय  वर्ग  वाले  व्यक्तियों  क ेलिए  कोई  योजना
 तेयार  की  जा  रही  है  ताकि  उनको  अत्यधिक  वित्तीय  समस्या  का  सामना  न  करना  पड़े  ?

 शहरो  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  दलबोर  :  गत  तीन  वर्षो  के  दौरान
 500  रुपये  प्रति  माह  तक  की  आय  वाले  परिवारों  को:क्ा्ंटित  जनता  फ्लैटों  का  विवरण  निम्न  प्रकार

 है  :--  *

 योजना  82-83  83-84  84-85  योग

 (7)  सामान्य  आवास  न+  578  न  578

 योजना

 नई  पद्धति  140  1661  2445  4246
 1979

 140  2239  2445.  4824
 जज  ++++  हनन  संम-+भ  अमकममाक  नाना  पल  ेलममममक  ९७७७७  ढक  जनन+नन  निनननन  गन  ५  हित  अमन

 आगामी  दो  वर्षों  1985-86  5-86  1986-87  7  दोरान  इस  आय  वर्ग  के  अन्त्रांत  आवंटित  किए
 जाने  वाले  सम्भावित  फ्लैटों  की  संख्या  इरा  प्रकार  है  :--

 आशिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्गं  24,117

 निम्न  आय  वर्ग  22,272

 योग  :  46,389

 विभिन्न  पंजीकरण  योजनाओं  के  अन्तगगंत  जनता  फ्लैटों  के  सम्बन्ध  में  दी  जाने  वाली
 मासिक  किश्त  निम्न  प्रकार  है  :--

 1.  सामान्य  पंजीकरण  रुपए  से  295  रुपए  के  मध्य  मासिक  किश्तों  की
 संख्या  180

 2...  नई  पद्धति  रुपए  से  226  रुपए  के  मासिक  किश्तों  को  संख्या
 240  23.1.85  से  यह  अबधि  मध्य  आय  वर्ग  के  लिए  वर्ष  के  बदले  10
 पनम्न  आय  वर्ग  के  लिए  10  वर्ष  के  बदले  15  वर्ष  और  आध्िक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्ग
 जनता  वर्ग  के  लिए  15  वर्ष  के  बदले  20  वर्ष  तक  बढ़ा  दी  गई  है  ।

 सभाज  के  आधिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्ग  क ेलिए  एक  कमरे  वाले  टेनामैंटों  की  एक
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 योजना  हाल  ही  में  आरम्भ  की  इस  योजना  के  अन्तगंत  विद्यमान  दरों  पर  22500/-  रुपए  की

 लागत  पर  फ्लैटों  का  निर्माण  किया  जाएगा  ओर  इन  फ्लेटों  के  मामलों  में  राशि  का  भुगतान  170  रुपए
 की  180  मासिक  किश्तों  में  किया

 मंगलगिरि  में  उठच  शक्ति  के  दुरद्शन  रिले  केन्द्र  की  स्थापना

 1081.  श्री  सी०  सम्शु  :  क्या  सूचना  औौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आन्ध्र  प्रदेश  के  गुंट्र  और  प्रकाशम  जिलों  के  दूर-दराज के  क्षेत्रों  में  रहने  वाले

 दशकों  की  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  मंगलगिरि  में  एक  उच्च  शक्ति  वाला  दूरदर्शन  रिले  केन्द्र

 स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  यह  परियोजना  कब  तक  पूरी  हो  और

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 सूचता  और  प्रसारण  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍त्री  वी०  एन०  :  नहीं  ।
 जब  विजयवाड़ा  का  मौजूदा  1  किलोवाट  वाला  दूरदशन  ट्रांसमीटर  1986  के  मध्य  तक  कोंडापल्ली  में
 स्थाई  स्थान  पर  10  किलोवाट  की  पूरी  शक्ति  पर  चालू  हो  तब  उससे  गु  टूर  जिले  के  बड़े  भाग
 में  तथा  प्रकाशम  जिले  के  छोटे  भाग  में  सेवा  उपलब्ध  करने  की  उम्मीद  की  जाती  इसके
 सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  प्रकाशम  जिले  के  ओंगोले/डोनाकोंडा  में  अल्प  शक्ति  वाला  एक
 दर्शन  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  ग

 ओर  प्रश्त  ही  नहीं

 बाल  श्रभिकों  को  संख्या  सम्बन्धी  सर्वेक्षण

 1082. 2.  प्रो०  रामकृष्ण मोरे  ]
 0  :  वया  शत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगेकरि  :

 श्री  प्रमर  राय  प्रधान  |

 क्या  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  अखिल  भारतीय  सर्वेक्षण  के  अनुसार  लगभग  440  लाख
 बाल  श्रमिक  हैं  जिसका  छठा  भाग  सुकुमार  आयु  के  बच्चों  का  और

 यदि  तो  देश  में  बाल  श्रमिकों  की  बढ़ती  हुई  समस्या  से  निपटने
 कदम  उठाने  का  विचार  है  ?  हे  सरकार  का  क्या

 अम
 मन्त्रालय

 के  राज्य  मन्‍्त्री  टी०  :  श्रम  मन्त्रालय  में  भारतीय बाल  श्रमिक  सर्वेक्षणਂ  नामक  अध्ययन  करने  के  लिए  आपरेसच्स  रिसचं  बड़ौदा  को  वित्तीय  सहायता दी  उक्त  अध्ययन  के  काम-काजी  बच्चों  की  कुल  संख्या  440  लाख  होने  का  अनमान
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 सरकार  ने  इस  अध्ययन  के  निष्कर्षों  को  स्वीकार  नहीं  किया  योजना  आयोग  द्वारा  लगाए

 गए  अनुमान  के  अनु  पहली  1983  को  बाल  श्रप्तिकों  की  संख्या  173.6  लाख

 हालांकि  देश  में  विद्यमान  सामाजिक-आर्थिक  दशाओं  को  देखते  बाल  श्रम  को  पूर्णतः
 समाप्त  करना  सम्भव  नहीं  लेकिन  यह  सुनिश्चित  करना  सरकार  का  सतत्‌  प्रयास  रहा  कि

 स्थितिवश  काम  करने  वाले  बच्चों  का  शोषण  न  हो  और  वे  स्वास्थ्य  और  निरोगता  की  दशाओं  में  काम
 कर  सरकार  काम-काजी  बच्चों  के  कल्याण  से  सम्बन्धित  कारंवाई  परियोजनाओं  के  लिए
 स्वेच्छिक  एजेन्तियों  को  वित्तीय  सहायता  दे  रही  गुरूपद  स्वामी  समिति  की  सिफारिशों  के  अनुसरण

 केन्द्रीय  बाल  श्रमिक  सलाहकार  बोर्ड  का  गठन  किया  गया  है  जो  बाल  श्रमिकों  की  समस्याओं  के  बारे
 में  सरकार  को  सलाह  कई  राज्य  सरकारों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  न ेराज्य  स्तर  और  जिला  स्तर
 वर  बाल  श्रमिक  सलाहकार  बोर्डों  को  गठित  किया  है|

 करल  में  फटिलाइजर्स  एण्ड  कंसिकल्स  ट्रतवनकोर  लि०  के  उद्योग  मंडल  डियोजन  में
 संयंत्रों  का  बल्द  किया  जाना

 1083.  प्रो०  पी०  जै०  कुरियन  है|
 >  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  बो०  एस  ०  विजयराघवन  |

 क्‍या  केरल  में  फर्टिलाइजसं  एण्ड  कैमिकल्स  ट्रावनकौर  लि०  के  उद्योग  मण्डल  डिवीजरन
 में  कुछ  संयंत्र  बन्द  कर  दिये  गये

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  यह  सच  है  कि  इन  संयंत्रों  न ेपिछले  वर्ष  अपनी  क्षमता  से  अधिक  उत्पादन  किया
 और

 यदि  तो  इन  संयंत्रों  को कुशलतापूर्वक  चलाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 उर्वरक  विमाग  में  राज्य  मन्त्तो  केਂ  नटवर  :  और  फर्टिलाइजरस  एण्ड
 कमिकल्स  ट्रावनकोर  लि०  के  उद्योग  मण्डल  प्रभाग  में  क्रियोलाइट  संयंत्र  अलाभकर  प्रचालनों
 तथा  कच्चे  माल  की  अनुपलब्धि  के  कारण  बन्द  कर  दिया  गया

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 के
 बेलगाड़ो  का  झ्ाधुनिकोकरण

 1084.  श्री  पो०  श्रार०  कुमारसंगलम  :  क्या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  ऊर्जा  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  बैलगाड़ी  को ह  2]

 आधुनिक  बनाने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  !

 कृषि  श्रौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  भन्‍्त्री  योगेन्द्र  :  और  जी
 सरकार  का  जहाजरानी  और  परिवहन  मन्त्रालय  (1)  भारतीय  प्रबन्ध  (2)

 केन्द्रीय  सड़क  अनुसंधान  विज्ञान  और  ओऔद्योगिक  अनुसंधान  संस्थान  परिषद  के  अन्तर्गत

 अनुसंधान  संस्थान  के  जरिए  उन्नत  बैलगाड़ी  के  डिजाइन  के  बारे  में  अनुसंधान  कार्य  उपलब्ध  करा  रहा
 इसके  अतिरिक्त  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  भी  अखिल  भारतीय  समन्वित  परियोजना  के

 जरिए  और  केन्द्रीय  कृषि  इंजींनियरी  भोपाल  के  जरिए  भी  अनुसंधान  कार्य  में  लगी  इन
 संस्थानों  ने  नई  बलगाड़ियां  तैयार  की  इनमें  किया  गया  सुधार  घुरी  संबंधी  ब्रेक

 पहियों  के  आकार  आदि  से  संबंधित  सावंजनिक  और  निजी  संगठनों  द्वारा  विनिभित  उन्नत

 गाड़ियां  देश  में  उपलब्ध  वाणिज्यिक  और  सह॒का री  बैंक  बंलगाड़ियों  की  खरीद  के  लिए  किसानों  को
 ऋण  उपलब्ध  कराते  हैं  ।

 कस्टोडियन  जनरल  प्रार्गंनाइजेशन

 :  1085.  भ्रनन्त  प्रसाद  सेठों  :  क्या  खाद्य  श्रौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगेकि  :

 केन्द्रीय  सरकार  के  प्रबन्ध  के  अधीन  कायंरत  अधिसूचित  चीनी  कारखानों  के  कार्यकरण
 पर  नियन्त्रण  रखने  हेतु  स्थापित  कस्टोडियन  जनरल  आर्गेनाइजेशन  का  दर्जा  क्या

 क्‍या  कस्टोडियन  जनरल  आर्गेनाइजेशन  द्वारा  अस्थाई  रूप  से  नियंत्रण  में  ली  गई  इन
 मिलों  के  बन्द  होने  की  सम्भावना

 यदि
 तो  इस  समय  कस्टोडियन  जनरल  आर्गेनाइजेशन  में  नियुक्त  कर्मचारियों

 को  खपाने  के  बारे  में  सरकार  की  नीति  का  ब्यौरा  क्या  और

 कब

 क्‍या  कस्टोडियन  जनरल  आर्गेनाइजेशन  के  इन  कर्मचारियों  की  सेवायें  उनके  मन्त्रालय
 केनि  किसी  अन्य  विभाग  को  सौंपी  जाएंगी  ?

 लाद्य  झोर  नागरिक  पूर्ति  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  के०  पो०  सिह  :
 डियन  जनरल  जिसका  खर्चा  भारत  सरकार  की  समेकित  निधि  से  पूरा  नहीं  किया  जाता

 एक  नितांत  अस्थाई  संगठन  जिसकी  स्थापना  चीनी  उपक्रम
 1978  के  अधीन  अस्थाई  तौर  पर  अधिकार  में  जी  गई  चीनी  मिलों  के  कार्यो  की  देख-भाल  करने  के
 लिए  की  गई  थी  ।

 नहीं  ।
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 और  अधिग्रहीत  मिलों  को  उनके  संबंधित  मालिकों/राज्य  सरकारों  को
 .  लौटाने  के  कस्टोडियन  जनरल  आर्गेनाइजेशन  को  समाप्त  कर  दिया  जाएगां  और  यद्यपि  इस

 संगठन  में  प्रतिनियुक्ति  पर  कार्य  कर  रहे  कर्मचारियों  को  उनके  संबंधित  कार्यालयों/विभागों  को  वापस

 श्लेज  दिया  लेकिन  स्टाफ  के  जिन  सदस्यों  को  बाहर  से  भर्ती  किया  गया  उनकी  सेवाओं  को

 प्तमाप्त  कर  दिया

 कोचीन  दूरदर्शन  टावर  से  फ्रोक्वेन्सी  माइलेशन  ट्रंसमिन्नन

 1086.  प्रो०  के०  वी०  थामस  :  क्या  सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  को  इस  प्रकार  की  शिकायतें  मिली  हैं  कि  देश  में  कुछ  क्षेत्रों  में  पीडियम  वेव

 सिगनल  भली  भांति  प्राप्त  नहीं  होते

 यदि  तो  वे  क्षेत्र  कौन  से  हैं  और  सिगनल  प्राप्त  करने  में  सुधार  के  लिए  क्या  कदम

 उठाने  का  विचार

 क्‍या  सरकार  का  फ्रीक्वेन्सी  माडूलेशन  ट्रांसमिशन  शुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 क्या  सरकार  कोचीन  दुरदशंन  टावर  से  फ्रीक्वेन्सी  माडूलेशन  ट्रांसमिशन  शुरू  करने  के

 प्रस्ताव  पर  विचार  करेगी  ?

 सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  बो०  एन०  :  हां  ।

 जिन  क्षेत्रों  से  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  वे  मुख्यतः  पाकिस्तान  और  बंगलादेश  की
 सीमा  से  लगते  मौजूदा  ट्रांसपीटरों  की  शक्तित  बढ़ाने  और  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने  के  लिए
 अनेक  स्कीमें  पहले  से  ही  कार्यान्वित  की  जा  रही  इनका  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।
 आकाशवाणी  द्वारा  इन  क्षेत्रों  मे ंरेडियो  कवरेज  सुधारने  के  लिए  सातवीं  योजना  में  कार्यान्वित  करने
 के  लिए  अतिरिक्त  स्कीमें  भी शामिल  की  गई

 हां  ।  योजना  के  आकाशवाणी  का  देश  में  रेडियो  कवरेज  में  खुधार  करने
 के  लिए  एफ०एम०  ट्रांसमीटरों  वाले  अनेक  रेडियो  स्टेशन  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 हां  ।

 विवरण

 कृम  संख्या  स्कोम

 1.  शिलांग  के  मीडियम  वेव  ट्रांसमीटर  की  शक्ति  ।  किलोवाट  से  बढ़ाकर  100  किलोवाट
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 2,  डिब्न गढ़  के  मीडियम  वेव  ट्रांसपीटर  की  शक्ति  100  किलोवाट  से  बढ़ाकर  300
 वाट  करना  ।

 3.  .  गोहाटी  के  मौजूदा  शार्ट  वेव  ट्रांसमीटर  की  शक्ति  10  किलोवाट  से  बढ़ाकर  50
 वाट  करना  ।

 4.  शिलांग  में  50  किलोवाट  शार्ट  वेव  के  एक  ट्रांसपीटर  के  साथ  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  क ेलिए
 नई  समेकित्त  सेवा  की  स्थापना  |

 ह

 5.  तुरा  में  20  किलोवाट  मीडियम  वेव  के  एक  ट्रांसमीटर  के  साथ  नया  रेडियो  स्टेशन
 स्थापित  करना  ।

 6.  पटना  के  मौजूदा  मी  डियम  वेव  ट्रांसमीटर  की  शक्ति  बढ़ाकर  100  किलोबाट  करना  ।

 6  लखनऊ  के  मौजूदा  मीडियम  वेव  ट्रांसमीटर  की  शक्ति  बढ़ाकर  300  किलोवाट  करना  ।

 8.  सिलीगुड़ी  के  मौजूदा  मीडियम  वेव  ट्रासमीटर  की  शक्ति  बढ़ाकर  200  किलोवाट
 करना  ।

 9.  अजमेर  के  मौजूदा  मीडियम  वेव  ट्रांसमीटर  की  शक्ति  बढ़ाकर  200  किलोवाट

 10.  राजकोट  के  मौजूदा  मीडियम  वेव  ट्रांसीटर  की  शक्ति  बढ़ाकर  300  किलोवाट

 करना  |

 11.  इटानगर  में  100  किलोवाट  मीडियम  वेव  के  एक  ट्रांसमीटर  के  साथ  नया  रेडियो
 स्टेशन  स्थापित  करना  ।

 खाद्यान्नों  के  श्रमाव  का  सामना  कर  रहे  प्रफ्रोको  देशों  को

 सहायता  हेतु  फ्रांस  क ेसाथ  समभोता

 1087.  श्री  बी०  तुलसो  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  खाद्यान्न  के  अभाव  का  सामना  कर  रहे  अफ्रीकी  देशों  को  सहायता  करने  के  लिए
 भारत  और  फ्रांस  के  बीच  कोई  हुआ

 यदि  तो  दोनों  देशों  के  बीच  हुए  समझौते  की  शर्तें  और  ब्यौरा  क्या  है और  इस  पर

 होने  वाले  ख  में  प्रत्येक  देश  का भाग  कितना  और

 इस  योजना  के  अन्तगंत  आने  वाले  अफ्रीकी  देशों  के  नाम  क्या  हैं  और  इस  करार  को  कब
 तक  क्रियान्वित  किया

 कृषि  झोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  थोगेन्द्र  :  जी  नहीं  ।

 हाल  में  जब  फ्रांस  सरकार  के  विदेश  सम्बन्ध  मन्त्रालय  में  सहकारिता  राज्य  मंत्री  भारत  सरकार

 द्य
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 के  कृषि  मन्त्री  स ेमिलने  आए  थे  तब  अफ्रीकी  देशों  में  कृषि  ॥  विकास  में  सहायता  करने  के  लिए  भारत
 तथा  फ्रांस  के  धीच  सहयोग  के  प्रश्न  पर  विचार-विमर्श  किया  गया  था  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सड़कों  का  निर्माण

 1088.  श्रीमती  कृष्णा  साही  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 छडी  योजना  अवधि  के  दौरान  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  निमित  सड़कों  की  किलोमीटर  में  कुल
 लम्बाई  कितनी

 |

 बड़ी  सड़कों  के  साथ  जोड़ने  हेतु  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंबनाई  गई  सड़कों  की  किलोमीटर  में

 सम्बाई  कितनी  +

 ऐसे  गांवों  की  प्रतिशतता  कितनी  है  जो  वर्षा  ऋतु  में  अगम्य  हो  जाते  और

 क्या  सरकार  ने  छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  अपना  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया  है.और  यदि
 तो  सड़क  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  अब  तक  प्राप्त  लक्ष्यों  की  प्रतिशतता  कया  है  ?

 ग्रामीण  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  चन्दुलाल  :  और  इस
 प्रकार  की  सूचना  इस  मन्त्रालय  द्वारा  नहीं  रखी  जाती

 लगभग  69  प्रतिशत  ।

 सातवीं  योजना  दस्तावेज  के  अनुसार  छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  1000  से
 अधिक  जनसंख्या  वाले  20,000  गांवों  को  जोड़ने  के  लक्ष्य  का  78.86  प्रतिशत  लक्ष्य  पूरा  कर  लिया
 गया

 खाद्य  वस्तुओं  पर  जहरीला  प्रमाव  डालने  बालो  कृमिनाशी
 दयाइयों  के  प्रथोग  वर  प्रतिबन्ध

 1089.  प्रो०  निर्मला  कुमारी  शक्तावत  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या यह  सच  है  कि  भारत  में  बनाई  जा  रही  30  प्रतिशत  कृमिनाशी  दवाइयों  पर
 पश्चिमी  देशों  मे  प्रतिबन्ध  लगा  हुआ

 क्या  इन  कृमिनाशी  दवाइयों  के  प्रयोग  के  कारण  खाद्य  वस्तुओं  में  पाए  जाने  वाले
 संभावित  जहरीले  प्रभाव  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  विस्तृत  अध्ययन  किया  गया  और

 सरकार  द्वारा  ऐसो  कृमिनाशी  दवाइयों  पर  प्रतिबन्ध  न  लगाने  के  क्या  कारण  हैं  ?
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 कृषि  शोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  :  उपलब्ध
 जानकारी  के  अनुसार  भारत  में  बनाई  गई  सभी  क्ृमिमाशी  दवाइयों  में  से  सिर्फ  एक  कृमिनाशी  दवाई
 पर  अमेरिका  में  प्रतिबन्ध  लया

 खाद्य  मिलावट  निवारण  1954  तथा  उसके  तहत  बनाए  गए  नियमों  के
 अधीन  खाद्य  की  वस्तुओं  में  कुछ  कृमिनाशी  दवाई  के  अवशेषों  की  सहन  शक्ति  की  सीमाएं  निर्धारित
 की  गई  हैं  ओर  कृमिनाशक  अवशेषों  के  प्रवोधन  के  लिए  केन्द्रीय  खाद्य  प्रयोगशालाओं  द्वारा  खाद्य

 वस्तुओं  के  नमूनों  का  विश्लेषण  किया  जाता  कृमिनाशक  अवशेषों  की  अनुज्ञेय  सहनशक्ति  की
 सीमाओं  से  अधिक  खांद्य  वस्तुओं  के  संदुषण  के  लिए  जिम्मेवार  व्यक्तिग्नों  के विरुद्ध  उक्त  अधिनियम  के

 तहत  दण्ड  संबंधी  कार्यवाही  भी  निर्धारित  की  गई

 पंजीकरण  समिति  कीटनाशी  दवाइयों  के  लिए  पंजीकरण  प्रदान  करते  समय  अवशेष  के  आंकड़ों
 के  आधार  पर  कीटनाशक  के  अंतिम  उपचःर  और  फसल-उपज  की  कटाई  के  बीच  न्यूनतम  अन्तराल  भी
 निर्धारित  किया  जाता  ताकि  उपचारित  खाद्य  फसलों  के  उपभोग  के  कारण  किसी  संभव  स्वास्थ्य
 संबंधी  जोखिमों  से  बचा  जा  सके  ।

 चूंकि  विषेलेपन  के  पहलू  अधिक  सुरक्षा  वाले  लेकिन  ज्यादा  मंहगे  जैव-अपकर्ष्य  अनुकल्पों
 की  उपलब्धता  विशेष  देश  को  विशिष्ट  जलवायु  की  वजह  से  स्थानीय  अध्ययनों  से  पशुओं
 तथा  पर्यावरण  में  अवशिष्टों  का  पता  कीटों  में  कीटनाशक  दवा  की  प्रति  धी  क्षमता  का  विकास

 तथा  परिस्थिति  की  संबंधी  दृष्टिकोण  के  आधार  पर  किसी  कीटनाशी  दवा  को  प्रतिबंधित  किया  जाता

 चूंकि  य ेघटक  एक  देश  से  दूसरे  देश  में  भिन्‍न-भिन्‍न  होते  अतः  एक  देश  के  विचारों  अथवा
 को  ज्यों  के  त्यों  दूसरे  देश  में  लागू  नहों  किया  जा  भारत  में  कीटनाशी  अधिनियम  के

 अन्तर्गत  गठित  की  गई  पंजीकरण  समिति  कीटनाशी  दवाओं  का  पंजीकरण  तभी  करती  जब  वह
 मानव  तथा  पशुओं  के  लिए  इसकी  क्षमता  तथा  सुरक्षा  के  बारे  में  आश्वस्त  हो  जाती  तथापि  यदि

 इसके  द्वारा  किसी  को  कीटनाशक  दवा  बारे  में  कोई  प्रतिकूल  रिपोर्ट  प्राप्त  की  जाती  है  तो  इसके  द्वारा

 इस  प्रकार  की  कीटनाशी  दवा  के  प्रयोग  को  समीक्षा  की  जाती  है और  उचित  उपाय  किए  जाते  उन
 कीटनाशी  जो  अन्य  देशों  में  प्रतिबंधित  हैं  लेकिन  भारत  में  अभी  भी  प्रयुक्त  की  जा

 रही  के  प्रयोग  की  समीक्षा  करने  के  लिए  इस  मंत्रालय  ने  एक  उच्च  स्तरीय  विशेषज्ञ  समिति  गठित

 |

 गांवों  में  पेयजल  को  उपलब्धता

 1090.  प्रो०  सथु  बंडबते  :  क्‍या  कृषि  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  राज्य  में  कितने  प्रतिशत  गांवों  में  पेयजल  की  पर्याप्त  सुविधा  उपलब्ध

 क्‍या  सरकार  यह  अनिवार्य  समझती  है  कि  सभी  गांवों  में  कम  से  कम  पेयजल  की  न्यूनतम
 आवश्यकताओं  को  उच्चतम  प्राथमिकता  दी  जानी

 $9
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 यदि  तो  क्या  राज्यों  में  सभी  गांवों  में  पेयजल  की  सुविधायें  सुनिश्चित  करने  हेतु सुविधायें  सुनिश्चित  करने  हेतु
 राज्यों  के  साधन  बढ़ाने  के  लिए  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  दी  और

 यदि  तो  राज्यों  को  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दी  जायेगी  ?

 ग्रामोण  विकास  विभाण  में  राज्य  मन्‍्क्री  चन्दूलाल  :  छठी  योजना  क
 अन्त  तक  शामिल  किए  गए  समस्याग्रस्त  गांवों  के  बारे  में  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 से  सरकार  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्बच्छ  पेयजल  की  व्यवस्था  +-रने  क ेलिए  वचनबद्

 यह  उद्देश्य  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  सूत्र  सं०  8  के  अन्तग्रंत  आता  है  और  यह  न्यूनतम  आवश्यकता

 कार्यक्रम  में  भी शामिल  योजना  के  दौरान  अन्तर्राष्ट्रीय  पेयजल  आपूर्ति  तथा  स्वच्छता  दशक

 (1981-1991)  |)  के  उद्देश्य  क ेआधार  पर  लक्ष्य  यह  होगा  कि  समस्त  ग्रामीण  आबादी  लिए  पर्याप्त  «

 जल  की  सुविधाओं  की  व्यवस्था  की  केन्द्र  त्वरित  ग्रामीण  जल  आपत्ति  कार्यक्रम  के  अन्तगंत
 ग्रामीण  क्षेत्रों  मे  स्वच्छ  पेयजल  की  व्यवस्था  करने  में  राज्यों  की  सहायता  करता  इस  प्रयोजन  हेतु
 सातवीं  योजना  में  आबंटन  1221.22  करोड़  रुपये  तथा  चानू  वर्ष  1985-86  के  लिए  298.88  करोड़

 +>
 रुपये

 विवरण

 (1980-85)

 क्रम  सं०  राज्य/केन्द्र  शासित  क्षेत्र  1.4.80  तक  शामिल  करिए  गए  शामिल  किए  गए
 समस्याग्रस्त  समसस्‍याग्रस्त  गांवों  समस्याग्रस्त
 गांवों  की  की  संख्या  गांवों  का  प्रतिशत

 (1980-85)

 1  2  3  4
 है

 5

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  8206
 ््त

 8094).  98.64

 2.  असम  15743  8654  54.07

 3...  बिहार  15194  14172x  »८  93.27

 4...  गुजरात  5318  4492  »<  84.47

 $.  हरियाणा  3440  2122  61.69

 6.  हिमाचल  प्रदेश  7815  4997  33.95

 7.  जम्मू  व  कश्मीर  4698  2028  43.17

 8.  कर्नाटक  15456  15443  x  99.02
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 1  2  3  4  5

 9,  केरल  1158  1142x  |  98.62

 10.  मध्य  प्रदेश  24944  23845  ८  95.49

 11.  महाराष्ट्र  12935  12016  २८  92.90

 12.  मणिपुर  1212  819X  >८  67.57

 13.  मेघालय  ५  2927  690  x  23.57

 14...  नागार्लण्ड  649  424  65.33

 15.  उड़ीसा  23616  22357  %<  94.67

 16.  पंजाब  1767  537  30.39

 17.  राजस्थान  19803  16043  x  81.01

 18.  सिक्किम  296  212x  »<  71.62

 19.  तमिलनाडु  6649  6649  x  100.00

 20...  त्रिपुरा  2800  2486  88.79

 21.  उत्तर  प्रदेश  28505  27143x  »८  95.22

 22...  पश्चिम  बंग  ल  25243  15628  »८  61.91

 23.  अंडमान  व  निकोबार  173  173x  100.00
 द्वीप  समूह

 24.  अरूणाचज  प्रदेश  1740  1467  84.31

 25.  चण्डी  गढ़  न  हि  —

 . 26.  दिल्‍ली  9932  2८  ६  89  100.00

 27...  दादरा  व  नगरहवेली  —  न  --

 28.  दमन  व  द्वीव  66  ><  १८  64  100.00

 29...  लक्षद्वीप  जज  रे

 है
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 30.  मिजोरम  214  127x  59.35

 31  पांडिचेरी  118  111  94.7

 कुल  ः  230784  192024  83.21

 >  X  &  दिल्‍ली  :  99  गांवों  में  से  3  गांवों  को दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को  हस्तांतरित  कर

 दिया  गया  है  तथा  7  गांव  निकाल  दिए  गए  हैं  ।

 xx  :  66  गांवों  में  से  2  गांवों  को  सालौली  परियोजना  के  अन्तगंत  शामिल  किया

 जाएगा  ।

 ८  :  आंशिक-रूप  से  शामिल  किए  गए

 घाटियों  में  का  नुकसान

 1091.  श्री  सेयद  मसुदल  हुसन  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  प्रतिवर्ष  घाटियों  में  लगभग  8000  हैक्टेयर  भूमि  का  नुकसान  होता

 यदि  तो  उतके  क्या  कारण

 इसको  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 उन  उपायों  के  अब  तक  क्‍या  परिणाम  प्राप्त  हुए

 कृषि  भौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्र  :  और

 राष्ट्रीय  कृषि  आयोग  की  रिपोर्ट  (1976)  के  अनुसार  देश  प्रतिवर्ष  8,000  हेक्टेयर  कृषि  भूमि
 थो  रहा  यह  भूमि  पर  बढ़ी  हुई  जनसंख्या  का  सीमान्तिक  तथा  उप-सी  मान्तिक  भूमि  पर  खेती
 का  अनिवार्य  वनस्पति  हटाने  और  पठारी  भूमि  के  संरक्षण  के  लिए  अपर्याप्त  कार्यक्रमों  के
 कारण  खड्डे  तथा  दरें  बनने  तथा  खड्डों  और  दर्रो  के  स्थायी  होने  के  कारण

 ओर  केन्द्रीय  सरकार  ने  उपयुक्त  कार्यक्रम  के  बनाने  के  लिए  दर्रों  वाले  क्षेत्रों  का
 पता  लगाने  तथा  उनका  वर्गीकरण  करने  के  वास्ते  एक  सर्वेक्षण  करने  के  लिए  1961-62  के  दौरान
 एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीम  शुरू  की  ।  उत्तर  मध्य  राजस्थान  और  गुजरात  राज्यों  में
 83  लाल  हेक्टेयर  क्षेत्र

 का
 सर्वेक्षण  किग्रा  दर्रों  वाले  क्षेत्रों

 में आगरा  कोटा
 ओर  वसाड़  में  तीन  मृदा  संरक्षण  अनुसंधान  प्रयोगशालाएं  स्थापित  की

 इन  केन्द्रों  ने  अनुसंधान  परियोजनाओं  तथा  प्रयोग  से  भूमि  कार्यक्रमों  के  माध्यम  से  कई  पद्धतियां
 विकसित  की  जिसमें  पेड़ों  तथा  उद्यान  पौधों  की  उपयुक्त  किसमें  और  चरागाह  विकास  के  घास  भी
 शामिल  आधार

 पर  दरें  वाले  क्षेत्रों  के  सुधार  और  विकास  के  लिए  1967  के  दौरान  एक
 राष्ट्रीय  नीति  बनाई  गई  थी  ।  इस  पर  केन्द्रीय  दर्सा  सुधार  बोर्ड  और  मंत्रालय  कार्यकारी  दल  ने
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 विचार  उत्तर  मध्य  राजस्थान-और  गुजरात  राज्यों  में  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के

 दौरान  दर्रों  के  सुधार  के  लिए  केन्द्रीय  सेक्टर  स्कीम  का  एक  पाइलेट  प्रोजेक्ट  शुरू
 किया  गया

 राष्ट्रीय  विकास  परिषद  के  निर्णय  के  अनुसार  1.4.1979  को  यह  स्कीम  राज्य  सेक्टर  को  अंतरित  की

 गई  ।  इसके  अंतरण  से  पहले  1978-79  तक  649.22  लाख  रुपये  की  लागत  पर  36,67

 भप्ति  का  सधार  किया  विभिन्‍न  मृदा  संरक्षण  स्क्रीमों  से  धन  उपलब्ध  कर  1984-85  के  अन्त

 तक  राज्य  सेक्टर  प्रोग्राम  क ेअधीन  लगभग  1.5  लाख  हेक्टेयर  भूमि  लाई

 केन्द्रीय  मृदा  और  जल  संरक्षण  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  संस्थान  और  उसके  केन्द्र  मूल्यांकन
 अध्ययनों  से  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचे  कि  कार्यान्वित  कार्यक्रम  उपयोगी  थे  और  लाभ-भोगियों  के  लिए
 फसल  की  उत्पादकता  तथा  इंधन  व  चारा  बढ़ाने  में  सहायक  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना

 (1985-90)  )  बनाने  के  लिए  भूमि  सुधार  और  विकास  सम्बन्धी  कार्यकारी  दल  उत्तर

 प्रदेश  और  राजस्थान  डाक्‌  श्रवण  क्षेत्रों  के  त्वरित  विकास  सम्बन्धी  कार्यकारी  दल  की  सिफारिशों  के
 आधार  पर  और  गुजरात  में  समस्या  की  गंभीरता  पर  बिचार  करते  उत्तर  मध्य
 राजस्थान  राज्यों  में  2.04  लाख  हेक्टेयर  भूमि  सुधारने  के  लिए  102.7  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  से
 दर्रा  सुधार  और  विकास  के  लिए  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीम  योजना  में  प्रस्तावित  की  गई
 है  ।  स्कीम  के  अन्तिम  अनुमोदन  की  प्रत्यासा  में  1985-86  के  लिए  दस  लाख  रुपये  को  व्यवस्था  की
 गई

 वर्ष  1984-85 5  में  हुई  खान  दुर्घटनाएं

 1092.  श्री  जगन्नाथ  प्रसाद  :  क्या  श्रम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 वर्ष  1984-85  5  में  कितनी  खान  दुघंटनाएं  हुईं  और  उससे  पहले  वर्ष  की  तुलना  में  ऐसी

 खान  दुर्घटनाओं  में  कितने  मजदूरों  की  मृत्यु

 (@)  उसके  लिए  उत्तरदायी  अधिकारियों  को  क्या  सजा  दी  गई  और  भविष्य  में  ऐसी
 दुर्घटनाओं  को  रोकने  हेतु  सरकार  द्वारा  किये  गये  प्रयासों  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  खान  दुघंटनाओं  में  मृत  मजदूरों  के  परिवारों  को  पर्याप्त  मुआवजा  दिया  गया
 यदि  तो  कितनी  धनराशि  दी  गई  और

 उन  परिवारों  की  संख्या  कितमी  है  जिन्हें  मुआवजा  नहीं  दिया  गया  तथा  इस  सम्बन्ध  में
 विलम्ब  के  कारण  क्या  हैं  ?

 असम  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  टी०  :  वर्ष  1983  और  1984  के  दौरान
 खानों  में  हुई  दुर्घटनाओं  और  उनमें  मारे  गये  व्यक्तियों  की  संख्या  निम्न  प्रकार  से  हैं  —

 वर्ष  बुघंटनाओों  को  संख्या  मारे  गए  व्यक्तियों  को  संख्या

 1983  220  266
 1984  2242  251
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 खान  सुरक्षा  महानिदेशालय  द्वारा  1983  ओर  1984  के  दौरान  खान
 )  1952  और  उसके  अधीन  बनाए  गए  नियमों  और  विनियमों  के  उपबंधों  का  उल्लंघन  करने  के  लिए

 द्वायर  किए  गए  अभियोजन  मामलों  की  संख्या  बिम्न  प्रकार  से  हैं  :-

 बर्थ  दायर  किए  गए  क्‍झ्नभियोजन  सामलों  की  संख्या

 1983  102

 1984  94*

 *  अनन्तिम

 सरकार  खातों  में  सुर  की  दशाओं  पर  लगातार  निगरानी  रखती  है  और  खानों  का

 बार  और  प्रभावी  निरीक्षण  करने  के  लिए  खान  सुरक्षा  निरीक्षरों  को समय-समय  पर  समुचित  अनुदेश
 .  जारी  किए  जाते  हैं  ।

 और  (ot)  कर्मकार  प्रतिकर  1923  के  अधीन  मुआवजा  देय  जिसे  राज्य

 द्वारा  लागू  किया  जाता

 ॥॒  भारतीय  फिल्‍मों  का  भ्रमरीका  को  निर्यात

 1093.  श्री  बुजसोहन  सहूंती  :  क्‍या  सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1982,  1983,  1984  तथा  वर्ष  1985  के  पहले  महीनों  में  भारत  में  प्रदर्शन
 के  जिये  अमरीका  से  कितदी  फिल्मों  का  आयात  किया  गया  और  इसी  अवधि  में  अमरीका  को  कितनी
 भारतीय  फिल्मों  का  निर्यात  किया

 कया  यह  सच  है  कि  भारतीय  फिल्में  अमरीका  में  बिक्री  योग्य  नहीं

 क्‍या  यह  जानने  के  लिये  कोई  अध्ययन  किया  गया  है  कि  अमरीका  में  भारतीय  फ़िल्में
 लोकप्रिय  क्यों  नहीं  और

 सरकार  द्वारा  अमरीका  में  भारतीय  फिल्मों  के  प्रदर्शन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  क्‍या
 कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  बी०  एन०  :  अमरीका
 से  भारत  में  आयात  की  गई  फिल्मों  की  संख्या  तथा  अमरीका  जिन्हें  फिल्मों  के  निर्यात  के  लिए

 एक  क्षेत्र  माना  जाता  को  निर्यात  की  गई  भारतीय  फिल्मों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  :  न
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 वर्ष
 *  की  सख्या

 अमरीका  से  आयातित  संयुक्त  अमरीका/कनाडा  को  निर्यात  की  गई

 1982-83  82  50

 1983-84  87  50

 1984-85 5  13  19

 1985-86  5-86  57  2

 (30-9-85  तक  )

 नहीं  ।

 इस  प्रकार  का  कोई  अध्ययन  नहीं  किश  गंया  अमरीका  भारतीय  फिल्मों  के

 लिए  गैर  परम्परागत  बाजारों  में  से  एक  है  तथा  अमरीका  की  ओर  उतना  ध्यान  देना  संम्भव  नहीं

 हुआ  है  जितना  कि  परम्परागत  बाजारों  की  ओर  दिया  जाता  है  ।

 अमरीका  में  भारत  के  समारोह  के  अंक  के  रूप  में  भारतीय  फिल्मों  के  एक  विशेष  प्रदर्शन
 का  1985  में  उद्घाटन  किया  गया  था  वह  अभी  जारी  अमरीका  में  भी  भारतीय  फिल्मों
 का  व्यापक॑  प्रदर्शन  करवाने  के  लिए  वहां  के  कुछ  सांस्कृतिक  संगठनों  को  भी  फिल्म  सप्ताहों  का
 जन  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जा  रहा  उम्मीद  है  कि  इस  प्रदेशन  से  अमरीका  में  भारतोय

 फिल्मों  के  प्रति  रुचि  पंदा  होगी  जो  इस  क्षेत्र  मे ंअधिक  भारतीय  फिल्मों  के  निर्यात  में  सहायक  होगा  ।

 ]

 समेकित  ग्रामोण  विकास  कार्यक्रम  के  श्रस्तगंत  ऋणों  का
 आपस  किया  जाना

 1094.  श्री  वृद्धि  चन्त्र  जन  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  हैं  कि  फसंल  ऋण  कें  वापिस  करने  की  अवधि  बढ़ाकर  तीन  वर्ष  कर  दी.गई

 है  और  प्राकृतिक  आपदाओं  जैसे  तूफान  और  भूकम्पं  आदि  के  अवसर  पर  उस  ऋण  का

 आसान  किस्तों  में  वापस  किया

 समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्येक्रम  के  अन्तगंत  दिये  गये  ऋंणों  के  लिए  भी  ऐसी
 व्यवस्था  की  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  भौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्  :  फसल  ऋंण
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 पद्धति  के  अन्तग्रेत  किसानों  को  मौसम  सम्बन्धी  कृषि  कार्यों  क ेलिए  सहकारी  ऋण  संस्थानों  तथा
 व्यापारिक  बैंकों  द्वारा  उत्पादन  ऋण  दिये  जाते  हैं  जो  12  महीने  से  अधिक  की  अवधि  के  लिए  नहीं

 होते  |  प्राकृतिक  आपदाओं  जैसे  चक्रवात  आदि  के  होने  पर  अल्पावधि  उत्पादन  ऋणों  को

 3  वर्ष  की  अदायगी  की  अवधि  वाले  मध्यम  अवधि  ऋणों  में  उस  समय  बदला  जाता  है  जब  रुपये  में  6

 आने  की  फसल  खराब  होने  पर  घोषित  कर  दी  एक  के  बाद  एक  फसल  के  खराब

 द्वोने  की  स्थिति  में  ऐसे  ऋणों  को  7  वर्ष  की  अवधि  में  अदायगी  वाले  ऋणों  में  बदलने  की  भी

 व्यवस्था

 तथा  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  फसल  ऋण  नहीं  दिये  जाते

 केवल  निवेश  ऋण  दिये  जाते  भारतीय  रिजव  बैंक  और  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  के  लिए  राष्ट्रीय
 बैंक  के  अनुदेशों  के  अनुर्तार  समन्वित  ग्रामीण  विकास  काये  कण  के  अन्तगंत  दिये  गये  ऋणों

 की  अदायगी  की  अवधि  3  वर्ष  से  कम  होनी  प्राकृतिक  आपदाओं  के  प्रभाव  के  कारण  निवेश
 ह

 ऋण  की  किश्तों  की  अदायगी  के  पुनरनिर्धारण  के  सम्बन्ध  में  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  जारी  किये  गये

 सामान्य  अनुदेश  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  ऋणों  पर  भी  लागू  होते  हैं  ।

 ]

 ग्रामीण  विकांस  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  को  धनराशि

 डा०  फूलरेणु  गृहा  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  के  लिए  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  ग्रामीण  विकास  हेतु  कितनी

 शाशि  स्वीकृत  की  गई  और

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  बंगाल  में  आबंटित/बंटित  तक  कितनी  धनराशि

 खर्च  की  गई  ?  >

 ग्रामीण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  चन्दूलाल  :  और  मुख्य
 ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  के  अन्तग्गंत  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  आबंटित/बंटित  धनराशि  तथा

 योग  की  गई  धनराशि  निम्नलिखित  है  :--

 रुपये  में  )

 कार्यक्रम कुल आबंटन केन्द्रीय बंटन तक राज्य अंश सहित ) अंश सहित उपयोग 2 3 4 समन्वित ग्रामीण 3403.28 857.55 487.06 विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण 3548.00 824.8 9 रोजगार कार्यक्रम 76
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 1  2  3  4

 ग्रामीण  भूमिहीन  3012.00* ©  2108.00  1950.71

 रोजगार  गारंटी
 कार्यक्रम

 सुखा  सम्भावित  क्षेत्र  408.00  102.00  -  112.82

 कार्यक्रम

 *केन्द्र  द्वारा  100  प्रतिशत  सहायता

 प्रकाशनों  लथा  समाचारपन्नों  का  पंजीकरण

 1096.  श्रीमती  पटेल  रमाबेन  "
 :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 श्री  रामजी  माई  मावणि

 करेंगे  कि  :

 कया  सोराष्ट्र-कच्छ  तथा  गुजरात  एवं  देश  के  अन्य  भागों  से  |  1984  से  31

 1985  तक  की  अवधि  के  दौरान  देनिक  समाचार  साप्ताहिक  तथा  मासिक  पत्रिकाओं
 के  प्रकाशन  तथा  इन्हें  आरम्भ  करने  हेतु  बहुत  बड़ी  संख्या  में  आबेदन  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्सम्बधी  ब्यौरा  क्या

 उन  प्रकाशनों  की  संख्या  कितनी  है  जिनके  लिये  उपर्युक्त  अवधि  के  दौरान  अनुमति
 प्रदान  की  गई  तथा  उनका  पंजीकरण  किया

 पंजीकृत  मामलों  की  संख्या  कितनी  है  तथा  कारण  सहित  विचाराधीन  मामलों  की  संख्या
 कितनी

 (=)  अनुमति  तथा  पंजीकृत  संख्या  प्रदान  करने  के  मानदंड  सम्बन्धी  नियम  तथा  विनियम
 क्या  भोर

 हि
 विचाराधीन  मामलों  में  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  किया  जाएगा  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  संत्ञालय  के  राज्य  मंत्री  वी०  एन०  :  से
 क्षित  सूचना  संकलित  की  जा  रही  है  तथा  उसको  यथा  समय  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया

 समाचारपत्रों  के  प्रकाशन  के  लिए  शीषकों  का  सत्यापन  करने  तथा  पंजीकरण  संख्या
 जारी  करने  का  काम  भारत  के  समाचारपत्रों  के  पंजीयक  द्वारा  प्रेस  तथा  पुस्तक  पंजीकरण
 नियम  1867  की  धारा  5,  6  और  19  ग  में  निहित  उपबंधों  के  अनुसार  कड़ाई  से  किया  जाता
 इन  अपेक्षाओं  को  पूरा  न  करने  वाले  आवेदन  पत्रों  को  अस्वीकार  कर  दिया  जाता

 जबकि  पंजीकरण  संख्या  प्रदान  करने  के  लिए  आवेदन  पत्रों  का  निपटान  प्रेस  तथा  पुस्तक
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 पंजीकरण  अधिनियम  की  अपेक्षाओं  को  पुरा  कर  देने  पर  ही  कर  दिया  जाता  भारत  के  समाचा  रपत्रों
 के  पंजीयक  का  यह  प्रयास  रहता  है  कि  शीषंकों  के  सत्यापन  के  लिए  आवेदन  पत्रों  पर  कारंवाई  एक

 महीने  के  अन्दर  पूरी  हो  जाये  ।

 ]

 राष्ट्रीय  बीज  निगम  के  महंगे  बोज

 1097.  श्री  निर्मेल  खत्नी  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  बीज  निगम  के  बीज  उत्तर  प्रदेश  और  तराई  विकास  निगम  के  बीजों  की
 अपेक्षा  महंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  दोनों  मूल्यों  क ेबीच  समानता  लाने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  प्लोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  राष्ट्रीय  बीज

 निगम  द्वारा  ओर  उत्तर  प्रदेश  बीज  ओर  तराई  विकास  निगम  द्वारा  वितरित  बीजों  के  मूल्यों  में  अन्तर  .

 अलग-अलग  फसलों  के  लिए  भिन्न-भिन्न  1983-84  और  1984-85  के  दौरान  इन  दोनों  निगमों
 द्वारा  लिए  गए  कुछ  महत्त्वपूर्ण  फसलों  के  बीजों  के  खुदरा  मूल्य  निम्नलिखित  हैं  :---

 (₹०  प्रति

 1983-84  1984-85  5

 रा०  बी०  नि०  उ०  प्र०बी०  रा०  बी०  नि०  उ०  प्र०  बी०

 और  ओर

 त०  वि०  नि०  त०  वि०  नि०

 1  गेहूं  380  385  395  390

 राज्यों

 के  लिए  390)

 2...  धान  285-315  330-335  350-380  330-355

 3,  चना  625  620  700  660

 4...  मक्का  450-550  490-620  450-550  "490-570

 प्रदेश  बीज  और  तरोई  विकास  निगम  के  मूल्य  अन्‍्तर्राज्यीयं
 वितरण  के  लिए  )
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 इस  कुछ  मामलों  उत्तर  प्रदेश  बीन  और  तराई  विकास  निगम  द्वारा  लिए  जाने  वाले

 मूल्य  राष्ट्रीय  बीज  निगम  द्वारा  लिए  गए  मूल्यों  से  कम  हो  सकते  हैं  ।

 और  उत्तर  प्रदेश  बीज  और  तराई  विकास  निमरम  उत्तर  प्रदेश  राज्य  से  ही  बीजों
 को  अधिप्राप्सि  करता  जबकि  राष्ट्रीय  बीज  निगम  देश  भर  में  विभिन्‍न  स्थानों  पर  अपने  उत्पादन
 कार्यक्रम  आयोजित  करता  अतः  उत्तर  प्रदेश  बीज  और  तराई  विकास  निगम  के  मुकाबले  राष्ट्रीय
 बीज  निमम  द्वारा  बीजों  के  अन्तर्राज्यीय  वितरण  पर  अधिक  परिबहन  लागत  आती  दोनों  निगमों

 की  ठत्पादन-लागत  में  इस  अन्तर  को  देखते  उनके  द्वारा  लिए  जाने  वाले  मूल्यों  में  हमेशा  समानदा

 सम्भव  नहीं  हो  सकती  है  ।

 आवश्यकता  पड़ने  विशेष  फसलों  के  लिए  ढोनों  निगमों  के  मूल्यों  में  अन्तर  के
 मामलों  को  पृथक्‌-पृथक्‌  जांच  की  जाती  है  और  राष्ट्रीय  बीज  निगम  द्वारा  बिक्री  मूल्यों  में  उपयुक्त
 संशोधन  किया  जाता  है  ताकि  ये  उत्तर  प्रदेश  बीज  और  तराई  विकास  निगम  द्वारा  लिए  जाने  वाले

 मूल्यों  के समकक्ष  रहें  ।

 [  प्रनुवाद  |

 पशु  संकर  प्रजनन  समन्वित  भ्नुसंघान  परियोजना

 1098.  श्री  रास  बहादुर  सिह  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वी  बिहार  के  पूर्वी  जोन  में  छठी  योजना  के  अन्त  में  पशु  संकर  समन्वित  अनुसंधान
 परियोजना  का  कोई  केन्द्र  कार्य  कर  रहा  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 क्या  छठी  योजना  के  दौरान  इस  परियोजना  के  अन्तर्गत  कोई  केन्द्र  कायं  कर  रहा  थाਂ
 लेकिन  उसे  बन्द  कर  दिया  गया  था  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  घर  कुल
 कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  थी  और  बन्द  होने  से  पहले  उस  केन्द्र  ने  कितनी  अवधि  के  लिए  कार्य

 किया

 अन्य  स्थानों  पर  समन्वित  पशु  प्रजनन  के  केन्द्र  कार्य  कर  रहे  यदि

 तो  उक्त  केन्द्र  कब-कब  से  कार्य  कर  रहे  हैं  और  उन  केन्द्रों  के  कार्य  करने  के  समय  से  छठी  योजना
 के  अन्त  तक  प्रत्येक  पर  कुल  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  और

 क्या  उक्त  भाग  में  दिये  गये  किन्हीं  केन्द्रों  पर  परियोजना  के  लिए  निर्धारित  उद्देश्यों
 को  प्राप्त  कर  लिया  गया  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेल्त्र  :  जी  श्रीमान  ।

 तथापि  अखिल  भारतीय  समन्वित  गोपशु  अनुसंधान  प्रायोजना  का  एकक  हरिनघट्टा  बंगाल )
 में  वर्ष  1972  से  चालू  यह  एकक  1976  से  पश्श्रिम  बंगाल  राज्य  के  पशुपपलन  विश्वाग़  के  अन्तगंत

 -  कार्य  कर  रहा  था  जब  इसे  विधान  चन्द्र  कृषि  विश्वविद्यालय  को  स्थानांतरित  किया  गया  इस

 एकक  को  पश्चिम  बंगाल  राज्य  के  पशुपालन  विभाभ  को  फिर  से  स्थानांतरित  किया  गया  क्‍योंकि  यह

 79,
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 विश्वविद्यालय  के  साथ  ठीक  कार्य  नहीं  कर  रहा  परन्तु  यह  इस  शर्त  से  किया  गया  यदि  यह
 वांछित  सुधार  नहीं  दिखाता  तो  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  अपनी  सहायता  बन्द  कर  देगी  ।

 जी  श्रीमान  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  अखिल  भारतीय  समन्वित  गोपशु
 अनुसंधान  प्रायोजना  के  हरिनघट्टा  एकक  को  प्रायोजना  से  अलग  कर  दिया  गया  था  क्योंकि  बार-बार

 सलाह  के  बावजूद  आशा  के  अनुसार  एकक  के  क्ार्य  में  सुधार  नहीं  हुआ  परिषद  की  शासी
 निकाय  द्वारा  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  बिना  भारतीय  क्षषि  अनुसंधान  परिषद  से  अग्निम  वित्तीय
 वादे  के  एकक  को  पश्चिम  बंगाल  में  स्थानांतरित  किया  अलग  होने  से  पहले  हरिनघट्टा
 एकक  पर  किये  गये  कुल  खर्च  की  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  यत्रासमय  उसे  प्रस्तुत  7x  दिया
 जायेगा  ।

 हरिनघट्टा  एकक  के  अलावा  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  से  अखिल  भारतीय  समन्वित

 गोपशु  अनुसंधान  प्रायोजना  निम्नलिखित  एककों  में  चालू  प्रत्येक  एकक  क्रा  इसके  शुरू  होने  से  छठी

 पंचवर्षीय  योजना  के  समाप्त  होने  तक  कुल  किये  गये  खर्च  पर  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  तथा
 यथासमय  प्रस्तुत  कर  दिया

 क्रम  संख्या  एकक  का  नाम  शुरू  होने  की  तिथि

 1.  हरियाणा  क्षि  हिसार  1-4-19

 2.  भारतीय  पशु  चिकित्सा  अनुसंधान  1-4-1968

 इज्जतनगर

 3.  जवाहर  लाल  नेहरू  कृषि  4

 जबलपुर  .

 5.  महात्मा  फुले  कृषि  राहुड़ी  1-12-1970

 5.  आन्ध्र  प्रदेश  कृषि  लाम

 दूध  के  लिए  गोपशुओं  में  आनुवंशिक  सुधार  लाने  के  लिए  प्रौद्योगिकी  विकसित  करने
 पर  इस  प्रायोजना  में  विशेष  बल  दिया  गया  इस  प्रायोजना  के  अन्तगंत  प्राप्त  परिणामों  से  यह  पता
 चला  है  कि  संकर  नस्ल  के  होल्सेटिन  फ्रीसियन  से  सबसे  अधिक  उत्पादन  मिला  है  चाहे  उसे  किसी  भी
 स्थान  में  रखा  जाये  तथा  देशी  नस्लों  के  उपयोग  से  संकर  प्रजनन  कराया  इस  तरह  दूसरे  विदेश्
 नस्ल  से  और  आगे  विदेशी  वंशानुक्रम  को  प्रयोग  में  लाने  स ेकोई  खास  फायदा  नहीं

 गायों  का  झ्रायात

 1099.  भ्रो  जायनल  प्रबेदिन  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मूरोप  से  उपहार  में  प्राप्त  डेरी  गायें  भारत  आ  गई  हैं  और  यदि  तो  देशवार

 80



 4  1907  ॥  लिखित  उत्तर

 कितनी  गायें  उपहार  में  प्राप्त  हो  रही  हैं  और  उनके  कब  तक  पहुंच  जाने  की  आशा  है  तथा  उनका  क्या
 उपयोग  किया  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  प्रकार  की  गायों  के  आग्रात  सें  अब  तक  क्या  लाभ

 हुए  हैं  ?

 कृषि  प्रौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  और  इस
 संकेत  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  भारत  जमन  संघीय  गणतंत्र  द्विपक्षीय  सहायता  कार्यक्रम  के  अधीन

 जमंन  संघीय  गणतंत्र  1000  पशुओं  के  पाइलेट  प्रोजेक्ट  के  लिए  वित्तीय  पोषण  की  सम्भावना  पर
 विचार  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  ने  एक  परियोजना  प्रलेख  तैयार  क्रिया  है  और  यह  निर्णय

 किया  गया  है  कि  इसे  औपच।रिक  रूप  से  एफ०  आर०  जी०  प्राधिकारियों  को  उनकी  कार्यवाही  के  लिए
 भेजा

 ]

 किदवई  फार्सूले  के  श्राधार  पर  गन्ने  का  मूल्य
 निर्धारित  करना

 1100.  श्री  मनोज  पांडे  :  क्या  खाश्य  श्लौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वे  विभिन्‍न  मानदण्ड  कौन  से  हैं  जिनके  आधार  पर  गन्ने  का  मूल्य  निर्धारित  किया
 जाता

 इस  वर्ष  गन्ने  का  मूल्य  किस  मानदण्ड  के  आधार  पर  निर्धारित  किया  और

 (a)  क्‍या  सरकार  इस  वर्ष  किदवई  फार्मूले  क ेआधार  पर  गन्ने  का  मूल्य  निर्धारित  करेगी  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  के०  पी०  सिह  :  चीनी

 फैक्ट्रियों  द्वारा  देय  गन्ने  का  सांविधिक  न्यूनतम  मूल्य  गन्ना  196०  के  अधीन
 छित  को  ध्यान  में  रखकर  निर्धारित  किया  जाता  है  :--

 गन्ने  की  उत्पादन

 वैकल्पिक  फसलों  से  उत्पादकों  को  लाभ  और  कवि  जिन्‍्सों  के  मूल्यों  की  सामान्य

 चीनी  उत्पादों  द्वारा  जिस  मूल्य  पर  गन्ने  से  उंत्पादित  चीनी  बेची  जाती
 और

 दा  ह

 गन्ने  से  चीनी  की

 उपभोक्‍ता  को  उचित  दामों  पर  चीनी  उपलब्ध जी
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 (@)  1985-86  मौसम  के  लिए  गन्ने  का  न्यूनतम  मूल्य  उपर्युक्त  में  उल्लिखित  तथ्यों

 को  दुष्ट  भें  रखकर  निर्धारित  किया  गया

 प्रश्न  ही  नहीं

 ]

 में  टेलीविजन  स्टूडियो  को  स्थाएना

 1101.  श्री  ओबल्लम  पाणिप्रही  :  क्या  सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे
 |

 किः

 क्‍या  सम्बलपुर  दूरदर्शन  केन्द्र  के  दर्शकों  में  कार्यक्रम  कटक  में  तैयार  किये  कार्यक्रम

 को  बार-बार  दिखाये  असंतोषजनक  रिकार्डिग  और  कायंत्रमों  में  महत्वपूर्ण  समारोह  को  शामिल

 न  किये  जाने  के  कारण  भारी  असंतोष  व्याप्त

 क्‍या  सम्बलपुर  में  टेलीविजन  स्टूडियो  की  स्थापना  करने  का  प्रस्ताव  पिछले  नो  वर्षों  से

 लम्बित  पड़ा  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  भन्खालय  के  राज्य  मन्त्रो  वो०  एन०  :  से

 सम्बलपुर  केन्द्र  मूलतः  एक  प्रेषण  केन्द्र  यह  पूर्णरूपेण  निर्माण  सुबिधा  से  सुसज्जित  नहीं
 इस  केन्द्र  को  कटक  केन्द्र  के  निर्माण  केन्द्र  में  रिकाडडे  किए  गए  कार्यक्रम  सप्लाई  किए  जाते  हैं  जहां

 कार्यक्रम  निर्माण  केन्द्र  1974  से  कायंरत

 सम्बलपुर  केन्द्र  भी  इन्सेट  के  माध्यम से  राष्ट्रीय  संजाल  के  कार्यक्रम  रिले  करता

 बोलनगीर  और  ढेकानाल  जिले  के  समूह  के  लिए  कटक  में  निर्मित  क्षेत्र  विशिष्ट  कार्यक्रमों  और

 ई०टी०वी०  कार्यक्रमों  को  इन्सेट  के  माध्यम  से  सम्बलपुर  ट्रांसमीटर  से  भी  रिले  किया  जाता

 सम्बलपुर  में  दूरदर्शन  स्टूडियो  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  रहा  यह  सही
 है  कि  सम्बलपुर  जिले  के  शहरी  दर्शकों  से  न  केवल  कटक  में  निर्मित  कार्यक्रमों  को  बेहतर  बनाने  के  लिए
 ही  अपितु  सम्बलपुर  में  आयोजित  होने  वाले  समारोह  का  टी०वी०  कवरेज  करने  के  लिए  भी  अनुरोध
 प्राप्त  हुए  हैं  ।

 सातवीं  योजना  के  प्रस्तावों  के  अंग  के  रूप  में  कटक  स्टुडियो  के  पुराने  उपकरणों  को  बदल  दिए
 जाने  की  सम्भावना  उसके  बाद  रिकाडिय  और  प्रेषण  की  ग्रुणवत्ता  में  पर्याप्त  सुधार  हो  जाने  की
 उम्मीद  सातवीं  यो  जना  में  भुवनेश्वर  में  भी  स्टूडियो  केन्द्र  की  स्थापंना  करने  का  प्रस्ताव  इस
 स्कीम  के  तथा  राज्य  के  अल्प  शक्ति  वाले  ट्रांसमीटरों  को  इस  राज्य  के  मुख्य  कार्यक्रम  उत्पादन  केन्द्र  से

 जोड़ने  वाली  स्कीमों  के  कार्यान्वित  हो  जाने  के  बाद  सम्बलपुर  सहित  उड़ीसा  के  सभी  अल्प  शक्ति  वाले

 ट्रांसपीटरों  और  उच्च  शक्ति  वाले  ट्रांसमीटरों  से  अधिक  क्षेत्रीय  कार्यक्रम  टेलीकास्ट  किए
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 सम्बलपुर  और  कटक  के  बीच  की  दूरी  को  देखते  कटक  की  निर्माण  यूनिट  इस  समय

 सम्बलपुर  की  सभी  महत्वपूर्ण  घटनाओं  को  कवर  करने  की  स्थिति  में  नहीं  तथापि  दूर  भविष्य  में

 यह  आशा  की  जा  सकती  है  कि  दूरदर्शन  द्वारा  इस  प्रयोजन  हेतु  क्षेत्रीय  केन्द्रों  को  दृश्य  समाचार  कतरनों

 और  समाचार  रूपकों  की  सप्लाई  करने  की  योजना  के  किए  गए  अनुरोध  के  अनुसार  स्थानीय

 कवरेज  करना  सम्भव  हो  सकता  है  ।

 गुजरात  में  खाद्य  फसलों  झोौर  तिलहनों  के  श्रधोन  भूमि

 1102.  श्री  रणजोत  सिह  गायकवाड़  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1985  को  गुजरात  में  खाद्य  फसलों  और  तिलहनों  की  खेती  के  अधीन  कुल  कितनी

 भूमि  .

 क्या  इनका  उत्पादन  बढ़ाने  क ेलिए  और  अधिक  भूमि  को  खाद्य  फसलों  और  तिलहनों
 ध्की  खेती  के  अधीन  लाने  का  विचार

 क्‍या  आगामी  बुआई  मौसम  से  पहले  तिलहनों  का  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  सरकार  की  कोई
 योजना  तैयार  करने  का  विधार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  भ्रौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंग्ल्री  योगेल्व  :  1984-85  में

 गुजरात  में  विभिन्‍न  खाद्य  फसलों  ओर  तिलहनों  के  तहत  पृथक-पृथक  क्षेत्र  निम्न  प्रकार  हैं  :---

 फसल  क्षेत्र लाख  हैक्टेयर  में

 5)

 चावल  5.66

 गेहूं  6.37

 मोटे  अनाज

 वालें  8.29

 मूंगफली

 अरण्डी  बीज  2.58

 तोरिया  और  सरसों

 गन्ना  ॥

 आलू

 5-86  के  लिए  इसी  प्रकार  की  ध्ूचना  अभी  राज्य  से  देय  नहीं  हुई
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 ख  )  जी

 और  देश  में  तिलहनों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  ने  सातवीं  योजना  के

 लिए  एक  राष्ट्रीय  तिलहन  विकास  परियोजना  तैयार  की  1986-87  के  दौरान  लागू  को  जाने  वाली
 इस  परियोजना  में  तिलहन  उगाने  वाले  मुख्य  राज्यों  में  जिला  स्तर  पर  तिलहन  विकास  कार्यक्रम  चलाना
 शामिल  है  ओर  परियोजना  के  अन्‍्तगंत  प्रत्येक  चुनिन्दा  जिले  में  उनकी  कठिनाइयों  के  विश्लेषण  के

 भाधार  पर  प्रोत्साहन  तथा  सुविधाएं  दी  जाएंगी  ।

 ]

 .  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  में  स्‍्टाक  की  जांच

 1103.  श्री  के०  एन०  वया  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  भारतीय  खाद्य  निगम  के  विभिन्‍न  स्थानों  पर  स्थ्शफ्ति  गोदामों  के  स्टाक  की  जांच

 सावधिक  रूप  से  की  जाती  ओर

 यदि  तो  पिछलो  बार  इनकी  जांच  कब  की  गई  थी  और  उसके  क्‍या  परिणाम
 निकले  ?

 खाद्य  शोर  नागरिक  पति  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्र  के०  पी०  सिह  :

 पिछली  बार  20  1985  को  स्टाक  की  प्रत्यक्ष  जांच  की  गई  इसके
 णामों  की  भारतीय  खाद्य  निगम  के  फील्ड  यूनिटों  से  प्रतीक्षा  की  जा  रहो

 ]

 हिसाचल  प्रदेश  में  सरुस्थल  विकास  कार्यक्रम

 1104.  श्रो  महेन्द्र  सिह  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हिमाचल  प्रदेश  में  हाल  ही  में  केनत्र  द्वारा  आयोजित  मरुस्थल  विकास  कार्यक्रम
 आरम्भ  किया  गया  है  जिसका  मुख्य  उद्देश्य  राज्य  क ेकिन्‍नौर  और  लाहौलस्पीति  जिलों  में  मरुस्थल  का
 बढ़ना  रोकना

 हे

 थदि  तो  इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  क्रियान्वित  की  जाने  वाली  योजनाओं  का  ब्यौरा
 क्या

 इस  कायंक्रम  के  लिए  चालू  वर्ष  के  दौरान  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई
 क्‍या  राजस्थान  में  भी  मरुस्थल  का  बढ़ना  रोकने  के  उद्देश्य  से  इसी  तरह  का  कोई क्रम  विचाराधीन  और

 हे  हे

 राय
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ग्रामीण  विकास  विभाग  में  राज्य  मनन्‍्त्री  चच्दूलाल  :  से  मरुभूमि
 विकास  कायेक्रम  1977-78  में  5  राज्यों  अर्थात्‌  हिमाचल  प्रदेश  तथा

 जम्मू  व  कश्मीर  के  चुने  हुए  क्षेत्रों  मे ंआरम्भ  किथा  गया  इसमें  हिमाचल  प्रदेश  के  लाहौलस्वीतिं
 जिले  के  स्पीति  क्षेत्र  को शामिल  किया  गया  वर्ष  1982-83  2-83  से  इस  कार्यक्रम  का  विस्तार  हिमाचल
 प्रदेश  के जिला  किन्‍नौर  के  पुह  खण्ड  में  भी  किया  गया  था  ।  इस  कार्यक्रम  के  अन्त्गंत  अब  5  राज्यों  के
 21  जिलों  के  131  खण्डों  को  शामिल  किया  गया  जिसमें  राजस्थान  के  गर्भ  शुष्क  क्षेत्रों  के  84  खण्ड
 तथा  हिमाचल  प्रदेश  के  शीत  शुष्क  क्षेत्रों  में  स्पीति  तथा  पुह  के  2  खण्ड  भी  शामिल  हैं  ।

 इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  रेत  के  टीले  तथा  वायुरोधी  पौध  रोपण
 से  मरुस्थलीकरण  को  नियंत्रित  करने  तथा  जल  लघु  भू-भल  बरानी  खेती  तथा

 चरागाह  तथा  चारा  विकास  आदि से  क्षेत्र  की  उत्पादकता  को  बढ़ाने  की  योजनाएं
 भी  शामिल  की  गई  हैं  ।

 छठी  योजना  के  दौरान  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  निधियों  के  आबंटन  को  केन्द्र  तथा  राज्यों

 द्वारा  बराबर-बराबर  वहन  किया  गया  था  और  इसे  1985-86  में  16  करोड़  रुपये  के  कुल  आबंटन  से

 आगे  जारी  रखा  इसमें  से  एक  करोड़  रुपये  की  राशि  हिमाचल  प्रदेश  के  चुने  हुए  खंडों  के  लिए
 आबंटित  की  गई  तथापि  हाल  ही  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  द्वारा  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना

 अनुमोदित  की  गई  जिसमें  मरुभूमि  विकास  कार्य  क्रम  हेतु  शत-प्रतिशत  केन्द्रीय  निधियां  दिये  जाने  के

 लिए  वित्तीय  पैटन  में  संशोधन  करना  भी  शामिल

 राज्यों  में  प्राकाशवाणी  के  सूचना  केन्द्रों  का  कार्यंकरण

 1105.  श्री  मूलचन्द  डागा  :  क्या  सूचना  शोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  लमभग  सभी  राज्यों  में  आकाशवाणी  के  सूचना  केन्द्रों  में  कर्मचारियों

 की  संख्या  कम  है  और  कमंचारी  अहूंता  प्राप्त  नहीं  है  जिसके  परिणामस्वरूप  राज्यों  से  सम्बन्धित

 महत्वपूर्ण  समाचार  आकाशवाणी को  प्राप्त  नहीं  होते  और

 यदि  तो  राज्यों  में  सूचना  केन्द्रों  को  प्रभावकारी  बनाने  हेतु  उनमें  उपयुक्त  व्यवस्था

 करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाने  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  वी०  एन०  :  समाचार

 सेवा  प्रभाग  आकाशवाणी  केन्द्रों  मे ंकोई  सूचना  केन्द्र  नहीं  रखता  ।  4।  केन्द्रों  में  क्षेत्रीय  समाचार

 यूनिटें  कार्य  कर  रही  समाचार  यूनिटों  में  कम  चारियों  की  संख्या  उपयुक्त  है  जो  केन्द्रीय  सूचना  सेवा

 के  इसके  विभिन्न  राज्यों  की  सभी  महत्वपूर्ण  घटनाओं  का  पर्याप्त  कवरेज  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  देश  के  अन्य  स्थामों  पर  संवाददाताओं  का  एक  दल  तैनात  है  ।
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 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भनुवाद  |

 प्राकृतिक
 श्रापदाधों  से  निषटने  हेतु  स्थायी  निधि

 1106.  श्री  के०  कुन्जुम्यु  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  सूखा  तथा  बाढ़  जैसी  पुनरावतंक  प्राकृतिक  आपदाओं  पर  खर्च  वहन
 करने  हेतु  स्थायी  निधि  की  स्थापना  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कृषि  शोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  सन्‍त्रो  योगेन्द्र  :  और
 भारत  सरकार  प्राकृतिक  आपदा  संबंधी  व्यय  को  पूरा  करने  के  लिए  स्थायी  निधि  स्थापित  करने

 के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  कर  रही  तथापि  सीमान्त  धनराशि  को  प्रणाली  मौजूद  जो
 तत्काल  राहत  काये  करने  के  लिए  राज्यों  के  पास  उपलब्ध

 [  हिन्दो geal  ]

 उत्तर  प्रदेश  में  केग्द्रीय  सरकार  के  नियंत्रणाधोन  चीनी  मिलें

 1107.  श्री  राम  नगोना  सिश्र  :  क्या  खाद्य  भ्लौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  भारत  सरकार  के  नियंत्रणाधीन  चीनी  मिलों  के  मिल  मालिको  को  '

 पुनः  वापस  किये  जाने  का  प्रस्ताव  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 क्या  कुछ  मिल  म।लिक  उन  मिलों  को  वापस  लेना  नहीं  चाहते  ;

 क्‍या  भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकार  से  उन  मिलों  को  चलाने  के  लिए  कहा  और

 यदि  तो  उस  पर  राज्य  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 खाद्य  झोर  नागरिक  पति  सन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  के०  पो०  सिह  :  जी
 मिलों  को  उनके  मालिकों  को  वापस  करने  का  प्रस्ताव  है  क्योंकि  यह  महसूस  किया  जाता  है  कि  जिन
 सीमित  उद्देश्यों  उल्लेख  चीनी  उपक्रम  1978  में  किया  गया

 के  लिए  उन्हें  अपने  अधिकार  में  लिया  गया  उन्हें  प्राप्त  कर  लिया  गया

 हां  ।

 जी  हां

 राज्य  सरकार  ने  अनुरोध  किया  है  कि  वर्तमान  प्रबन्धों  को  जारी  रखा
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 केन्द्रीय  सरकार  की  यह  राय  है  कि  प्रबन्ध  को  सीमित  उद्देश्यों  हेतु  अस्थायी  अवधि  के  लिए  अधिकार
 में  लिया  गया  चूंकि  इनको  प्राथ्त  कर  लिया  गया  है  और  अधिश्ूनना  की  तारीख

 लगभग  समाप्त  होने  वाली  इसलिए  इन  मिलों  के  मालिकों  अथवा  राज्य  सरकार  को  इन  फैक्ट्रियों  को

 चलाने  के  लिए  आगे  आना

 |

 बंगलोर  दूरदर्शन  केन्द्र  के लिए  दुहरी  चनल  सुविधा

 1108.  श्री  बी०  एस०  कृष्ण  अ्रग्यर  :  क्या  सूचना  भौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 इस  देश  में  ऐसे  दूरदशेन  केन्द्रों  की  संड्या  कितनी  है  जिनमें  दृहरे  चेनल  की  सुविधा
 विद्यमान

 क्‍या  बंगलौर  दूरदर्शन  केन्द्र  में  इस  समय  दृहरे  चैनल  की  सुविधा  और

 क्‍या  सरकार  के  समक्ष  बंगलौर  दूरदशेन  केन्द्र  में  दुहरा  चैनल  आरम्भ  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  है  ?

 सूचना  शोर  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  वी०  एन०  :  इस  समय

 इस  प्रकार  के  केन्द्रों  की  संख्या  2  है  तथा  दो  अन्य  केन्द्रों  पर  इसी  प्रकार  की  सुविधा  कार्यान्वयन  की

 प्रक्रिया  में  है  ।

 और  नहीं  ।

 दाल  धोर  गन्ना  उत्पादक  राज्य

 1109.  श्रीमती  बसव  राजेश्वरी  :  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 उन  राज्यों  के  नाम  कया  हैं  जिनमें  और  अधिक  दालें  और  गन्ना  उत्बादन  करने

 की  सम्भाव्यताएं

 उक्त  क्षेत्रों  मे ंकुल  कितनी  मात्रा  उगाई  गई

 उक्त  वस्तुओं  की  देश  में  इस  समय  कुल  कितनी  कमी

 गत  वर्ष  कितना  चीनी  और  दालों  का  आयात  किया  गया  और  उत  पर  कितनी
 विदेशी  मुद्रा  खर्च  और

 उक्त  वस्तुओं  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  क्या  प्रोत्साहन  दिए  जा  रहे

 कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मनन्‍्त्री  योगेन्द्र  :  ओर
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 अधिक  दलहन  और  गन्ना  उगाने  वाले  सम्भावित  राज्यों  क ेनाम  और  इन  जिन्‍्सों  का

 कुल  उत्पादन  नीचे  दिया  गया  है  :--

 लाख  मीटरी  टन  में  )

 तिलहन
 ह

 दलहन  गन्ना

 राज्य  उत्पादन  राज्य  उत्पादन  राज्य  उत्पादन

 (1984-85)  (1984-85)  (1984-85)

 1.  गुजरात  22.2  1.  उत्तर  प्रदेश  27.6  1.  उत्तर  प्रदेश  706.4

 2.  महाराष्ट्र  15.3  2.  मध्य  प्रदेश  23.2  2.  महाराष्ट्र  263.7

 3.  आन्ध्र  प्रदेश  14.3  3.  राजस्थान  13.6  3.  तमिलनाडु  199.8

 4.  तमिलनाडु  13.4  4.  महाराष्ट्र  11.1  4.  कर्नाटक  143.9

 5.  मध्य  प्रदेश  13.1  5.  उड़ीसा  10.5  5.  आन्भ्न  प्रदेश  96.2

 6.  राजस्थान  11.6.  6.  बिहार  8.4  6.  गुजरात  74.3

 7.  उत्तर  प्ररेश  11.6.  7.  गुजरात  5.6.  7.  हरियाणा  51.9

 8.  कर्नाटक  10.7  8.  आन्ध्रप्रदेश  5.1  8.  पंजाब  49.8

 9.  उड़ीसा  7.5  9.  कर्नाटक  4.6  9.  बिहार  37.8

 10.  हरियाणा  3.6.  10.  उड़ीसा  37.0

 11.  तमिलनाडु  3.5  11.  असम  21.6

 12.  मध्य  प्रदेश  17.4

 13.  राजस्थान  13.7

 14.  पश्चिम  बंगाल  7.7

 देछ़  में  खाद्य  तेल  की  कुल  मांग  और  उत्पादन  के  बीच  लगभग  ।2  से  13  लाख  मीटरी

 टन  तक  की  वःिक  कमी  है  '  इसके  कुल  मांग  और  सप्लाई  के  बीच  अन्तर  पर  निर्भर  करते  हुए

 कुछ  वर्षों  में  दलहनों  और  गन्ने  की  उपलब्धि  में  भी  कमी  अनुभव  की  गई

 1984-85  1984  से  1985)  में  कुल  1122.13  करोड़  रुपये
 की  लागत  13  68  लाख  मीटरी  टन  खाद्य  तेल  का  आयात  किया  गया  और  इसी  प्रकार

 1984-85  5  में  4.96  लाख  मीटरी  ठन  चीनी  का  आयात  किया  जिसकी  लागत-भाड़ा-बीमा  की
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 औसत  लागत  2290/.  रुपये  प्रति  मीटरी  टन  आंकी  गई

 हाल  ही  के  वर्षों  में  तिलहनों  और  गन्ने  के  समर्थन  मूल्यों  में  काफी  वृद्धि  की  गई

 है  साकि  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  किसानों  को  प्रोत्साहन  दिया  जा  सके  ।  इसके  तिलहन  .

 और  दलहन  उत्पादन  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  के  जरिए  किसानों  को  बीज  पौध

 संरक्षण  रसायनों/उपकरण  प्रदशंनियों  आदि  पर  राजसहायता  के  रूप  में  प्रोत्साहन  भी  दिए  जा

 रहे

 कृषि  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  विवेशी  सहायता

 1110.  श्री  ग्रनादि  चरण  दास  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  एक  बर्ष  के  दौरान  मशीन  बीज  चारे  सहित  कृषि  पर  आधारित

 उद्योगों  के विकास  के  लिए  विदेशों  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  संगठनों  से  कितनी  विदेशी  सहायता  प्राप्ठ

 और

 उसी  अवधि  के  दौरान  कृषि  क्षेत्र  तथा  उसके  सहायक  क्षेत्रों  में  विदेशों  को  भारत  द्वारा

 कितनी  सहायता  प्रदान  की  गई  ?

 कृषि  शोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  योगेन्द्र  :  भारत  को

 उवबे  पशु  आहार  इत्यादि  सहित  विभिन्‍न  कषि  पर  आधारित  उद्योगों  का  विकास

 करने  के  लिए  वर्ष  1984-85  5  के  दौरान  विभिन्‍न  देशों  और  अन्तर्राष्ट्रीय  संगठनों  से  153.33  करोड़
 रुपये  की  राशि  विदेशी  सहायता  के  रूप  में  प्राप्त

 भारत  ने  विदेशी  नागरिकों  को  प्रशिक्षण  सुविधाओं  के  माध्यम  से  कृषि  ओर  सम्बद्ध
 क्षेत्रों  में  विदेशों  को सहायता  की  पेशकश  1984-85  में  कुल  337  विदेशी  नागरिकों  ने  इन

 सुविधाओं  का  उपयोग  इसके  अतिरिक्त  विदेश  मंत्रालय  द्वारा  प्रद्यालित  भारतीय  तकनीकी
 और  आधिक  सहयोग  कायंक्रम  के  तहत  भारतीय  विशेषज्ञों  को  विदेशों  में  नियुक्त  करके
 सेमिनारों  आदि  के  आयोजन  से  भारतीय  विशेषज्ञों  द्वारा  अध्ययन  करने/रिपोर्ट  तैयार  करने  हेतु
 सहायता  प्रदान  की  गई  है  '

 विभिन्न  राज्य  झ्रधिनियमों  के  श्रन्तगंत
 चल  रहे  साकिट  याडे

 1111.  श्री  ई०  अय््यप्पु  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  राज्य  अधिनियमों  के  अन्तगेत  कितने  माकिट  यार्ड  बनाए  गए  हैं  तथा  कितने
 काम  कर  रहे

 क्या  मा्किट  याड़े  की  स्थापना  और  विनियमन  संबंधी  राज्य  अधिनियमों  में  एकरूपता
 लाने  के  लिए  एक  केन्द्रीय  कानून  बनाने  का  कोई  विचार  और
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 क्या  कृषि  क्षेत्र  के  उत्पादकों  को  बिचोलियों  के  शोषण  से  बचाने  के  लिए  उपयुक्त  कानून
 बनाने  का  कोई  विचार

 ग्रामीण  विकास  बिमाग  में  राज्य  मन्त्रो  चन्दूलाल  :  राज्यों/केन्द्रशासित
 क्षेत्रों  द्वारा  भेजी  गई  अनन्तिम  सूचना  के  अनुसार  1.1.1985  ब्रक  5663  नियमित  कृषि  उत्पाद  मंडियां

 कृषि  मंडियां  राज्य  का  विषय  इसलिए  कृषि  उपज  मंडियों  को  विनियमित

 करने  के  लिए  केन्द्रीय  कानून  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  तथापि  इसे  मंत्रालय  द्वारा  सभी
 केन्द्रशासित  क्षेत्रों  को उनकी  टीका-टिप्पणियां  भेजने  तथा  स्थानीय  परिस्थितिथों  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  अपनाने  हेतु  कृषि  उपज  मंडी  अधिनियमਂ  का  एक  प्रारूप  परिचालित  किया  गया

 संबंधित  राज्य  कुंषि  उपज  मण्डी  अधिनियमों  का  मुख्य  उद्देश्य  मंडी  पद्धतिथों  को विनियमित  करना  है
 ताकि  उत्पादक  विक्र ता  को  बिचौलिए  के  शोषण  से  बचाया  जा  सके  ।

 ]

 कृषि  प्रनुसंधान

 1112.  प्रो०  चन्द्र  सानु  देवो  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  .

 कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कृषि  अनुसंधान  पर

 कितना  खच्च  करने  का  प्रस्ताव  और

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने  आगामी  वर्ष  के  लिए  क्या  मुख्य  लक्ष्य  निर्धारित

 किए  हैं  ?

 कृषि  शोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  योगेनद्र  :  सातवीं

 वर्षीय  योजना  के  दोरान  योजना  तथा  गैर  योजना  के  अन्तगंत  कृषि  अनुसंघान  पर  र०  425.00

 करोड़  तथा  रु०  427.78  करोड़  खच्च  होने  की  आशा  की  जाती

 विभिन्‍न  संस्थाओं  तथा  कृषि  तिश्वविद्यालयों  में  कार्यान्वित  किये  जा  रहे  अनुसंधान

 कार्य  क्रमप्रायोजनाओं  के  लिए  लक्ष्य  निश्चित  करना  तथा  उपलब्धियां  निर्धारित  करना  व्यावहारिक
 नहीं  हैं  ।

 बिहार  को  रासायनिक  उदंरकों  का  प्राबंटन

 1113.  थी  सत्येन्द्र  नारायण  सिह  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इस  वर्ष  बिहार  को  आबंटित  किए  गए  रासायनिक  उर्वरक  राज्य  की  आवश्यकता
 की  पूर्ति  के  लिए  पर्याप्त  ओर
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 यदि  तो  राज्य  सरकार  द्वारा  कितनी  मांग  की  गई  थी  तथा  केन्द्र  द्वारा  कितना
 आबंटन  किया  गया  है  ?

 कृषि  शोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  :  जी

 बिहार  द्वारा  रबी  1985-86  मौसम  के  लिएं  3.76  लाख  मीटरी  टन  पोषक  तत्वों  की

 मांग  की  गई  इस  मांग  की  पहले  हुई  खपत  और  इस  मौसम  के  दौरान  चलाये  जाने  वाले  कृषि
 कार्यक्रमों  के आधार  पर  छानबीन  की  गई  और  क्षेत्रीय  सम्मेलन  में  विचार-विमर्श  के  बाद  राज्य
 सरकार  से  आपसी  परामर्श  से  3.25  लाख  मीटरी  टन  की  पोषक  तत्वों  की  अन्तिम  मांग  स्वीकार  की

 गई  ओर  स्वदेशी  तथा  आयातित  उवरकों  रे  आवंटन  द्वारा  इसे  पूरा  कर  दिया  गया

 श्रम-नीति  में  परिबर्सन

 1114.  डा०  गौरी  शंकर  राजहंस  |)

 हि  वी०  औनियास  प्रसाद
 b

 :  क्या  श्रभ्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  राधाकांत  डिगाल  |]

 क्‍या  सरकारी  और  निजी  क्षेत्र  दोनों  के  ही  प्रमुख  नियोक्‍ता  संगठनों  द्वारा  वर्तमान  श्रम
 नीति  में  मूल  परिवर्तन  करने  को  मांग  की  गई  है  जैसा  कि  दिनांक  28  1985  के

 एक्सप्रेसਂ  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 क्या  सरकार  ने  परिवतनों  के  सम्बन्ध  में  दिये  गये  सुझाव  की  जांच  की  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  टी०  :  प्रीमियर  नियोजक  संगठनों  से  इस

 मामले  में  कोई  प्रस्ताव;प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।
 '

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 कृषि  उत्पादन

 1115.  श्री  मोहम्मद  सहफूज  झलो  े
 »  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रो०  राम  कृष्ण  मोरे  J

 क्‍या  हरित  गेहूं  के  उत्पादन  और  मोटे  तिलहनों  आदि  के

 उत्पादन  तक  ही  सीमित  रह  गई  है  और  मांग  तथा  पूति  के  बीच  का  अन्तर  बढ़ता  जा  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  हरित  क्रांति  के  पूर्व  तथा  हरित  क्ांबि  के  बाद
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 अवधि  के  बीच  गेहूं  और  मोटे  अनाजों  जैसे  अन्य  खाद्यान्‍नों  के  तुलनात्मक
 आंकड़े  क्‍या

 मोटे  चावल  आदि  की  मांग  धर  पू्ि  के  बीच  कितना  अंतर
 और

 सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  आत्मनिर्भ  रता  प्राप्त  करने  और  आयात  पर  कम  निर्भेर

 रहने  के  लिए  कृषि  क्षेत्र  क ेविकास  के  लिए  क्या  नीति  बनाई  गई  है  ?

 कृषि  श्रौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  योगेल्त्र  :  और  छठे

 दशक  के  मध्य  से  गेहूं  क ेसाथ-लाथ  मोटे  अनाज  और  तिलहनों  के  उत्पादन  में  बढ़ोत्तरी  का  रुख

 देखने  में  आया  पिछले  वर्षो  में  दालों  का  उत्पादन  न्यूनाधिक  रूप  से  स्थायी  ही  रहा  जिसका  मुख्य
 कारण  यह  घटक  है  कि  दालों  की  खेती  अधिकतर  वर्षा  सिंचित  स्थितियों  में  की  जाती  1966-67

 क्रांति  अवधि  से  में  समाप्त  होने  वाले  वर्षत्रय  और  1984-85  में  समाप्त  होने  वाले

 वर्षत्रय  के  दौरान  मोटे  कुल  खाद्यान्न  और  तिलहनों  का  औसतन  उत्पादन

 निम्न  प्रकार

 फसल  उत्पादन  मीटरी  टन

 फसल  1966-67  1984-85

 को  समाप्त  होने  वाले  वर्षत्रय  के  दोरान
 वाधिक  ओऔसत  उत्पादन

 चावल  334.4  552.8

 गेहूं  113.5  -

 मोटे  अनाज  236.2  292.7

 दलहन  102.4  123.2

 तिलहन  मुख्य  71.3  103.4

 इस  तथ्य  के  अलादा  कि  विभिन्‍न  अनाज  एक  दूसरे  के  स्थान  पर  इस्तेमाल  किए  जा  सकते
 देश  कुल  मिलाकर  इन  पदार्थों  की  अधिकांश  मांग  को  प्रा  करने  में  आत्मनिर्भर  तिलहनों

 के  मामले  में  कुछ  कमी  जरूर

 सातवीं  योजना  में  आधारीय  यथः  कम  विकसित  इलाकों  में  सिचाई/नालिया
 ऋण  संस्थान  आदि  तथा  नई  तकनीक  के  विशेषकर  बारानी  खेती  में

 सफलता  प्राप्त  करने
 क ेलिए  जिप्तसे  मुख्यतया  तिलहनों  और  मोदे  अनाज  को  लाभ  के

 92



 4  1907  ॥  लिखित  उत्तर

 माध्यम  से  कृषि  उपज  के  आधार  को  बड़ा  करने  का  प्रस्ताव  इन  उपायों  को  समुचित  विपणन  और

 समर्थन  मूल्य  का  सहारा  भी

 ]

 बिल्‍लो  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  बनाये  गए  मकानों
 में  घटिया  सामग्री  का  उपयोग

 1116.  श्री  रास  भगत  पासवान  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तोन  वर्षो  के  दौरान  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  बनाये  गए  मकानों  में  उपयोग

 में  लाई  गईं  सामग्री  और  उनकी  लागत  के  सम्बन्ध  में  कितनी  बार  जांच  हुई  ओर

 ऐसी  जांच  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  सरकार  को  इन  मकानों  में  उपयोग  में  लाई  गई
 घटिया  सामग्री  के  बारे  में  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  तथा  इस  संबंध  में  कितने  ब्यक्तियों  को  दोषी
 पाया  गया  है  और  सरकार  ने  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की

 शहरी  जिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मनत्रो  दलबोर  :  और  प्रयुक्त  सामग्री
 की  कोर्ट  के  सम्बन्ध  में  गत  तोन  वर्षो  के  दौरान  प्राप्त  शिकायतों  का  एक  विवरण  संलग्न  की  गई

 दोषी  पाए  गये  व्यक्ति  तथा  प्रत्येक  मामले  में  उनके  विरुद्ध  की  गई  कायंवाही  भी  इस  विवरण  में
 बताई  गई
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 )

 कृषि  फसलों  में  मजदूरी  को  मूल्य  स्तर  के  साथ  जोड़ना

 1117.  डा०  के०  जी०  आदियोडी  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  करषि  फसल  के  मामले  में  मजदूरी  को  मूल्य  स्तर  के  साथ  जोड़ने  के  क्या  प्रस्ताव

 और
 ह

 उपरोक्त  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के  लिए  निर्धारित  समय-सूची  क्‍या  है  ?

 श्रम  सन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  टो०  :  श्रम  मंत्रालय  के  समक्ष  ऐसा  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 महाराष्ट्र  में  पान  ओर  अंगूरों  की  फसलों  को  फसल  बीमा  योजना  के  प्नन्तगंत  लाना

 1118.  श्री  प्रकाश  बी०  पाटिल  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  मे ंकिन  फसलों  को  बीमा  योजना  के  अन्तगंत  लाया  गया

 क्‍या  सरकार  का  विचार  पान  और  अंगूर  की  फसल  को  इस  योजना  के  अन्तगंत  लाने  का

 है  क्योंकि  महाराष्ट्र  में  नकदी  फसलों  के  रूप  में  उक्त  मदों  की  पैदावार  तेजी  से  बढ़  रही  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  निणंय  कब  तक  लिया  जायेगा  ?

 कृषि  झोर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मन्त्री  योगेरद्र  :  खरीफ  1985

 मौसम  के  दोरान  महाराष्ट्र  में  फसल  बीमा  योजना  के  तहत  बाजरा  तथा  तुर
 फसलें  शामिल  की  गई

 इस  समय  महाराष्ट्र  में  इस  योजना  के  तहत  पान  तथाअंगूर  की  फसलें  शामिल  करने

 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।

 प्रदर्शन  के लिए  फोचर  नाटकों  झौर  धारावाहिक  नाटकों  का  चयन

 1119.  श्री  उत्तम  राढोड़  :  क्या  सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दूरद्शन  पर  प्रदर्शन  के लिए  फीचर  नाटकों  और  धारावाहिक  नाटकों  का  चयन

 करने  के  लिए  क्‍या  मार्ग  निर्देश  निर्धारित  किए  गए  ओर

 क्या  इस  प्रकार  की  फिल्‍म  आदि  का  चयन  विभिन्‍न  फर्मों  के  विज्ञापनों  और  उनसे  होने
 वाली  आय  से  सम्धद्ध

 99



 लिखित  उत्तर  25  1985

 सूचना  श्रौर  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  बी०  एन०  :  फोचर

 फिल्में--प्रस्तावित  फीचर  फिल्मों  की  जांच  चयन  और  श्रेणीकरण  करने  के  लिए  विभिन्‍न

 दूरदशन  केन्द्रों  में  और  दूरदर्शन  के  मुख्यालयों  में  भी  विधिवत्‌  गठित  समितियां  मौजूद  चयन  और
 श्रेणीकरण  करते  फिल्म  को  प्राप्त  उसकी  विषय  चलचित्रिकी  ओर  मनोरंजन

 मूल्यों  आदि  जैसी  बातों  को  ध्यान  में  रखा  जाता  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  भी  ध्यान  रखा  जाता

 है  कि  फिल्म  परिवार  के  साथ  देखने  के  लिए  उपयुक्त  हो  ।

 नाटक--लेखकों  द्वारा  जिन  आलेखों  का  प्रस्ताव  किया  जाता  है  उनका  मूल्यांकन  उनकी

 वत्ता  के  आधार  पर  तथा  टेलीकास्ट  के  लिए  उनकी  उपयुक्तता  की  दृष्टि  से  दूरदर्शन  के  नामोहििष्ट
 अधिकारियों  द्वारा  किया  जाता  बड़ी  संख्या  में  नाटक  दूरदर्शन  केन्द्रों  द्वारा  स्वयं  बनाए  जाते  हैं  ।

 धारावाहिक  और  प्रायोजित  कार्यक्रम  रूप  से  निर्मित  या  प्रायोजकों  द्वारा  आयातित

 प्रायोजित  क'यंक्रमों  को एक  उच्च  स्तरीय  जिसकी  अध्यक्षता  दूरदर्शन  द्वारा
 की  जाती  द्वारा  प्रिव्यू  और  अनुमोदित  किया  जाता  है  ।

 नहीं  ।

 मध्य  प्रदेदा  में  धान  को  खेतो

 1120.  श्री  श्रीहरि  राव  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  के  आदिवासी  क्षेत्र  छत्तीसगढ़  में  धान  की  खेती  बढ़ाने  के  लिए  उस  क्षेत्र

 में  इटली  की  परियोजना  आरम्भ  की  जा  रही

 क्‍या  इस  योजना  के  अन्तगंत  कुछ  चुने  हुए  क्षेत्रों  में  चावल  उत्पादकों  को  अप्रत्यक्ष

 वित्तीय  सहायता  के  अलावा  व्हील  किस्म  के  ट्रैक्टर  तथा  खेती  के  अन्य  उपकरण  रियायती  दरों  पर

 उपलब्ध  कराये

 क्‍या  यह  योजना  केवल  मध्य  प्रदेश  तक  ही  सीमित  है  या  इस  योजना  का  आन्ध्न  प्रदेश

 जैसे  अन्य  राज्यों  के  चावल  उत्पादक  क्षेत्रों  में  भी विस्तार  किया  और

 यदि  तो  इस  स्कीम  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  मकवाना  )  :  यह  परियोजना  :

 छत्तीसगढ़  क्षेत्र  मे ंकेवल  रायपुर  और  दुर्ग  जिलों  में  चल  रही  है  ।

 जी  नहीं  ।  किसान  नियत  भाड़ा  अदा  क  रके  ट्रैक्टर  अथवा  अन्य  कृषि  उपकरणों

 के  उपयोग  की  सुविधा  का  लाभ  उठा  सकते

 यह  परियोजना  मध्य  प्रदेश  ओर  उड़ीसा  राज्यों  में  चल  रही  इसे

 राज्यों  में  लागू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं
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 वनस्पति  उत्पादन  में  सरसों  के  तेल  का  उपयोग

 1121.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रही  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  पा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  खाद्य  तेल  नीति  पर  पुनविचार  किया  है  और  वनस्पति  उत्पादन  में  सरसों

 के  तेल  का  प्रयोग  करने  की  अनुमति  दी  और

 यदि  तो  वनस्पति  एककों  को  सम्पोषित  करने  के  लिए  आयातों  पर  निर्भरता  कम

 करने  हेतु  इसकी  घरेलू  सप्लाई  में  कितना  सुधार  हुआ  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्नालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  सिह  :  जी  हां  ।

 10%,  बिलायक  निष्कर्षित  सरसों/रेपसीड  तेल  के  इस्तेमाल  की  अनुमति  1985  से  दी  गई

 इसके  अतिरिक्त  वनस्पति  तैयार  करे  में  10%,  एक्सपेलर  सरसों/रेपसीड  तेल  के  इस्तेमाल  की

 अनुमति  15  1985  से  दी  गई  साथ  ही  वनस्पति  उद्योग  को  आयातित  खाद्य  तेलों  के

 आवंटन  की  मात्रा  उनकी  आवश्यकता  के  60%  से  घटाकर  50%  कर  दी  गई

 विलायक  निष्कर्षित/एक्सपेल्ड  सरसों/रेपसीड  तेल  के  इस्तेमाल  की  अनुमति  देने  से

 वनस्पति  एककों  को  तेलों  की  घरेलू  सप्लाई  में  सुधार  हुआ  इससे  वनस्पति  के  उत्पादन  में  इस्तेमाल

 करने  के  लिए  खाद्य  तेलों  के  आयात  में  भी  कमी  होगी  ।

 राज्यों  में  श्रापरेशन  फ्लड-दो  परियोजना

 1122.  श्रीमती  डी०  के०  भण्डारी  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बत।ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किन  किन  राज्यों  में  आपरेशन  फ्लड-दो  परियोजना  कार्यान्वित  की  जा

 क्‍या  सभी  राज्यों  में  परियोजना  सफल  रही  है  और  यदि  तो  उसमें  कठिनाइयां
 क्या  और

 सिक्किम  में  दृध  और  दूध  के  उत्पादकों  के  बढ़े  हुए  उत्पादन  पर  इसका  क्या  प्रभाव

 कृषि  झौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  आपरेशन
 परियोजना  के  अन्तर्गत  क्षेत्रीय  कार्यक्रम  22  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  अर्थात्‌  अंडमान  एवं  निकोबार

 आन्ध्र  दमन  और  हिमाचल
 जम्मू  एवं  मध्य

 उत्तर  प्रदेश  और  पश्चिम  बंगाल  में  शुरू  किया  गया

 सरकारी  गारंटी  जारी  ऋण  तथा  अनुवान  करार  पर  हस्ताक्षर  संघ

 नियमों
 में  संशोधन  करना  आदि  जैसी  पूर्व  क्रियान्वयन  औपचारिकताओं  को  पूरा  करने  में  हुए  विलम्ब

 के  कारण  सभी  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  इस  कार्यक्रम  को  एक  साथ  शुरू  नहीं  किया  जा  सका  ।
 कार्यक्रम  शुरू  करने  के  पश्चात्‌  इसकी  प्रगति  सामान्य  रूप  से  अच्छी  यद्यपि  यह  एक  समान  नहीं
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 1985  तक  सिक्किम  में  आनन्द  पद्धति  पर  112  गांव  डेरी  सहकारी  समितियों

 का  गठन  किया  इस  परियोजना  ने  दुग्ध  विपणन  का  एक  माध्यम  उपलब्ध  कराया  दुग्ध
 उत्पादन  में  भी  वृद्धि  हुई  है  ।

 ]

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  कोयला  डिपो  के  भूलंडों  का  भ्रावंटन

 1123.  श्री  मरत  सिह  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  प्रशासन  की  पिफारिश  पर  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने

 दिल्‍ली  में  प्राधिकरण  द्वारा  निरभित  कालोनियों  में  कार्ड  धारकों  को  कोयला  उपलब्ध  कराने  के  लिए
 कोयला  डिपों  के  लिए  पट्टा  आधार  पर  भूखंडों  का  आवंटन  किया

 यदि  तो  ऐसे  कोयला  डिपों  को  संख्या  कितनी  और

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  उक्त  भूखंडों  का  क्षेत्र  समान  नहीं  है  और  यदि  तो  उसके  क्या

 कारण  हैं  तथा  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  पट्टा  आधार  पर  आवंटित  कोयला  डिपो  के  लिए
 शल्क  निर्धारित  करने  के  लिए  क्या  मानदण्ड  अपनाया  गया  है  ?

 शहरी  विकास  मन्‍्त्रालय  में  राज्यं  मनन्‍्त्री  दलबोर  :  नहीं  ।

 भौर  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 [  प्रमुवाद  ]

 फुलबाड़ी  शेरिफ  में  नाभरिक  सुविधाएं

 1124.  श्री  सी०  पीो०  क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  फुलवाड़ी  शेरिफ  में  नागरिक  सुविधाओं  की  कमी  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  छोटे  और  मध्यम  शहरों  के  एकीकृत  विकास  की

 योजना  के  अन्तगेंत  विकास  के  लिए  उस  शहर  को  शामिल  करने  का  है  ?

 शहरी  विकास  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  दलबोर  :  और  इस  मंत्रालय
 के  ध्यान  में  यह  नहीं  आंया  है  कि  फुलवाड़ी  शरीफ  में  मोलिक  सुविधाओं  की  कमी  इस

 शहर  के  लिए  णरियोजना  रिपोर्ट  अभी  तक  बिहार  सरकार से  प्राप्त  नहीं  हुई

 नई  वनस्पति  तेल  नोतिं

 1125:  श्री  जय  प्रकाश  भ्रग्नवाल  :  क्या  खाद  झौर  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  बंतामे  कौ  कृषा
 करेंगे  कि  :

 १03
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 क्या  यह  सच  है  कि  नई  राष्ट्रीय  वनस्पति  तेल  नीति  बनाने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  सरकार
 विचाराधीन  भौर

 ह

 देश  में  तिलहनों  के  उत्पादन  बढ़ाने  क ेलिए  सरकार  के  विचाशाघीन  उपाय  क्या  है  ?

 खाद्य  झोर  नागरिक  पूति  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  कं०  पो०  सिह  :  राष्ट्रीय
 तिलहन  और  वनस्पति  तेल  विकास  बोडड  एक  राष्ट्रीय  तिलहन  और  वनस्पति  तेल  नीति  तैबार  करने  का
 विचार  कर  रहा

 सरकार  ने  देश  में  तिलहनों  के  उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  के लिए  नो  उपाय  किये  हैं  तथा
 जिन  पर  विचार  कर  रही  वे  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 (1)  राष्ट्रीय  तिलहन  विकास  परियोजना  को  कार्यान्वित  जिसमें  दूसरे  तिलहनों  के
 बारे  में  गहन  विकास  कार्यक्रम  चलाने  के  अतिरिक्त  रेपसीड/सरसों,  सोयाबीन
 और  सूरजमुखी  के  बारे  में  विशेष  परियोजना  चलाना  शामिल  इस  कार्यक्रम  का

 उद्देश्य  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  गर-पारम्परिक  तिलहनों  का  विकास  सिंचित
 विशेष  रूप  से  रबी/गर्मी  के  मौसम  में  मूंगफली  के  अन्तर्गत  क्षेत्र  मूल

 निवेश  उपलब्ध  कराना  और  बड़े  पैमाने  पर  बीज  एवं  उवरक  मिनी  किटों  का  नि:शुल्क
 वितरण  करना

 .  राष्ट्रीथ  डेयरी  विकास  बोर्ड  को तिलहन  इस  परियोजना  के  अन्तगंत  खाद्य
 तेलों  और  तिलहनों  के  उत्पादन  ढांचे  को  नया  रूप  देने  और  राष्ट्रीय  डेबरी  विकास  बोर्ड
 के  माध्यम  से  विषणन  के  लिए  सात  राज्यों  में  राज्य  स्तरीय  सहकारी  तिलहन  उत्पादक
 संघ  गठित  किये  गये

 न्यूनतन  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  करके  उत्पादकों  को  बेहतर  प्रोत्साहन  देना  ।

 नी
 nN

 चिट

 (3  —

 (4)  तिलहनों  की  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  अनुसंधान  प्रयासों  में  तेजी  लाना  ।

 (5)  सोयाबीन  और  सूरजमुखी  जैसी  गैर-पारम्परिक  तिलहनों  की  फसलों  के  अन्तगंत  क्षेत्र

 बढ़ाना  और  बुक्ष  तथा  वनमूल  के  चावल  की  भूसी  आदि  का  उपयोग  करना  ।

 (6)  तिलहनों  के  उत्पादन  कार्यक्रम  के  अनुरूप  संसाधन  और  आधार  ढांचे  सम्बन्धी  आवश्यक

 सुविधाओं  की  स्थापना

 ]

 दूरव्शन  रिले  केन्द्रों  की  स्थापना

 1126.  श्री  एम०  एल०  भ्िकराम  :  क्‍या  सूचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  को  कपः  करेंगे

 किः

 103
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 मध्य  प्रदेश  क ेकिन-किन  जिलों  में  1985-86  के  दौरान  दूरदर्शन  प्रसारण  केन्द्र  स्थापित

 किए  जाने  का  प्रस्ताव

 क्‍या  समुद्र  तट  से  3000  फूट  की  ऊंचाई  पर  स्थित  अमरकंटक  में  उच्च  शक्ति  वाला

 दूरदर्शन  प्रसारण  केन्द्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  और  यदि  तो  इसके  कब  तक  शुरू  हो  जाने  की

 संभावना

 नया  दूरदर्शन  प्रसारण  केन्द्र  खोलने  के  लिए  क्या-क्या  शर्तें  निर्धारित  की  गई  और

 क्‍या  जबलपुर  में  उच्च  शक्तित  प्रसारण  केन्द्र  स्थापित  करने  का  कार्य  शुरू  हो  गया

 यदि  तो  इसकी  किलोवाट  में  क्षमता  कितनी  होगी  और
 इससे  कितने  क्षेत्र  तक  के  लोग  लाभान्वित

 होंगे  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  सन्त्रालय  के  राज्य  मनन्‍्त्री  एन्र०  :  वर्ष
 1985-86  5-86  के  दौरान  को  रबा  और  खंडवा  में  पहले  से  ही  स्थापित  अल्प  शक्ति  वाले  दो  ट्रांसमीटरों  के

 इस  प्रकार  के  दो  अन्य  ट्रांसमीटर  अर्थात्‌  सीधी  जिले  के  सिगरौली  और  बस्तर  जिले  के

 जगदलपुर  में  एक-एक  ट्रांसमीटर  के  1985-86  5-86  के  अन्त  तक  चालू  हो  जाने  की  उम्मीद

 नहीं  ।

 देश  में  दूरदर्शन  ट्रांसमीटरों  की  स्थापना  करने  का  निर्णय  लेते  समय  ग्रामीण  और  शहरी
 जनसंख्या  को  कवर  दूरस्थ  और  संवेदनशील  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  सेवा  प्रदान  मजदूर
 वर्ग/औद्योगिक  जनसंख्या  को  कवर  अन्य  अवस्थापना  सुविधाओं  और  वित्तीय  संसाधनों  की
 उपलब्धता  जैसी  विभिन्‍न  बातों  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 नहीं  ।

 ]

 बेरोजगार  व्यक्ति

 1127.  भरी  के०  डीो०  सुल्त(नपुरी

 हर  महेन्  कलह

 पता
 ६  ;  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  टी०  बच्चीर  J

 देश  में  रोजगार  कार्यालयों  के  चालू  रजिस्टरों  में  30  1985  को  श्रेणीवार
 अर्थात्‌  तकनीकी  और  ग्रर-तकनीकी  शिक्षित  बेरोजगार  पुरुष  और  महिलाओं  की
 राज्य-वार  संख्या  कितनी
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 उनमें  से  कितने  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  से  संबंधित  अं  ध्क्

 देश  में  बेरोजगारी  समस्या  को  कम  करने  के  लिए  सरकार  के  भावी  कायंत्रम  क्या  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  टी०  :  31  1984  को  स्थिति  के

 अनुसार  रोजगार  कार्यालयों  के  चालू  रजिस्टर  पर  दर्ज  नौकरी  चाहने  वाले  शिक्षित

 तकनीकी  तथा  गैर-तकनीकी  यह  अनिवायं  नहीं  है  कि  उनमें  से  सभी  बेरोजगार

 की  संख्या  से  संबंधित  श्रेणी-वार  तथा  राज्य-वार  नवीनतम  उपलब्ध  सूचना  संलग्न  में  दी

 गई

 सूचना  संलग्न  में  दी  गई

 क्षेत्रीय  कार्यक्रमों  के  अतिरिक्त  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  स्व-रोजगार  तथा  मजदूरी
 सहित  रोजगार  देने  के  उद्देश्य  से गरीबी  कम  करने  संबंधी  एक-मुश्त  कार्यक्रम  सातवीं  योजना  के  दौरान

 महत्वपूर्ण  पैमाने  पर  जारी  रखा  जाएभथा  ।  आशा  है  कि  साप्तवीं  योजना  के  दौरान  लगभग  403.6  लाख

 मानक  व्यक्ति  वर्षों  क ेबराबर  रोजगार  सृजित  किया  जाएगा  जिससे  3.99%,  प्रति  वर्ष  की

 वृद्धि  दर  प्राप्त  हो सकेगी  ।  योजना  अवधि  के  दौरान  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम
 आर०  ई०  और  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  एल०ई०  जी०

 से  90.4  लाख  मात्रक  व्यक्ति  वर्षों  का रोजगार  सृजित  संचार  तथा
 सार्वजनिक  सेवाओं  में  प्रौद्योगियों  को  उन्नत  तथा  कार्यकलापों  में  विस्तार  करके  शिक्षित
 शक्ति  के  लिए  नौकरी  के  अवसरों  में  काफी  वृद्धि  होने  की आशा  की  जा  सकती
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 जता OO  5“  _“  _
 सप्लायरों  द्वारा  सुपर  बाजार  को  दवाइयों  की  सप्लाई  बन्द  करना

 श्री  कमला  प्रसाद  सिह  ]
 9  :  क्‍या  खाद्य  झौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा

 क्षीमती  कृष्णा  साही  |
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सप्लायरों  को  समय  पर  भुगतान  न  किए  जाने  के  कारण  उन्होंने  सुपर
 बाजार  को  आवश्यक  दवाइयों  की  सप्लाई  करना  बन्द  कर  दिया  है  जिसके  फलस्वरूप  अखिल

 भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  स्थित  इसकी  शाखा  में  सोरबीट्रेट  जेंसी  आवश्यक  जीवन  रक्षक  औषधियां

 उपलब्ध  नहीं

 यदि  तो  सप्लायरों  को  भुगतान  न  किए  जाने  के  क्या  कारण

 सप्लायरों  के  लम्बित  बिलों  को  समय  पर  पास  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा

 रहे प्र

 जीवन  रक्षक  औषधियों  की  उपलब्धता  सुनिश्चित  न  करे  के  क्या  कारण  और

 ऐसी  सभी  जीवन  रक्षक  औषधियों  को  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जा  रहे

 खाद्य  और  नागरिक  पति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  के०  पी०  सिह  :  से  (&)
 सुपर  बाजार  ने  सूचित  किया  है  कि औषध  विभाग  में  सभी  जीवन  रक्षक  दवाइयां/औषधिंयां  उपलब्ध
 कराने  के  लिए  हर  ब्रयत्न  किया  जाता  विनिर्माताओं/स्टाकिस्टों  के  पास  स्टाक  उंपलब्ध  न

 होने  अथवा  सुपर  बाजार  के  नियंत्रण  से  बाहर  के  कारणों  की  वजह  से  कभी-कभी  सुपर  बाजार  में  कुछ
 दवाइयां  उपलब्ध  नहीं  हो  सकती  हैं  |  से  सोरबीट्रेट  दवाई  कभी-कभी  कम  मात्रा  में  प्राप्त

 होती  परन्तु  इस  समय  यह  दवाई  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  आकृति  सुपर  बाजार  की  शाख्रा
 में  उपलब्ध  सुपर  बाजार  ने  यह  भी  सूचित  किया  है  कि  जिन  जीवन  रक्षक  औषधियों  की  सप्लाई
 कम  रहती  उन्हें  अधिक  मात्रा  में  मंगा  लिया  जाता  ताकि  विनिर्माताओं  से  उनकी  आपूर्ति  न  मिलने
 की  स्थिब्नि  में  उनके  स्टाक  के  बिलकुल  समाप्त  हो  जाने  के अवसर  कम  से  कम  किये  जा

 सुपर  बाजार  ने  यह  भी  सूचित  क्रिया  है  कि  आपूर्तिकर्ताओं  को  भुगतान  आमतौर
 पर  व्यापार  की  पूर्वनिर्धारित  शर्तों  क ेअनुसार  किया  जाता  आपूर्तिकर्ताओं  की  संख्या  बहुत
 अधिक  होने  के  यदि  कोई  भुगतान  अतिदेय  हो  गये  हैं  तो  उनकी  अदायगी  प्राथमिकता  के  आधार
 पर

 की जा रहो ] गुजरात में गंदी बस्तियों के विकास के लिए सहायता श्री छीतुमाई गासित : क्या झहरोी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
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 क्‍या  गुजरात  सरकार  ने
 ह

 अहमदाबाद  और  राजकोट  शहरों  के  गंदी  बस्ती
 क्षेत्रों  क ेविकास  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  की  स्वीकृति  के  लिए  एक  योजना  प्रस्तुत  की  है  और  यदि

 छो:क्षत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  बड़े  शहरों  की  गन्दी  बस्तिमों  क ेविकास  के  लिए  कितनी  धनराशि  मांगी  गई  थी  और
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  वास्तव  में  कितनी  धनराशि  मंजूर  की  गई  और  आबंटित  की  गई  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  और  राज्यों  को
 उनकी  सम्पूर्ण  राज्य  योजनाओं  के  लिए  निधियों  का  नियतन  किया  जाता  है  नकि  अलग-अलग

 मोजनाओं/परियोजनाओं  के  राज्यों  द्वारा  उनकी  आवश्यकताओं  तथा  प्राथमिकताओं  के  अनुसार

 अपने  वार्षिक  योजना  प्रावधानों  में  स ेशहरी  मलिन  बस्ती  के  पर्यावरणीय  सुधार  की  योजनायें  बनाई  तथा

 कार्यान्वित  की  जाती  हैं  ।

 संसद  सदस्यों  के  पलंटों  में  पानी  की  सप्लाई

 1130.  श्री  सनफूल  सिह  चोधरी  :  क्या
 शहूरो

 विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नई  दिल्‍ली  स्थित  संसद  सदस्यों  के  फ्लैटों  में  पानी  की  सप्लाई  चौबीस  घंटे  होती
 और

 यदि  तो  क्या  दिल्ली  में  पानी  की  कमी  -

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  नहीं  ।  यह  सप्लाई
 नियतकालिक

 हु

 हां  ।

 ]

 रामगुड्स  और  तालचेर  स्थित  उर्वरक  संयंत्रों  का  कार्य  निष्पादन»

 1131.  श्री  बसुदेव  झ्ाचाय  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  रामग्रडम  और  तालचेर  स्थित  कोयले  पर  आ्राधारित  उर्वरक  संयंत्रों
 के  कार्यनिष्पादन  में  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  सुधार  हुआ  यदि  तो  महीनेवार  क्षमता  उपयोग  की
 प्रतिशतता  खहित  तथ्यों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ््ि

 '  क्‍या  उक्त  दोनों  संयंत्रों  की  प्रौद्योगिकी  स्थिर  की  गई  है  ओर  इनके  बंद  होने  की  स्थिति
 आ  गई  यदि  तो  का  ब्योरा  क्या  ज़ौर  t

 क्या  सरकार  की  झरिया  कोयला  क्षेत्र  बीच  सिंदरी  और  दुर्वापुर  में  कोयले

 113
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 पर  आधारित  उवंरक  संवंत्र  स्थापित  करने  की  कोई  बोजना  यदि  तो  कब  और  यदि  तो

 उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उर्वरक  विमाण  में  राज्य  के०  नटवर  :  वर्ष  1984-85  के  दौरान

 रामागुण्डम  और  तालचर  एककों  का  उत्पादन  निष्पादन  वर्ष  1983-84  के  दौरान  हुए  उत्पादन  की

 तुलना  में  16%  और  46.5%  आय  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  दोनों  एककों  के  सम्बन्ध  में

 माहवार  क्षमता  उपयोग  से  सम्बन्धित  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  हैं  ।

 कोल  गैसीफीकेशन  प्रौद्योगिक  सिद्ध  हो  चुकी  कोयले  पर  आधारित  संयंत्र

 निरन्तर  डिजाईन  कमियों  और  उपकरण  समस्याओं  से  हानि  उठा  रहे  इन  समस्याओं  के  बावजूद

 रामागुण्डम  संयंत्र  1984-85  4-85  में  ब्रेक  इबन  प्वाइंट  तक  पहुंच  तालचर  संयंत्र  पावर  की

 कमी  की  अतिरिक्त  समस्या  के  कारण  ब्रं क  इवन  प्राप्त  नहीं  कर  सका  ।

 रामागुण्डम  और  तालचर  में  संघालन  सुस्थिर  होने  तक  कोयले  १र  आधारित  और

 उवेरक  संयंत्रों  की  स्थापना  करने  की  कोई  योजना  इस  समय  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  हैं  ।

 बिवरण

 रामागुण्डम  और  तालचर  का  माह॒वार  क्षमता  उपयोग

 रामागुण्डम  तालचर

 माह  1983-84  1984.85  व  983-84  5
 ५,  क्षमता  १,  क्षमता  ५,  क्षमता

 १
 क्षमता

 2  3  4  5

 अप्रैल  37.6  44.6  --  0.4

 मई  न  29.5  न  36.5

 जून  50.8  26.7  --  376

 जुलाई 28.5 32.7 न अगस्त 28.7 न न सितम्बर 36.4 20.2 9.4. 20.6 अक्तूबर 37.6 35.3 48.9 नवम्बर 53.0 36.5 दिसस्बर 50.8 62.0 376
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 जनवरी  43.7  71.6

 फरवरी  48.8  53.4

 मार्च  74.3  62.4

 वर्ष  के  लिए कुल  35.4  41.0

 लिखित  उत्तर

 4  5

 32.5  60.1

 34.7  26.7

 31.3  46.5

 16.4  24.0

 लीनो  मिलों  हारा  गन्ना  उत्पादकों  को  देय  राशि

 1132.  श्री  संफुद्दीन  चौधरी  :  क्या  खाद्य  भ्रौर  नागरिक  प्रूति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  चीनी  मालिकों  द्वारा  गन्ना  उत्पादकों  को  कितनी  बकाया  राशि

 का  भुगतान  किया  जाना  और

 सरकार  कृषकों  को  भुगतान  सुनिश्चित  कराने  हेसु  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 खाद्य  ध्रौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  के०  पो०  सिह  :  पिछले
 5  वर्षों  के  लिए  30-9-85  तक  गन्ने  के  मूल्य  के  बकायों  की  राशि  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  जाता  है  :--

 nT नन-तीतीीतीतीतत3त-ी  तततननतीतीतीततनत  नस  तन  नती  तिनेन-ीणयओन-पीनन?-क-न_नीनीनीनयनननतीद  मा

 1984-85  5

 1981-82

 1980-81  2

 और  पिछले

 मौसमों  के  लिए

 गन्ने  के  मूल्य  की

 3114.26

 819.71

 528.,04

 219.71

 321.43

 बकाया  राशि
 __  ्च्च्ूुूी  ृ  ृ  उ  ऑी

 लाख  रुपयों  में )

 गन्ने  के  कुल  मूल्य  के  संदर्भ
 बकायों  की  प्रतिशतता

 2.5

 0.7

 0.3

 0.1

 गन्ने  के  मूल्य  का  भुगतान  करवाने  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  की  होती  है  जिनके
 पास  आवश्यक  फील्ड  संगठन  होते  हैं  ओर  ऐसे  भुगतान  करवाने  के  लिए  शक्तियां  होती  केन्द्रीय
 कार  स्थिति  पर  निगरानी  रखता  है  और  गले  के  मूल्य  के  बकायों  का  शीघ्र  भुगतान  करवाते  के  लिए
 राज्य  सरकारों  को समय-समय  पर  निदेश  जारी  करती

 11$
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 केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  किये  गये  प्रयासों  के फलस्वरूप  1984-85  5  मौसम

 के  लिए  30-9-85  तक  गन्ने  के  मूल्य  के  बकायों  को  राशि  करने  के  कुल  मुल्य  का  2.5  प्रतिशत
 गई  तदनुरूषी  प्रतिशतता  1983-84  के  लिए  4.5  और  1982-83  के  लिए  8.2  प्रतिशत  थी  ।

 देश  में  बेरोजगार  शादिवासी

 1133.  श्री  श्रजय  विश्वास  :  क्या  श्रम  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  3  1984  तक  कितने  आदिवासी  बेरोजगार  और

 सरकार  उनकी  समस्याओं  को  हल  क  रने  के  लिए  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 भ्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  ट्रो०  :  उपलब्ध  सूचना  रोज़गार  कार्यालयों  में

 पंजीकृत  व्यक्तियों  से  सम्बन्धित  हैं  जैसी  कि  संलग्न  विवरण  में  दिखाई  गई  रोजगार

 लयों  के  पास  पंजीकृत  सभी  व्यक्ति  अनिवायंतः  बेरोजगार  नहीं  हैं  और  सभी  बेरोजगार  व्यक्ति  अपने
 नाम  रोजगार  कार्यालयों  पास  पंजीकृत  नहों  कराते  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  जन-जाति  क्षेत्रों  में  आयोजनां  प्रक्रिया  में
 भोगी  उन्सुख  मानव  संसाधनों  के  विकास  ओर  आधारिक-संरक्षना  सम्बन्धी  विकास  का

 विवेकपूर्ण  मिश्रण  किया  जाएगा  जिनमें  से  प्रथम  दो  पर  अधिक  जोर  दिया  सातवीं  योजना  में

 जन-जाति  सम्बन्धी  उप-यौजना  के  अन्तंगंत  30  लाख  जन-जाति  परिवारों  की  उनंका  आर्थिक  आधार
 निर्मित  करने  के  लिए  सहायता  दी  जाएंगी  ।

 एकीकृत  आमीणਂ  बिंकास  कार्य  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  ग्रामोण  भूमिहीन
 गार  गारंटी  ट्राइसम  और  स्त्र-रोजगार  संवर्धन  योजनाओं  जैसे  विशेष  रोजगार  कायंत्रमों
 से  भी  जन-जंतियों  की  लाभ  पहुंच  रहा  ये  कार्यक्रम  सातवीं  थोजना  के  दोरान  जारी

 विवरण

 31-12-1984  की  स्थिति  के  अनुसार  रोजगार  कार्यालयों  के  चाल  रजिस्टर  पर  नौकरी

 चाहने  वाले  अनुसूचित  जन-जा  ति  के  व्यक्तियों  की  संख्या

 राज्य
 |

 संख्या

 1  2

 1.  आंध्र  प्रदेश  53859  .  ......)
 2.  असम  37364

 +  पु  हे
 3.  बिहार  oy  132147

 4,  हि
 5.  हरियाणा  35
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 6.  हिमाचल  प्रदेश

 7.  जम्मू  व  कश्मीर

 8...  कर्नाटक

 9.  केरल

 10.  मध्य  प्रदेश

 11.  महाराष्ट्र

 12...  मणिपुर

 13...  मेघालय

 14,  नागाल॑ण्ड

 15.  उड़ीसा

 16.  पंजाब

 17...  राजस्थान

 18...  सिक्किम

 19...  तमिलनाडु

 20.  त्रिपुरा

 21.  उत्तर  प्रदेश

 22...  पश्चिम  बंगाल

 .  संघ  शासित  क्षेत्र

 1...  अण्डमान  व  निकोबार  द्वीप  समूह

 2...  भ्रुरूणाचल  प्रदेश*
 +  8...  खण्डीगढ़

 4...  दादर  व  नागर  हवेली**

 -
 5.

 6.  गोवा

 148

 186

 3133

 13
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 7  लक्षद्वीप  5737

 8.  मिजोरम  18034

 9.  पाण्डिचिरी  55

 अखिल  भारत  जोड़  :  659606

 टिप्पणी  :  1.  *इस  राज्य  में  कोई  रोजगार  कार्यालय  कार्य  नहीं  कर  रहा  है  ।

 2.  **इस  संघ  शासित  क्षेत्र  में  एक  रोजगार  कार्यालय  कार्य  कर  रहा  परन्तु  आंकड़े
 प्राप्त  नहीं  हो  रहे  हैं  ।

 3.  यह  आवश्यक  नहीं  कि  चालू  रजिस्टर  पर  नौकरी  चाहने  वाले  सभी  व्यक्ति

 गहरे  समुद्र  में  समछलो  पकड़ने  वालो  नौकाझों  का  कार्य

 1134.  श्रौ  डी०  पी०  जदेजा  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 पश्चिमी  तट  पर  गहरे  समुद्र  मे ंमछली  पकड़ने  वाली  कुल  कितनी  नौकाएं

 पूर्वी  तट  पर  ऐसी  कितनी  नौकाएं

 क्‍या  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  बाली  सभो  कम्पनियां  केवल  पूर्वी  तट  पर  ही
 नौकाएं  चला  रही

 7

 यदि  तो  ऐसी  प्राथमिकताओं  के  क्या  कारण  और

 (3)  क्‍या  सरकार  एक  समान  विकास  के  हित  में  कुछ  कम्पनियों  को  पश्चिमी  तट  पर  जाने  का

 आग्रह  करेगी  ?

 कृषि  झोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  ओर  देश
 के  गहरे  समुद्र  मे ंमछली  पकडमै  वाले  बेड़े  में  सावंजनिक  क्षेत्र  और  निजी  क्षेत्र  को  कम्पनियों  में  गहरे
 समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाले  वाणिज्यिक  चार्टर  किये  गये  मत्स्यन  जलयान  और  भारत  सरकार
 के  सर्वेक्षण  और  प्रशिक्षण  जलयान  शामिल  मछली  पकड़ने  वाले  जिनका  स्वांमित्व  भारतीय
 कम्पनियों  का  हें  ओर  सरकारी  जलयानों  को  कोई  तट  सौंपा  नहीं  गया  उन्हें  परम्परागत  और
 कृत  क्षेत्रों  क ेलिए  भारक्षित  क्षेत्र  के  परे  एकमात्र  भारतीय  आशिक  क्षेत्र  मे ंसंचालन  करने  की  अनुमति

 तथापि  चार्टर  किये  गये  मत्स्यन  जलयानों  को  संचालन  के  विशिष्ट  बेस  के  लिये  सौंपा  जाता
 तट  रक्षक  से  प्राप्त  जानकारी  के  अनुसार  इस  समय  25  चार्ट र  जलयानों  का  उपयोग  किया  जा  रहा  है
 जिनमें  से  17  पूर्वी  त८  के  बेसों  के  हैं  और  8  पश्चिमी  तट  के  बे्षों  के

 118
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 और  जी  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाले  अधिकांश  जलयानों

 के  पूर्वी  तट  पर  कार्य  करने  की  सूचना  मिली  इस  कारण  पूर्वी  तट  के  इलाकों  में  मूल्यवान  संसाधनों

 कर  मत्स्यन  बन्दरगाहू  की  बेहतर  सुविधाओं  का  होना

 ऐसा  आरोपण  वांछनीय  नहीं  है  क्योंकि  इससे  प्रचालन  की  अथंव्यवस्था  पर  प्रभाव  पड़
 सकता  है  ।

 मदर  डेयरी  श्रौर  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  को  लाम

 1135.  श्री  सानिक  रेड्डी  :  क्‍या  क्ृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मदर  डेयरी  दिल्‍ली  और  दिल्ली  दुग्ध  योजना  जैसी  इकाइयां  सरकारी  क्षेत्र  के

 गेंत  आती  और

 यदि  तो  क्या  ये  बार-बार  कीमतों  में  वृद्धि  करने  और  अपने  कार्यों  में
 धता  लाकर  अपनी  लाभ  की  पूर्व  स्थिति  को  बरकरार  रखे  हुए  हैं  ?

 कृषि  झौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  मदर  डेयरी
 सावंजनिक  क्षेत्र  में  ह ैमौर  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  क्ृषि  मंत्रालय  का  एक  अधीनस्थ  कार्यालय

 यद्यपि  1976-77  से  मदर  डेयरी  अपने  प्रचालन  में  कोई  हानि  नहीं  उठा  रही  फिर
 भी  लेखा  वर्ष  1984-85  के  दौरान  इसे  8.18  करोड़  रुपये  की  हानि  हुई  ।  बिक्री  कीमत  में  कोई
 रूपी  वृद्धि  के  बिना  कच्चे  दृध  और  दृध  सामग्रियों  को  अधिश्राप्ति  कीमतों  में  वृद्धि  उपर्युक्त  हामि  का

 मुख्य  कारण

 दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  के  मामले  में  सरकार  द्वारा  समय-समय  पर  निर्धारित  दूध  का  विक्रय  मूल्य
 उसके  उत्पादन  लागत  से  कम  रहता  इसलिए  यह  अपने  प्रचालन  में  नुकसान  उठा  रहा

 चावल  की  उपज

 1136.  डा०  जी०  विजय  रामा  राव  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  चावल  अनुसंधान  संस्थान  मनीला  ने  चावल  उत्पादक  देशों  को  तीन

 समूहों  में  वर्गीकृत  किया  है  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  भारत  का  स्थान  किस  समूह

 क्या  यह  सच  हैं  कि  विदेशों  स ेअधिक  उपज  देने  वाले  चावल  के  बीजों  का  आयात  करने
 '  के  बावजूद  भारत  में  चावल  की  औसत  उपज  विश्व  में  सबसे  कम

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  भूसीयुक्त  चावल  के  बहाने  हमारे  प्रयोगशालाओं  में  विकसित

 अच्छी  किस्म  के  चावल  के  बीजों  का  चोरी-छुपे  निर्यात  किया  जा  रहा  भर

 “  119



 लिखित  उत्तर  25  1985

 उवेरकों  तथा  कीटनाशी  दवाइयों  के  बंड़ी  मात्रा  में  इस्तेमाल  के  बावजूद  कम  उपज  के
 क्या  करण  हैं  ?

 कृषि  झौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  जी

 अस्तर्राष्ट्रीय  चावल  अनुसंधान  के  एक  विश्लेषण  के  चावल  उत्पादक  देशों  को  उपज
 वार  निम्न  दो  समूहों  में  वर्गीकृत  किया  गया  है  :--

 समूह  धान  को  प्रति  हेक्टेयर  उपज  देशों  की  संख्या

 पहला  6  उन  प्रति  हैक्टेयर  या  अधिक  3

 दूसरा  4  टन  प्रति  हैक्टेयर  या  अधिक  17

 तीसरा  3  उन  प्रति  हैक्टेयर  या  अधिक  78

 भारत  में  धान  की औसत  उपज  2.2  टन  प्रति  हैक्टेयर  ह ैऔर  इसका  स्थान  तीसरे  समूह  में
 तीसरे  समूह  के  78  देशों  में  से  57  देशों  में  धान  की  उत्पादन  सीमा  2  टन  प्रति  हैक्टेयर  या  इससे  क॑म
 है  ओर  13  देशों  में  1  टन  प्रति  हैक्टेयर  से  भी  कम  उत्पादन  होता  है  ।

 यद्यपि  भारत  में  चावल  की  उपज  कुछ  ज्ञात  कारणों  से  क्श्व  में  बहुत  कम  है  किन्तु
 विदेशों  से  धाम  की  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्म  के  बीजों  के  आयात  वाली  बात  सत्ण  नहीं

 वास्तव  में  हमारा  अपना  एक  ठोस  चावल  सुधार  कार्यक्रम

 जी  श्रीमान  ।

 घावल  की  कम  पैदावार  के  कारण  (1)  60  प्रतिशत  चावल  की  खेती  अनेक
 कर  स्थितियों  में  बारानी  भूमि  में  होती  है  जैसे---बारानी  बारानी  तराऊं/पानी  से  भरे  हुए

 महरे  पानी  दाले  अधिक  ऊंचाई  वाले  क्षेत्रों  एवं  खारे-क्षारीय  क्षेत्रों  मे ंजहां  का  वातावरण
 अनिश्चित  होता  है  जो  किसानों  के  नियन्त्रण  से  परे  है  और  40  प्रतिशत  धान  की  ही  सिंचाई  होती
 है  जहां  सिंचाई  के  पमी  की  आपूर्ति  भी

 सामयिक  एवं  उपयुक्त  रूप  से  नहीं  हो  पाती  ।  (ii)  उबेरकों
 का  कम  निवेश  उपयोग/कारगरता  तथा  (iii)  अपर्शाप्त  कीट  प्रबन्ध  जिसमें  घटिया  किस्म  के
 ताशी  दवाओं  का  प्रयोग  एवं  खरपतवार  नियन्त्रण  भी  शामिल

 बच्चों  पर  वोडियो  संस्कृति  का  प्रभाव

 1137.  ढा०  थो०  एल०  शेलेश  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्नी  यह  बताने  की  हा
 करेंगे  कि  :

 क्या  छरकार  ने  ०  के०  पाक्षियामेंटरी  ग्रुप  वीडियो-इन्क्बायरीਂ  की  रिपोर्ट  को  देखा  है
 जिसके  अनुसार  वीडियो  मशीनें  बच्चों  को  हिंसा  के  दृश्यों  से  जोड़  रही  हैं  और  उनके  यौन  व्यवह्वर  के
 दृष्टिकोण  को  विकृत  कर  रही  दिनांक  का  उक्त

 का  स्टेट्समैन  ;

 यदि त़ो क्या सरकार का विचार उक्त विषय पर प्रमाज ब्राल
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 बाल  चिकित्सकों  और  शिक्षाविदों  के  विचार  जानने  के  लिए  भारत  में  इसी  प्रकार  की  जांच

 कराने  के  आदेश  देने  की  आवश्यकता  समझती  है  तथा  वर्तमान  कानून  तथा  उसकी  क्रियान्वित  की

 पुनरीक्षा  करने  और  इस  नये  सामाजिक  प्रवृत्ति  स ेनिबटने  के  लिए  उपाय  करने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सूचना  श्रोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वी०  एन०  :

 स्पोनिंग  चाइल्ड  वायलेसਂ  शीर्षक  से  जिसे  बरतानिया  की  पालियामेंद्री  ग्रप  वीडियो  जांच

 की  रिपोर्ट  पर  आधारित  बताया  गया  सरकार  के  ध्यान  में  आया

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  का  भारत  में  इसी  प्रकार  की  जांच  का  आदेश  देने  का  कोई
 प्रस्ताव  नहीं

 ह

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  ऐसी  किसी  भी  वीडियो  फिल्‍म  का  भारत  में  प्रदर्शन  न

 हो  जो  फिल्मों  के  प्रमाणन  के  लिए  सरकार  द्वारा  निर्धारित  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  का  उल्लंघन  करती

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  ने  चलचित्र  1983  में  पहले  ही  संशोधन  कर
 दिया  संशोधित  नियमों  के  वीडियो  फिल्प  को  केन्द्रीय  फिल्म  प्रमाणन  बोर्ड  द्वारा  उसी

 तरह  प्रमाणित  किया  जाना  अपेक्षित  जिस  तरह  फीचर  फिल्म  को  प्रमाणित  किया  जाना

 वेज्ञानिक  कृषि  केन्द्र

 1138,  भ्री  चिन्तामणि  जेना  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश  के  सभी  जिला  मुख्यालयों  में  वैज्ञानिक  कृषि  केन्द्र  स्थापित  करने  का

 निर्णय  किया  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  कितने  केन्द्र  स्थापित  किए  जाएंगे  और  उनकी

 राज्यवार  संख्या  क्‍या  है  ?

 कृषि  झोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  और
 तीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने  देश  के  सभी  जिलों  में  फाम  विज्ञान  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  निर्णय
 लिया  अभी  ठक  89  फार्म  विज्ञान  जिनका  ब्यौरा  दर्शान  वाला  विवरण  संलग्न  स्थापित
 किये  गये  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कुछ  और  फार्म  विज्ञान  केन्द्र  स्थापित  किए  जाएंगे
 जो  कि  संसाधन  की  उपलब्धता  पर  निर्भर

 121
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 नारियल  का  उत्पादन

 1139.  श्री  चिन्तामणि  जेना  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  नारियल  की  खेती  करने  वाले  राज्यों  के  नाम  क्या

 देश  में  नारियल  का  वार्षिक  उत्पादन  कितना  होता

 क्‍या  मांग  पूरी  करने  के  लिए  नारियलों  का  आयात  किया  जा  रहा  यदि  तो

 नारियल  के  आयात  पर  प्रति  वर्ष  कितनी  धनराशि  खर्च  होगी  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  के  समुद्र  तटीय  क्षेत्रों  में  अधिक  पेड़  लगाकर  नारियल  का

 उत्पादन  बढ़ाने  का  है  ?

 कृषि  श्रौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  भन्‍त्रो  योगेल्द्र  और
 नारियल  की  खेती  करने  वाले  राज्यों  के  नाम  और  1983-84  के  दौरान  हुआ  उनका  उत्पादन

 नोचे  दिया  गया  है  :--

 हजार में  )

 राज्य  उत्पादन  (1983-84)

 आन्ध्न  प्रदेश  192.4

 असम  47.9

 कर्नाटक  966.5

 केरल  2694.7

 महाराष्ट्र  61.1

 उड़ीसा  97.9

 तमिलनाडु  1402.2

 त्रिपुरा  1.7

 पश्चिम  बंगाल  167.7

 अंडमान  एवं  निकोबार  द्वीप  समूह  96.6

 देन  और  दीव  नि  106.0

 लक्ष्यद्ीप  22.2

 पॉडिंचेरी  14.1

 अखिल  भारतीय  5871.0
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 जी

 नारियल  विकास  बोर्ड  द्वारा  नारियल  के  अन्तर्गत  क्षेत्र  में  वुद्धि  करने  की एक  परियोजना

 आन्ध्र  पश्चिम  महाराष्ट्र  आदि  के  तटीय

 राज्यों  में  क्रियान्वित  की  जा  रही  यह  परियोजना  गैर-परम्परागत  क्षेत्रों  में  भी  क्रियान्वित  की  जा

 रही

 बसम्बई  में  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  क्याटरों  पर  भ्रवंध  व्यक्तियों  का  कर्जा

 1140.  श्री  नारायण  चोबे  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  गांव  बम्बई  में  अपने

 बारियों  के  लिए  क्वार्टर

 यद्वि  तो  प्रत्येक  टाइप  के  कितने  क्दार्टर

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  इनमें  से  कुछ  क्वार्टर  अवैध  रूप  से  बहुत  पहले  से  सेवा  निवृत  होने
 वाले  कर्मचारियों  या  ऐसे  कर्मचारियों  के  कब्जे  में  हैं  जिन्हें  ये  क्वाटंर  आबंटित  नहीं  किये  गये  और

 यंदि  तो  इन  क्वार्टरों  को  अर्वध  कब्जाधारियों  स ेखाली  करवाने  और  इसके  बाद

 इन्हें  पात्र  कमंचारियों  को  आबंटित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये
 जा  रहे  हैं  ?

 घहरी  विकास  सन्‍्त्रालय  सें  राज्य  मन्‍्त्री  दलबोीर  :

 टाइप
 >  क्वार्टरों  की  संख्या

 (9)  180

 (ii)  66

 (iii)  24

 (iv)  6

 (v)  2

 योग  :  स्ज

 उन  भूतपूर्व  कर्मचारियों  के  अनधिक्ृत  दखल  में  37  क्वार्टर  हैं  जो  या  तो  सेवानिवृत्त  हो
 गये  या  जिनकी  मृत्य्‌  हो  गई  है  या  जिनका  स्थानान्तरण  हो  गया  278  क्वार्टरों  में  से  67  क्वार्टर
 भारत  अन्तर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  के  कर्मचारियों  के  दखल  में  है  ।
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 सम्पदा  अधिकारी  ने  बेदखली  के  आदेश  पारित  कर  दिए  हैं  तथा  कुछ  मामलों  में  पुलिस
 की  सहायता  से  इन  क्वार्टरों  को  खाली  कराने  की  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 बोड़ी  अमिकों  के  लिये  कमंचारी  भविष्य  निधि  झौर  परिवार  पेंशन  अधिनियम

 1141.  श्री  वक्‍कम  पुरुषोत्तमन  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भविष्य  निधि  और  कुटुम्ब  पेंशन  अधिनियम  बीड़ी  उद्योग  पर  भी  लागू

 यदि  तो  क्या  श्रमिकों  को  इसके  अन्तगंत  लाभ  मिल  रहे  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिये  क्या  कदम

 उठाये  गये  हैं  ?

 श्रम  मन्त्रालय  के  राज्य  मनत्री  टी०  :  से  कमंचारी  भविष्य  निधि
 ओऔर  प्रकीर्ण  उपबन्ध  1952  के  उपबन्धों  को  बीड़ी  श्रमिकों  पर  31.5.1977  से  लागू
 किया  गया  तत्पश्चांत  कुछ  बीड़ी  निर्माताओं  ने  बीड़ी  उद्योग  पर  टक्‍त  अधिनियम  की  प्रयोज्यता
 को  उच्चतम  न्यायालय  में  चुनोती  दी  और  उच्चतम  न्यायालय  उक्त  मामले  की  सुनवाई  पूरी  हो  जाने

 बीड़ी  उद्योग  पर  उक्त  अधिनियम  के  उपबन्धों  को  लागू  करने  की  अधिसूचना  को  प्रवतंन  करने  के
 लिए  स्थगन  का  आदेश  दिया  ।  उच्चतम  न्यायालय  ने  हाल  ही  में  अपना  निर्णय  दिया  है  जिसमें  उन्होंने
 बीड़ी  उद्योग  को  कर्म  चारी  भविष्य  निधि  और  प्रकीर्ण  उपबन्ध  1952  के  सीमा-क्षेत्र  में  लाने
 को  उचित  ठहराया  इसलिए  अब  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  बीड़ी  निर्माताओं  द्वारा  उक्त
 मधिनियम  का  अनुपालन  करने  के  लिए  का  रंवाई

 लिलहनों  तथा  खाद्य  तेलों  का  उत्पादन

 1142.  श्रो  यश्ञवन्तराब  गडाख  पाटिल  :  क्या  क्षाद्य  श्रोर  नागरिक  पूति  मन्‍्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तोन  वर्षो  के  दोरान  तिलहनों  तथा  खाद्य  तेलों  का  उत्पादन  कितना

 उपर्युक्त  अवधि  के  दोरान  खाद्य  तेलों  का कितना  आयात  किया  और

 देश  में  इनका  उत्पादन  बढ़ाने  क ेलिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 लाश  प्रोर  नागरिक  पूर्ति  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  के०  पो०  सिह  :  पिछले

 18  3
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 तीन  वर्षो  में  तिलहनों  और  खाद्य  तेलों  का  जो  उत्पादन  हुआ  वह  निम्न  प्रकार  है  :--

 मी०  टनों

 कृषि  वर्ष  तिलहनों  का  तेल  वर्ष  खाद्य  तेलों  का

 उत्पादन  उत्पादन

 ०  )

 1982-83  100.00  1982-83  2-83  30.21

 1983-84  126.09  1983-84  33.00

 1984-85 5  131.00  1984-85  36.68

 )

 उपय्‌  कत  अवधि  के  दोरान  खाद्य  तेलों  का  जो  आयात  किया  गया  वह  निम्न  प्रकार

 है  :---

 मी०  टनों

 तेल  वर्ष  खाद्य  तेलों  का  झ्रायात

 198  2-8  3  11.50

 1983-84  16.34

 1984-85  13.68  )

 सरकार  द्वारा  तिलहनों  और  तेलों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  जो  विभिन्‍न  उपाय  किये

 गये  वे  निम्न  प्रकार हैं  :--  -

 (1)  राष्ट्रीय  तिलहन  विकास  परियोजना  को  कार्यान्वित  जिसमें  दूसरे  तिलहनों  के
 बारे  में  गहन  विकास  कार्यक्रम  चलाने  के  अतिरिक्त  रेपसीड/स  सोयाबीन
 ओर  सूरजम्‌खी  के  बारे  में  विशेष  परियोजना  चलाना  शामिल  इस  कार्यक्रम  का

 उद्देश्य  अन्य  बातों  के साथ-साथ  गेर-पारम्परिक  तिलहनों  का  विकास  सिचित
 विशेष  रूप  से  रबी/गर्मो  के  मौसम  में  मूंगफली  के  अन्तर्गत  क्षेत्र  मूल

 निवेश  उपलब्ध  कराना  और  बड़े  पैमाने  पर  बीज  एवं  उर्वरक  मिनी  किटों  का  नि:शुल्क
 वितरण  करना

 (2)  राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोर्ड  को  तिलहन  परियोजना  :  इस  परियोजना  के  अन्तर्गत  खाद्य
 तेलों  और  तिलहनों  के  उत्पादन  ढांचे  को  नया  रूप  देने  और  राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोर्ड
 के  माध्यम  से  विषणन  के  लिए  सात  राज्यों  में  राज्य  स्तरीय  सहकारी  तिलहन  उत्पावक
 संघ  गठित  किए  गए  हैं  ।

 (3)  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  करके  उत्पादकों  को  बेहतर  प्रोत्साहन  देना  ।

 134
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 (4)  तिलहनों  की  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  अनुसंधान  प्रयासों  में  तेजी

 (5)  सोयाबीन  और  सूरजमुखी  जैसी  गेर-पारम्परिक  तिलहनों  की  फसलों  के  अन्तर्गत  क्षेत्र

 बढ़ाना  और  वृक्ष  तथा  वनमूल  के  चावल  की  भूसी  आदि  का  उपयोग

 :
 (6)  तिलहनों  के  उत्पादन  कार्यक्रम  के  अनुरूप  संसाधन  ओर  आधार  ढांचे  सम्बन्धी  आवश्यक

 सुविधाओं  की  स्थापना  करना  ।

 नगर  भूमि  सोसा  शौर  1976

 संबंधी  कार्य  दल  का  प्रतिवेदन

 1143.  श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  ]
 ५  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  ब्ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 डा०  ए०  के०  पटेल  |

 सरकार  को  नगर  भूमि  सीमा  और  अधिनियम  1976  संबंधी
 कार्य  दल  का  कब  प्राप्त  हुआ  था  उसकी  मुख्य  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  प्रत्येक
 सिफारिश  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 स्वीकृत  की  गई  सिफारिशों  को  कब  तक  कार्यान्वित  कर  दिया  और

 उपर्युक्त  अधिनियम  की  अब  तक  की  उपलब्धियां  क्या  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  दलबोर  :  कार्यकारी  दल  की  रिपोर्ट

 1980  में  प्राप्त  हुई  थी  तथा  यह  सरकार  के  विचाराधीन  है  अच्छे  परिणामों  को  सुनिश्चित :
 करने  के  लिए  क्ई  सिफारिश

 रूब  तक  इन  सिफारिशों  को  मान  लिया  जायेगा  और  कार्यान्वित  कर  दिया  जाएगा

 इसकी  सही  तारीख  बताना  कठिन  है  ।

 1976  के  बाइ  लोगों  द्वारा  अधिकतम  सीमा  से  अधिक  भूमि  की  खरीद  को  रोक  कर

 सट्टेबाजी  को  नियंत्रितं  करने  में  इस  अधिनियम  ने  सहायता  की  अब  तक  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों

 और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  कब्जे  में  7764.20  एकड़  फालतू  भूमि  आ  गई  आगे  इस  समय  की  तरह
 इस  अधिनियम  की  धारा  21  के  अन्तगंत  राज्य  सरकारों  ने  1995  योजनायें  अनुमोदित  की  जिसमें
 3438  हैक्टेयर  भूमि  पर  समाज  के  आधिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्ग  के  लिए  2,76,324  रिहायशी  एककों
 के  निर्माण  का  विचार  इसके  अतिरिक्त  मकानों  के  निर्माण  के  लिए  इस  अधिनियम  के  अन्तर्गत
 अजित  की  गई  भूमि  राज्य  सरकारों  ने  उपयोग  में  ले  ली
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 [  श्रनुवाद  ]

 ह-एन-सांग  पर  फीचर  फिल्म

 1144,  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  प्रसिद्ध  चीनी  यात्री  हु-एन-सांग  के  जीवन  और  कार्य  पर  फीचर  फिल्म  तैयार  करने  -

 की  स्वीकृति  दे  दी  गई  और

 यदि  तो  फिल्म  का  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  इसके  किस  तारीख  तक  निर्माण  होने  और
 रिलीज  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 सूचना  श्र  प्रसारण  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  वी०एन०  गाडगिल):(क)ओर
 रेडियो  और  टेलीविजन के  क्षेत्र  में  भारत  गणराज्य  तथा  चीन  लोक  गणराज्य  की  सरकार  के  बीच

 हस्ताक्षरित  एक  समझौता  ज्ञापन  के  दोनों  दोनों  देशों  के  बीच  पारम्परिक  मैत्री  तथा

 सांस्कृतिक  संबंधों  से  संबंधित  विषयों  तथा  हु-एन-सांग  की  यात्रा  पर  डाकुमैंट्री  फिल्मों  तथा  फीचर
 फिल्मों  का  संयुक्त  रूप  से  निर्माण  करने  के  लिए  सहमत  हुए  चीनी  पक्ष  की  ओर  से  ठोस  प्रेस्ताव  की
 प्रतीक्षा  है  ।

 झरानध्र  प्रदेश  में  फसल  बीमा  योजना  के  श्रन्तगंत  शामिल  की  गई

 अंगूर  की  तथा  भन्य  फसलें

 1145.  श्री  टी०  बाल  गौड़  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आन्ध्न  प्रदेश  में  फसल  बीमा  योजना  के  अन्तर्गत  कौन-कौन  सी  फसलें  शामिल  की
 गई

 क्या  सरकार  अंगूर  की  फसल्  जो  आसल्प्र  प्रदेश  में  तेजी  से  बढ़  रही  इस  योजना  के
 अन्तगंत  शामिल  करने  के  बारे  में  विचार  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  निर्णय  कब  तक  लिया  जायेगा  ?

 कृषि  झोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  योगेन्द्र  :  आनल्ध्य  प्रदेश
 में  खरीफ  1985  के  मौसम  के  दौरान  फसल  बीमा  योजना  के  तहत  ग्यारह  फसलें

 अरंड  तथा  जिजेली  शामिल  की  गई

 इस  समय  अंगूर  की  फसल  को  इस  योजना  के  तहत  शामिल  करने  का  कोई  विचार
 नहीं  .

 |

 प्रश्न ही नहीं होता ।
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 वर्ष  1985-86  के  दौरान  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन
 के  लिए  राज्यों  को  धनराशि  का  आ्राबंटन

 1146.  श्री  श्रीकांत  दत्त  *

 #  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्री  नर्रासह्‌  राज  वाडियर  |

 सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  के

 लिए  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गई

 चालू  वित्तीय  वर्ष  में  समेकित  ग्रामीण  विकास  कायक्रम  के  कार्यान्वयन  के  लिए  विभिन्‍न
 राज्यों  को कितनी  राशि  आबंटित  की  गई

 कर्नाटक  सहित  राज्यों  द्वारा  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  अन्त  तक  अनुसूचित
 अनुसूचित  जनजातियों  तथा  अन्य  कमजोर  वर्गों  के  लाभ  के  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया

 गया  और

 तत्सम्ब्नन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  श्लौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्‍त्री  चन्दूलाल  :  समन्वित

 ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  केन्द्रीय  क्षेत्रक  के  अन्तर्गत  1186.79

 करोड़  रुपये  की  धनराशि  निर्धारित  की  गई

 से  विभिन्‍न  राज्यों  के  वास्तविक  लक्ष्य  तथा  वित्तीय  आबंटन  दर्शाने  वाला  एक
 विवरण  संलग्न

 मार्गदर्शिकाओं  के  अनुसार  कर्नाटक  सहित  सभी  राज्यों/केन्द्र  शासित  क्षेत्रों  में  शामिल  किए
 जाने  वाले  नये  लाभार्थियों  के  लक्ष्य  में  से  कम  से  कम  30  प्रतिशत  लाभार्थी  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित
 जनजाति  के  होने  चाहिए  ।  पूरक  सहायता  हेतु  विशेष  तौर  पर  पुराने  लाभाधियों  के  वास्तविक  लक्ष्यों
 में  सम्बद्ध  राज्यों/केन्द्र  शासित  क्षेत्रों  द्वारा  किए  जा  रहे  सर्वेक्षण  के  परिणामों  के  आधार  पर  परिवतंन
 किया  जा  सकता

 विवरण
 वर्ष  1985-86  5-86  हेतु  समन्वित  ग्रामीण  तिक्रास  कार्य  क्रम  के  अन्तर्गत

 विभिन्‍न  राज्यों  शासित  क्षेत्रों  क ेआबंटन

 लाख
 वास्तविक  लक्ष्य  .

 क्रम  सं०  राज्य|केनद्र  कुल  आबंटन  केन्द्रीय  पुराने  नए  कुल
 शासित  क्षेत्र  अंश  लाभार्थी  लाभार्थी

 का  नाम

 1  2  3  4  5  6  7
 |  196896  ७3+++न-नननन-पननवननमनमन-++++-नननकणणाण-+

 2,  आन्क्र  प्रदेश  2666.33  688.60  101700  65632  2.62
 2,  असम  688.60  33900...
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 2  3

 बिहार  5248.41

 गुजरात  1597.1(

 हरियाणा  441.25

 हिमाचल  प्रदेश  310.63

 जम्मू  व  कश्मीर  549.77

 कर्नाटक  1726.56

 मध्य  प्रदेश  3762.82

 केरल  1341.32

 -  महाराष्ट्र  3057.85

 मणिपुर  126.41

 मेघालय  170.92

 नागालैंड  100.29

 उड़ीसा  2496.40

 पंजाब  531.06

 राजस्थान  1587.63

 सिविकिम  20.07

 तमिलनाडु  2776-85

 त्रिपुरा  165.76

 उत्तर  प्रदेश  6827.25

 पश्चिम  बंगाल  3403.28

 अंडमान  व  22.32.
 निकोबार  द्वीपसम ूह

 अरुणाचल  प्रदेश  214.26

 चण्डीगढ़  4.46

 4

 2624.20

 798.55

 220.62

 155.32
 ह
 274.89

 863.28

 670.66

 670.66

 63.21

 85.46

 85.46

 1248.20

 265.53

 265.53

 793.82

 1388.43

 82.88

 82.88

 1701.64

 22.32

 22.32

 4.46

 4.46

 5

 387576

 117940.

 32584

 22938

 40598

 127500

 277870

 99052

 225810

 9336

 12622

 7406

 184350

 39216

 117240

 1482

 205060

 12240

 15822

 330

 25  1983

 6

 129191  5.17

 39313  1.57

 10862  0.43

 7646...  ..0.31

 13533  0.54

 42499  1.70

 92623...  3.70

 33017  1.32

 75270...  3.01

 3111  0.12

 4207  0.17

 2469...  0.10

 61450  2.46

 13073  0.52

 39080  1.56

 ४94.  0.02

 68353...  2.73

 4081  0.16

 6.72

 83773  3.35

 550.  0.02

 5274.  0.21

 10...  0.01
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 1  2  3  4  5  6  7

 26.  दादरा  व  4.46  4.46  330  110  0.01

 नगर  हबेली

 27...  दिल्‍ली  22.32  22.32  1648  550  0.02

 28...  दमन  दीव  53.56  53.56.  3956  1318  0.05

 29.  लक्षद्वीप  22.32  22.32  1648  550  0.02

 30.  मिजोरम  89,28  89.28  6592  2189  0.09

 31.  पांडिचेरी  17.86  17.86  1320  439  0.02

 कुल  :  40736.00  20593.42  3008196  1002732  40.49

 अशिल,भारत

 बदिल्‍लो  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  प्राप्त  ऋण

 1147.  श्री  कालो  प्रसाद  पांडेय
 :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 श्री  शान्ति  धारोवाल

 किः

 क्‍या  उनका  ध्यान  12  1985  के  नवभारत  टाइम्स  में  “90  करोड़  रुपये  का

 ऋण  डो०  डी०  ए०  खपाएगा  कहांਂ  शोक  से  प्रकाशित  हुए  समाचार  कौ  ओर  आकर्षित  किया
 शया

 यदि  तो  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  इतनी  बढ़ी  धनराशि  का  ऋण  लिए  जाने

 को  क्‍या  आवश्यकता

 विभिन्‍न  योजनाओं  के  लिए  जमा  को  150  करोड़  रुपये  की  राशि  के  व्यय

 योजना-वार  और  स्थान-वार  ब्योरा  क्या  और

 ई
 (m)  यदि  कोई  अनियमिततायें  तो  उन्हें  दूर  करने  के  लिए  क्‍या  कार्यबाडदी  की

 शहरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  भरी  दलबीर  :

 एशियाड  में  निधियों  के  अवरुद्ध  होमे  तथा  अपनी  योजनाओं  पर  कुछ  सरकारी  बिभागों

 139



 लिखित  उत्तर  45  1985

 और
 अभिकरणों  द्वारा  व्यय  वापसी  अदायगी  न  होने  के  कारण  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  कम  दरया

 की  स्थिति  में  रहा  है  ।

 वैय्क्तिक  पंजीकृतों  द्वारा  जमा  राशि  मामलों  को  छोड़कर  जहां  जमा  राशि  को

 अनुवर्ती  किस्तों  में  समायोजित  किया  गया  कुंल  95.8  करोड़  रुपये  है  न  कि  150  करोड़  रुपये  ।

 ब्यौरे  इस  प्रकार  हैं  :---

 स्ववित्त  योजनाओं  के  सम्बन्ध  में  पंजीकरण  राशि  62.00  करोड़  रुपये

 1976  तक  सामान्य  आवास  योजना से  प्राप

 जमा  4.02  करोड़  रुपये

 नई  पंजीकरण  योजना  1979
 से  प्राप्त  जमा  29.79  करोड़  रुपये

 95.81  करोड़  रुपये
 नमन  मन  बम  क+नन-न-+  निननन-ीनीनननन-+

 टिप्पणी--उपर्युक्त  राशि  में  रोहिणी  योजना  तथा  अन्य  विविध  योजनाओं  के  अन्तर्गत
 प्लाटों  के  पंजीकरण  के  लिए  प्राप्त  राशि  शामिन्न  नहीं  है  जो  कि  कुल  22.71  करोड़
 रुपये

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  में  किसी  अनियमितता  की  रिपोर्ट  नहीं  है  ।

 [  प्रनुवाद  ]

 हजो  रा-बी  जाप ुर-जगदोश  पुर  पाइप  लाइन  मार्ग  पर  स्थापित  की  जा  रही
 गंस  पर  झाधारित  उबेरक  परियोजनाएं

 1148.  श्री  बी०  बो०  देसाई  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हजीरा-बीजापु  र-जगदीशपुर  गैस  पाइप  लाइन  मार्ग  पर  स्थापित  की

 जा  रही  गैस  पर  आधारित  बृहत  उर्वरक  परियोजनाओं  के  सामने  आ  रही  किन्हीं  समस्याओं  को  हल
 करने  के  लिए  कोई  आपात्तिक  कदम  उठाने  का.निर्णय  किया

 इन  परियोजनाओं  की  प्रगति  पर  निगरानी  रखने  और  कठिनाइयों  को  तेजी  से

 दूर  करना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई  उच्च  स्तरीय  कक्ष  स्थापित  किया  गया

 यदि  तो  क्या  इस  कक्ष  ने  अव  तक  सरकार  को  अपनी  सिफारिशें  दे  दी

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  और
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 इस  कक्ष  द्वारा  दिये  गये  सुझावों  को  कार्यान्वित  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  जा

 रहे  हैं  ?

 उर्वरक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  नटवर  :  सरकार  को  गैस  पर
 आधारित  उवेरक  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  में  इस  समय  किन्‍्होीं  प्रमुख  समस्याओं  की  आशंका

 नहीं  है  ।

 सचिवों  की  एक  समिति  ओर  प्राप्तਂ  एक  समिति  का  गठन  क्रमशः  गैस  पर

 आधारित  उवंरक  परियोजनाओं  और  वी०  जे०  गैस  पाइप  लाइन  के  कार्यान्वयन  की  प्रगति  की

 पुनरीक्षा  और  निगरानी  रखने  हेतु  किया  गया  इसके  केवल  गैस  पर  आधारित

 परियोजनाओं  से  संबंधित  कार्यों  के  उवंरक  विभाग  में  एक  स्पेशल  सेल  का  सृजन  किया

 गया

 से  (=)  उपरोक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ]

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  को  इमारत
 विकास  सदन  में  झाग  लगना

 1149.  श्री  बिलास  मुत्त  सवार  ]
 ५  :  कया  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 श्री  जायनल  प्रबेदिन  ||

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  समय  पहले  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  की  आई०  एन०  ए०
 नई  दिल्‍ली  स्थित  इमारत  में  आग  लग  गई  थी  और  यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में

 पड़ताल  पूरी  हो  गई

 इसके  लिए  दोषी  पाये  गये  व्यक्तियों  के  नाम  क्‍या  हैं  और  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही
 की  गई  है  ;

 इस  इमारत  की  सुरक्षा  के  लिए  जिम्मेदार  एजेन्सी  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई
 और

 इस  अग्निकांड  में  जल  गए  रिकार्डों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  कया  उक्त  रिकाडे  दोबारा

 तैयार  कर  लिए  गये
 ह

 हहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  और  हां  ।

 दिल्‍ली  के  डपਂ  राज्यपाल  ने  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  की  इमारत
 आई०  एन०  ए०  कालोनी  नई  दिल्‍ली  में  इस  अग्निकांड  की  जांच  के  आदेश  दिए  दिनांक  3.7.85

 की  जांच  रिपोर्ट  के  अनुसार  यह  विश्वास  किया  गया  था  कि  विकास  सदन  भें  अग्नि  जानबूझ  कर  लगाई
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 गई  बाद  मामला  सी०  बी०  आई०  को  भेज  दिया  गया  ठथा  उसके  बाद  अन्वेषण  हेतु
 डी०  सी०  पी०  तथा  यह  सी०  पी०/दक्षिण  डिफेंस  कालोनी  द्वारा

 अन्वेषित  किया  जां  रहा  है  ।  अभी  तक  अन्वेषण  नहीं  किया  गया

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  विकास  सदन  की  सुरक्षा  दिल्ली  विकास  ग्राधिकरण  के

 स्वयं  के  सुरक्षा  स्टाफ  द्वारा  किए  जाने  का  निर्णय  लिया  प्राइवेट  अभिकरण  कौ  ठेका  शर्तों  को  समाप्त
 कर  देने  के  तुरन्त  बाद  ही  इसे  सम्भाल  लिया  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  अनुदेश
 जारी  कर  दिए  गए  हैं  कि  सुरक्षा  स्टाफ  रात्रि  के  दौरान  आवधिक  अन्तरालों  में  श्ववन  के  भीतर

 जायें  तथा  यह  सुनिश्चित  करे  कि  वहां  अग्नि  लगने  का  कोई  कारण  नहीं  है  जबकि  कार्यालय  बन्द

 रहता  है  ।

 भवन  अनुभाग  के  निम्नलिखित  रिकार्ड  अग्निग्रस्त  थे  :--

 (i)  यमुनापार  क्षेत्रों  में  अवस्थित  सम्पत्तियों  के  भवन  नक्शों  के  पृथक-पुथक
 मामलों  तथा  उत्तर  पश्चिम  दिल्‍ली  की  कतिपय  योजनाओं  की

 (ii)  सामूहिक  आवास  समितियों  सहित  सहकारी  समितियों  के  विन्यास  नकयशों  के

 कतिपय

 (iii)  ओद्योगिक  क्षेत्रों  के पृथक-पृथक  कतिपय.मामले  तथा  उनके  भवन  नवशे  |

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  इन  रिकार्डों  का  पुनगगंठन  कर  रहा  है  तथा  अपनी  अन्य  शाखाओं /
 दिल्ली  तगर  कला  आयोग  जैसे  अभिकरणों  तथा  पुथक-पृथक  पार्थियों  से  डुप्लीकंट  कापियां  प्राप्त  कर

 रहा

 इसके  अतिरिक्त  मुख्य  इंजीनियर  के  एक  बड़ी  संख्या  में  रिकार्ड  जल

 गए  इनमें  से  20  प्रतिशत  को  पुनर्गंठित  कर  लिया  गया  है  तथा  शेष  रिकार्डों  को  पुनगंठित  करने
 के  लिए  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  प्रयास  कर  रहा

 [  भनुवाद  ]

 दूरदशेन  पर  अ्रष्टाचार  संबंधी  फिल्‍म  का  विखाया  जाना

 1150.  शथ्रो  चित्त  सहाता  :  क्‍या  सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 .  क्‍या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  दूरदर्शन  ने  हाल  ही  में  राजधानी  की  पुलिस  में  भ्रष्टाचार
 संबंधी  एक  सनसनीखेज  फिल्म  दिखाई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्यां

 वंया  यह  भी  सच  है  कि  दिल्ली  दूरदर्शन  ने  देश  में  विभिम्न  सरकारी  संगठनों  में
 भ्रष्टाचार  संबंधी  सनसनीखेज  फिल्में  दिखाने  का  निर्णय  किया  और

 ॥
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  वो०  एन०  :  से

 दुरदर्शन  पर  7.1 0.1985  से  की  परछाईं
 ”  नाम  से  एक  पाक्षिक  धारावाहिक  शुरू  किया

 गया  पहला  कार्यक्रम  पुलित  विभाग  पर  जनता  के  उन  सदस्यों  जिन्होंने  यह  महसूस  किया  कि

 पुलिस  के  विवेक/धिक्रार  के  कथित  गलत  प्रयोग  की  वजह  से  उन्हें  बुरी  तरह  भूगतना  ने  वास्तविक
 साक्षात्कारों  के  रूप  में  अपने  अनुभव  बताये  ।  संतुलित  विचारों  को  प्रस्तुत  करने  के  अंतिम  भाग  में

 पुलिस  आयुक्त  का  साक्षात्कार  टेलीकास्ट  किया  गया  था  ।

 फिल्मਂ  वोल्टेज  शब्दों  का  तात्पर्य  स्पष्ट  नहीं  यह
 उल्लेखनीय  है  कि  की  परछाईंਂ  नामक  धारावाहिक  में  दूरदर्शन  का  प्ररताव  ऐसे  क्षेत्रों  तथा
 गतिविधियों  को  कवर  करने  का  है  जो  विभिन्‍न  ऐसे  सरकारी  विभागों  के  नियंत्रण  में  हो  जिनसे  जनता
 का  ज्यादा  सम्बन्ध  पड़ता  इस  प्रकार  पुलिप्त  पर  का्यंक्रम  के  खाद्य  पदार्थों  मे ंमिलावट  तथा
 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  पर  कार्यक्रमों  को  पहले  ही  टेलीकास्ट  किया  जा  चुका  दूरदर्शन  का  इस
 प्रकार-के  कार्य  क्रम  सीमा  उत्पाद  आदि  पर  टेलीकास्ट  करने  की  योजना

 सारीशस  श्रौर  मारत  के  बीच  सीधा  द्रदर्शन  प्रसारण  सम्पर्क

 1151.  श्री  वी०  शोभनाद्रीश्वर  राव  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पृथ्वी  की  बराबर  गति  से  परिक्रमा  करने  वाले  भारतीय  उपग्रह
 इन्सैट  1  बी०  से  उत्तम  कोटि  के  आंकड़े  प्राप्त  करने  के  उद्देश्य  स ेनिकट  भविष्य  में  मारीशस  और  भारत
 के  बीच  सीधा  दूरदर्शन  प्रसारण  संपर्क  स्थापित  किया

 इस  दूरदर्शन  प्रसारण  संपक  से  दोनों  देशों  को  होने  वाले  लाभ  का  ब्यौरा  क्या
 और

 इस  सम्पर्क  को  कब  तक  स्थापित  करने  का  विचार  है  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वी०  एन०  :
 नौरिशस  हन्सट  प्रणाली  के  कवरेज  क्षेत्र  से  बाहर  है  ।

 और  प्रश्न  नहीं

 राष्ट्रीय  राजधानो  क्षेत्र  परियोजनाएं
 1152.  श्रीमती  जयन्तो  पटनायक  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  योजना  बोडं  द्वारा  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  प्रदान  कर
 दी  गई

 यदि  तो  योजना  बोडं  द्वारा  राष्ट्रीय  क्षेत्र  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  हेतु  कितनी
 केन्द्रीय  सहायता  की  मंजूरी  दी  ओर
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 उन  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  हां  ।

 1985-86  के  लिए  3.75  करोड़  रुपये  प्रदेश  में  हापुड़  और  मेरठ  योजनाओं  के

 लिए  1.75  करोड़  हरियाणा  में  पानीपत  तथा  गुड़गांव  योजनाओं  के  लिए  1.25  करोड़  रुपये

 और  राजस्थान  में  भिवाड़ी  योजना  के  लिए  0.75  करोड़  ।

 इन  परियोजनाओं  में  रिहायशी  भौद्योगिक  तथा  अन्य  सहायक  प्रयोजनों  के लिए  भूमि  का

 अजेन  तथा  पथ  वर्षाती  पानी  की  नालियां  मल  निकासी  इत्यादि  जैसी

 अधसं  रचनाओं  की  व्यवस्था  शामिल

 दूध  की  मुल्य  निर्षारण  पद्धति  को  पुनरीक्षा

 1153.  श्री  चिन्त  सोहन  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  ध्यान  इंसटिट्यूट  आफ  स्यूट्रिशनਂ  द्वारा  नौ  राज्यों  में  दूध  की

 खपत  के  संबंध  में  किए  गए  अध्ययन  के  परिणामों  की  ओर  दिलाया  गया  है  और  यदि  तो  उस  पर
 सरकार  की  क्‍्यां  प्रतिक्रिया  ह ैऔर  क्या  कोई  सुधारात्मक  कदम्त  उठाने  का  विचार

 क्‍या  यह  परिणाम  भारतीय  डेयरी  निगम/राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोडड  द्वारा
 फ्लड-वनਂ  पर  विश्व  खाद्य  कार्यक्रम  के  मूल्यांक+  दल  को  उपलब्ध  कराए  गए  आंकड़ों  के

 विपरीत

 क्या  सरकार  का  दूध  के  मूल्य  निर्धारण  पद्धति  की  पुनरीक्षा  करने  और  सारे  देण  में
 कमजोर  वर्गों  को  राज  सहायता  से  दूध  के  टोकन  वितरित  करने  का  विचार

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  निष्कर्षों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  दिल्ली  दुग्ध  योजना  के

 दूध  में  विटामिन  का  मिलाया  जाना  बंद  करने  का  है  ?

 कृषि  भौर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मंत्री  :  नेशनल

 इन्सटिट्यूट  आफ  न्यूट्रिशन  द्वारा  किए  गए  किसी  भी  अध्ययन  के  परिणामों  को  कृषि  मंत्रालय  के  ध्यान
 में  नहीं  लाया  गया

 |

 प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।

 दिल्ली  दुग्ध  योजना  और  मदर  दिल्ली  के  सिवाय  देश  में  सावंजनिक  और  सहकारी
 क्षेत्रों  की  सभी  दुग्ध  योजनाएं  राज्य  सरका  र/राज्य  प्रायोजित  एजेंसियों  के  द्वारा  स्वाभित्व/प्रचालित  की
 जा  रही  इन  योजनाओं  का  क्रियान्वयन  और  जिसमें  दुग्ध  मूल्य  संबंधी  प्रतिमान  का
 निर्धारण  और  वितरण  शामिल  संबंधित  राज्य  सरकारों  की  जिम्मेवारी  इस  समय  दिल्‍ली  दुग्घ योजना  और  मदर  दिल्ली  के  संबंध  में  दुग्ध  मूल्य  संबंधी  प्रतिमान  और  वितरण  की  समीक्षा  का
 कोई  प्रस्ताव  नहीं
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 राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोडं  द्वारा  महानगरों  को  दूघ  की

 1154.  डा०  जी०  विजय  रामाराव  ]
 :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  मानिक  रेड्डी  हे

 क्या  भारत  सरकार  का  एकक  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  दिल्ली  और  कलकत्ता  में  मदर

 डैरी  चला  रहा  है  और  दिल्ली  में  प्रतिदिन  6.04  लाख  लिटर  दूध  और  कलकत्ता  में  प्रतिदिन  2.23
 लाख  लिटर  दूध  का  विपणन  कर  रहा

 यदि  तो  उक्त  बोडं  द्वारा  कलकत्ता  में  दूध  की  पूरी  आवश्यकताओं  को  पूरा  न  कर

 पाने  के  क्या  कारण  और
 ॥॒

 क्या  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  चार  महानगरों  को  स्वदेशी  दूध  के  मामले  में  1975

 तक  आत्मनिर्भर  बनाने  की  अपनी  योजना  में  असफल  रहा  है  ?

 कृषि  श्रौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  :  राष्ट्रीय  डेरी
 विकास  बोर्ड  दिल्ली  और  कलकत्ता  स्थित  मदर  डेरियों  का  प्रबन्ध  कर  रहा  दिल्‍ली  मदर  डेरी
 दिन  लगभग  6  लाख  लिटर  दूध  का  विपणन  कर  रहा  कलकत्ता  मदर  डरी  द्वारा  विपणित  दूध
 प्रतिदिन  करीब  3  लाख  लिटर  जबकि  इसकी  अधिष्ठापित  क्षमता  4  लाख  लिटर  प्रतिदिन

 कलकत्ता  मदर  कलकत्ता  में  दूध  की  समूची  मांग  पूरी  करने  में  समर्थ  नहीं
 क्योंकि  इसकी  अधिष्ठापित  क्षमता  प्रतिदिन  सिर्फ  4  लाख  लिटर

 आपरेशन  परियोजना  के  तहत  चार  महानगरों  की  परिसंस्करण  क्षमता  को
 लक्षित  स्तर  से  बढ़ा  दिया  गया  है  और  ये  डेरियां  महानगरों  में  दूध  विपणन  में  एक  महत्वपूर्ण  योगदान

 देने  में  समर्थ  हो  गई  भारत  सरकार  तथा  विश्व  खाद्य  कार्यक्रम  के  बीच  हस्ताक्षरित  आपरेशन

 योजना  के  अनुसार  कार्य  क्रम  के  अन्त  में  भी  पुननभित  दूध  चार  महानगरों  की  डेरियों  में  संरक्षित  रखे  गए
 जिन्‍्सों  का  दैनिक  उपयोग  करके  4,75,000  लिटर  दूध  सप्लाई  किया  जाना  आपरेशन  फ्लड  1  के

 दौरान  उपहार  में  प्राप्त  जिनसों  का औसतन  देनिक  आयात  लगभग  31.76  मीटरी  ठन  सप्रेटा  दुग्ध  चूर्ण
 और  9.89  मीटरी  टन  बटर  आयल  जो  कि  श्रतिदिन  3.63  लाख  मीटरी  टन  पुननिभित  दूध  के

 बराबर  है  ।

 नई  दिल्‍ली  में  जल  प्रदाय  झौर  सल  निकासो  व्यवस्था  सम्बन्धी  सम्सेलन

 1155.  ओी  घर्मवाल  सिह  सलिक  :  क्‍या  शहरी  विकास  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1985  के  तीसरे  सप्ताह  में  नई  दिल्ली  में  देश  में  जल  प्रदाय  और  मल

 व्ययन  व्यवस्था  में  लगे  कम  चारियों  और  इंजीनियरों  का  कोई  सम्मेलन  हुआ  था  ;

 यदि  तो  इस  सम्मेलन  में  भाग  लेने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी
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 किनीती-भी  ज++++_नंनतंेन ं  ते

 इसमें  किन  विषयों  पर  चर्चा

 सम्मेलन  में  सरकार  से  यदि  कोई  सिफारिशें  की  गई  तो  वे  क्या  और

 उन  पर  कया  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 शहरी  विकास  मन्‍त्रालय  में  राज्य  सनन्‍्त्रो  दलबोर  :  हां  ।

 विभिन्‍न  राज्यों/संघ  राज्य  केन्द्रीय  सरकार  के  विभागो/मंत्रालयों,  सार्वजनिक
 क्षेत्र  द्विपक्षीय  और  अन्तर्राष्ट्रीय  अभिकरणों  तथा  गैर-सरकारी  संगठनों  के  लगभग  142

 प्रतिनिधियों  ने  इस  सम्मेलन  में  भाग  लिया  ।

 प्रथम  चरण  (1981-85)  के  दौरान  शहरी  शहरी  स्वच्छता  और  ग्रामीण

 स्वच्छता  में  इस  दशक  कार्यक्रम  की  प्राप्त  प्रगति  की  समीक्षा  की  गई  सातवीं  पंचवर्षीय  बोजना

 (1985-90)  )  के  दौरान  उपलब्ध  संसाधनों  को  देखते  हुए  इस  दंशक  की  शेष  अवधि  के  दौरान  अपनायी

 जाने  वाली  कार्यवाही/पहुंच  योजना  तथा  इस  अवधि  के  दौरान  सम्भांवत  उपलब्धियों  पर  विचार
 विमशे  किया  गया  इसके  अतिरिक्त  संसाधनों  का  मानव-शक्ति
 शिक्षा  तैयार  की  गई  बोजनाओं  को  चलाना  तथा  अनुरक्षण  प्रबन्ध  सूचना  इस  क्षेत्र
 के  कार्यों  मे ंसामुदायिक  सहयोग  और  गैर-सरकारी  संगठनों  को  इस  कार्य  पर  जलकोटि  की
 निगरानी  और  प्रयोगशाला  अनुसंधान  तथा  विकास  इत्यादि  जैसे  पहलुओं  पर  भी  चर्चा  की

 गई
 |

 राज्य  योजना  में  शहरी  जलपूर्ति  और  शहरी  तथा  ग्रामीण  स्वच्छता  के  लिए  नियतन  में

 वृद्धि  करने  के  सुझाव  के  अतिरिक्त  इस  सम्मेलन  ने  अधिकतम  वास्तविक  प्रगति  को  प्राप्त  करने  के

 उद्देश्य  से उपलब्ध  संसाधनों  का  भरपूर  उपयोग  करने  की  सिफारिश  इस  सम्मेलन  ने  वित्तीय
 संस्थाओं  द्वारा  ऋण  देने  की  प्रक्रिया  तया  शर्तो  की  समीक्षा  करनें  की  भी  सिफारिश  की  इसने  शहरी
 जलपूर्ति  और  शहरी  तथा  ग्रामीण  स्वच्छता  के  सभी  पहलुओं  के  प्रभावी  कार्या  न्‍्वयन  के  लिए  राज्यों  को
 मार्गदर्शन  भी  दिए  उत्तर  पूर्वी  ढ्वीपों  और  आदिवासी  और  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  लोगों  द्वारा  महसूस
 की  गई  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  भी  विशेष  प्तिफारिशें  की  गई  हैं  ।

 इस  सम्मेलन  द्वारा  स्वीकार  की  गई  सिफारिशों  को  सभी  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  और
 संबंधित  केन्द्रीय  सरकारी  विभागों/उपंक्रमों  को  आवश्यक  कायंवाही  हेतु  अग्रेषित  कर  दिया  गया

 उड़ीसा  सें  गोपालपुर  में  मत्स्य  पालन

 1156.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे  किं  :

 क्‍या  उड़ीसा  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  गोपालपुर  में  एक  मत्स्य  पत्तन  स्थापित
 करने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  मैं  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कृषि  झोर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मन्त्रो  योगेनद्र  :  हां  ।
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 केन्द्रीय  मत्स्य  तटीय  इंजीनियरी  संस्थान  जिसने  1985  में  तकनीकी  रिपोर्ट  तैयार
 की  है  लगभग  2  वर्ष  की  न्यूनतम  अवधि  के  लिए  चेनल  के  माध्यम  से  सफलतापूर्वक  काय्ये  करने  और

 वाणिज्यिक  आवागमन  के  परिचालन  का  निरीक्षण  करने  की  सलाह  दी  है  और  तब  मत्स्य  पत्तन  की

 स्थापना  करने  पर  विचार  किया  जाएगा  थदि  मछली  पकड़ने  वाले  मौसम  के  दौरान  मछली  पकड़ने  वाले
 जलयानों  के  नौवाहन  की  सुरक्षा  के  लिए  चैनल  को  खुला  रखा  जाता

 खानों  में  काम  कर  वाले  मजब्रों  को  सुरक्षा

 1157.  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  विभिन्न  खानों  में  काम  करने  वाले

 मजदूरों  को  सुरक्षित  वातावरण  उपलब्ध  नहीं

 क्‍या  सरकार  ने  खानों  में  काम  करने  वाले  मजदूरों  को  पर्याप्त  सुरक्षा  प्रदान  करने  के
 लिए  राज्य  सरकारों  को  कोई  निर्देश  जारी  किए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क़्या  ओर

 खानों  में  मजदूरों  को  पर्थाप्त  सुरक्षा  उपलब्ध  कराने  के  लिए  सरकार  द्वारा  अन्य  क्या
 कदम  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 भ्रम  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  टी०  :  खान  1952  और
 उसके  अन्तगंत  बनाए  गए  नियमों  और  विनियमों  में  खानों  में  स्वास्थ्य  और  कामकाज  कीदशाओं

 के  लिए  पर्याप्त  उपबन्ध  वर्ष  1983  तथा  1984  के  इन  उपबन्धों  के  उल्लंघन  के  लिए
 चलाए  गए  अभियोजनों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :--

 वर्ष  चलाए  गए  पझ्रमियोजनों  को  संख्या

 1983  102

 1984  94%*

 *  अनन्तिम

 से  खान  1952  और  उसके  अन्तर्गत  बनाएं  गए  नियमों  और
 विनियमों  के  उपबन्धों  को  खान  सुरक्षा  महानिदेशालय  द्वारा  लागू  किया  जाता  जो  केन्द्रीय  सरकार
 के  नियन्त्रण  में  सरकार  खानों  में  सुरक्षा  दशाओं  पर  लगातार  निगरानी  रखती  है  और  खान  सुरक्षा
 निरीक्षकों  को समय-समय  पर  उचित  अनुदेश  जारी  किए  जाते  हैं  कि  वे  खानों  में  श्रमिकों  की  सुरक्षा  को

 सुनिश्चित  करने  हेतु  निरन्तर  और  कारगर  निरीक्षण

 खोनो  मिलों  की
 प्रतिष्ठापित

 क्षमता  का  उपयोग

 .  1159.  ओऔ  एम०  रघुमा  रेड्डी  :  क्‍या  खाद्य  झर  नागरिक  पूृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  :

 14)
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 देश  में  चीनी  कारखानों  की  कुल  प्रतिष्ठापित  क्षमता  क्‍या  है  तथा  कारखाने-बार

 विक  कुल  उत्पादन  कितना

 यदि  चीनी  का  उत्पादन  प्रतिष्ठापित  क्षमता  के  अनुसार  नहो  किया  जा  रहा  है  तो  उसके

 क्या  का  रण

 राज्य-वार  ऐसे  का  रखानों  के  नाम  कया  हैं  जो  प्रतिष्ठापित  क्षमता  के  अनुसार  चीनी  का

 उत्पादन  नहीं  कर  रहे  और

 सरकार  प्रतिष्ठापित  क्षमता  का  पूरा  उपयोग  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही
 कर  है  जिससे  चीनी  के  आयात  पर  व्यय  होने  विदेशी  मुद्रा  बचाई  दा  सके  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  के०  पी०  सिह  :  से
 देश  में  चीनी  फंक्ट्रियों  को  कुल  स्थापित  क्षमता  73.48  लाख  मीटरी  टन  वाधिक  चीनी  के

 उत्पादन  की  एक  विवरण  सभा  के  पटल  पर  रखा  जाता  है  जिसमें  वर्ष  1984-85
 के  दौरान  फंक्ट्रीवार  स्थापित  क्षमता  और  चीनी  के  वास्तविक  उत्पादन  का  ब्योरा  सभा

 पटल  पर  रख  दिया  गया

 में  रखा  देखिए  संख्या  एल०  |  जिन फैक्ट्रियों ने स्थापित क्षमता तक चीनी का उत्पादन  नहीं

 जिन  फैक्ट्रियों  न ेस्थापित  क्षमता  तक  चीनी  का  उत्पादन  नहीं  किया  विवरण  में  उनके
 आगे  *  का  निशान  लगा  दिया  गया  स्थापित  क्षमता  तक  चीनी  का  उत्पादन  न  करने  का  मुख्य
 का  रण  चीनी  फैक्ट्रियों  को  पर्याप्त  मात्रा  में  गन्ना  उपलब्ध  न  करना  |

 सरकार  ने  स्थापित  क्षमता  के  पूर्ण  इस्तेमाल  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  निम्नलिखित
 पग  उठाए हैं  :--

 1.  1985-86  मौसम  के  लिए  गन्‍्ते  का  सांविधिक  न्यूनतम  मूल्य  8.5  प्रतिशत  की  मूल
 रिकवरी  पर  लेकिन  जिसमें  मूल  स्तर  से  अधिक  रिकवरी  में  प्रत्येक  0.1  प्रतिशत  की

 वृद्धि  के लिए  आनुपातिक  आधार  पर  प्रीमियम  देने  को  व्यवस्था  14.00  रुपये  से

 बढ़ाकर  16.50  रुपये  प्रति  क्विटल  कर  दिया  गया  इसके  साथ-साथ  1986-87.
 मोरूम  के  लिए  भी  सांविधिक  न्यूनतम  मूल्य  की  घोषणा  कर  दी  गई  है  जोकि  8.5
 शत  की  रिकवरी  पर  17.00  रुपये  प्रति  क्विटल  यह  इस  तथ्य  का  सूचक  है  कि
 भारत  सरकार  स्वदेशी  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  पग  उठा  रही  चालू  चीनी
 बं  के  आशा  है  कि  फेक्ट्रियां  मखिल  भारत  आधार  पर  गन्ने  का  ओसतन  24/-
 रुपये  प्रति  क्विटल  का  मूल्य  अदा  करने  की  स्थिति  में  होंगी  जबकि  पिछले  मौसम  में
 21  रुपये  और  22  रुपये  प्रति  क्विटल  का  मूल्य  अदा  किया  गया
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 2.  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  प्रभावी  विनियामक  और  विकास

 सम्बन्धी  उपाय  कर  चीनी  फंक्ट्रियों  के  लिए  पर्याप्त  मात्रा  में  गन्ना  उपलब्ध

 3.  चीनी  विकास  निधि  नियमों  में  गन्ना  विकास  के  लिए  ऋण-सहायता  सुलभ  करने  की

 व्यवस्था  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  गन्ने  के

 मामले  में  अपने  अनुसंधान  कार्यक्रम  में  तेजी  लाएं  !

 उपर्युक्त  उपाय  करने  से  चीनी  का  आयात  करने  की  जरूरत  में  कटौती  करने  में  मदद
 मिलेगी  ।

 भू-संरक्षण  और  जल  विभाजक  व्यवस्था  के  लिए

 राज-सहायता

 1160.  एम०  रघुमा  रेड्डी  :  क्‍या  कृथि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  उद्देश्य  से  भू-संरक्षण  तथा  जल  विभाजक
 व्यवस्था  के  लिए  राज  सहायता  प्रदान  करने  हेतु  योजना  बनाई

 (a)  यदि  तो  योजना  का  ब्योरा  क्या  है  और  वर्ष  1985-86  की  योजना  हेतु  बजट  में
 क्या  आवंटन  किया  गया  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 कृषि  श्रौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्त  :  अधिक्रतर  भू
 संरक्षण  तथा  पनधारा  प्रबंध  कार्यक्रमों  के लिए  कुछ  वर्ष  बीत  जाने  के  बाद  पर्याप्त  निवेश  तथा  आमतौर
 से  उपज  के  लाभ  की  जरूरत  होती  वर्तमान  सामाजिक  तथा  आध्थिक  परिस्थितियों  के  तहत  उन
 किसानों  जिनके  खेतों  में  ये  कार्य  क्रम  क्रियान्वित  किए  जाते  वित्तीय  सहायता  देनी  होती  राज्य
 सरकार  इस  प्रकार  की  मदद  राज  सहायता  अनुदान  के  जरिए  देती  जबकि  केन्द्रीय  सरकार  राज्य
 सरकारों  को  वित्तीय  सहायता  केन्‍्द्रीय/केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजनाओं  के  तहत  केन्द्रीय  सहायता
 के  माध्यम  से  देती

 ओर  राज्य  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  की  सरकारें  मृदा  तथा  जल  संरक्षण  कार्यक्रम
 क्रियान्वित  कर  रही  राज  सहायता  अनुदान  विभिन्‍न  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  विद्यमान
 परिस्थितियों  पर  निर्भर  करता  है  और  तदनुसार  राज्यों  द्वारा  निय  किया  जाता  राज्य  बजट  में
 प्रावधान  करते  हैं  ओर  राज्य  सहायता  मृदा  तथा  जल  संरक्षण  संबंधी  कार्यों  तथा  योजनाओं  की  विभिन्‍न
 किस्मों  के  लिए  विभिन्‍न  दरों  पर  दी  जा  रही  जेसाकि  संलग्न  विबरण  में  दिया  गया
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 विवरण

 राज्यो ंमे ंविभिन्‍न  मृदा  तथा  जल  संरक्षण  कार्यों  के लिए  दी  जा  रहो

 राज-सहायता  की  वर्तमान  पद्धति

 तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  से  प्राप्त  हुए  उत्तरों  से
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 कार्य  श्रेणियां  कुल  लागत  की  अधिकतम  सीमा  यदि
 रेंज  कोई  हो

 2  3  4

 1.  किन्नर  1.  अधिकतर  राज्यों

 बांध  बनाना  के  लिए  25  प्रतिशत  से  100  प्रतिशत

 2.  पश्चिम
 बंगाल  में  छोटे  तथा
 सीमांत  किसानों  के

 लिए  100  प्रतिशत  समान  दर

 2.  सीढ़ीदार  खेत  1.  अधिक  राज्यों  के

 बनाना  50  प्रतिशत

 2.  प०  बंगाल  में
 पर्वतीय  विकास  तथा  हि
 नदी  घाटी
 योजना  के  स्रवण

 क्षेत्रों  के  लिए  100  प्रतिशत

 3.  नागालैंड  में  2000  रु०/हैक्टेयंर

 3.  गली  बंद  करना  अधिक्षत्तर  राज्यों  में  _  100  प्रतिशत

 4.  भूमि  सुधार

 लवणोम  तथा  1.  छोटे  किसानों  के

 क्षारीय  लिए  75  प्रतिशत

 2.  अन्यों  के  लिए  25  प्रतिशत  समान  दर

 गैर-तटीय

 क्षारीय  महाराष्ट्र  25  प्रतिशत
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 5.  तालाबों  और

 अन्य  जल  उपयोग

 की  संरचनाएं

 6.  भूमि  समतलन

 7.  खड़्डों  का  सुधार

 8.  नदी  घाटी
 योजना  स्रवण  क्षेत्र
 में  मृदा  संरक्षण

 2  3  4
 जन नननन-नननननननननननन3:;६3ल्‍ेन।

 अधिकतर  राज्यों  के

 लिए  25  75  प्रतिशत

 2.  आन्ध्र  प्रदेश  में

 छोटे  किसान  50  प्रतिशत  5000

 र७ अन्य 25 प्रतिश्षत 3. उत्तर प्रदेश में छोटे किसान प्रतिशत अन्य 5. प्रतिशत अधिकतर राज्यों में 22 प्रतिशत -- प्रतिशत मध्य प्रदेश 50 प्रतिशत या 750 ० प्रति हैक्टेयर भी कम हो ): अधिकतर राज्यों में 50 प्रतिशत 2. आदिवासियों के लिए मध्य प्रदेश में 75 प्रतिशत 9. झोरा नियन्त्रण झूमलेती का नियंत्रण कृषि विभाग द्वप्रा बन रोपण फा्स वानिकी तथा चारागाह विकास पश्चिम बंगाल प्रतिशत भूमि विकास संबंधी का ये 50 प्रतिशत 2. भूमि बचाव संवंधी कार्य प्रतिशत _ प्रतिशत छोटे किसान 50 प्रतिशत 2. नागालैंण्ड तथा मेघालय 2500 ₹०/हैक्टेयर
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 अीतानयाकान

 पंजाब  में  चावल  मिल  मालिकों  द्वारा  धान  की
 '
 खरोद  का  बहिष्कार

 1161.  श्री  एस०  रघुसा रेड्डी  test}
 श्री  सुमाष  यादव  /  :  क्‍या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने
 श्री  धर्मपाल  सिह  सलिक  |

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  10  1985  के  टाइम्सਂ  में

 शित  इस  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है  कि  पंजाब  के  चावल  मिल  मालिकों  ने  राज्य  में

 घान  की  खरीद  का  बहिष्कार  करने  तथा  धान  से  चावल  न  निकालने  का  भी  निर्णय  किया

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 इससे  धान  उत्पादकों  के  हितों  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  और  इस  बारे  में  भारत  सरकार
 द्वारा  क्या  उपचारात्मक  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 खाद्य  झोर  नागरिक  पूति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  केਂ  पा०  सिह  :

 जैसाकि  रिपोर्ट  में  उल्लेख  किया  गया  बहिष्कार  करने  का  कारण  मिल  मालिकों  की

 मुख्यतया  निम्नलिखित  दो  मांगों  को  अस्वीकार  करना  है  :--

 (1)  मिलिग  प्रभार  को  5.50  रुपये  से  बढ़ाकर  20/-  रुपये  प्रति  क्विटल  और

 (2)  लेवो  चावल  के  वसूली  मूल्यों  फो  बढ़ाना  ।  7

 सरकारी  एजेन्सियों  और  मिल  मालिकों  द्वारा  मंडियों  में  आ  रही  सभी  धान  को  खरीदा
 जा  रहा  कस्टम  मिलिंग  प्रभार  सामान्यतया  राज्य  सरकार  और  भारतीय  खाद्य  नियम  द्वारा  आपसी

 सहमति  के  आधार  पर  निर्धारित  किए  जाते  चावल  के  वसूली  मूल्यों  को  पर्याप्त  समझा  जाता

 दूध  को  खपत  में  श्रसमानता

 1162.  श्री  एस  ०  रघुसा  रेड्डी  ]
 >  :  क्या  छुषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 शं  सानिक  रेड्डी  ||

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  20  1985  के  टाइम्सਂ  में  स्टॉक
 डिस्पैरिटी  इन  मिल्क  कन्‍्जम्पशन  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  पूरे  देश
 की  आवश्यकता  पूर्ति  हेतु  सरकार  ने  दूध  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने

 के  लिए  क्या  कदम  उठाए  और

 1३2
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 इस  प्रयोजन  के  लिए  कितना  धन  आवंटित  किया  गया  है  ?

 कृषि  झोर  सहकारिता  विमाम  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  हां  ।  दूध
 की  श्वपत्त  उपभोक्ताओं  की  क्रय  शक्ति  से  संबंधित  है  ।  इसलिए  निम्न  आय  जनसंख्या  द्वारा  दूध  की  प्रति

 व्यक्ति  खपत  दूध  को  प्रति  व्यक्ति  राष्ट्रीय  उपलब्धि  से  कम

 देश  में  पशु  विकास  हेतु  उनकी  उत्पादकता  में  सुधार  लाने  के  लिए  अनेक  केन्द्रीय  और

 राज्य  क्षेत्र  की  योजनाएं  ये  निम्नलिखित  (1)  सम्बन्धित  पशु  प्रजदन  परियोजना  सांडों
 का  संतति  (2)  केन्द्रीय  हिमित  वीर्य  और  प्रशिक्षण  हैस्सरघाटा  (3)  विदेशी
 डेरी  नस्‍लों  के  साथं  पशुओं  का  संकर  प्रजतन  और  आपरेशन  फ्लड  क्षेत्र  से  बाहर  हिमित  वीय॑  की
 नीकों  का  उपयोग  करके  भंसों  की  नस्‍्लों  में  सुधार  (4)  अच्छी  किस्म  के  स्वदेशी/संकर  ओसर
 के  उत्पादन  के  लिए  चुनी  हुई  गोशालाओं  को  सहायता  (5)  केन्द्रीय  गोपशु  प्रजनन

 (6)  केन्द्रीय  पशुयूथ  पंजी  करण  (7)  गहन  मोपशु  विकास  परियोजना  )

 प्रमुख  गांवों  के  (9)  राज्य  गोपशु  प्रजनन  कार्य  और  (10)  आपरेशन  फ्लड

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  गोपशु/भैंस  विकास  की  केन्द्र  और  केन्द्र  द्वारा
 जित  योजनाओं  के  लिए  आवंटित  की  जाने  वाली  प्रस्तावित  धनराशि  16.80  करोड़  रुपये  इसके
 अलावा  आपरेशन  दुग्ध  उत्पादन  के  लिए  तकनीकी  आदान  और  रोग  नियन्त्रण  और  दुग्ध
 उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  अवसंरचना  संबंधी  सहायता  उपलब्ध  कराने  के  लिए  1  4.25  करोड़
 रुपये  की  व्यबस्था  की  गई

 जूट  मिल  का  बन्द  होना

 1163.  श्री  बनवारी  लाल  बेरवा  :  क्या  अस्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  श्री  गौरी  शंकर  जूट  श्याम  24  पश्चिम  बंगालें
 को  9  1981  ]  से  बन्द  कर  दिया  गया

 यदि  तो  मिल  के  बन्द  होने  के  कारण  बेरोजगार  हुए  श्रमिकों  के  संरक्षण  के  लिए
 सरकार  द्वारा  कया  कारंवाई  की  जा  रही

 ॥

 उक्त  क्षेत्र  में  कुल  कितनी  पटसन  मिलें  हैं  और  उनमें  से  कितनी  मिलें  बन्द  पड़ी  हैं  और
 कितनी  मिलों  में  काम  हो  रहा  और

 कार्यरत  मिलों  में  वायं  कर  रहे  श्रमिकों  की  तथा  बन्द  पड़ी  मिलों  में  कार्य  करने  वाले
 जमिकों  की  मिल-दार  संख्या  कितनी  है  ?

 अम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  टी०  :  और  पश्चिम  बंगाल  सरकार
 से  प्राप्त  सूचना  के  गोरी  शंकर  जूट  मिल्स  में  9  1981  से  तालाबन्दी  चल  रही  है  ।
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 जून  1985  राज्य  सरकार  ने  उक्त  विवाद  को  न्याय-निर्णयन  के  लिए  विनिर्दिष्ट  करने  के

 औद्योगिक  विवाद  1947  की  धारा  10  (3)  के  अधीन  उक्त  तालाबन्दी  को  जारी  रखना

 प्रतिभिद्ध  किया  और  उक्त  प्रबन्धतन्त्र  को  मिल  खोलने  का  निर्देश  प्रबन्धतन्त्र  ने  राज्य
 सरकार  के  उक्त  आदेश  को  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  में  चुनोती  दी  जिन्होंने  राज्य  सरकार  के  खिलाफ
 अंतरिम  व्यादेश  का  जादेश  जारी  यह  मामला  अब  न्यायाधीन  है  ।

 और  राज्य  सरकार  के  इस  क्षेत्र  में  58  जूट  मिलें  हैं  भिनमें  से  3  मिलें

 स्थाई  रूप  से  बन्द  पड़ी  5  मिलों  में  तालाबन्दी  चल  रही  है  और  50  मिलें  चालू  एक  विवरण
 संलग्न  है  जिसमें  मिल-वार  रोजगार  सम्बन्धी  ब्यौरा  दिया  गया

 विवरण

 पश्चिम  बंगाल  की  जूट  मिलों  में  रोजगार

 क़०  जूट  मिल  का  नाम  नियोजित  अमिकों  को  संख्या

 1  2
 रण

 3  या

 चालू  सिल

 1.  एलिएन्स  4542

 2  टीटागढ़  6477

 3.
 ऑकक्‍्लेंड  3974

 4  एन०  जे०  एम०  सी०  “
 4639

 5.  एमस०  जे०  एम०  सी०  2539

 6.  एन०  जे०  एम०  स्ी०  सन  )  5777

 7  एंग्लोइंडिया  7512

 8५  रिलायन्स  4861

 9..  कॉकीनरा  3340

 10.  कामरहाट्टी  4332

 11.  अगरापा  रा  3574
 12.  प्रबारतम  1932
 13.  केल्विन  2943
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 14.  गौरीपुर

 15.  हसीमारा

 16.  नफरचन्द

 17.  ईस्टन  मैन्यूफैक्चरिंग  क ॑०

 नेहाती

 हुक्मचन्द

 20.  नादिया

 बारानगर

 22.  बैली  नं०  2

 23.  एन०  जे०  एम०  सी०

 24,  कलकत्ता

 25.  हुगली

 26.  फोर्ट  विलियम

 27:  कनोरिया

 28५  फोर्ट  ग्लोस्टर

 29.  डेल्टा

 ह

 30,  हुनमान

 31.  श्री  अम्बिका

 32.  महादेव

 33.  भारत

 34.  एन०  जे०  एम०  सी०

 35.  हावड़ा

 36.  लुडलो

 37.  बेलिंगटन
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 38.  इंडिया  4092

 39.  अंग्स  4538

 40.  विक्टोरिया  3692

 41.  श्यामनगर  5029

 42.  गोंडलवारा  4177

 43.  डलहौजी  3180

 44.  हेस्टिग्स  4620

 45.  गंगेज  6299

 46.  ,  न्यू  सेंट्रल  10,930

 47.  बिरला  4920

 48.  केलेडोनियन
 _

 3075

 49.  बज  बज  3372

 50.  चेवियट  6603

 तालाबन्द  सिर्ले

 1.  गौरी  शंकर
 हु

 2300

 2.  नाथ  ब्‌  क*  3100

 3.
 एस्पायर*  1900

 4.  मेसना  6190

 5.  बेली  4200

 स्थाथों  रूप  से  बन्द  मिलें

 1.  प्रेम  चन्द  2000

 2.  नसकरपारा  2500

 3.  श्री  राम  915

 +समापनाधीन
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 [  प्रनुवाद ]

 ग्रामोण  श्रौद्योगिक  क्षेत्र  योजनाओं  के  भ्रन्तगंत  अनुसूचित  जातियों
 जनजातियों  के  व्यक्तियों  को  रोजगार

 1164.  श्री  श्रार०  एम०  भोये  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ग्रामीण  औद्योगिक  क्षेत्र  योजनाओं  के  शुरू  होने  से  लेकर  क्षब  तक  अनुसूचित  जातियों
 ओर  अनुसूचित  जनजातियों  के  कितने  ब्यक्तियों  को  इस  योजना  के  अन्तर्गत  रोजगार  दिया  गया
 ओर

 महाराष्ट्र  राज्य  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कितने  व्यक्तियों

 को  रोजगार  दिया  गया  है  ?

 ग्रामोण  विकास  विश्राग  में  राज्य  मंत्री  चन्वूलाल  :  छठो  पंचवर्षोय
 योजना  के  दौरान  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  द्वितीयक  क्षेत्रक  में
 दत्त  परिवारों  का  प्रतिशत  निम्नलिखित  है  :--

 वर्ष  ह्वितोयक  क्षेत्रक  के  भ्रन्तगंत  सहायता-दत्त
 परिवारों  का  प्रतिशत

 1980-81  2.32

 1981-82  2  4.92

 1982-83  2-83  16.70

 1982-84  13.02

 1984-8:  15.70

 अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  परिवारों  के  रोजगार  की  निगरानी  इस
 कार्यक्रम  के  अन्तगंद  नहीं  की  जाती

 )  उसी  अवधि  के  दौरान  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कायेक्रम  के  अन्तगंत  महाराष्ट्र  में
 द्वितीयक  तथा  तृतीयक  क्षेत्रक  में  सहायता-दत्त  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजांति  के  परिवारों
 की  संख्या  3.09  लाख  थी  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  स्व-रोजगार  के  लिए  ग्रामीण  युवाह्रों  को  प्रशिक्षण

 1165.  श्री  मोला  नाथ  सेन  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 5५ क्या  छठी  योजनावधि  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल
 में  स्व-रोजगार  के  लिए  ग्रामीण  युवाओं

 है
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 के  प्रशिक्षण  के  अन्तगंत  युवाओं  के  प्रशिक्षण  के  लिए  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 यदि  तो  पश्चिम  बंगाल  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्यों  की  तुलना  में  वास्तविक  उपलब्धि

 का  ब्यौरा  क्या  और

 स्वरोजगार के  ग्रामीण  युवकों  के  प्रशिक्षण  योजना  के  अन्तर्गत  कितने  ग्रामीण  युवाओं
 को  प्रशिक्षण  दिया  गया  और  प्रशिक्षण  के  बाद  उनमें  से  कितने  युताओं  ने  वास्तव  में  स्व॒रोजगार  शुरू

 अथवा  व्यापार  शुरू

 ग्रामीण  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  चन्द्लाल  :  छठी  योजना  अवधि
 ग्रामीण  युवाओं  को  स्वरोजगार  हेतु  प्रशिक्षण  देने  की  योजना  के  अन्तगंत  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे

 बसर  कर  रहे  परिवारों  से  चुने  गए  युवाओं  को  ही  प्रशिक्षण  दिया  गंदा  ।  यह  अनुमान  लगाया  गया  था
 कि  प्रति  वर्ष  हर  विकास  खण्ड  में  कम  से  कम  40  युवाओं  को  कुशलता  को  प्रशिक्षण  दिया  ताकि
 वे  अपने  रोजगार  के  धन्धे  स्थापित  कर  सकें  ।

 छठी  योजना  अवधि  पश्चिम  बंगाल  में  ग्रामीण  युवाओं  को  स्वरोजगार  हेतु  प्रशिक्षण
 देने  की  थोजना  के  अन्तर्गत  23667  युवा  प्रशिक्षित  किए  गए  थे  ।

 आवश्यक  सूचना  नीचे  दी  गई  है  :--

 (1)  प्रशिक्षित  ग्रामीण  युवाओं  की  संख्या  23,667

 (2)  स्वरोजगार  में  लगे  प्रशिक्षित  युवाओं  की  संख्या  4,373

 (3)  मजदूरी  पर  लगे  प्रशिक्षित  युवाओं  की  संख्या  ४725

 केन्द्रीय  मंज्ियों  के  भ्रावासों  पर  हुआ  व्यय

 1166.  भरी  सौ०  जंगा  रेड्डी  ]
 :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 डा०  ए०  के०  पटेल

 प्रत्येक  केन्द्रीय  मंत्री  क ेदिल्ली  आवास  की  रख-रखाव  और  फर्नीचर  पर
 1985  5  की  अवधि  के  दौरान  कितनी  धनराशि  खर्च

 उक्त  अवधि  के  दोरन  प्रत्येक  आवास  पर  आये  बिजलो  ओर  पामी  के  बिलों  का  ब्यौरा
 क्या  ओर

 उन  प्रथम  20  केन्द्रीय  मंत्रियों  के नाम  क्‍या  जिन  पर  इस  प्रकार  का  ले  किया
 गया  है  ?

 शहरी  विकास  संत्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  दलबीर  :  से  यह  सूचना  एकत्र
 की  जा  रही  है  सभा  पटल  पर  रखा  दो  जाएगी  ।
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 पर  प्रायोजित  कार्यक्रम  में  मनमानी  शीर्षक  के  भ्रस्तगंत  समाचार

 1167.  श्री  विलास  म॒त्तेमवार  ]  |
 श्री  लक्ष्मण  मलिक  \  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 श्री  कमला  प्रसाद  सिह  )

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  पर  प्रायोजित  कार्यत्रमों  में  मनमानीਂ  शीर्षक  से

 दिनांक  19  1985  के  दैनिक  में  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया

 गया  और

 यदि  तो  टेलीविजन  पर  प्रसारित  होने  वाले  प्रायोजित  कार्यक्रमों  को  किस  स्तर  पर

 अनुमति  प्रदान  की  जाती  है  और  क्या  इन  कार्यक्रमों  को  दूरदशेन  पर  प्रदक्षित  करने  से  पूर्व  दूरदर्शन
 प्राधिकारियों  द्वारा  देखा  जाता  है  ?

 सूचना  भ्रौर  प्रसारण  सन्त्रालय  के  राज्य  झन्‍त्री  वो०  एन०  :

 दूरदर्शन  अन्तिम  अनुमोदन  प्राधिकारी  इस  प्रकार  के  कार्यक्रमों  का

 दुरदशव  के  नामोदिष्ट  अधिकारियों  द्वारा  इनिवारय  रूप  से  प्रिव्यू  किया  जाता

 बाल  अभ्रमिक

 1168.  श्री  भ्रमर  सिह  राठवा
 :  क्‍या  शस  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 श्री  चिन्तामणि  जेना  |

 क्‍या  यह  सच  है  कि  बाल  श्रमिकों  के  बारे  में  लगभग  12  अधिनियम  ऐसे  हैं  जिनमें

 मुख्य  रूप  से  एक  निश्चित  आयु  से  कम  उम्र  के  बच्चों  को  नियोजित  करने  पर  रोक  लगाई  गई  परन्तु
 बाल  श्रमिकों  के  कल्याण  के  लिए  कोई  कानून  नहीं  है  ।

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  90  प्रतिशत  बाल  श्रमिक  क्ृषि  क्षेत्र  और  असंगठित
 उद्योगों  में  काम  कर  रहे  जहां  वर्तमान  कानून  लागू  होते  भौर

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  बाल  श्रमिकों  के  शिक्षा  और  व्यावसायिक
 प्रशिक्षण  के  सम्बन्ध  में  उनके  कल्याण  के  लिए  कोई  कानून  बनाने  का  विचार  है  और  यदि  तो  कब  ?

 श्रम  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  टी०  :  ऐसे  कई  अधिनियम  हैं  जो  विभिन्‍न
 नियोजनों  में  किसी  निश्चित  आयु  से  कभ  उम्र  के  बच्चों  के  नियोजन  को  प्रतिबिद्ध  और  विनियमित
 करते  लेकिन  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  आदि  जैसे  कल्याण  पहलू  इन  अधिनियमों  के
 अधीन  नहीं  आते  ।

 1971  में  हुई  जनगणना  के  अनुमानतः  कुल  बाल  श्रमिकों  के  80  प्रतिशत
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 बाल  श्रमिक  कृषि  क्षेत्र  में  नियोजित  बाल  श्रमिकों  के  नियोजन  को  प्रतिबिद्ध  या  नियमित  करने  से

 सम्बन्धित  कानून  संगठित  और  असंगठित  क्षेत्रों  दोनों  के  कुछ  विशिष्ट  नियोजनों  पर  लागू  होते

 ऐसा  प्रस्ताव  विचा  राधीन

 मद र  दिल्‍लो  के  कर्ंचारियों  के  वेततमानों  का  संशोधन

 1169.  डा०  जी०  बिजय  रासा  राव  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  सरकार  द्वारा  सम्भावित  मदर  दिल्‍ली  ने  अपने  कर्मचारियों  के

 मानों  में  एकपक्षीय  संशोधन  किया  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  संशोधित  वेतनमानों  से  कुछ  श्रेणियों  के  कमंचारियों  के  वेतनों  में  भसंगतियां  और
 असंतुलन  पैदा  हो  गया  है  और  जिसके  लिए  कर्मचारियों  ने  अभ्यावेदन  दिए  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 कृषि  श्लोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  मदर

 दिल्ली  जिसकी  व्यवस्था  राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोर्ड  द्वारा  की  जाती  द्विपक्षीय  के  बाद

 संयुक्त  संवर्ग  कर्मचारियों  के  वेतनमान  संशोधित  किये  पूर्व-संशोधित  वेतनमान  तथा  संशोधित

 वेतनमान  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 पूर्व  वेतनमान  संशोधित  वेतनमान

 ०  रो ०-6-400  480-12-576-13-680

 5-6-3 1  रो ०-7-350-द० रो  ०-7-420

 रो  5

 रो

 5-560.

 4-673-1  6-8  7

 660-17-779-19-950

 680-19-8  51-23-1012

 ०-1  5-57  5-1

 6-550-4०  रो ०-20-790
 795-23-956-33-12  53

 810-27-97  2-3  7-1  342

 रो  30-900  930-45-1200-55  200-55  1750

 ओर  मदर  डेयरी  ने  रिपोर्ट  दी  है  कि  उन्हें  वेतनमानों  के  संशोधन  के  कारण  पैदा
 हुई  किसी  असंगति  तथा  असंतुलन  की  जानकारी  नहीं  एक  कर्मचारी  ने  मदर  डे  को  लिखा  है कि  वेतनमानों  के  संशोधन  के  बाद  उसे  अपने  कनिष्ठ  कर्मचारी  की  तुलना  में  कम  वेतन  मिल  रहा कमंचारी  ने  अपने  कथन  के  समर्थन  में  कोई  विवरण  नहीं  दिया  मदर  डेयरी  ने  उसे  सलाह दी  है  कि  बह  विवरण  प्रस्तुत  करे  ताकि  वे  इस  मामले  की  जोंच  कर

 है
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 पान  ससालां  का  विशापन

 1170.  डा०  जी०  विजय  रामा  राव  ]
 9»  :  कया  सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 श्री  अनिल  बसु  है
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  पान  मसाला  के  विज्ञापनों  की  अनुमति  दे  रही  जिसे  दंत  शोधकर्ताओं  ने
 गले  में  गम्भीर  खराबी  पैदा  करने  वाला  ठहराया  है  और  इससे  कसर  का  रोग  हो  सकता  और

 यदि  तो  ऐसे  विज्ञापनों  पर  प्रतिबन्ध  न  लगाए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वो०  एन०  :  ओर
 स्वास्थ्य  मंत्रालय  ने  परामर्श  दिया  है  कि  ऐसा  कोई  प्रमाण  नहीं  है  कि  पान  मसाला  मानवे

 के लिए  हानिकारक  अतः  इन  विज्ञापनों  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  कोई  औचित्य  नहीं  है  ।

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  से  सरकारो  क्षेत्र
 के  उपक्रमों  को  छूट

 1171.  श्री  शरद  दिधे  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बड़ी  संख्या  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  से  छूट
 दिये  जाने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  टी०  :  और  सरकारी  क्षेत्र  के  अनेक
 उपक्रमों  ने  इस  आधार  पर  कर्मचारी  राज्य  बीमा  1948  के  उपबंधों  के  प्रवर्तन  से  छट
 प्रदान  करने  के  लिए  श्रावेदन  किया  है  कि  उनके  कमंचारियों  को  अपनी  योजनाओं  के  अन्तगंत  उपलब्ध

 कमंचारी  राज्य  बीमा  योजना  के  अन्तर्गत  उपलब्ध  लाभों  की  अपेक्षा  अधिक  अनुकूल  इन
 आवेदनपत्रों  पर  छूट  प्रदान  करने  की  सामान्य  नीति  को  ध्यान  में  रंखते  हुए  गुण-दोष  के

 आधार  पर  विचार  किया

 मध्य  प्रदेश  के  भादिवासो  क्षेत्रों  में  दुग्ध  योजनाओं  को  चिकनाई  रहित
 दूध  पाउडर  को  सप्लाई

 1172.  भरी  सुभाष  यादव

 0  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 की  धर्मपाल  सिह  सलिक  |

 है

 क्‍या  मध्य  प्रदेश
 के  आदिवासी  क्षेत्रों  में  चल  रही  दुग्ध  सप्लाई  योजनाओं  को
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 रहित  दूध  पाउडर  सप्लाई  करने  का  कोई  श्रस्ताव  भारतीय  दुग्ध  निगम  के
 घीन

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  की  राज्य  सरकार  को  यह  पाउडर  खुले  बाजार  से  बहुत  अधिक  ऊंचे
 मूल्य  पर  खरीदने  के  लिए  बाध्य  होना  पड़ा  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  आदिवासी  क्षेत्रों  में  दुग्ध  सप्लाई  योजनाओं  को
 और  अधिक  चिकनाई  रहित  दूध  का  पाउडर  सप्लाई  करने  का  है  ?

 कषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  मकवाना  )  :  )  ऐसा  कोई  विशिष्ट
 प्रस्ताव  भारतीय  डेयरी  निगम  के  विचाराधीन  नहीं  भारतीय  डेयरी  निगम  विभिन्‍न  उपयोगकर्ता
 डेयरियों  को  सप्रेटा  दुग्ध  चूणं  और  बटर  आयल/मक्‍्खन  आवंटिय  करता  आवंटन  के  तरीके  का
 फंसला  हर  वर्ष  भारतीय  डेयरी  निगम  द्वारा  जिस  की  उपलब्ध  मध्य  प्रदेश  सहित  विभिन्‍न  राज्यों
 में  स्थित  सावंजनिक  और  सहकारी  क्षेत्र  की  उपयोगकर्ता  डेयरियों  द्वारा  की  गई  मांग  और  इम  डेयरियों

 द्वारा  दूध  की  अधिप्राप्ति  क ेआधार  पर  किया  जाता

 और  राज्य  सरकार  से  इस  आशय  की  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई
 भारतीय  डेयरी  निग्रम  मध्य  प्रदेश  राज्य  के  डेयरी  संयंत्रों  को लगभग  1800  मी०  सम्रेटा  दुग्ध  चूणं
 पहले  ही  आवंटित  कर  चुका

 अ्रखबारी  कागज  नीति

 1173.  श्री  चिन्तासणि  जेना  :  क्या  सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वर्ष  के  लिए  अखबारी  कागज  नीति  की  घोषणा  अ  किए  जाने  के  क्या  कारण

 क्‍या  भारतीय  और  पूर्वी  समाचार  पत्र  संघ  ने  अखबारी  कागज  नीति  की  धोषणा  में

 विलम्ब  पर  गहरी  चिन्ता  व्यक्त  की  और

 नई  अखबारी  कागज  नीति  की  घोषणा  कब  तक  हो  जाएगी  ?

 सूचना  औौर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वोी०  एन०  :  वर्ष
 1985-86  के  लिए  अखबारी  कागज  आबंटन  नीति  की  घोषणा  करना  सम्भव  नहीं  हुआ  क्‍योंकि
 सरकार  एक  ऐसी  नीति  तैयार  करने  का  प्रयास  कर  रही  है  जो  कुछ  मौजूदा  कमियों  को  दूर

 हां  ।

 इसकी  घोषणा  शीघ्र  ही  जाने  की  उम्मीद
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 मविध्यत  कालिक  तथा  विज्ञान  पर  भ्राधारित  कार्यक्रम

 तेयार  करना

 1174.  श्री  एस०  एस०  मट्टस  :  क्‍या  सूचना  झ्ौर  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  दूरदर्शन  का  विचार  भविष्यतकालिक  तथा  विज्ञान  पर  आधारित  कार्यक्रम  तैयार

 करने  का

 क्‍या  देश  का  नई  सदी  में  मार्गदर्शन  करने  के  लिए  शिक्षा  तथा  संस्कृति  आदि के  क्षेत्र  में

 धारावाहिक  वत्त-चित्र  बनाने  के  लिए  बड़े  पैमाने  पर  कदम  उठाने  का  विचार

 क्‍या  तथा  पर  भी  धारावाहिक  वृत्त-चित्र  बनाने  की  सम्भावना
 और

 क्या  दूरदर्शन  द्वारा  अन्य  अभिनव  तथा  नये  कार्यक्रम  दिखाए  जाएंगे  ?

 सुचना  झ्ौर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वी०  एन०  :  से

 हां  ।

 नये  कार्यक्रमों  को  शुरू  करना  दूरदर्शन  का  सतत  प्रयास  रहता  है  तथा  यह  एक  सतत
 प्रक्रिया  16-11-1985  से  दूरदर्शन  ने  मुख्यतया  बच्चों  तथा  युवकों  के  लिए  2  घंटे  की

 अवधि  के  लिए  दोपहर  में  नैटवर्क  प्रेषण  शुरू  किया  एक  घंटे  की  अवधि  की  नामक

 एक  अन्तर्राष्ट्रीय  ख्याति  का  विज्ञान  धारावाहिक  1-12-1985  5  से  टेलीकास्द  करने  के  लिए  चुना  गया

 राष्ट्रीय  एकीकरण  को  बढावा  देने  के  लिए  आफ  दि  यूनियनਂ  नामक  एक  नया

 वाहिक  विभिन्‍न  राज्यों  के  बारे  में  सर्वज्ञान  के  रूप  में  सूचना  देगा  ।

 पश्चिम  बंगाल  के  शहरों  का  विकास

 1175.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंझी  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  में  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजनाओं  के  योजना  परिव्यय  में  एक  लाख
 से  कम  आबादी  वाले  लघु  और  मध्यम  म्युनिसिपल  शहरों  में  एकीकृत  विकास  के  लिए  कोई  प्रावधान
 किया  गया

 यदि  तो  किए  गए  केन्द्र  द्वारा  आबंटित  राशि  और  राज्य  सरकार  द्वारा
 इस्तेमाल  को  गई  वास्तविक  राशि  का  ब्यौरा  क्या

 लक्ष्यों  की  तुलना  में  उपलब्धियों  की  स्थिति  क्या  और

 यदि  कोई  कमी  हुई  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 शहरी  विकास  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  वलबोर  :  इस  योजना  के
 अन्तर्गत  पश्चिम  बंगाल  में  अनुमोदित  20  कस्बों  को  प्रत्येक  क ेलिए  55  लाख  रुपये  की  राशि  उपलब्ध
 है  जहां  परियोजना  लागत  80  लाख  रुपये  या  इससे  अधिक  इसमें  कम  लागत  की  स्वच्छता
 नाओं  के  लिए  15  लाख  रुपये  भी  शामिल

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 केन्द्रीय  ऋण  सहायता  लागत  की  स्वच्छता  को  के  रूप  में  800  लाख
 रुपये  (40८  20)  की  उपलब्धता  के  विपरीत  525.32  लाख  रुपये  65.5  प्रतिशत  की  केन्द्रीय
 यता  रिलीज  की  गई  कम  लागत  की  स्वच्छता  योजनाओं  के  लिए  भी  149.87  लाख  रुपये  की
 राशि  रिलीज  की  गई  बताया  गया  व्यय  351.5  लाख  रुपये  है  जो  कि  केन्द्रीय  सहायता  जमा  राज्य
 के  समान  अंश  का  33.4  प्रतिशत  है  ।

 यह  योजना  नई  थी  तथा  इस ने  पूर्ण  गति  से  चलने  में  कुछ  समय  लिया  |

 विवरण

 छठी  योजना  के  दोरान  छोटे  तथा  मध्यम  दर्ज  के  कस्बों  के एकोकृत  विकास  के  लिए
 केन्र  द्वारा  प्रवतित  योजना  के  भ्रन्तगंत  पश्चिम  बंगाल  में

 20  कस्बों  को  प्रत्येक  के  लिए  रिलीज  की  गई  केन्द्रीय

 सहायता  के  ब्योरे  नोचे  दिए  गए  हैं  ।

 क्रम  कस्बे  का  नाम  रिलीज  की  गई  केन्द्रीय  बताया  गया  व्यय

 सं०  सहायता  रुपयों  में  )  रुपयों  में  )

 1  2  3  4

 1...  खड़गपुर  48.31  23.98

 2.  मिदनापुर  14.30  6.11

 3.  वांकुरा
 21.00  14.10

 4  कालिमपोंग
 23.21  29.40

 5.  कूच  बिहार  48.26  26.01

 6  पुरुलिया
 17.51  998

 7.  इंगलिश  बाजार  35.34  32.00

 8.  कुंष्णा  नगर  28.03  16.80
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 1  2  3  4

 9.  28.19  21.63

 10  तारकेश्वर  26.62  21.00

 11...  जलपाई  गुड़ी  16.85  14.60

 12.  सिलीगुड़ी  13.80  12.75

 13.  दाजिलिंग  26.19  11.20

 14...  बराहमपुर  24.02  15.68

 15.  वेलूरघाट  35.32  40.00

 16.  विशनपुर  28.83  9.00

 17.  बशीर  हाट  17.38  8.70

 18.  रायगंज  «  30.13  13.00

 19.  राणाघाट  19.47  8.00

 20.  कट्वा  22.56  17.11

 योग  :  525.32  351.05

 रेडियो  स्टेशनों  कां  विस्तार

 1176.  भोमतो  जयन्ती  पटनायक  :  क्‍या  सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 ह

 शक्ष्या  सरकार  का  देश  में  कतिंपय  रेडियो  स्टेशनों  का  प्रसारण  क्षेत्र  बढ़ाने  का  विचार

 यदि  तो  विभिन्‍न  राज्यों  में  स्थित  ऐसे  रेडियो  स्टेशनों  क॑  नाम॑  क्या  हैं  जिन्हें  अधिक
 शक्तिशाली  बनाने  का  प्रस्ताव  और

 उक्त  प्रस्ताव  का  अन्य  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बी०  एन०  :  हां  ।

 ओर  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।
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 विवरण
 -

 क्रम  स्थान  मौजूदा  प्रस्तावित

 सं०  शक्ति  शक्ति

 2  3  4

 सोडियम  वेव  ट्रांसमोटरों  को  शक्ति  बढ़ाना  |  ह

 1...  इलाहाबाद  1  किलोवाट  ...  22  किलोताट

 2.  जबलपुर  20  किलोवाट  2  »<  100  किलोवाट

 3.  पणजी  10”  ”
 खा

 1०9
 रा

 4...  फ्सीघाट  अल्प  शक्ति  ”

 वाला  ट्रांसमीटर

 5.  तेजू  अल्प  शक्ति  वाला  ह

 ट्रांसमीटर  300  किलोवाट

 6  जालंधर  50  किलोवाट  300  /”

 7.  जम्मू  व  कश्मीर )  50  /”  300  /”

 8  सूरतगढ़  20.  /”  300  ”

 9.  अहमदाबाद  50  किलोबाट
 मीडियम  वेव  29<  किलोवाट

 मीडियम  वेव

 11...  बंगलौर  50  ”  ०"
 29100  कि०,मी ०  वेब

 12.  दिल्‍ली  20  ”  ”  100
 ”

 13...  बम्बई  20
 शा

 100  !

 14...  बम्बई  50  ”  ”  100”  ”

 कलतत्ता  50  ”  !”  100  .”

 16.  अयपुर  20  ”  /”  100  ”

 17...  तिरूसि  50.  ”  !”  100”

 /” . त्रिचर 20 " " ”
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 1  2  रे  3  4

 18...  वाराणसी  10.  किलोबाट  100  किलोबाट

 19.  विजयवाड़ा  20  ”  ”  100  !”

 20.  बीकानेर  10  ए
 2%  10  ”

 21.  मद्रास  2.5  किलोबाट  2x  10  किलोवाट

 22.  भोपाल  1  10  /”

 23.  कलकत्ता  2.5  /  10  ”

 24.  श्रीनगर  1  कं  10  /”

 25.  जम्मू
 ”  10  /”

 26.  लखनऊ  1  ”  10  /

 27...  अल्प  शक्ति
 वाला  ट्रांसमीटर  10  किलोवाट

 शार्ट  वेब  ट्रांसपीटरों  की  शक्ति  बढ़ाना

 1...  दिल्‍ली  10  किलोवाट  50  किलोवाट

 2...  कोहिमा  2  /  50  ”

 3.  भोपाल  10  !  50  !”

 4.  बम्बई  10  ”
 _

 50  ”

 5  कलकत्ता  10  /”  50  /”

 6.  गोहाटी  10  ”  50  /”

 7.  हैदराबाद  10  ”  50  ”

 8...  खुर्सियांग  20  ”  50  !”,

 9.  खामपुर  2  संख्या  20  ”  50  /”

 10,  लखनऊ  10  /”  50  /

 11...  शिमला  50  ”

 12...  मद्रास  10  ”  50

 13...  श्रीनगर  7.5  किलोबाट  50  किलोबाट
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 द्रदर्शन  नेटवर्क  का  विस्तार

 1177.  श्रीमती  जयन्तो  पटनायक  :  क्‍या  सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 ग्रामीण  तथा  जनजातीय  क्षेत्रों  में  दूरदर्शन  का  विस्तार  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या

 कदम  उठाये  जाने  का  विचार

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  राशि  आबंदटित  केरने  का

 प्रस्ताव  और

 जनजातीय  क्षेत्रों  में  कितने  नये  रिले  केन्द्र  स्थापित  करिए  जाने  का  प्रस्ताव  है  और  वह
 कब  तक  काये  करना

 अधृरम्भं
 कर  देंगे  ?

 सूचना  झोौर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बी०  एन०  :  दूरदशेन
 के  विस्तार  के  लिए  दूरदर्शन  की  सातवीं  योजना  में  जिसका  लक्ष्य  देश  की  80  प्रतिशत  जनसंख्या  को

 दूरदर्शन  सेवा  उपलब्ध  करना  सीमावर्ती  और  अन्य  दूरस्थ  क्षेत्रों  में  दूरदशंन

 सुविधाओं  की  व्यवस्या  करने  पर  विशेष  जोर  दिया  गया
 हु

 मोटे  तौर  सातवीं  योजना  में  दूरदशंन  के  विकास  के  लिए  700  करोड़  रुपये  के  कुल
 योजना  परिव्यय  में  से  515  करोड़  रुपये  ग्रामीण  और  आदिवासी  क्षेत्रों  में  दूरदर्शन  सेवा  उपलब्ध
 करने  के  लिए  खर्च  किये  जाने  की  संभावना  है  ।

 आदिवासी  क्षेत्रों  मे ंलगभग  58  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव
 तथापि  कुछ  अन्य  ट्रांसपीटर  जो  गैर-आदिवासी  क्षेत्रों  में  स्थापित  आदिवासी  क्षेत्रों  में  दुरद्शन
 सेवा  उपलब्ध  इन  परियोजनाओं  का  कार्यान्वयन  उन  वर्ष-वार  चरणबद्धताओं  और  अग्रताओं
 पर  निभंर  करेगा  जो  योजना  आयोग  द्वारा  स्वीकृत  की

 समाचार  पत्रों  को  विज्ञापन  झौर  दृश्य
 प्रयार  निदेशालय  के  विज्ञापन

 1178.  श्रीमतो  पटेल  रमाबेन  रामजी  माई  सावणि  :  क्‍या  सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विज्ञापन  और  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  ने  गुजराद  तथा  देश  के  अन्य  भागों  नें
 1.1.19£4  से  31.10.1985  5  तक  कुछ  पाक्षिक  और  मासिक  पत्रिकाओं  को  दिये

 गये  विज्ञापनों  का  नवीकरण  किया  है  मा  ताजा  विज्ञापन  दिये

 यदि  तो  इस  प्रकार  के  समाचार  पन्नों  क ेनाम  और  उनका  अन्य  ब्यौरा  क्या

 डी०  ए०  वी०  पी०  विज्ञापन  देने  के  मापदण्ड  नियम  और  विनियम  क्या
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 उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  विज्ञापन  और  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  के  विज्ञापनों  पर

 कितना  व्यय  किया  गया  और

 अन्य  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  के  विज्ञापन  इस  समय  किस  दर  पर  दिये  जाते  हैं  और

 1982,  1983  और  1984  के  दौरान  किन  दरों  पर  दिये  गये  थे  ?

 सूचना  और  प्रसारण  संत्रालय  के  राज्य  संत्री  वी०  एन०  :  और

 अपेक्षित  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  दी

 समाचार  पत्रों  को सरकारी  विज्ञापन  भारत  सरकार  की  विज्ञापन  नीति  के  अनुसार  ही

 जारी  किए  जाते  हैं  जिसकी  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी

 सें  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०टी०  1535/85]

 समाचार  पत्रों  को  सरकारी  विज्ञापनों  की  पेशकश  स्वीकृत  दर  ढांचे  के  अनुसार  ही
 की  जाती  ये  दरें  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  समाचार  पन्नों  के  बीच  अलग-अलग  होती  जब  कि ये  दरें

 वर्ष  1982,  1983,  1984  के  दौरान  अपरिवर्तित  उनमें  ।  1985  से  30  प्रतिशत

 तक  उपरि  वृद्धि  की  गई  है  ।

 धनिवासी  मारतीयों  को  विदेश्ञी  मुद्रा
 पर  प्लाटों  का  झाबंदन

 1179.  श्री  के०  रामचन्द्र  रेड्डी  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  मकान
 बनाने  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  पर  प्लाट  देने  के  लिए  अनिवासी  भारतीयों  से  आवेदन  पत्र  आमंत्रित

 किए
 |

 यदि  तो  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  और  अनिवासी  भारतीयों  को  आबंटित  करने  के
 लिए  कौन सा  क्षेत्र  निर्धारित  किया  गया  और

 प्रत्येक  भू-खण्ड  का  न्‍्यूनतम/अधिकतम  क्षेत्र  क्या  और  आवेदन  पत्र  के  प्राथ  कितनी
 राशि  जमा  करानी  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  से  दिल्ली  विकास
 प्राधिकरण  ने  मकानों  के  निर्माण  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  में  प्लाटों  के  आबंटन  के  लिए  कोई  आवेदन  पत्र
 आमंत्रित  नहीं  किए
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 मद्रास  और  कलकत्ता  दूरदर्शन  से  दूसरा  चेनल  झारम्म  करता

 1180.  श्री  के०  रामचन्द्र  रेड्डो  :  क्‍या  सूचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 .  क्‍या  सरकार  ने  कलकत्ता  और  मद्रास  से  दूरदर्शन  का  दूसरा  चैनल  आरम्भ  करने  का
 निर्णय  लिया

 (@)  सरकार  द्वारा  यह  कार्य  कब  तक  पूरा  कर  लिए  जाने  की  आशा  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  हैदराबाद  दूरदर्शन  से  भी  दूसरा  चेनल  आरम्भ  करने

 सूचना  श्रोर  प्रसारण  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वी०  एन०  :

 वर्तमान  आशाओं  के  इन  केन्द्रों  में  अन्तरिम  द्वितोय  चैनल  सेवा  के  1986  में

 चालू  हो  जाने  की  उम्मीद

 .  शझ्ान्श्न  प्रदेश  में  कृषि  के लिए  उन्नत  केन्द्र

 1181,  भ्री  के०  रामचन्द्र  रेड्डी  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  राजेन्द्र  नगर  आन्ध्र  प्रदेश  में  करषि  शिक्षा  और  अनुसंधान  प्रबंध
 के  लिये  उन्‍नत  केन्द्र  अथवा  भारतीय  कंषि  अनुसंधान  प्रबंध  एकडेमी  ए०  ए०  आर०

 स्थापित  करने  का

 यदि  तो  इस  केन्द्र  पर  क्या  लागत  और

 यह  केन्द्र  कब  तक  स्थापित  हो  जाएगा  ?

 कृषि  झौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  :  जी
 श्रीमान्‌  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 हरियाणा  झ्ौर  आन्ध्न  प्रदेश  द्वारा  पेडिग्रो,रेम्स  का  झायात

 1182.  श्री  बौ०  तुलसी  राम  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हरियाणा  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  साउथ  डाउन के  पेडियग्री  रेम्स  तथा  डो  रेस्द
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 होमंस  सफोक  स्ट्रेस्स  का  आयात  करने  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  की  व्यवस्था  करने  का  अनुरोध
 किया  है

 ;  |॒

 )  यदि  तो  हरियाणा  सरकार  के  अनुरोध  पर  क्या  निर्णय  किया  गया

 क्या  विदेशों  से  रैमों  का  आयात  करके  भेड़-पालन  में  विकास  करने  हेतु  सरकार  से  भी

 इसी  प्रकार  का  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  उस  पर  कया  कारंवाई  की  गई  है  ?

 कृषि  पश्रौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  से

 हरियाणा  और  आन्ध्र  प्रदेश  सरकारों  से  साउथ  डान  और  डारसेट  हान्स/सफोक  नस्ल  को  उन्नत
 किस्मों  के  मेढ़ों  को आयात  करने  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  रिलीज  करने  के  वास्ते  कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं

 हुआ

 कृषि  विश्वविद्यालयों  को  सहायता

 1183.  श्रो  बो०  सोभनाद्रीश्वर  राव  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  देश  में  कृषि  विश्वविद्यालयों  को
 वार  कितनी  राशि  का  अन॒दान  सहायता  उपलब्ध  कराने  का  विचार  है  .

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  को  आंध्र  प्रदेश  सरकार  के  कृष्णा  जिले  के  चलापल्ली  में  चावल

 दलहन  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  अनुसंधान  और  विकास  कार्य  के  लिए  दलहन  अनुसंधान  केन्द्र  की
 स्थापना  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  प्रस्ताव  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  झ्यौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  भारतीय  कृषि

 अनुसंधान  परिषद  ने  सातवीं  योजना  के  दौरान  कृषि  अनुसंधान  परियोजनाਂ  और

 विश्वविद्यालयों  की  स्थापना  और  विकास  नामक  दो  योजनाओं  के  अन्तगंत  राज्य  कृषि  विश्वविद्यालयों
 को  सहायता  के  रूप  में  अस्थाई  आबंटन  किया  इन  योजनाओं  की  लागत  क्रमशः  65.00  करोड़  रु०

 ,  और  .36.62  करोड़  रुपये  विश्वविद्यालयों  की  स्थापना  और  विकासਂ  योजना  के  अन्तगंत
 अत्येक  कृषि  विश्वविद्यालय  को  आबंठन  का  निर्णय  ई०एफ०सी  ०  ज्ञापन-पत्र  निकलने  के  बाद  ही  किया

 जाएगा  ।  कृषि  अनुसंघात  परियोजनाਂ  योजना  के  विभिन्‍न  जलवायवीय  क्षेत्रों  की
 विशिष्ट  आवश्यकताओं  पर  आधारित  उप-परियोजनाएं  क्षषि  विश्वविद्यालयों  से  ली  ज/ती  है  तथा
 बारिकी  से  मूल्यांकन  करने  के  पश्चात  स्वीकृति  दी  जाती  इस  योजना  के  अन्तर्गत  अलग-अलग  कृषि
 बिश्वविद्यालयों  के  लिए  कोई  निश्चित  आबंटन  नहीं  है  ।

 (@)  आमन्श्न  प्रदेश  के  कृष्णा  जिले
 के

 चल्लापल्ली  में  इलहन  अनुसंधान  केन्द्र  की  स्थापना  के
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 लिए  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भूमसिहीन  लोगों  के  लिए  पक्के  घरों  का  निर्माण

 1184.  श्री  बो०  सोभनाद्रोश्वर  राव  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  केन्द्रीय  तथा  राज्य  क्षेत्र  के  अन्तगंत  भूमिहीन  नि्धेन
 लोगों  को  स्थायी  मकानों  के  निर्माण  की  सामाजिक  आवास  योजना  के  लिए  राज्यवार  कितनी  राशि
 दिये  जाने  का  प्रस्ताव

 केन्द्रीय  क्षेत्र  क ेलिए  निर्धारित  राशि  में  से  राज्यवार  अनुदान  का  अंश  और  ऋण  का
 अंश  कितना-कितना  और

 (१)  1983-84,  1984-85  5  वर्षों  में  भूमिहोन  लोगों  को  स्थायी  मकानों  के  क्षेत्र  में  लक्ष्य
 ओर  उपलब्धियां  क्या  हैं  ?

 े  ग्रामोण  विक!स  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  चन्दूलाल  :  ओर  ग्रामीण

 भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  अनूसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जन-जातियों  के

 लिए  आवास  का  निर्माण  करने  के  लिए  वर्ष  1985-86  के  दोरान  100  करोड़  झपये  की  धनराशि
 आबंटित  की  गई  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  लिए  पूरी  वित्तीय  सहायता  केन्द्रीय
 सरकार  द्वारा  दी  जाती  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जन-जातियों  के  लिए  आवास  के  निर्माण

 हेतु  राज्य/केन्द्र  शासित  क्षेत्रवार  आबंटन  संलग्न  |  में  दर्शाया  गया

 इसके  न्यूनतम  आवश्यकदा  कायंत्रम  में  राज्य  क्षेत्र  के  अन्तगंत  ग्रामीण  आवास  स्थलों
 व  निर्माण  योजना  के.लिए  576.90  करोड़  रुपये  की  राशि  और  दी  गई  इसकी  राज्य-वार  सूचना
 संलग्न  में  दर्शाई  गई  है  ।

 ग्रामीण  आवास  स्थलों  व  निर्माण  योजना  के  अन्तगंत  लक्ष्य  तथा  उपलब्धियां  नीचे  दी
 गई  हैं

 योजना  लक्ष्य  उपलब्धि

 1983-84  84-85  1983-84  1984-85 5

 लाख

 1.  आवास  स्थलों  का  आबंटन
 के  8.73.  7.98  11.78  10.35  .

 2.  निर्माण  के  लिए  सहायता
 के  5.56  4.73  3.64  4.33
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 ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्य्रम  के  अन्तग्गंत  अनुसूचित  जाति|
 अनुसूचित  जन-जाति  के  लिए  आवास  हेतु  आबंटन

 रुपये  में )

 क्रम  सं०  राज्य/केन्द्र  शासित  क्षेत्र  घनराशि

 1  2.  3

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  982.00

 2...  असम  215.00

 3.  बिहार  1417.00

 4...  गुजरात  320.00

 5.  हरियाणा  85.00

 6.  हिमाचल  प्रदेश  हि

 ह
 60.00

 7.  जम्मू  और  कश्मीर  74.00

 8.  कर्नाटक  467.00

 9.  केरल  459.00

 10...  मध्य  प्रदेश  725.00

 11.  महाराष्ट्र  791.00

 12...  मणिपुर  11.00

 13.  मेघालय  15.00

 14.  नागालैण्ड  10.00

 15.  उड़ीसा  448.00

 16.  पंजाब  137.00

 .
 17.  राजस्थान  238.00

 18...  सिक्किम  8.00

 19...  तमिलनाडु  887.00
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 20.  त्रिपुरा  33.00

 21.  उत्तर  प्रदेश  *  1697.00

 22.  पश्चिम  बंगाल  768.00

 23.  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  8.00

 24.  अरुणाचल  प्रदेश  8.00

 25.  चण्डी  गढ़  2.00

 26.  दादरा  और  नगर  ह॒वेली  हि  4.00

 27.  दिल्ली  4.00

 28.  दमन  और  दीव  9.00

 29.  लक्षद्वीप  200

 30.  मिजोरम  8.00

 31.  पांडिचेरी  8.00

 योग  9900.00

 प्रायोगिक  ग्राम  अनुसंधान  तथा  100.00

 10000.00

 2

 न्यूनतम  आवश्यकता  कायेक्रम  के  अन्तगंत  सातवीं  योजना  में
 ग्रामीण  आवासों  हेतु  परिव्यय

 क्रम  सं०  राज्य/केन्द्र  शासित  क्षेत्र  ग्रामीण

 रुपये

 2

 .....

 3
 ्ध

 1.  आन्ध्न  प्रदेश  -215.00

 2.  असम  14.00

 14
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 2

 3.  बिहार

 4.  गुजरात

 5.  हरियाणा

 6.  हिमाचल  प्रदेश

 7.  जम्मू  कौर  कश्मीर

 8...  कर्नाटक

 9...  केरल

 10.  मध्य  प्रदेश

 11.  महाराष्ट्र

 12.  मणिपुर

 13.  मेघालय

 14...  नागालंण्ड

 15.  उड़ीसा

 16.  पंजाब

 17...  राजस्थान

 18.  सिक्किम

 19, _  तमिलनाडु

 20.  त्रिपुरा

 21.  उत्तर  प्रदेश

 22.  पश्चिम  बंगाल

 23.  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह

 24.  अरुणाचल  प्रदेश

 25.  चंडीगढ़

 26...  दादरा  और  नमर  हवेली
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 27.  दिल्ली  0.50

 28.  दमन  और  दीव  0-40

 29.  लक्षद्वीप  —

 30.  मिजोरम  0.10

 31.  पांडिचेरी  1.50

 ET
 णफ्मा

 a _......-.--- -- --  ---++-
 प्याज

 समन  विन  वन  समा  हननन-न-ोननननान जननी  भाओ५»ममनत  ee  ee  करा  स+मनभ  विराम  मक०  3  चिनीनन  3  स्‍िनननन  विनानन  विनननगऋनऋ  पका  नग-+-*न  मनन

 फिल्‍म  वित्त  निगम  द्वारा  फिल्‍म  निर्माताभों  को  वित्तोय  सहायता

 1185.  श्री  बो०  सोभनाद्रोश्वर  राव  ]
 9  :  कया  सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने

 श्री  सानिक  रेड्डी  हे
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 फिल्‍म  वित्त  निगम  ने  देश  में  इसके  गठन  किए  जाने  के  समय  से  फिल्म  निर्माताओं  तथा
 अन्यों  को  कुल  किसनी  वित्तीय  सहायता  दी

 3।  1985  को  प्रत्येक  फिल्म  निर्माता  और  अन्यों  के  विरुद्ध  फिल्‍म  वित्त  निगम
 के  ऋण  की  कितनी  राशि  बकाया

 क्‍या  इसे  वसूल  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  जा  रहे  और

 उनमें  से  कुछ  से  वसूली  में  ढील  बरतने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 सूचना  झौर  प्रसारण  मनन्‍्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  योी०  एन०  :  से
 सूचना  एकत्र  की  जा  २ही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी

 रोजगार  के  लिए  विदेश्ञों  में  भेजे  गए  असिक

 1186.  श्री  चित्त  महाता  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1980  से  31  1985  के  मध्य  विदेशों  में  रोजगार  के  लिए  कितने
 श्रमिकों  को  भेजा  गया  और

 सरकार  ने  श्रमिकों  की  भरती  करने  वाले  उन  गेर-सरकारी  एजेन्टों  के  विरुद्ध  अब  तक
 क्या  कार्यवाही  की  है  जिन्होंने  विदेशों  में  रोजगार  पाने  के  इच्छुक  व्यक्तियों  को  ठगा  है  ?
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 श्रम  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  टी०  :  1980  से  3।
 1985  तक  रोजगार  के  लिए  विदेशों  में  भेजे  गए  श्रमिकों  की  संख्या  13.23  लाछ

 श्रमिकों  को  धोखा  देता  उत्प्रवास  1983  3  और  उसके  अधीन  बनाए  गए  नियमों
 के  अन्तगंत  संज्ञ  य  अपराध  है  ।  जब  कभी  श्रमिकों  को  धोखा  देने  का मामला  इस  मन्त्रालय  के  ध्यान  में
 लाया  जाता  है  तो  उस  मामले  को  पुलिस  को  निर्दिष्ट  किया  जाता  अब  तक  13  भर्ती  एजेन्टों  का

 पंजीकरण  निलम्बित  किया  गया  -
 ॥

 कोयला  खानों  झौर  खानों  में  श्रमिकों  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ना

 1187.  श्री  चित्त  महाता  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  कोयला  खानों  तथा  स्टोन  क्रैश  रों  से  निकलने  वाली  धूल  से  श्रमिकों  पर  बहुत

 बुरा  प्रभाव  पड़ता  और

 यदि  तो  इन  क्षेत्रों  में  पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  प्रभावित  मजदूरों  की  संख्या  क्या

 है  और  उनकी  सुरक्षा  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 श्रम  सन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  टी०  :  श्रमिकों  के  स्वास्थ्य  पर  तब  प्रभाव

 पड़ता  है  जब  वे  खानों  जिनमें  स्टोन  क्रैशर  भी  शामिल  एअर  बोन  डस्ट  से  प्रभावित  होते

 पिछले  तीन  वर्षों  क ेदौरान  कोयला  और  गैर  कोयला  खानों  में  प्रभावित  श्रमिकों  की
 संख्या  नीचे  दी  गई  हैं  :  --

 यब  कोयला  खानें
 गेर

 कोयला  खानें

 1982  82  86  3

 1983  72  14

 1984  58  2

 श्रमिकों  को  घूल  के  खतरों  से  बचाने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं  :---

 (i)  एअर  बोने  डस्ट  के  मानदल्ड  निर्धारित  किए  गए

 (४)  प्रबन्धकों  क ेलिए  यह  आवश्यक  है  कि  खानों  में  धूल  को  दबाने  जिनमें  पानी
 कना  भी  शामिल  उपायों  की  व्यवस्था

 (४)  जहां  घूल  को  सुरक्षित  सीमा  तक  नहीं  दबाया  जा  सकता  वहां  मुख्य  श्वान  निरीक्षक
 खान  प्रबन्धतन्त्रों  से  कह  सकता  है  कि  वे  श्रसिकों  को  उचित  स्वसित्र  प्रदान
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 दूध  में  विटासिन  ए  सिलाया  जाना

 1188.  श्री  घिन्‍न्त  मोहन  :  क्‍या  क्रषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मदर  डेरी  सौर  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  दूध  में  विटामिन  मिला  रहे  हैं  और
 यदि  तो  क्या  ऐसा  पोषण  अनुसंधान  हैदराबाद  के  अनुरोध  पर  आरम्भ  किया  गया

 क्या  दूध  में  ढिटामिन  मिलाए  जाने  के  फायदों  के  सम्बन्ध  में  कोई  अध्ययन  किए
 गए  और

 क्‍या  सरकार  दूध  में  विटामिन  मिलाए  जाने  की  पुनरीक्षा  केवल  दिल्ली  में  करेगी

 और  वैज्ञानिक  आधार  पर  राष्ट्रीय  नीति  बनाएगी  ?

 कृषि  श्रौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्री  योगेन्द्र  :  मदर

 दिल्ली  और  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  उनके  द्वारा  सप्लाई  किए  गए  दृध  में  खाद्य  विभाग  के  खाद्य  और  पोषण
 बोर्ड  की  सलाह  पर  सपरेटा  दूध  में  व्रिटामिन  जोड़  रहे

 देश  में  विटामिन  ए  की  कमी  पोषण  सम्बन्धी  मुख्य  समस्याओं  में  से  एक

 इस  कमी  अन्धापन  हो  सकता  यदि  देनिक  आहार  में  इस  विटामिन  की  अपेक्षित  मात्रा  को

 लब्ध  कराया  जा  सका  तो  इसे  रोका  जा  सकता  है  ।  सपरेटा  दूध  को  पुष्ट  करने  के  लिए  इसमें  प्रति  लीटर

 विटामिन  ए  2000  इंटरनेशनल  यूनिटों  के  सकेन्द्रण  पर  मिलाया  जाना  है  ।

 खाद्य  भारत  सरकार  दूध  में  विटामिन  ए  जोड़ने  की  स्कीम  की  समीक्षा

 समय  पर  करती  है  और  कार्यान्वयन  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  से  इस  स्कीम  की  अच्छी

 प्रतिक्रिया  मिली  है  ।

 मारतोय  मानक  संस्थान  प्रमाणन  चिह्न

 1189.  श्री  चिन्‍्त  मोहन  :  क्‍या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  अधिक  वस्तुओं  को  भारतीय  मानक  संस्थान  प्रमाणन  चिह्न
 के  अन्तगेंत  शामिल  करने  का  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  यह  सच  हे  कि  भारतीय  मानक  संस्थान  प्रभावी  जांच-पड़ताल  द्वारा  उपभोक्ताओं
 को  संरक्षण  देने  में  लापरवाही  कर  रहा  है  ?

 |

 खाद्य  भ्लोर  नागरिक  पूति  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  के०  पी०  सिह  :  जी
 भारतीय  मानक  संस्था  की  अनिवायं  प्रमाणन  चिह्न  योजना  के  अन्तगेंत  15  1985  तक
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 93  उत्पादों  को  लाया  जा  चुक्रा  सरकार  का  आम  खपत  की  और  उपभोक्ताओं  के  स्वास्थ्य  की  रक्षा

 तथा  सुरक्षा  के लिए  अधिक  वस्तुओं  जैसे  जी०  एल०  एस०  क्लीनिकल

 आदि  को  धीरे-धीरे  इसके  अन्तर्गत  लाने  का  प्रस्ताव

 जी  भारतीय  मानक  संस्था  अपनी  गुणवत्ता  प्रमाणन  चिह्न  योजना  को  कार्यान्वित

 करने  के  लिए  क्रियाविधि  के  अनुसार  काम  करती  विनिर्माताओं  को  गुणवत्ता  नियंत्रण  के  सिद्धांतों

 तथा  तकनीकों  पर  आधारित  परीक्षण  तथा  निरीक्षण  की  योजना  अपनानी  होती  भारतीय  मानक
 संस्था  द्वारा  किए  जाने  वाले  पयंवेक्षण  में  भारतीय  मानक  संस्था  के  अधिकारियों  द्वारा  कारखाने  का

 अचानक  निरीक्षण  फंक्टरी  में  नमूनों  का  परीक्षण  भारतीय  मानक  संस्था  में  अथवा

 मोदित  प्रयोगशालाओं  में  स्वतंत्र  जांच  क ेलिए  कारखाने  तथा  बाजार  से  नमूने  लेना  और  प्रयोक्ताओं  से

 मिलने  वाली  शिकायतों  की  जांच  करना  शामिल  जब  कभी  वस्तुएं  भारतीय  मानकों  के  अनुरूप  नहीं
 पाई  जाती  भारतीय  मानक  संस्था  द्वारा  उपयुक्त  कार्यवाही  को  जाती

 पु

 पश्चिम  बंगाल  को  खाद्य  तेल  को  सप्लाई

 1190.  डा०  फूलरेणु  गृहा  :  क्या  खाद्य  झौर  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 सांविधिक  राशल  क्षेत्र
 क ेलिए  1984-85  के  दौरान  और  1985  तक  पश्चिम

 बंगाल  को  खाद्य  तेल  की  कुल  कितनी  मात्रा  राप्लाई  की

 क्‍या  खाद्य  तेल  की  अनुपलब्धता  के  बारे  में  पश्चिम  बंग।ल  से  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई
 और

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कारंवाई  की  गई  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मन्‍्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  पो०  सिह  :  तेल

 वर्ष  1984-83  1984  से  85  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  को  1,08,500

 मौटरी  टन  आग्रातित  खाद्य  तेल  आबंटित  किया  गया  इस  अवधि  के  दौरान  इसकी  95,533

 मीटरी  टन  मात्रा  उठायी  राज्य  सरकार  विशिष्ट  क्षेत्रों  के  लिए  आगे  अ/बंटन  करती

 और  पश्चिम  बंगाल  से  राज्य  में  विशिष्ट  स्थानों  पर  आयातित  खाद्य  तेल  भेजने  के

 लिए  अनुरोध  प्राप्त  हुए  केन्द्रीय  सरकार  के  अनुदेशों  पर  राज्य  व्यापार  निगम  ने  सप्लाई  पहुंचाने  के

 लिए  तत्काल  कायंवाही  की  ।

 दिल्लो  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  असुरक्षित  मकानों  का  झाबंटन

 1191.  डा०  कृपासिन्धु  सोई  :  क्या  छाहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍्य  सरकार  ने  4  1985  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  डो०  ए०  अलाद्स
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 +  अनसेफ  हाउसिंगਂ  शीर्षक  से  छये  समाचार  को  देखा  है  और  बताए  कि  क्‍या  समाचार  में  उल्लिखित

 मकानों  को  घटिया  किस्म  का  पाया  गया

 कया  भारतीय  प्रौद्योगिकी  दिल्‍ली  के  एक  दल  द्वारा  की  गई  जांच  में  इन  मकानों
 को  असुरक्षित  घोषित  किया  गया  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  हां  ।

 और  यह  खबर  विकासपुरी  में  मध्यम  आय  वर्ग  के  224  मकानों  से  सम्बन्धित  है
 जिनमें  से  मध्यम  आय  वर्ग  के  15  मकान  28-12-82  तथा  30-12-82  के  मध्य  गिरे  दिल्ली

 विकास  प्राधिकरण  के  अध्यक्ष  के  उपराज्यपाल  द्वारा  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  भूतपूर्व
 निर्माण  श्री  बी०  आर०  वैश  अध्यक्षता  में  एक  समिति  नियुक्त  की  गई  इस
 समिति  ने  प्रयोग  में  लाई  गई  साभग्री  की  कोटि  तथा  कारीगरी  में  कुछ  न्रुटियां  नोट  कीं  ।

 इसकी  सामान्य  धारणा  यह  थी  कि  कार्य  की  कोटि  निक्ृष्ट  थी  और  कोटि  के  महत्व  की  कमी

 और  दोषी  ठेकेदारों  तथा  परयंवेक्षी  स्टाफ  के  विरुद्ध  अपर्याप्त  कार्यवाही  के  कारण  ये  आम  त्रुटियां
 बार  उत्पन्त  होती  रहती  इसने  महसूस  किया  कि  कुछ  जिस  प्रकार  बनाये  गये

 त्मक  रूप  से  सुदृढ़  नहीं  जैसे  कि  सुझाव  दिया  गया  था  सभी  ब्लाकों  को  सुदृढ़  बना  दिया  गया  था

 ओर  आई०  आई०  टी०  दिल्ली  के  माध्यम  से  एक  भा  र-परीक्षण  किया  गया  भार-परीक्षण  के  बाद

 ओर  सुदृढ़  बनाने  के  उपाय  सुझाये  गये  थे  ।  इन्हें  सभी  फ्लैटों  के  लिए  अपनाया  गया  था  और  आई०

 आई०  टी०  द्वारा  एक  अन्य  भार  परीक्षण  किया  गया  जिन्होंने  संरचना  को  सुरक्षित  घोषित  किया
 जिसके  बाद  फ्लेटों  को  आबंटन  के  लिए  रिलीज  कर  दिया  गया

 बिजलो  गिरने  झोर  वर्षा  से  पंजाब/हिमाचल  प्रदेश  में  नुकसान

 1192.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पंजाब  और  हिमाचल  प्रदेश  के  लोगों  को  जुलाई  और  1985  के  महीनों  में  वर्षा
 ओर  बिजली  गिरने  के  कारण  कितना  नुकसान

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  इनमे  से  प्रत्येक  राज्य  को  राहत  के  लिए  कितनी  धनराशि  दो
 गई

 क्या  नुकसान  का  अनुमान  लगाने  के  लिए  इन  राज्यों  में  कोई  केन्द्रीय  दल  भेजा  गया
 ओर

 यदि  तो  दल  द्वारा  लगाए  गए  अनुमान  का  संक्षिप्त  ब्यौरा  क्या  है  और  उनकी
 रिशों  पर  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 180



 4  1907  ॥
 *  लिखित  उत्तर

 कृषि  श्र  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  सन्‍्त्रो  योगेनद्र  :  पंजाब  तथा

 हिमाचल  प्रदेश  के  राज्यों  से  मिली  जानकारी  के  अनूसार  1985  के  दक्षिण-प५श्चिमी  मानसूनों  के
 दौरान  हुई  वर्षा  और  बिजली  मिरने  के  कारण  हुई  क्षति  की  मात्रा  नीचे  दी  गई  है  :

 पद  पंजाब  हिमाचल  प्रदेश

 (1)  मृत  व्यक्षितयों  की  संख्या  128  33

 (2)  मरे  पशुओं  की  संख्या  1629  1238

 (3)  क्षतिग्रस्त/नष्ट  हुए  घरों  की  संख्या  368637  7376

 (4)  प्रभावित  गांवों  की  संख्या  4320  12534

 (5)  प्रभावित  जिलों  की  संख्या  12  12

 से  बाढ़  तथा  भारी  वर्षा  के  कारण  उत्पन्न  हुई  स्थिति  का  मौके  पर  जायजा  लेने  के

 लिए  केन्द्रीय  दल  ने  5  से  8  1985  तक  पंजाब  का  दौरा  केन्द्रीय  दल  की  रिपोर्ट  तथा

 राहत  संम्बन्धी  उच्च  स्तरीय  समिति  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  60.88  करोड़  रुपये  की  अधिकतम

 केन्द्रीय  सहायता  मंजूर  की  गई  है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  राज्य  सरकार  ने  अत्यधिक  वर्षा  तथा  भारी  बाढ़ों  आदि  के  लिए  केन्द्रीय  सहा
 यता  मांगने  हेतु  ज्ञापन  भेजा  इन  विपदाओं  के  कारण  उत्सन्न  हुई  स्थिति  का  मौके  पर  जायजा  लेने

 तथा  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  मांगी  गई  केन्द्रीय  सहायता  के  सम्बन्ध  में
 केन्द्रीय  दल  शी  प्र  ही  दौरः  करेगा  ।  दल  की  रिपोर्ट  मिल  जाने  के  बाद  राज्य  सरकार  को  केन्द्रीय
 यता  की  राशि  मंजूर  की  जाएगी  !

 दिल्‍्लो  की  पुनर्वास  कालोनियों  में  प्लाटों  को  बिक्री

 1193.  श्री  यशवन्त  राव  गडाख  पाटिल  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  डी०  डी०  ए०  ने  वाणिज्यिक  प्रयोजनों  के  लिए  जमीन  के  प्लाटों  की  बिक्री  और

 दिल्‍ली  में  वर्ष  1960  से  पुनर्वास  कालोनियों  में  गन्दी  बस्तियों  के  निवासियों  को  बसाने  के  लिए  किए

 गए  प्लाटों  के  आबंटन  सम्बन्धी  रिकार्ड  अभिलेख  को  समुचित  रूप  से  रखा  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  समुचित  रिकार्ड  रखने  के  लिए  क्‍या  कदम

 उठाये  गए  हैं  ?

 शहरी  विकास  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  दलबोर  :  ओर  दिल्ली

 विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  पुनर्वास  कालोनियों  में  वाणिज्यिक  प्रयोजनों  के  लिए  बेची
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 गई  भूमि/लाइसेंस  फीस  आधार  पर  आबंटित  लीज  होल्ड  आधार  पर  आबंटित  संस्थानिक  भूमि
 ब्रौर  लाइसेंस  फीस  आधार  पर  आबं  टित  रिहायशी  प्लाटों  का  रखा  गया  है  और  उसका
 रक्षण  मलिन  बस्ती  तथा  झुग्गी  झौंपड़ी  विभाग  द्वारा  क्रिया  जा  रहा  तथापि  पुनर्वास  कालोनियों  में

 मलिन  बस्ती  निवासियों  को  टेनामैंटों  के  आबंटन  से  सम्बन्धितਂ  रिकाई  को  मलिन  बस्ती  तथा  झुग्गी
 झौंपड़ी  विभाग  के  दिल्ली  सुधार  न्यास  से  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  और  फिर  दिल्ली  विकास

 प्राधिक  से  दिल्‍ली  नगर  निगम  में  तथा  दिल्ली  नगर  निगम  से  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  में  अंतरित

 होने  के  कारण  खो  बताया  गया  इन  रिकार्डों  को  पूरा  करने  के  लिए  दिल्‍ली  विकास  प्रधिकरण
 द्वारा  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 फिल्‍मी  गीतों  के  प्रसारण  के  लिए  श्रदा  किया  जाने  वाला  शुल्क

 1194.  प्रो०  के०  बी०  थामस  :  क्‍या  सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 किः

 फिल्‍मी  गीतों  के  प्रश्तारण  के  लिए  कितनी  राशि  अदा  की  जाती

 क्‍या  सभी  फिल्‍मी  गीतों  के  लिए  समान  राशि  अदा  की  जाती  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वौ०  एव०  :  फिल्म

 निर्माताओं  को  प्रति  प्रसारण  प्रत्येक  गीत  के  लिए  शुल्क/रायल्टी  के  रूप  में  2/-  रुपए  का  भुगतान
 किया  जा  रहा  है  ।

 है

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ]

 चोनो का  उत्पादन  झौर  खपत

 1195.  श्री  जगन्नाथ  प्रसाद  :  क्या  खाद्य  भर  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 वर्ष  1978-79,  1979-80,  1981-82,  1982-83  तथा  1983-84  के  दौरान
 चीनी  का  कुल  कितना  उत्पादन  हुआ  और  कितनी  खपत

 इन  वर्षों  के  दौरान  उपभोक्ताओं  को  कोढा  प्रणाली  के  हअन्तर्गत  चीनी  किस  दर  पर
 सप्लाई  को  जा  रही  थी  तथा  खुले  बाजार  में  चीनी  का  मूल्य  क्या  और
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 वर्ष  1978-79  और  1979-80  की  तुलना  में  1981-82  और  1982-83  के  दौरान

 चीनी  का  मूल्य  अधिक  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  भ्रोर  तागरिक  पूर्ति  मन्त्रा लय  के  राज्य  सन्‍त्री  के०पी०  सिह  :

 चीनी  वर्ष  और  उसके  बाद  से  चीनी  के  उत्पादन  और  उत्पादन  की  तुलना  में  खपत  की  प्रतिशतता  के

 आंकड़े  नीचे  दिए  जाते  हैं  :---

 मी०  टन

 चीनी  वर्ष  उत्पादन  उत्पादन  की  ठुलना  में  भ्रान्तरिक  खपत
 को  प्रतिशतता

 1978-79  58.44  105.77

 1979-80  38.59  134.83

 1981-82  84.38  67.68

 1982-83  82.32  78.71

 1983-84  59.16  127.96

 आन्तरिक  खपत  के  लिए  चीनी  की  निर्मुक्ति  कुल  पर  निर्भर  करती  है  जिसमें

 पिछला  बचा  उत्पादन  और  आयात  शामिल  होते  1978-79  और  1983-84  के  प्रारम्भ

 को  पिछला  बचा  हुआ  भारी  स्टाक  होने  के  कारण  और  1979-80  के  दौरान  मामूली  आयात  करने

 से  इन  वर्षो  के दौरान  वास्तविक  उत्पादन  से  अधिक  खपत  हुई  थी  ।

 दोहरी  मूल्य  निर्धारण  प्रणाली
 के

 साथ  वर्तमान  आंशिक  नियन्त्रण  की  नीति  को  17

 1979  से  पुनः  लागू  किया  गया  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यन  से  वितरित

 करवे  के  लिए  लेवी  चीनी  का  एक  समान  खुदरा  मूल्य  निम्नलिखित  तारीखों  से  निम्नानुसार  निर्धारित

 किया  गया  था  :  --

 (रुपये/किलो  )

 17.12.79  2:85

 1.12.80  से  3.50

 15.11:81.  3.65

 1.12.82  3.75  ॒

 1.02.84  से  4.00

 16  1978  से  16  1979  तक  चीनी  पर  कोई  नियन्त्रण  नहीं  था  ।
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 चीनी  दर्ष  1978-79  से  1983-84  के  दोरान  प्रमुख  मंडियों  में  साप्ताहिक  थोक  मूल्यों  के

 रेंज  का  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा

 में  रखा  संध्या  एल०  ]

 चीनी  वर्ष  1978-79  के  दौरान  पूर्ण  विनियन्त्रण  की  जो  कि  16  1978

 को  प्रभावी  हुई  6  1979  तक  चलती  रही  ।  विनियन्त्रण  की  इस  अवधि  के  दौरान  चीनी

 के  खुले  बाजार  के  मूल्य  असाधा रण  रूप  से  कम  हो  गए  थे  क्योंकि  अधिकांश  अवधि  के  लिए  आपूर्ति
 और  मांग  के  बराबर  मासिक  निर्मुक्तियां  करने  का  कोई  तन्त्र  नहीं  था  ।  चीनी  के  मुल्यों  में  फैक्ट्रियों  द्वारा

 वहन  की  गई  चीनी  को  लाबत  भी  शामिल  नहीं  थी  ।  इन  कार्यंचालनों  को  अकुशलता  के  कारण  गन्ने  के
 उत्पादन  में  1978-79  में  (--)  14.3  प्रतिशत  और  1979-80  में  (--)  15.1  प्रतिशत  की  सीमा

 तक  गिरावट  चोनी  के  उत्पादन  में  1978-79  में  (--  )  9.6  प्रतिशत  और  1979-80  में

 (--)  34  प्रतिशत  की  गिरावट  अतः  कम  मूल्य  केवल  क्षणिक  ही  रहे  और  उनमें  1980-81

 में  वृद्धि  हुई  ।  गन्ने  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  और  इसी  प्रकार  चीनी  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए

 किए  गए  कई  एक  उपायों  से  198  1-82  में  देश  चीनी  के  एक  बड़े  उत्पादक  के  रूप  में  उभरा  ।  उस  समय

 इसने  84.38  लाख  मीटरी  टन  चीनी  का  उत्पादन  किया  जो  कि  63.9  प्रतिशत  अधिक  थी  ।  उसी  वर्ष

 गन्ने  के  उत्पादन  में  20.9  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई॥  198  2-83  में  गन्ने  के  उत्पादन  में  1.7  प्रतिशत  की

 वृद्धि  हुई  और  उत्पादन  82.32  लाख  मीटरी  टन  के  ऊंचे  स्तर  पर  बना  यद्यपि  1981-82  और

 1982-83  3  के  मौसमों  में  खुले  बाजार  के  मूल्य  1978-79  और  1979-80  के  मौसमों  की  तुलना  में

 ऊंचे  दिखाई  देते  लेकिन  वस्तुस्थिति  यह  है  कि  1981-82  और  1982-83  3  के  दौरान  उत्पादकों  को

 13.46  से  27.50  रुपये  प्रति  क्विटल  के  रेंज  में  गन्ने  के  मूल्य  अदा  किए  गए  थे  जबकि  1978-79  के

 दौरान  8.50  से  17.90  रुपये  प्रति  क्विटल के  रेंज  में  मूल्य  अदा  किए  गए  थे  ।

 ]

 धायल  सोड्स  वस्टं  हिट  इन  महाराष्ट्रਂ  शीषक  से  समाचार

 1196.  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित
 \  ;  कया  क्रषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  उत्तम  राठौड़  है|

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  11  1985  के  टाइम्सਂ  में
 आयल  सीडस  वरस्टं  हिट  इन  महाराष्ट्रਂ  शीर्षक  के  अन्तगंत  प्रकाशित  समाचार  की  ओर

 दिलाया  गया

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  महाराष्ट्र  सरकार  को  कोई  सहायता  प्रदान  की  और

 यदि  तो  तत्सम्नन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  सरकार  का  महाराष्ट्र  सरकार  को  पुनः  क्या
 सहायता  करने  का  विचार  है  ?

 184



 4  1907  लिखित  उत्तर
 विनन-+पननन----न

 कृषि  श्रौर  सहकारिता  विभाभ  में  राज्य  मन्‍्त्री  योगेन्द्र  :  हां  ।

 और  एक  केन्द्रीय  दल  ने  19  से  23  1985  तक  राज्य  का  दोरा

 केन्द्रीय  दल  की  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  के  बाद  केन्द्रीय  सहायता  की  रकम  मंजूर  की

 प्रभावित  क्षेत्रों  में  राहत  सम्बन्धी  उपायों  के  लिए  सीमान्त  धनराशि  अग्रिम  साधनोपाय  तथा  केन्द्रीय

 भाभीदारी  के  रूप  में  28.72  करोड़  रुपए  की  रकम  निर्मुक्त  की  गई

 प्याज  और  श्रालू  के  मुल्य  में  वृद्ध

 1197.  श्री  बनवारो  लाल  पुरोहित  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृत्रा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  राजधानी  और  इसके  साथ  लगने  वाले

 स्थानों  में  प्याज  और  आलू  के  मूल्य  दिन  प्रतिदिन  बढ़ते  जा  रहे

 यदि  तो  धस  मूल्य  वृद्धि  के  क्या  कारण

 क्‍या  सरकार  ने  सरकारी  एजेंसियों  और  सहकारी  समितियों  के  माध्यम  उचित  मूल्य
 पर  प्याज  और  आलू  उपलब्ध  कराए  जाने  के  लिए  कोई  कदम  उठाये  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  श्लौर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  योगेस्द्र  :  और

 राजधानी  और  निकटवर्ती  राज्यों  में  प्याज  के  थोक  मूल्यों  में  निरन्तर  वृद्धि  का  रुख  रहा  है

 क्योंकि  मुख्य  छप  से  इस  वर्ष  महाराष्ट्र  क ेनासिक  जिले  में  प्याज  की  फसल  देर  से  हुई  आलू
 की  नई  फसल  के  आने  के  परिणामस्वरूप  राजधानी  के  निकटवर्ती  राज्यों  के  कुछ  महत्वपूर्ण  बाजारों  में

 आलू  के  थोक  मूल्यों  में  कमी  आनी  शुरू  हो  गई  है  ।

 और  दिल्ली  में  सुपर  बाजार  ने  चलते  फिरते  वाहनों  के  जरिए  आलू  ओऔर  प्याज

 सहित  फलों  और  सब्जियों  की  बिक्री  शुरू  कर  दी  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  ने  फलों  और  सब्जियों
 के  लिए  अनेक  खुदरा  केन्द्र  खोले  ये  केन्द्र  इसकी  परियोजना  के  अन्तगंत  खोले  गये  जो  अन्ततः

 प्रति  वर्ष  1.2  लाख  मीटरी  टन  फलों  और  सब्जियों  क ेविपणन  क॑  लिए  200  ऐसे  खुदरा  केन्द्र  खोलने

 के  लिए  तैयार  की  गई  सुपर  बाजार  और  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोडे  के  खुदरा  केन्द्रों  क ेजरिए  वेचे
 गये  आलू  और  प्याज  उपभोक्ताओं  को  उचित  मूल्यों  पर  उपलब्ध  इसके  अलावा  राष्ट्रीय  कृषि

 सहकारी  विपणन  संघ  दिल्‍ली  नागरिक  आपूर्ति  निगम  को  थोक  दरों  पर  आलू  और  प्याज
 उपलब्ध  कराता  है  जो  बाजार  मूल्यों  की  तुलना  में  काफी  कम  नेफेड  राज्य  सरकारों  को  भी  यह
 सुविधा  देने  के लिए  मान  गया  जिन्हें  नागरिक  आपूर्ति  विभाग  द्वारा  इस  बारे  में  सूचित  कर  दिया
 भ्रया
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 भमि  का  भ्रधिकतम  उपयोग  न्धी  राष्टीय  नोति है  |  शक्तावत  ४  ३०३३१  क्या ३  कृषि  aT  यह

 प्रो०  निर्मला  कुमारो  शकक्‍्तावत  :  क्या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  की  32  करोड़  और  80  लाख  हैःटेयर  भूमि  का अधिकतम

 उपयोग  सुनिश्चित  करने  हेतु  एक  राष्ट्रीय  नीति  तैयार  करने  का  है  और  यदि  तो  उसकी  रूपरेला
 क्या

 क्‍या  देश  विशेषकर  राजस्थान  के  कुछ  भागों  को  अकाल  की  स्थिति  से  बचाने  की  दृष्टि
 से.वर्षा  क ेजल  को  इकट्ठा  करने  और  उसका  उपयोग  करने  के  लिए  कोई  व्यव॑स्था  करने  का  प्रस्ताव
 ओर

 क्‍या  मिट्टी  की  उबंरता  बढ़ाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है  यदि  तो  तत्सम्बन्धी
 रिपोर्ट  क्‍या  है  ?

 कृषि  श्ौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्री  योगेन्द्र  :  भूतपूर्व
 भू  संसाधन  सं  और  विकास  आयोगਂ  की  सिफारिशों  के  अनुस-ण  में  राष्ट्रीय  भू-उपयोग

 नीति  की  रूपरेखा  का  मसौदा  तैयार  करने  के  लिए  एक  विशेषज्ञ  समिति  का  गठन  1984  में
 किया  गया  था  ।  विशेषज्ञ  समिति  द्वारा  तंयार  की  गई  राष्ट्रीय  भ-उपयोग  नीति  की  रूपरेखा  के  मसौदे
 की  मुख्य  ये  बातें  हैं  --  भूमि  की  उत्पादकता  का  सुधार  व  समग्र  उत्पादन  नाजुक  पा
 स्थितिकी  तन्त्र  का  संतुलन  बनाए  भूमि  और  जल  चक्रों  का  सुसंगत  अच्छी  कृषि

 भूमि  को  अन्य  कार्यो  के  लिए  इस्तेमाल  किए  जाने  को

 भूतपूर्व  आयोग  के  रथान  पर  गठित  किए  राष्ट्रीय  भू-उपयोग  और  संरक्षण  बोर्ड  ने  17
 1985  को  हुई  अपनी  पहली  बैठक  में  विशेषज्ञ  समिति  की  रिपोर्ट  पर  विचार  एक  राष्ट्रीय
 उपयोग  नीति  विवरण-तैयार  करने  के  श्री  बी०  बी०  ऊर्जा  सलाहकार  की
 अध्यक्षता  में  एक  समिति  गठित  करने  का  निर्णय  लिया  जो  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  लोगों  की
 हिस्सेदारी  और  तर  प्रोत्साहन  जैसे  मुद्दों  के  भूं-उपयोग  व  प्रबन्ध  को  अधिकतम  करने  में
 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  आदानों  की  भूमिका  पर  भी  विचार  राष्ट्रीय  भ-उपयोग  और  संरक्षण
 बोडं  द्वारा  राष्ट्रीय  भू-उपयोग  नीति  विवरण  को  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  के  इससे  ही  राष्ट्रीय
 उँपयोग  नीति  के  कार्णान्‍्वयन  की  कार्य  योजना  का  स्वरूप  सामने

 पानी  की  सूखा  और  भू-संरक्षण  के  खतरों  से  निपटने  के  लिए  इस्तेमाल  की  जा
 रही  पैकेज  पद्धतियों  का  एक  महत्वपूर्ण  हिस्सा  वर्षा-जल  का  संरक्षण  और  उपयोग  करना  कार्यक्रम

 भा०  कृु०  अ०  प०  के  विभिन्‍न  केन्द्रीय  मृदा  और  जल  संरक्षण

 अनुसंधान  और  प्रशिक्षण  केन्द्रीय  शुष्क  क्षेत्र  अनुप्ंधान  जोधपुर  और  केन्द्रीय
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 बारानी  कृषि  अनुसंधान  हैदराबाद  द्वारा  प्राप्त  अनुसंधान  परिणामों  के  प्रकाश  में  समेकित

 धारा  प्रवन्ध/विकास  के  आधार  पर  कार्यान्वित  किए  जाते  जल  उपयोग  और  वर्षा

 जल  को  इस्तेमाल  करने  की  पद्धटियों  वाले  कुछ  प्रमुख  विकासात्मक  जो  देश  और

 खास  तौर  पर  राजस्थान  में  चल  रहे  निम्नलिखित  हैं  :---

 (1)  सूखा  प्रवण  क्षेत्र  कार्यक्रम
 ह

 (2)  मरू  विकास  कार्यक्रम

 (3)  बारानी  खेती  के  इलाकों  के  लिए  जल  सं?क्षण/उपयोग  प्रौद्योगिकी  का

 (4)  नदीघाटी  परियोजनाओं  के  खवण  क्षेत्रों  में  मृदा  संरक्षण  ।

 (5)  बाढ़  प्रवण  नदियों  के  स्नवण  क्षेत्रों  में  समेकित  पनधारा  प्रबन्ध  ।

 केन्द्री  य  शुष्क  क्षेत्र  अनुसंधान  जोधपुर  ने  खासतौर  पर  राजस्थान  के  लिए
 गिकियों  का  विकास  किया  जिनके  द्वारा  एक  छोटी  पनधारा  से  खेत  की  तलैया  में  पानी  जमा  किया

 जा  सकता  है  और  उसे  फसल  उगाने  के  लिए  एक  या  दो  सिंचाई  करने  के  काम  में  लाया  जा  सकता
 राजस्वान  में  क्रमक  योजना-अवधियों  में  िचाई  की  सुविधाओं  को  बढ़ाया  गया  है  ।  पहली  पंचवर्षीय
 योजना के  प्रारम्भ  में  राजस्थान  में  जहां  15  लाख  हैक्टेयर  क्षमता  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के
 अन्त  में  समग्र  क्षमता  38  लाख  हेक्टेयर  थी  ।

 अखिल  भारतीय  समन्वित  मृदा  परीक्षण  और  फसल  प्रतिक्रिया  परियोजना  के
 विभिन्‍न  फसलों  के  लिए  उवंरकों  के  प्रयोग  क  बारे  में  सिफारिश  करने  के  लिए  मृदा  उबंरता-मूल्यांकन
 और  सह-सम्बन्ध  अध्ययन  किए  जाते  हैं  ।  पर्याप्त  उब्ब  रकों  की सिफारिश  करके  मृदा  की  उत्पादकता  को

 बनाए  रखने  के  लिए  मृदा  और  फसल  सम्बन्धी  विभिन्‍न  संस्थानों  में  अनुसंधान  प्रयासों  क ेसाथ-साथ
 समन्वित  परियोजनाएं  चल  ताकि  भूमि  की  उवंरता  के  स्तर  को  कायम  रखा  जा

 [  प्रनुवाद  ]

 बागान  मजदूरों  के  लिए  सकान  हेतु  राज्यों  को  सहायता

 1199.  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  क्या  झहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राज्य  सरकारों  की  यह  राय  है  कि  बागान  मजदूरों  के  लिए  मकानों  की  व्यवस्था

 करने  हेतु  केन्द्र  सरकार  द्वारा  दी  गई  धनराशि  बहुत  कम

 (@)  यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्या  इन  राज्य  सरकारों  ने  केन्द्रीय  सहायता  की  अधिकतम  सीमा  में  वृद्धि  करने  के  लिए

 अस्यावेदन  किया  है
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 यदि  तो  उस  पर  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 शहरी  विकास  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  दलबीर  :  से  बागान
 श्रमिकों  की  सहायता  प्राप्त  आवास  योजना  के  अन्तगंत  निर्माण  की  विद्यमान  अधिकतम  लागतों  के

 संशोधन  के  लिए  कुछ  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  लेने  से  पूर्व  विभिन्‍न  तथ्यों
 पर  विस्तृत  विचार  करना  अपेक्षित  होगा  ।

 नारियल  का  उत्पादन

 1200.  प्रो०  पी०  जे०  क्ुरियन  :  क्या  क्रृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  देश  में  अधिक  उपज  देने  वाली  नारियल  के  बीज  और  पौध  जैसी  नारियल  लगाने

 की  सामग्री  की  अपर्याप्त  उपलब्धता  नारियल  का  उत्पादन  बढ़ाने  में  मुख्य  बाधा

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  विशेष  प्रयास  किए  जा  रहे

 क्या  राष्ट्रीय  निगम  ने  अभी  तक  इस  क्षेत्र  में  प्रवेश  नहीं  किया  ओर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  अच्छी  किस्म  के  बीज  और  पोध  उपलब्ध  कराने

 में  राष्ट्रीय  बीज  निगम  को  सहयोग  प्राप्त  करने  का  है  ?

 कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  सन्‍त्रो  योगेन्द्र  :  देश  में

 नारियल  उत्पादन  की  वृद्धि  के  बाधक  घटकों  में  से  एक  घटक  रोपण  सामग्री  की  कमी

 क्षेत्रीय  पोधशालाएं  आन्ध्र  पश्चिम

 गोवा  तथा  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  राज्यों  तथा  कर्नाटक  तथा  तमिलनाडु  के  नये

 बीज  के  फार्मो  में  स्थापित  की  जा  रही  इसके  बागानी  फसल  केन्द्रीय  अनुसंघान  संस्थान

 कसारगोड  तथा  राज्य  बागवानी  विभाग  भी  अपने  पौध  उत्पादन  बढ़ा  रहे  हैं  ।

 नहीं  ।

 फिलहाल  के  लिए  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  भारतीय  राज्य  फार्म

 निगम  नारियल  के  उत्तम  रोपण  सामग्री  कला  उत्पादन  कर  रहा  है|

 राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  द्वारा  कम
 लागत  के  सकानों  का  निर्माण

 1201.  भ्रो  झ्रनन्‍्त  प्रसाद  सेठी  :  क्या  शहरी  विकास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  भवन  संगठनों  ने  एक  भ्रयोगिक  योजना  बनाई  देश  में  कम
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 लागत  की  गृह-निर्माण  परियोजनाएं  निर्मित  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 क्या  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कम  लागत  के  मकान  बनाने  की  भी  कोई  नई  प्रौद्योगिकी  अपनाई

 गई  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 .  झहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  दलबोर  :  और  राष्ट्रीय  भवन

 संगठन  अपनी  प्रयोगात्मक  आवास  योजना  के  अन्तर्गत  प्रदर्शन  आधार.पर  मरानों  के  निर्माण
 का  कार्य  करता  इस  योजना  का  आरम्भ  एक  प्लान  स्कीम  के  रूप  में  1963  में  किया  गया

 परियोजनायें  संघ  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रवरतित  की  जाती  हैं  तथा  प्रवतितर  अभिकरण  को  कितनी

 अनुदान  सहायता  दी  जानी  इस  बारे  में  निर्णय  के  लिए  जांच  तथा  अनुमोदन  प्रयोगात्मक  आवास

 मूल्यांकन  समिति  द्वारा  दिया  जाता  अब  तक  इस  योजना  के  अन्तर्गत  43  परियोजनाओं  को  आरम्भ

 किया  गया  है  जिनमें  52  नयी  निर्माण  सामग्री  तथा  डिजाइन  संकल्पनाओं  का  प्रयोग  किया

 गया  इसके  फलस्वरूप  निर्माण  लागत  तथा  दुलंभ  सामग्री  की  खपत  में  मितव्ययिता  हुई

 पूर्व  बलित  इंट  छतों  के  राख  निर्मित  छत  की  अग्नि  को  धीमा

 करने  के  लिए  घास-फूस  की  छतों  AT  जल  रोधी  मिट्टी  का  पलस्हर  इत्यादि  जैसी  कुछ  नई
 तकनीकें  अपनाई  गई  हैं  ।

 सातवों  पंचवर्धोय  योजना  के  दौरान  गन्दी  बस्तियों  में  रहने  बालों  के  कल्याण
 के  लिए  विशेष  कार्यक्रम  के  लिए  राज्यों  को  भनुदान

 1202.  श्री  प्रनन्त  प्रसाद  सेठी  :  क्या  शहरी  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कथा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  गन्दी  बस्तियों  में  रहने  वाले

 व्यक्तियों  के  कल्याण  का  कोई  विशेष  कार्यक्रम  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  राज्यों  को  दिये  जाने  वाले  केन्द्रीय  प्रोत्साहन  अनुदान  का

 ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबथोर  :  शहरी  मलिन  बस्ती
 पर्यावणीय  सुधार  की  राज्य  क्षेत्र  योजना  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान  भी  जारी  रखी  जा

 रही

 इस  योजना  के  अन्तगंत  राज्यों  को फिलहाल  केन्द्रीय  प्रोत्साहन  अन  बुदान  देने  का  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 शहरी  गरीब  लोगों  के  लिए  समेकित  विकास  पेकेज  योजना

 1203.  भर  बौ०  देसाई  :  क्या  शहरी  बिकास  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :
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 )  क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  द्वारा  शहरों  गरीब  लोगों  के  लिए  समेकित  विकास  पैकेज

 योजना  तैयार  की  गई

 यदि  तो  क्या  शहरी  गरीब  लोगों  के  लिए  इस  समेकित  विकास  पैकेज  योजना  को
 लागत  का  खचं  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  और  स्थानीय  निकायों  द्वारा  वहन  किया

 क्पा  सरकार  का  विचार  है  कि  सातवीं  योजना  में  शह  री  गरीब  लोगों  को  बुनियादी  सेवायें
 प्रदान  करने  हेतु  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  प्रारम्भ  करने  का

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कौन-कौन-सी  योजनायें  और

 इस  योजना  के  कार्यान्वयन  पर  कुल  कितनी  धनराशि  द्वर्च  को  जाएगी  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  दलबोर  ओर

 शहरी  मूलभूत  सेवा  योजना  के  अन्तगंत  परियोजना  लागत  को  यूनिसेफ/राज्य  सरकार  और  स्थानीय

 निकायों  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  40:40:20  के  अनुपात  में  बांठा

 और  सातवीं  पोजना  में  शहरी  गरीबों  को  मूलभूत  मुहैया  कराने  के लिए
 सरकार  का  शहरी  मूलभूत  सेवा  योजना  आरम्भ  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 यूनिसेफ  ने  पांच  वर्षों  के  लिए  9.2  मिलियन  डाजर  सहायता  की  वचनबद्धता  दी  इसी
 के  बराबर  की  राशि  राज्य  सरकारों/स्थानीय  निकायों  द्वारा  व्यय  की  केन्द्रीय  सरकार  का
 सातवीं  पंचवर्षीय  यो  जना  के  दौरान  5  करोड़  रुपये  व्यय  करने  का  प्रस्ताव

 भारतीय  अमिक  सम्मेलन

 1204.  श्री  बी०  वो०  देसाई  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  14  वर्षों  के  लम्बे  अन्तरकाल  के  पश्चात  नवम्बर  में  भारतीय  श्रमिक  सम्मेलन
 आयोजित  किया  गया

 यदि  तो  इस  सम्मेलन  में  चर्चा  के  लिए  क्‍या  कार्ययूची

 कया  सम्मेलन  में  ओद्योगिक  रुग्णता  और  उद्योगों  के  बन्द  किये  जाने  के  बारे  में  चर्चा  को
 गई  ओर

 यदि  तो  डसके  कया  कारण  हैं  ?

 भम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  टो०  :  से  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  का
 अधिवेशन  25  और  26  1985  को  होने  जा  रहा  इसका  अधिवेशन  वर्ष

 1971  में  हुआ  उद्योग  में  रुण्णता  को  कार्यसूची  की  मद  में  शामिल  किया  गया  कार्यसूची  मदों
 को  सूची  विवरण  में  संलग्न
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 Oo  ्शा्एक्‍ए्धा  ं।एऋओ
 विवरण

 औद्योगिक  सम्बन्ध  स्थिति  का  पुनरीक्षण  ।

 2.  उद्योग  में  रुग्णता  ।

 3,  प्रबन्धतन्त्र  में  श्रसिक्र  सहभागिता  और  वैधानिक  उपबन्धों  का  .

 .  सुरक्षा  और  स्वास्थ्य  ।

 ,  उपदान  बीमा  योजना  ।
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 «  न्यूनतम  मजदूरी  ।

 4.  व्यापक  बाल  श्रसिक  विधेयक  |

 8.  कल्याण

 9.  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  और  कमंचारी  भविष्य  निधि के  बारे  में  टिप्पणियां  ।

 10.  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  में  श्रमिक  संगठनों  में  प्रतिनिधित्व  के  लिए  मानदण्ड

 पशु  प्रजनन  सम्बन्धी  भारत-स्विटजरलेंड  परियोजना  का  विस्तार

 श्री  वक्‍कम  पुरुषोत्तमन  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  सरकार  ने  स्विटजरलेंड  की  नस्ल  से  संकर  नस्ल  द्वारा  पशुओं  के  विकास  के

 लिए  भारत-स्विटजरलेंड  परियोजना  के  विस्तार  हेदु  कोई  पुनरीक्षित  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उस  पर  क्या  निर्णय  लिया  गया

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उस  प्रस्ताव  में  किन्हीं  संशोधनों  का  सुझाव  दिया  है  और  वि

 तो  तस्संबंधी  ब्यौरा.क्या  और
 है  और  यदि

 प्रस्ताव  का  क्या  परिणाम  निकला  ?

 कृषि  झोर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  हां  ।

 केरल  में  गोपशु  प्रजनन  संबंधी  भारत-स्विटजरलेंड  परियोजना  का  विस्तार  करने  के
 लिए  संशोधित  प्रस्ताव  स्विटज  रलैंड  विकास  सहकारिता  को  भेजा  गया

 केरल  राज्य  सरकार  केपरामर्श  से  संशोधित  प्रस्ताव  को  अंतिम  रूप  देते के  ते  समय
 बीज  उत्पादन  तथा  परीक्षण  संबंधी  सुविधाओं  का  विकास  (2)  संकर  नस्ल  के  सांडों  की  जया  करने
 के  लिए  हिमित  वीय॑  का  आयात  (3)  तरल  नमजन  संयंत्रों  के  लिए  फालतू  पू्जे  (4)  कम्पुटराईजिंग
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 मिल्क  रिकाडिग  आदि  के  लिए  अपेक्षित  नमं/सख्त  तथा  अन्य  उपस्कर  और  (5)  प्रशिक्षण  केन्द्र  का

 सुदृढ़ीक रण  के  लिए  कुछ  आवश्यक  प्रावधानों  को  बनाने  के  संबंध  में  संशोधन  किए  गए  थे  ।

 स्विस  प्राधिकारियों  की  सहमति  की  प्रतीक्षा

 झापरेशन  फ्लड  तीन  के  लिए  यूरोपोय
 झार्थिक  समुदाय  से  सहायता

 1206.  श्री.शीबल्ल भ  पाणिप्रही  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  आगामी  पांच  वर्षों  के  दौरान  आपरेशन  फ्लड-तीन
 परियोजना  के  लिए  निरन्तर  वस्तु  सहायता  प्रदान  करके  भारत  के  दुग्ध  बिकास  प्रयासों  का

 समर्थन  देने  के  लिए  तैयार

 यदि  तो आपरेशन  फ्लड-प्रथम  परियोजना  तथा  उसके  बाद  वाली  परियोजना  के

 लिए  भारत  सरकार  द्वारा  प्राप्त  की  गईं  सहायता  का  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  इस  संबंध  में  विशिष्ट  प्रस्तावों  पर  सरकार  द्वारा  उचित  रूप  से  विचार  किया
 गया  है  ?

 ह

 कृषि  और  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  यूरोपीय
 आध्िक  समुदाय  से  आगामी  पांच  वर्षों  के दौरान  आपरेशन  फ्लड  परियोजना  के  लिए
 जिस  सहायता  प्रदान  करने  का  कोई  संकेत  प्राप्त  नहीं  हुआ

 आपरेशन  विश्व  खाद्य  कार्यक्रम  की  सहायता  से  क्रियान्वित  किया  गया

 यूरोपीय  आथिक  समुदाय  ने  आपरेशन  परियोजनए  का  क़ियान्वयन  करने  के  लिए
 1978-79  से  शुरू  होने  वाले  छह  वर्षों  की अवधि  के  दौरान  1,86,000  मीठरी  टन  सप्रेदढा  दुग्ध  चूर्ण
 और  76,200  मीटरी  टन  बटर  आयल/बटर  दान  में  देना  मंजूर  किया  इसके  यूरोपीय
 आधिक  प्षमूदाय  ने  सप्रेठा  दुग्ध  बटर  आयल  तथा  वनस्पति  तेल  की  अतिरिक्त  मात्रा  भी  सप्लाई
 की  आपरेशन  के  तहत  1984-85  5  तक  यूरोपीय  आथिक  समुदाय  से  उपहार  के  रूप  में  दी
 गई  कुल  सप्लाई  नीचे  दी  गई  है  :  --

 मीटरी  टन में  )

 सप्रेटा  दुग्ध  पाउडर  2,16,584.000

 बटर  आयल  62,401.540

 बटर  16,577.000

 वनस्पति  तेल  497.000

 उपरोक्त  भाग  में  बताई  गई  स्थिति  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  होता  ।
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 केन्द्रीय  झर  राज्य  भाण्डागार  निमभों  में  किया  गया  पूंजीनिवेश

 1207.  श्री  सूल  चन्द  डागा  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 केन्द्रीय  भाण्डगार  निगम  और  राज्य  भाण्डागार  निगमों  में  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य

 सरकारों  द्वारा  किए  गए  पूंजी  निवेश  का  प्रत्येक  मामले  में  पृथक-पृथक  ब्यौरा  क्या  है  और  यह  पूंजी
 निवेश  कब  से  किया  गया

 राज्य  भाण्डागार  निगमों  में  केन्द्रीय  भाण्डागार  निगम  के  पूंजी  निवेश  के  भाग  का

 पात  कितना

 किन  राज्य  भाण्डागार  निगमों  ले  वर्ष  198  2-83  और  वर्ष  198  3-84  के  दोरान  लाभांश

 घोषित  किया  है  और  प्रत्येक  मामले  में  घोषित  लाभांश  की  दर  क्‍या  और

 क्या  1970  में  केंद्रीय  भाण्डागार  निगम  और  राज्य  भाण्डागार  निगमों  के
 '

 मैन  और  प्रबन्ध  निदेशकों  के  सम्मेलन  में  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  राज्य  भाण्डागार  निगमों  को
 लाभ  का  25  प्रतिशत  सामान्य  रिजवं  में  अन्तरित  करना  चाहिए  और  शेष  का  उपयोग  लाभांश  की
 अदायगी  के  लिए  किया  जाना  यदि  तो  इस  निर्णय  के  पश्चात्‌  कितने  राज्य  भाण्डागार
 निगमों  ने  इसका  अनुपालन  नहीं  किया  है  और  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही
 की  गई  है  और  इसके  क्या  परिणाम  निकले

 खास  झोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  केਂ  पी०  सिह  :  से
 इस  सेन्ट्रल  वेयरहाउसिंग  कारपोरेशन  की  ईक्विटी  पूंजी  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  36.665

 करोड़  रुपये  का  निवेश  किया  गया  है  ।  राज्य  सरकारों  के  सेन्ट्रल  वेयरहाउसिंग  कारपोरेशन  में  कोई
 शेयर  नहीं  हैं  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  प्रत्येक  राज्य  भाण्डाग्ार  निगम  को  प्रदत्त  सेन्ट्रल
 हाउसिंग  कारपोरेशन  की  स्थापना  से  31.3.1985  तक  संबंधित  राज्य  ख्वरकार  तथा  सेन्‍्ट्रल
 हाउसिंग  कारपोरेशन  किये  गये  प्रत्येक  राज्य  भाण्डागार  निगम  की  प्रदत्त  पूंजी  में

 वेयरहाउंसिंग  कारपोरेशन  के  शेयर  तथा  प्रत्येक  राज्य  भाण्डागार  निगम  द्वारा  1982-83  और
 1983-84  के  वित्तीय  वर्षों  क ेलिए  घोषित  किये  गये  लाभांश  का  ब्यौरा  दिया  गया

 ध

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही
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 ]

 एक्शन  फार  डेवलपसेंट  योजनाश्रों  के  भ्रन्तगंत
 ग्रामीण  विकास  के  लिए  स्वयंसेवो  संस्थाएं

 श्री  भूल  चन्द  डागा  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  स्वयंसेवी  संस्थाओं  के  राज्य-वार  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  गत  तीन  वर्षों  के दौरान

 एक्शन  फार  डेवलेपमेंट  योजनाओं  के  अन्तगंत  ग्रामीण  विकास  के  लिए  काम  किया

 है  ओर  उन  पर  अलग-अलग  कितनी  धनराशि  खच  हुई  है  ;

 कया  सरकार  के  पास  उक्त  योजना  के  अन्तगंत  अब  तक  सृजित  स्थायी  सम्पत्तियों  का

 राज्य-वार  ब्योरा  उपलब्ध

 उन  संस्थाओं  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  इस  योजना  के  कार्यान्वयन  में  सहायता  की  है  और

 क्या  इस  प्रयोजन  के  लिए  विदेशी  सहायता  भी  प्राप्त  की  गई  और

 यदि  तो  देश-व।र  कितनी  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  की  गई  ?

 ग्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  चन्दूलाल  :  पिछले  तीन

 वर्षों  क ेदौरान  अर्थात  सहायता  से  लेकर  परियोजना  तक  भारतीय  विकास  लोक  कार्यक्रम  से  6

 स्वैच्छिक  संगठनों  को  सहायता  प्राप्त  हुई  परियोजना  का  प्रायोजित  संगठन  का  इ

 संगठनों  को  राज्य-वार  दी  गई  वाधिक  सहायता  और  सुजित  परिसम्पत्तियों  को  सभा  पटल  पर  रखा

 जाता  पर  दर्शाया  गया  [  ग्रंथालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०

 विदेशी  दानदाताओं से  प्राप्त  वित्तीय  सहायता  की  धनराशि  का  एजेंस्री-वार  ब्योरा  सभा
 पटल  पर  रखा  जाता  [  प्रंथालय  रखा  देखिए  संख्या  एल०  का

 ]

 गहरे  सम॒द्र  में  मछली  पकड़ने  वालो  नोकाओं  का  झायात

 श्री  बो०  एस०  कृष्ण  झ््यर  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हाल  में  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  की  कितनी  नौकाओं  का  आयात  किया  गया

 कर्नाटक  को  इस  प्रकार  की  कितनी  नोकाएं

 दी गई भोर क्‍या मछली का निर्यात बढ़ाने के लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली और अधिक धोकाओं का आयात करने का कोई प्रस्ताव है ?
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 कृषि  झौर  सहकारिता  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  झोर

 हाल  ही  में  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाले  12  ट्रालरों  का  आयात  किया  गया  जिसमें  से  2  ट्रालर
 कर्नाटक  में  स्थित  कम्पनियों  के  हैं  ।

 सरकार  को  मत्स्यन  जजयानों  के  आयात  के  लिए  अनेक  आवेदन  पत्र  श्राप्त  हुए  जब

 इन  जलयानों  का  वास्तव  में  आयात  किया  जाता है  और  उनसे  मछली  पकड़ने  का  कार्य  लिया  जाता  है

 तो  देश  से  मत्स्य  निर्यात  में  वृद्धि  हो  जाएगी  ।

 भारतीय  फिल्मों  का  निर्यात

 1210.  श्री  बी०  एस०  कृष्ण  भ्रय्यर  :  क्‍या  सूचना  झ्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतीय  फिल्मों  के  निर्यात  में  कमो  हुई  है  ;

 क्या  निर्यात  में  कमी  का  कारण  उच्च  निर्यात  शुल्क  है  ;  और

 विशेषकर  मध्य-पूर्व  देशों  में  भारतीय  फिल्में  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के लिए
 क्या  कारंवाई  की  गई  है  ?

 सूचना  धोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बो०  एन०  :

 नहीं  ।  निर्यात  शुल्क  लाग्‌  नहीं  है  ।

 भारतीय  फिल्मों  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  फिल्‍म  विकास  निगम  द्वारा
 लिखित  उपाय  अपनाये  जा  रहे  हैं  :--  |

 (1)  निम्रम  विदेशों  में  फिल्‍म  समारोहों  और  फिल्म  बाजारों  में  भाग  लेता

 (2)  यह  विदेशों  को  जाने  वाले  व्यापार  प्रतिनिधि  मण्डलों  में  भाग

 (3)  भारत  में  होमे  वाले  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोहों  और  फिल्मोत्सवों  क ेअवसर  पर
 जित  फिल्‍म  बाजारों  में  भाग  लेने  के  लिए  भावी  खरीदारों  व्यक्तियों  तथा  राजकीथ  एजेंसियों  को
 त्रित  किया  जाता

 ह  (4)  विदेशी  प्रतिनिधिमण्डलों  को  अपने  देशों  के लिए  भा  रतीय  फिल्‍मों  का चयन  और  खरीद
 करने  हेतु  उन्हें  देखने  के लिए  भारत  भ्रमण  के  लिए  आमंत्रित  तथा  प्रोत्साहित  किया  जाता

 (5)  सांस्कृतिक  आदान-प्रदान  काय॑  क्रम  के  अन्तंगत  था  अन्यथा  विभिन्‍न  देशों  में  आयोजित
 भारतीय  फिल्मों  के  समारोह्दों  से  विदेशों  में  भारतीय  फिल्मों  के  प्रति  इबि  पैदा  होती
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 केन्द्रीय  माण्डागार  निगम  के  गोदामों  का  मा  रतोय  खाद्य  निगम  हारा  उपयोग

 श्री  वी०  कृष्ण  श्रय्पर  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  भाण्डागार  निगम  के  गोदामों  का  उपयोग  भारतीय  खाद्य

 निगम  द्वारा  उनके  अनाजों  के  भण्डा रण  हेनू  किया  गया  ,

 यदि  तो  क्या  उन  गोदामों  को  भारतीय  खाद्य  निगम  को  हस्तान्तरिंत  कर  दिया
 हु

 क्या  यह  केन्द्रीप  भाण्डागार  निगम  का  काम  नहीं  होगा  कि  वह  क ेलिए
 कऋम्य  पावतियों  को  बेंकों  के पास  गिरवी  रखकर  ऋण  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करे  और  तत्सम्बन्धी
 अनेक  सहायक  सेवाओं  की  व्यवस्था  और

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  भाण्डगार  निगम  अपना  ध्यान  उन  उद्देश्यों  को  पूरा  करने
 पर  केन्द्रित  करेगा  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूतति  मंत्रलय  के  राज्य  मंत्री  के०  पी०  सिह  :  सेन्ट्रल
 वेयरहाउसिंग  कारपोरेशन  के  पास  उपलब्ध  भण्डारण  क्षमता  के  एक  भाग  का  उपयोग  भारतोय  खाद्य
 सिगम  द्वारा  खाद्याननों  का  भण्डारण  करने  के  लिए  किया  जा  रहा  है  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 और  ऋण  सुदिधाएं  प्रदान  करना  सेन्ट्रल  वेयरहाउस्रिंग  कारपोरेशन  का  कार्य
 नहीं  |उत्पादकों  तथा  अन्यो  द्वारा  कारपोरेशन  के  भाण्डागारों  में  जमा  किए  गए  कृषि  उत्पादों  के
 सम्बन्ध  में  कारपोरेशन  द्वारा  जारी  की  गई  भाण्डागारण  रसीदों  को  गिरवी  रखकर  बैकों  द्वारा  उन्हें
 ऋण  सुविधाएं  मुहैया  की  जाती

 बंगलोर  में  राष्ट्रीय  पशु  श्रानुवंशिकी  एकक  की  स्थापना

 1212.  श्री  बी०  एस०  क्रृष्ण  भ्रय्यर  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बत।ने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  बंगलौर  में  एक  राष्ट्रीय  पशु  आनुबंशिकी  एकक  स्थापित  करने
 का  ओर

 ह

 यदि  तो  उपरोक्त  एकक  कब  तक  स्थापित  किया  जाएगा  ?

 कृषि  झोर  सहकारिता  मंत्रालय  सें  राश्य  संत्रो  :
 भोमानु  ।  मर  बोगेल्त  :  जी

 198
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 eee इ क्षेत्र  |

 प्रश्न  ही  नही  उठता  ।

 चावल  तथा  गेहू  को  क्षेत्रवार  संभाव्य  क्षेत्र

 श्रीमती  बसव  राजेश्वरी  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चावल  की  फसल:के  लिए  क्षेत्र-वार  संभाव्य  क्षेत्र  कौन-कौन  से  हैं  तथा  उनकी  औसत
 उपज  कितनी

 गेहूं  की फसल  के  लिए  क्षेत्र-वार  संभाव्य  क्षेत्र  कौन-कौन  से  हैं  तथा  उनकी  औसत  उपज

 कितनी

 सरकार  द्वारा  ज्ञात  प्रौद्योगिकी  का  उपयोग  करके  चावल-उत्पादन  की  औसत  उपज  बढ़ाने
 के  लिए  क्‍या  कारंवाई  की  गई  और

 चावल  तथा  गेहूं  का  अधिक  उत्पादन  करने  के  ज्षिए  क्या  प्रोत्साहन  दिए  गए  हैं  ?

 कृषि  और  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  ओर
 चावल  और  गेहूं  उत्पादक  राज्यों  क ेनाम  और  आदान  5  के  दौरान  चावल  और  गेहूं  के  कुल  उत्पादक

 को  दर्शानें  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 कुशल  प्रबंध  पद्धतियों  और  बेहतर  आदान  सप्लाई  के  साथ-साथ  उच्च  क्षमता  वाली

 विशिष्ट  स्थानीय  किस्मों  के  अंतर्गत  क्षेत्र  को  चावल  का  उत्पादन  बढ़ाने  की  नीति  का  प्रमुख  सूत्र
 बना  उपज  देने  वाली  किस्मों  का  कार्यक्रमਂ  को  केन्द्रीय  क्षेत्र  की योजनाओं  चावल  की

 सामुदायिक  नसंरियों  की  प्रदर्शनਂ  और  उत्पादन  प्रौद्योगिकी  में  विस्तार
 कार्ध्रिकों  को  प्रशिक्षणਂ  द्वारा  सशक्त  बनाया  जा  रहा  पूर्वी  क्षेत्र  जहां  क्षमता  और  वास्तविक
 उपज  में  काफी  बड़ा  अन्तर  5-86  एक  प्रायोजित  विशेष  चावल  उत्पादन  कार्यक्रमਂ

 शुरू  किया  गया  यह  कार्यक्रम  पूर्वी  उत्तर  पूर्वी  मध्य  प्रदेश  और
 पश्चिम  बंगाल  राज्यों  के  चुनिदा  खण्डों  में  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  इस  कायंक्रम  के

 जिनमें  महिलाएं  भी  शामिल  हैं  और  विस्तार  कर्भियों  के  प्रशिक्षण  के  द्वारा
 चावल-उत्पादन  की  उन्नत  प्रौद्योगिकी  का  तेजी  से  प्रसार  करने  के  प्रयास  किए  जा  रहे

 भूमि  विकास  और  अवसंरचनात्मक  सुविधाओं  मैसी  दीधंकालिक  समस्याओं  को  हल  करने  के

 भी  प्रयास  किए  जा  रहे  उपस्कर  इत्यादि  आदान  किसानों

 को  राजसहायता  प्राप्त  दरों  पर  प्रदान  किए  जा  रहे  हैं  ।

 किसानों  को  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  प्रोत्साहित  करने  हेतु  हाल  के  वर्षों  में  धान  और  गेहूं
 दोनों  के  अधिप्राप्लि  मूल्य  काफी  अधिक  बढ़ाए  गए  चावल  का  उत्पादन  बढ़ाने  की  केन्द्रीय
 केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  के  तहत  अन्य  प्रोत्साहन  ये  हैं  की  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों
 के  हाल  ही  में  अभिज्ञात/विकसित  बीजों  के  मिनीकिटों  का  क्षिसानों  को  मुफ्त  अन्य  किसानों
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 के  बीच  पौधे  के  वितरण  के  लिए  चावल  की  सामुदायिक  नसंरियां  लगाने  के  लिए  प्रति

 हैक्टेयर  के  हिसाब  से  वित्तीय  सहायता  और  किसानों  को  राजसहायता  प्राप्त  दरों  पर

 सूक्ष्म  कृमिनाशक  तथा  उपस्कर  जैसे  आदानों  की

 इसी  गेहूं  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  योजनाओं  के  तहत  निम्नलिखित

 प्रोत्साहन  दिए  जा  रहे  हैं  :--

 (1)  गेहूं  की  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  के  हाल  में  अभिज्ञात  और  नए-नए  विकसित
 बीजों  के  मिनीकिटों  का  मुफ्त  और

 (2)  गेहूं  की  रतुआ-ग्राही  किस्मों  के  प्रतिस्थापन  के  लिए  पव॑तीय  क्षेत्र  के  किसानों  की

 प्रतिरोधी  किस्मों  के  बीजों  का  निःशुल्क  वितरण  ।

 विवरण

 लाख  मी०  टन

 प्  ऋ०  सं०  1984-85  5  राज्य  का  1984-85  84-85
 में  चावल  में  गेहूं
 का  उत्पादन  का  उत्पादन

 1  3  4  5

 1.  आंध्र  प्रदेश  69.84  बिहार  30.99

 2.  असम  24.18  गुजरात  13.29

 3.  बिहार  53.21  हरियाणा  44.18

 4.  गुजरात  8.38  मध्य  प्रदेश  37.29

 5.  ,  हरियाणा  13.63  महाराष्ट्र  8.56

 6  जम्मू  और  कश्मीर  5.69  पंजाब  101.83

 7.  कर्नाटक  23.73  राजस्थान  27.94

 8  केरल  12.32  उत्तर  प्रदेश  159.74

 9  मध्य  प्रदेश  36.74  पंश्चिम  बंगाल  8.12

 10.  मह्दाराष्ट्र
 19.36

 11.  उड़ीसा  45.26
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 1  2  3  4  5

 12.  पंजाब  50.57

 13.  तमिलनाडु  53.94

 14  उत्तर  प्रदेश  71.78

 15.  पश्चिम  बंगाल  80.93

 राष्ट्रीय  सहकारिता  विकास  निगम  में  ग्रनुसूचित  जातियों  तथा

 प्रनुस॒चित  जनजातियों  के  लिए  श्रारक्षण  नियम

 1214,  श्री  श्रनादि  घरण  दास  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ः

 क्या  राष्ट्रीय  सहकारिता  विकास  निमम  में  भर्ती  तथा  पदोन्नति  के  लिये  आ  रक्षण  नियमों

 का  कार्यान्वयन  किया  जा  रहा

 ।  1985  को  उस  संगठन  में  कमंचारियों  की  कूल  संख्या  कितनी  थी  तथा  उनमें  से

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कर्चारियों  की  संख्या  कितनी

 अनुसूचित  जातियों/जनजातियों  के  कर्मचारियों  की  संख्या  में  यदि  कोई  के  क्या

 कारण  हैं  तथा  आरक्षित  रिक्त  पदों  की  भरने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  विचार  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  अनारक्षित  किए  गए  पदों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 कृषि  शोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  जी  हां  ।

 ।  1985  को  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  के  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या  661
 जिनमें  अनूसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या  क्रशः  101  व

 23

 अनुसूचित  जाति  के  कमंचारियों  की  संख्या  में  धमग्र  रूप  से  कोई  कमी  नहीं  हुई  जहां  तक

 अनुसूचित  जनजाति  के  कर्मचारियों  का  संबंध  उनका  प्रतिनिधित्व  3.48  प्रतिशत  जबकि  संविधान
 में  7.5  प्रतिशत  का  प्रावधान  अनुसूचित  जनजाति  के  कर्मचारियों  क्रे  पदों  के  रिक्त  पड़े  रहने  का
 कारण  उपयुक्त  अभ्यर्थियों  की  अनुपलब्धता  शिथिल  मानकों  पर  भर्ती  व  चयन  हेतु  उपयुक्त “  अभ्यर्थियों  को  भेजने  के  लिए  रोजगार  कार्यालय  को  लिखने  तथा  समाचारपत्रों  में  विज्ञापन  निकालने
 जेंसे  विभिन्‍न  कदम  रहा

 पिछले  तीन  वर्षों  के  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निंगम  ने  अनुसूचित  जातियों
 भोर  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  किसी  भी  पद  को  अनारक्षित  नहीं  किया
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 ee  ख  र  र_्  र्_ऑ-ऑ  ऑीइऔीऔ्नन्‍॒:ट  पा
 तिलहनों  का  उत्पादन

 श्री  श्रनादि  चरण  दास  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  तिलहनों  के  दौरान  देश  में  तिलहनों  का  कुल  कितनी  उत्पादन

 (  )  देश  में  तिलहनों  के  अनुसंधान  तथा  विकास  पर  कितनी  राशि  खर्च  की  और

 नी  अगले  तीन  वर्षो  के  दौरान  देश  में  तिलहनों  का  उत्पादन  बढ़ासे  के  लिये  क्‍या  भावी

 गयंत्रम  है  ?
 हि

 कृषि  और  सहकारिता  विसाग  में  राज्य  मंत्रों  योगेल्र  :  वर्ष

 1984-85  84-85  के  दोरान  देश  में  तिलहनों  का  उत्पादन  130.98  लाख  मीटरदी  टन

 देश  में  1984-85  के  दौरान  तिलहन  अनुसंधान  के  लिए  2.86  करोड़  रुपये  की  रकम

 मंजूर  की  गई  ओर  तिलहन  विकास  के  लिए  28.94  करोड़  रुषये  की  रकम  निर्मुक्त  की

 केन्द्र  द्वारा  राष्ट्रीय  तिलहन  विकास  परियोजना  जो  19  4-85  में  शुरू  की

 गई  को  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  जारी  रखा  गया  ।

 ह

 राष्ट्रीय  तिलहन  झोर  वनस्पति  तेल  संबंधी  नीति

 1216.  भरी  बाला  साहिब  विखे  पाटिल  :  क्‍या  छुषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  राष्ट्रीय  तिलहहन  और  वनस्पति  तेलों  सम्बन्धी  व्यापक  नीति  तेयार  करने

 पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  प्रौद्योगिकी  को  अद्यतन  करने  हेतु  तिलहनों  और
 वनस्पति  तेलों  के  लिए  प्रौद्योगिकी  आयोग  को  स्थापना  करने  और  लागतों  में  कमो  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  खाद्य  तेल  एककों  का  आधुनिकीकरण  करने  का

 यदि  तो  कब  ओर  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  कब  तक  निर्णय  लिया  जाएगा  ?

 कृषि  झौर  सहकारिता  विमाण  लें  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  और  जी
 हां  ।

 (१)  ओर  ब्योरे  तैयार  किए  जा  रहे  इस  सम्बन्ध  में  निर्णय  यथा  समय  लिया
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 लोकनांयक  जयप्रकाश  नारायण  को  मूति  के
 झ्रनावरण  समारोह  क्रा  प्रसारण

 1217,  प्रो०  संघ  बंडवते  :  क्‍या  सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  लोकनायक  जयप्रकाश  नारायण  की  मूर्ति  का
 अनावरण  उनकी  जन्मस्थली  जयप्रकाश  नगर  में  किया  गया  जिसमें  बहुत  बड़ी  संख्या  में  लोग
 उपस्थित  थे  ;

 यदि  तो  क्या  दूरदर्शन  ने  इस  समा  रोह  का  प्रसारण  रहीं  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सूचना  शोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बी०  एन०  :  i

 और  समारोह  को  दूरदर्शन  केन्द्र  लखनऊ  द्वारा  12.10.1985  5  को  कवर  किया
 गया  था  तथा  उसका  उनके  क्षेत्रीय  समाचार  बुलेटिन  में  उसी  दिन  उपयोग  किया  गया  कवरेज  का
 राष्ट्रीय  समाचार  बुलेटिनों  में  उपयोग  नहीं  किया  जा  क्‍योंकि  दुरदर्शन  केन्द्र  दिल्ली
 को  वह  वायुयान  द्वारा  16.10.85  को  प्राप्त  हुआ  था  और  उस  समय  उसकी  सांमयिकता  नहीं
 रही  थी  ।

 महाराष्ट्र  में  बंदप्राथ  चोनी  मिलें

 1218.  प्रो०  मधु  दंडवते  :  क्‍या  खाद्य  श्रौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  महाराष्ट्र  में  कतिपय  गैर-सरकारी  चोनी  मिलें  बन्द  की  जा  रही  क्योंकि  इन
 मिलों  के  लिए  पर्याप्त  मात्रा  में  जिसका  उपयोग  सहकारी  चीनी  मिलों  द्वारा  किया  जा  रहा
 उपलब्ध  नहीं

 यदि  तो  बेरोजगारी  तथा  उत्पादन  में  हानि  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  सरकार
 मिलों  को  गन्ने  की  बेहतर  सप्ल।ई  सुनिश्चित  करने  अथवा  वैकल्पिक  रूप  से  उन्हें  आयातित  कच्ची  चीनी
 परिष्करण  हेतु  देने  की  व्यवस्था  और

 क्‍या  सरकार  का  विकल्प  के  रूप  में  बंदप्राय  मिलों  के  प्रबन्ध  अपने  हाथ  में  लेने  का
 विचार  है  ?

 शाध  झौर  नागरिक  पूति  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  के०  पो०  सिह  :  मह्दा  राष्ट्र
 में  स्थित  किसी  प्राइवेट  चीनी  मिल  ने  सूचित  नहीं  किया  है  कि  सी  मौसम  1985-86  में  कार्य

 नहीं  करेगी  ।
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 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 द्रद्शन  झोर  भ्राकाशवाणी  पर  विरोधी  दलों  को  समय  देना

 प्रो०  सधु  दंडवते  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  दूरदर्शन  और  आकाशवाणी  को  सरकार  और  सत्ताधारी  दल
 के  एकाधिकार  से  बचाने  के  लिए  विरोधी  दलों  को  इन  माध्यमों  से  निश्चित  समयावधि  पर  अपने
 विचार  और  नीतियां  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  देने  की  कोई  योजना  शुरू  करने  का  और

 यदि  तो  इस  योजना  को  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जायेगा  ?

 सूचना  श्रौर  प्रसारण  संत्रालय  के  राज्य  सन्नी  बी०  एन०  :  माध्यमों
 पर  सरकार  या  सतारूढ़  दल  द्वारा  एकाधिकार  नहीं  किया  जा  रहा  सरकारी  माध्यमों  को आवश्यक

 रूप  से  सरकार  की  कार्यक्रमों  और  उद्देश्यों  को  प्रतिबिम्बित  करना  तथा  उन्हें  लोगों  को  स्पष्ट
 करना  होता  महत्वपूर्ण  घटनाओं  के  कवरेज  तथा  कायंत्रमों  के  प्रस्तुतीकरण  में  और  चर्चा  कार्यक्रमों
 में  माध्यम  इस  बारे  में  समुचित  सावधानी  बरतते  हैं  कि  विभिन्‍न  दृष्टिकोण  ४स्तुत  हों  ।

 मौजूदा  स्कोम  जिसके  अन्तगंत  मान्यता  भ्राप्त  राजनीतिक  दलों  के  प्रतिनिधियों  को  चुनावों  के

 समय  चुनाव  प्रसारण/टेलीकास्ट  करने  की  सुविधा  दी  जाती  के  राजनीतिक  दलों  को

 आकाशव/णी/दूरदर्शन  पर  अपने  ब्रिचार  तथा  नीतियां  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  देने  की  स्कीम  शुरू
 करने  का  सरकार  के  समक्ष  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं

 परतो  भूमि  का  सुधार

 श्रीई०  भ्रय्यप्पु  रेड्डो  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भूमि  के  सुधार  के  लिए  कोई  नीति  बभाई  गई

 परती  भूमि  के  सुधार  के  लिए  5-86  के  बजट  में  क्या  उपबन्ध  किए  गए

 क्‍या  राज्यों  स ेउस  परती  भूमि  का  पता  लगाने  का  अनुरोध  किया  गया  है  जिसका  सुधार
 आा  सके  और  जिसे  खेती  योग्य  बनाया  जा  और

 यदि  तो  सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  में  कितनी  परती  भूमि  का  सुधार  किया

 जाता

 है ? कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य संत्रो योगेन्द्र : राष्ट्रीय भूमि उपयोग तथा संरक्षण बोर्ड ने अपनी को हुई बैठक में राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति 204
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 के  मसौदे  की  रूपरेखा  पर  विशेषज्ञों  की समिति  की  रिपोर्ट  पर  विचार  यह  निर्णय  किया  गया
 कि  ऊर्जा  संबंधी  सलाहवार  बोर्ड  के  अध्यक्ष  श्री  बी०  बी०  वोहरा  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  गठित

 की  जाय  जो  राष्ट्रीय  भूमि  उपयोग  नीति  के  मसौदे  को  अन्तिम  रूप  देने  और  राष्ट्रीय  भूमि  उपयोग

 नीति  विवरण  तैयार  करेगी  और  इसके  लिए  अन्य  बातों  के  साथ-धाथ  अवक्रमित  तथा  कम  उपयोग

 की  गई  भूमि  के  सुधार  तथा  विकास  और  अन्य  पहलुओं  पर  भी  विचार  करेगी  ।

 से  राष्ट्रीय  परती  भूमि  विकास  बो्ड  ने  परती  भूमि  का  पता  लगाने  तथा  मुख्य
 रूप  से  वनरोपण  के  माध्यम  से  उसका  सुधार  करने  के  लिए  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  मार्गदर्शी

 सिद्धान्त  जारी  किए  हैं  ।  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  प्रतिवर्ष  50  लाख  हैक्टेयर  वनरोपण  करने

 का  राष्ट्रीय  लक्ष्य  सुधार  की  जाने  वाली  परती  भूमि  को  सीमा  उपलब्ध  धनराशियों  सहित
 अनेक  घटकों  पर  निर्भर  होगी  ।  राष्ट्रीय  परती  भूमि  विकास  बोर्ड  ने  1985-86  में  उन  स्वैच्छिक

 एजेंसियों  की  वित्तीय  सहायता  के  लिए  100  लाख  रुपये  का  बजट  प्रावधान  किया  जो  प्रत्यक्ष  रूप  में

 परती  भूमि  का  सुधार  करने  में  लगी  हैं  ।

 प्राकृतिक  विपत्तियों  से  कृषि  भूमि  को  क्षति

 1221.  श्री  ई०  श्रय्यप्पु  रेड्डी  :  क्‍या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  राज्यों  में  कितने  कृषि  भूमि  क्षत्र  में  अक्सर  बाढ़  आती

 हाल  ही  में  आई  बाढ़  से  गंगा  नदी  के  बेप्तिन  में  कितनों  भूमि  खेती  योग्य  नहीं  रही
 और

 क्‍या  फसल-सुरक्षा  बीमा  योजना  शुरू  करके  किसानों  की  भूमि  की  बाढ़  तथा  तूफान  से

 सुरक्षा  करने  के  कोई  प्रस्ताव  हैं  ?

 कृषि  झोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  ओर  देश
 के  लगभग  400  लाख  हेक्टेयर  बाढ़  प्रवण  क्षंत्र  1953  से  1984  तक  की  अवधि  के  दोरान  देश
 में  औसतन  40.7  लाख  हेक्टेयर  सस्यगत  क्षत्र  बाढ़  चत्रवात  से  प्रभावित  हुआ  द्वाल  ही  में  गंगा
 नदी  के  बेसिन  में  आयी  बाढ़  से  भूमि  के  खेती  योग्य  न  रहने  संबंधी  अलग-अलग  आंकड़े  उपलब्ध

 नहीं  हैं  ।

 खरोफ  1985  मौसम  से  देश  में  एक  वृहत  फसल  मा  योजना  पहले  ही  क्रियान्वित  की
 जा  रही  है  इस  योजना  के  अन्तर्गत  शुरू  में  गेहूं  तिलहन  और  दलहनों  को  लाया  जायेगा  ।

 यह  क्षेत्र  पद्धति  पर  आधारित  है  और  उपरोक्त  फसलों  को  उगाने  के  लिए  संस्थागत  अर्थात

 सहकारी  समितियों  वाणिज्यक  द्वारा  जारी  किए  गए  सभी  ऋणों  का  अनिव्ाय  बीमा  किया  जनता
 योजना  में  युद्ध  और  केन्द्रक  ज|खिम  को  छोड़कर  फसल  मौसम  के  दोरान  होने  वाले  सभी  जोखिम

 शामिल  हैं  ।  यद्यपि  केन्द्रीय  सरकार  ने  खरीफ  198  5  मौसम  से  इस  योजना  को  अपनाने  के  लिए  सभी
 राज्य  सरकारों  ओर  संघ  राज्य  क्षंत्रों  मे ंसिफारिश  को  खरीफ  1985  मौसम  के  दौरान  12  राज्य
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 सरकारों  और  2  संध  राज्य  क्षेत्रों  न ेइस  योजना  को  क्रियान्वित  किया  ये  राज्य  हैं
 कर्नाटक  मध्य  उत्तर  पश्चिम

 पांडिचेरी  और  दमन  और  दीव  ।

 खाद्य  तिलहनों  का  उत्पादन

 1222.  श्रो  सस्येन्द्र  नारायण  सिह  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चालू  वर्ष  में  खाद्य  तेलों  के  उत्पादन  में  निश्चित  रूप  से  वृद्धि  हुई ।

 यदि  तो  क्या  खाद्य  तेलों  के  उत्पादन  लक्ष्यों  पर  पुनविचार  करने  की  यो जनाएं

 क्‍या  राज  तेलों  के  उत्पादन  और  उनकी  बिक्री  के  सम्बन्ध  में  आने  वाली  कठिनाइयों  का
 पता  लगाया  गया  और

 यदि  तो  इन  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कृषि  झौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :
 वर्ष  1984-85  के  दौरान  तिलहनों  का  130  98  लाख  मीटरी  टन  का  रिकार्ड  उत्पादन

 हुआ  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तिम  वर्ष  (1989-90  )  के  दौरान  तिलहनों  के  उत्पादन
 का  संशोधित  लक्ष्य  180.00  लाख  मीटरी  टन  निर्धारित  किया  गया  है  ।

 और  तिलहनों  के  उत्पादन  में  आने  वाली-कुछ  मुख्य  बाधायें  ये  हैं  :  --

 अच्छे  दीजों  का  न  उवंरकों  का  अपर्याप्त  सीमित  कीट  तथा  उन्‍नत
 फार्म  उपकरणों  की  मण्डी  का  अपर्याप्त  इन  बाधाओं  पर  काबू  पाने  के  लिए  भारत
 सरकार  ने  1984-85  में  एक  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  राष्ट्रीय  तिलहन  विकास  परियोजना  शुरू  की  है  ।

 इस  परियोजना  के  किसानों  को  तिलहनों  की  अच्छी  पंदावार  करने  को  प्रोत्साहित  के

 लिए  महत्वपूर्ण  आदानों  के  लिए  कई  तरह के  प्रोत्साहन  दिए  जांते  सरकार  समय-समय  पर  तिलहनों
 के  लिए  समर्थन  मूल्य  घोषित  करती  1985-86  में  शुरू  होने  वाले  मौसम  से  पांच  वर्षो  के
 लिए  भारतीय  राष्ट्रीय  कृषि  सहकारी  विपणन  संघ  को  तिलहनों  के  मामले  में  समर्थन  मूल्य
 के  कार्य  की  देखरेख  करने  के  लिए  केन्द्रीय  एजेंसी  के  रूए  में  मनोनीत  किया  गया

 जब  उबरकों  के  प्रयोग  में  वद्धि

 1223.  श्री  सत्येन्द्र  नारायण  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चालू  रबी  के  मौसम  के  दौरान  जैव  उर्वैरकों  के  प्रयोग  में  वृद्धि  करने  की सरकार
 की  कोई  योजना  ओर
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 th जन  तन

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेल्दर  :  और

 हां  ।  जैव  उव  रकों  के  उपयोग  को  खेत  पर  प्रदर्शन  आयोजित  करके  और  राज्य  सरकारों

 और  कृषि  विश्वविद्यालयों  द्वारा  चलाये  जा  रहे  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों  के  माध्यम  से  बढ़ाया  जा  रहा

 तिलहनों  और  दलहनों  के  विकास  कार्यक्रमों  की  विभिन्‍न  केन्द्रीय  क्षेत्र  योजनाओं  के

 अन्तर्गत  जिसमें  रबी  मूंगफली  भी  शामिल  और  दालों  के  लिए  राजसहायता  प्राप्त

 राइजो  वियम  कल्चर  का  वितरण  किया  जा  रहा  इसके  मिनिकिट  प्रदशंन  कार्यक्रम  पर

 केन्द्रीय  क्षेत्र  की योजना  के  तहत  किसानों  को  उन्‍नत  किस्म  के  बीजों  के  एक  लाख  मिनिकिटें  के  साथ

 राइजोबियम  कल्चर  भी  वितरित  किया

 समानाम्तर  खाद्य  निगम

 1224.  डा०  गौरी  शंकर  राजहंस  :  क्या  खाद्य  श्रौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्‍या  अखिल  भारतीय  खाद्यान्न  व्यापारी  संघ  ने  खाद्यान्न  के  फालतू  भण्डार  की  समस्या

 हल  करने  के  लिए  सरकार  को  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  समानान्‍्तर  खाद्य  निगम  बनाने  का  सुझाव  दिया

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  और

 इस  मामले  पर  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  लिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  के०  पो०  सिंह  :  से
 फेडरेशन  आफ  आल  इंडिया  फूडग्रेन  डोलसं  एसोसिएशन  ने  इस  आशय  का  अभ्यावेदन  दिया  है  कि
 इस  समय  जो  कार्य  खाद्य  निगम  द्वारा  किया  जा  रहा  है  उस  कार्य  के एक  भाग  को  शुरू-शुरू  में
 भारतीय  खाद्य  नियम  के  पैटन  पर  ही  सरकारी  एजेन्ट  के  रूप  में  खाद्यान्नों  के  व्यापारियों  को  सौंप  दिया
 जाए  और  यदि  यह  व्यवस्था  कारगर  और  संतोषजनक  सिद्ध  होती  है  तो  उस  दशा  में  उनको  दिए  गए
 कार्य  में  धीरे-धीरे  वृद्धि  की  जा  सकती  चूंकि  भारतीय  खाद्य  निगम  सरकार  की  नीतियों  को
 न्वित  करने  के  लिए  एक  तंत्र  इसलिए  उसकी  निजी  व्यापार  के  साथ  बराबरी  नहीं  की  जा  सकती
 अतः  सरकार  का  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  सम्भाले  जा  रहे  कार्य  को  तिजी  व्यापारियों  को  सौंपने  का
 कोई  विचार  नहीं

 सार्वजनिक  क्षेत्र  की  गृह  निर्माण  एजेन्सियों  को  ऋण

 1225.  डा०  गौरी  शंकर  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हाल ही  में  देश  में  विभिन्‍न  गृह  निर्माण  एजेन्सियों  को  अच्छी  किस्म  के
 मकान  बनाने  के  लिए  कहा
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 यदि  तो  देश  में  इस  समय  सावंजनिक  क्षेत्र  में  तथा  गैर  सरकारी  क्षेत्र  में  कार्य  कर
 '
 रही  गृह  निर्माण  एजेन्सियों  के  नाम  क्या

 ह॒

 क्या  सरकार  ने  सावेजनिक  क्षेत्र  की  गृह  निर्माण  एजेन्सियों  को  ऋण  दिया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबीर  :  और  आवास

 राज्य  का  विषय  है  तथा  यह  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  सुनिश्चित  करना  है  कि  वे  सम्बन्धित

 अभिकरणों  द्वारा  किए  जा  रहे  मकानों  के  निर्माण  पर  अपेक्षित  कोटि  नियन्त्रण

 और  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  केन्द्रीय  बित्त  सहायता  समेकित  ऋणों  तथा

 समेकित  अनुदानों  के  रूप  में  दी  जाती  है  जो  कि  किसी  विशेष  योजना  या  विकास  शीषं  से  सहबद्ध  नहों

 होती  सावेजनिक  क्षेत्र  का  आवास  तथा  नगर  विकास  निगम  आवास

 बोर्डो  तथा  विकास  प्राधिकरणों  सहित  विभिन्‍न  निर्माण  अभिकरणों  के  लिए  ऋण  देता  अस्तित्व  में

 (1970  आने  के  समय  से  लेकर  31.10.85  तक  हुडको  ने  2856.43  करोड़  रुपये  की

 योजना  लागत  वाली  3908  योजनाओं  के  लिए  1858-87  करोड़  रुपये  की  ऋण  सहायता  की

 स्वीकृति  दी

 ग्रामीण  रोजगार  योजना  के  भ्रधोन  खाद्याननों  का  वितरण

 1226.  भ्रो  मोहम्मद  महफूज  झली  खां  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1980-81  के  दौरान  ग्रामीण  रोजगार  योजना  के  भ्रधीन  कितना  श्ाद्यान्न  वितरित
 किया

 वर्ष  1981  से  1984  की  अवधि  के  दौरान  ग्रामीण  रोजगार  योजना  के  अधीन  कुल
 कितना  खाद्यान्न  वितरित  किया  गया  है  ;  और

 क्‍या  तीन  अर्थात  1981-84  के  दौरान  वितरित  किए  गए  खाद्यान्नों  की  मात्रा  एक
 वर्ष  अर्थात  1980-81  के  दौरान  वितरित  किए  गए  खाद्यान्नों  की  मात्रा  से  आधी  भी  नहीं  थी
 उसके  क्‍या  कारण  हैं  और  खाद्याननों  का  अधिक  भण्डार  रखने  के  कारण  सरकार  द्वारा  किन  कठिनाइयों
 का  सामना  करना  पड़  रहा

 ग्रामोण  विकास  विमाग  में  राज्य  मंत्री  चन्दुलाल  वर्ष  1980-81  के
 दौरान  काम  के  बदले  अनाज  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  13.34  लाख  मीटरी  टन
 खाद्यान्न  मजदूरों  को  वितरित  किए  गए  थे  ।

 वर्ष  1981-82  से  1984-85  तक  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रमों  अर्थात  राष्ट्रीय  ग्रामीण
 रोजगार  कायंक्रमग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  कुल  8.3]  लाश  मीटरी

 208



 4  लिखित  उत्तर

 टन  खाद्यान्न  का  उपयोग  किया  गया  था  ।

 वर्ष  1981-82  से  1984-85  5  के  दौरान  ग्रामीण  रोजगार  कायंत्रमों  के  अंतर्गत  उपयोग
 में  लाई  गई  खाद्यान्न  की  वर्ष  1980-81  के  दौरान  उपयोग  में  लाई  गई  खाद्यान्न  की  मात्रा  के

 50  प्रतिशत  से  अधिक  थी  ।  वर्ष  1980  -81  के  दोरान  खाद्यान्नों  की  अधिक  मात्रा  के उपयोग  का  कारण

 यह  था  कि  वर्ष  1979-80  में  भयंकर  सूखे  क ेकारण  काम  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम  को  उस  वर्ष  में  जारी
 रखा  गया  इसके  काम  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम  जिसे  1980  तक  जारी  रखा
 गया  के  अंतगंत  सारी  मजदूरी  खाद्याननों  के  रूप  में  देने  की  अनुमति  दी  गई  राष्ट्रीय  ग्रामीण
 रोजगार  कार्यक्रम  जिसे  काम  के  बदले  अनाज  कायंक्रम  के  स्थान  पर  चलाया  गया  को  इसी  आधार
 पर  1980  से  1981  तक  कार्यान्वित  किया  गया  खाद्यान्‍्नों  के  रूप  में  मजदूरी  की

 अदायगी  1981  से  प्रति  श्रम  दिन  2  कि०  ग्ररम  तक  सीमित  कर  दी  यई  थी  तथा  इसे  आगे
 1981  से  घटाकर  1  किलोग्राम  श्रम-दिन  कर  दिया  गया  वर्ष  1981-84  की  अवधि

 के  दौरान  खाद्यान्नों  का  भण्डारण  करने  में  किसी  प्रकार  की  कठिनाइयां  सामने  नहीं  आई

 कृषकों  को  प्रशिक्षण  तथा  कृषि  उपकरणों  की  जांच

 1227.  डा०  के०  जी०  झ्रवियोडी  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कृषि  उपकरणों  और  मशीनों  की  जांच  करने  के  उपयोग  और  उनकी  किसानों  को
 क्षण  देने  क ेलिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 ऐसे  प्रशिक्षण  और  जांच-काय  में  संगठनों/इकाइयों  की  राज्य-वार  संख्या
 ओर

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्य-वार  अब  तक  कितने  व्यक्तियों  को  श्रशिक्षित  किया  गया

 है  ?
 ह

 कृषि  शौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  से  भारत
 सरकार  ने  किसानों  को  प्रशिक्षण  देने  और  3  फार्म  मशीनरी  प्रशिक्षण  और  परीक्षण  संस्यानों  की
 पना  जिनमें  एक  संस्थान  1956  में  बुदनी  प्रदेश  )  दुसरा  1963  में  हिसार
 में  और  तीसरा  1983  में  अनन्तपुर  में  स्थापित  किया  गया  फार्म
 उपकरण  और  मशीनरी  का  परीक्षण  करने  हेतु  उपाय  किए  सातवीं  योजनावधि  के  दौरान  ऐसे
 दो  और  एक  पूर्वी  क्षेत्र  में  और  दूसरा  पश्चिमी  क्षेत्र  की  स्थापना  करने  का  प्रस्ताव  किया
 जा  रहा  इसके  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  तत्वावधान  में  89  कृषि  विज्ञान  केन्द्रों
 ओर  18  कृषि  विश्वविद्यालयों  के  जरिए  किसानों  को  प्रशिक्षण  दिया  जां  रहा  अनुसंधान  और
 विकास  कार्यों  के  लिए  फार्म  उपकरणों  का  परीक्षण  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  केन्द्रीय
 कृषि  इंजीनियरी  भोपाल  और  फार्म  उपकरण  और  मशीन  संबंधी  अखिल  भारतीय  सम-+वत

 अनुसंधान  परियोजनाओं  में  किया  जा  रहा
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 अधिक  मकलकक  की  ककि  किक  नलमुलुननलइललललस मनन

 हिसार  और  गारलाडीन  स्थित  फार्म  मशीनरी  प्रशिक्षण  और  परीक्षण  संस्थानों  में  गत

 तीन  वर्षो  के  दौरान  राज्यवार  प्रशिक्षित  किए  गए  प्रशिक्षणाधियों  की  संख्या  संलग्न  विवरुण  में  दी  गई

 कृषि  विज्ञान  केद्धों  ने  1982-85  के  दौरान  कृषि  जो  मूलतः  उपकरणों  के  सभी

 पहलुओं  से  संबंधित  में  |  2,  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण  दिया  है  ।

 विवरण

 1982-83  3  से  1984-85  5  तक  हिसार  और  गारलाडीन  केन्द्रीय
 -  संस्थाओं  में  प्रशिक्षित  किए  गए  राज्यवार  प्रशिक्षणार्थी

 ऋ०सं०  राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  1982-83  1983-84 4  1984-85

 १  2  उ  4  3

 1.  भाप  प्रदेश  11  13  85

 2.  असम  21  6  5

 3.  बिहार  46  -  64  24

 4.  गुजरात  1  21  42

 5.  हरियाणा  268  296  328

 6  हिमाचल  प्रदेश  10  7  का
 7.  जम्मू  एवं  कश्मीर  8  6.  8

 8.  कर्नाटक  4  2  ।

 9.  केरल  15  14  35

 10.  मध्य  प्रदेश  408  355  295

 11.  महाराष्ट्र  113  89  102

 12.  मणिपुर  —

 13.
 मेघालय  8  7  4

 14.  सागालैष्ड  2  ट  ॒

 15.  उड़ीसा  12  16  10

 16.
 पंजाब  37  40  47
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 देश  में  कीटनाशक  अधिनियम  ओर  किस्म  नियंत्रण  लागू  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 2  3

 17.  राजस्थान  81

 18.  सिक्किम  _

 19.  तमिलनाडु  44

 20.  जिपुरा  कल

 21.  उत्तर  प्रदेश  170

 22.  प०  बंगाल  6

 संघ  शासित  क्षेत्र

 1.  अन्दमान  तथा  निकोबार  3

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  न+

 3«  चण्डोगढ़  1

 4.  दादर  तथा  नगर  हवेली  न+

 5.  दिल्ली  13

 6.  दमन  और  दीव  न

 7.*  मिजोरम  न

 8.  पांडिचेरी  प्र

 9.  लक्ष्यद्वोप  ---

 कीटनाशक  अधिनियम  प्रौर  किस्म  नियन्त्रण  लागू  करना

 1228.  डा०  के०  जो०  झ्रदियोडो  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गए

 :  राज्यवार  कितने  संस्थान  यह  कार्य  रर  रहे

 यदि  तो  क्या  सातवीं
 प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 योजनावधि  के  दौरान  इस  काये  को  शुरू  करने  का  कोई
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 कृषि  श्रोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मनत्रो  योगेन्‍्द्र  :  कीटनाशी
 अधिनियम के  प्रावधानों  को  लागू  करने  से  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  पर  दोहरा  उत्त  रदायित्व  पड़ता

 अधिनियम  और  अधिनियम  के  प्रावधानों  के  अन्तगंत  आवश्यक  कीटनाशियों  के  आयात  और
 निर्माण  के  लिए  अनिवार्य  पंजीकरण  के  अनुदान  के  लिए  एक  पंजीक  रण  समिति  के  क्रियान्वयन  से  पैदा

 होने  वाले  विभिन्‍न  मामलों  पर  सलाह  देने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  एक  केन्द्रीय  कीटनाशी  बोर्ड  का
 गठन  किया  अधिकांश  राज्य  सरकारों  ने  अपनी  ओर  से  विभिन्‍न  कार्यकर्त्ताओं  अर्थात  अपील

 लाइसेंसिग  कीटनाशी  विश्लेषक  और  कीटनाशी  निरीक्षकों  को  अधिसूचिते  किया

 है  ताकि  अधिनियम  के  सम्बद्ध  प्रावधानों  और  उसके  तहत  बनाए  गए  नियमों  को  क्रियान्वित  किया  जा
 सके  ।  विश्लेषण  की  रिपोर्टों  क ेआधार  पर  राज्य  सरकार/संघ  राज्य  प्रशासन  आवश्यकतानुसार  कानूनी
 कार्यवाही  अथवा  अंन्य  कार्यवाही

 (@)  राज्य  की  कुल  35  कीटनाशी  प्रशिक्षण  प्रयोगशालाएं  गुणदत्ता  स्तर  का  प्रबोधन  करने
 के  लिए  कीटनाशियों  के  नमूनों  के  विश्लेषण  में  लगी  हुई  सज्यवार  स्थिति  यह  है  कि  तमिलनाडु  में
 9  महाराष्ट्र  और  आंध्र  प्रदेश  में  उत्तर  प्रदेश  और  गुजरात  में  दो-दो  और

 जम्मू  एवं  मध्य
 पश्चिम  मिजोरम  ओर  पाण्टडिचेरी  प्रत्येक  में  प्रयोगशाला  स्थित

 बाद  में  एक  केन्द्रीय  कीटनाशी  प्रयोगशाला  है  जिसका  बम्बई  और  हैदराबाद  में  एक-एक
 एकक  उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  प्रश्न  के  भाग  के  उत्तर  में  उल्लिखित  अन्य

 कारियों  के  बारे  में  अरुणाचल  प्रदेश  ओर  मिजोरम  को  छोड़कर  सभी  राज्यों/संघ  राज्य

 प्रदेशों  न ेअधिकांश  कार्यकर्ताओं  की  नियुक्ति  की

 और  यद्यपि  देश  में  35  राज्य  कीटनाशी  प्रशिक्षण  प्रयोगशालाएं  हैं  तथावि  यह्‌

 महसूस  किया  गया  है  कि  राज्यों  और  संघ  राज्य  प्रदेशों  में  उपलब्ध  सुविधाओं  को  पूरा  किए  जाने
 और  उनमें  वृद्धि  किए  जाने  की  आवश्यकता  है  ताकि  राज्य  और  संघ  शासित  प्रदेश  गुण  नियंत्रण  कार्य
 को  अधिक  तेजी  से  कर  सकें  ।

 इसके  अतिरिक्त  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकांरों/संघ  राज्य  प्रदेशों  के  संसाधनों  को  पूरा
 करने  के  लिए  सातवीं  योजनावधि  के  दौरान  हैदराबाद  और  कलकत्ता  में

 5
 क्षेत्रीय  कोटनाशी  प्रशिक्षण  प्रयोगशालाओं  की  स्थापना  करने  की  मंजूरी  दी  गई

 राष्ट्रीय  बीज  निगम  को  मूल्य  निर्धारण  नोति

 1229.  डा०  के०  जी०  झदियोडी  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 समान  मूल्य  पर  बीजों  के  सप्लाई  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  बीज  निगम  की  मूल्य
 रित  नीति  क्या

 क्या  देशभर  में  समान  दरों  पर  बोजों  की  बिक्री  होती  ओर
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 यदि  तो  किसानों  को  बिचोलियों  के  शोषण  से  बचाने  के  लिए  कया  कदम  उठाए

 गए  हैं  ?

 कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  राष्ट्रीय  बीज

 निगम  की  नीति  सम्पूर्ण  देश  में  उचित  कीमत  पर  बीजों  की  सप्लाई  करना

 साधारण  तौर  पर  राष्ट्रीय  बीज  निगम  सारे  देश  में  अपने  बीजों  को  एक  समान  दरों  पर

 बेचता  फिर  कुछेक  मामलों  में  राष्ट्रीय  बीज  निगम  द्वारा  चार्ज  की  गई  कीमतों  और  राज्य

 सरकारों  तथा  राज्य  बीज  निगमों  द्वारा  नियत  की  गई  कीमतों  में  अन्तर  होता  इन  मामलों  की  भी
 समय-समय  पर  जांच  की  जाती  है  और  आवश्यक  समझा  गया तो  राष्ट्रीय  बीज  निगमों  की  कीमतों
 को  उपयुक्त  ढंग  से  कम  किया  जाता  है  ताक्षि  राज्य  बीज  निगमों  द्वारा  जांच  गई  कीमतों  के

 समान  हो  ।

 राष्ट्रीय  बीज  निगम  के  बीजों  के  लिए  किसानों  से  बिक्री  केन्द्रों  का  ध्यान  किए  बगैर  एक
 समान  कीमतें  ली  जाती  निगम  के  बहुत  बड़ी  संख्या  में  बिक्री  केन्द्र  हैं  जो बिक्री  कीमतों  को  विनयित
 करने  की  प्रक्रिया  के  रूप  में  कार्य  करते  इसके  निगम  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए
 अपने  डीलरों  की  आवधिक  जांच  करता  है  कि  वे  बीजों  को  निगम  द्वारा  नियत  कीमतों  पर  ही  बेचते

 .
 विदेशज  सहामारियां  झौर  रोग

 1230.  डा०  के०  जी०  भ्रदियोकी  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  के  माध्यम  से  देश  में  विदेशज  महामारियों  और  रोगों  के  प्रवेश  पर
 रोक  लगाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए

 (@)  इस  प्रकार  की  महामारियों  का  पता  लगाने  के  लिए  राज्यवार  कितनी  यूनिटें  बनाई  गई
 और

 क्‍या  इनको  संख्या  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 क्‍या

 कृषि  शोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  सभी

 ष्ट्रीय  हवाई  अड्डों  महत्वपूर्ण  समुद्री  पत्तनों  तथा  देश  में  आ  रहे  सभी  पौधों  तथा  रोपण  सामग्री  की  जांच
 की  जाती  है  तथा  सोमान्त  भूमि  पर  महत्त्वपूर्ण  प्रवेश  केन्द्रों  पर उनका  उपचार  किया  जाता
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 UE ना  सल्‍र_-ननकनलचै  चूस  साਂ

 ये  निम्नलिखित  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  उपस्थित  हैं  :--

 राज्य  पौध  संगरोध  तथा  धृंगीकरण
 केन्द्रों  को  संख्या

 1.  आन्ध्न  प्रदेश  2

 2.  बिहार  1

 3.  दिल्‍ली  1

 4«  गुजरात
 1

 5.  केरल  2

 6.  महाराष्ट्र  2

 7.  पंजाब  4

 8...  तमिलनाडु  6

 9.  उत्तर  प्रदेश  1

 10.  पश्चिम  बंगाल  6

 धनराशि  की  जरूरत  तथा  उपलब्धता  पर  निर्भर  करते  हुए  ये  सुविधाएं  बढ़ाई  जाएंगी  ।

 लिविदाझों  के  माध्यम  से  चोनो  को  बिक्री

 1231,  भरी  प्रकाश  बो०  पाटिल  :  क्‍या  खाद्य  और  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  चीनी  के  मूल्य  नियंत्रण  में  रखने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  ऑयातित  चीनी  को

 निविदाओं  के  माध्यम  से  बेवने  की  सीमा  समाप्त  करने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  इस  प्रक्रिया  का  बाजार  मूल्यों  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा  .

 क्‍या  निविदा  के  माध्यम  से  चीनी  खरीदने  वाले  व्यक्तियों  को  चीनी  सरकार  द्वारा
 रित  मूल्य  पर  बेचनी  पड़ती  है  ओर  यदि  तो  इससे  मूल्य  नियंत्रण  में  कहां  तक  सहायता  मिलती

 भोर

 निविदाओं  के  माध्यम  से  चीनी  खरीदने  वाले  व्यापारियों  के  लिए  कितनी  लाभ  सीमा
 रखी  गई  है  ओर  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  वे  चीनी  का  भण्डार  जमा  न  क्या  कदम  उठाए
 गए
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 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  के०  पी०  सिह  :

 स्वदेशी  चौनी  और  आयातित  चीनी  के  थोक  मूल्यों  में  वृद्धि  को
 रोक  लिया  गया  है  औ

 इनके  मूल्य  उपयुक्त  स्तरों  पर  बने  हुए  हैं  ।

 और  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  आयातित  चीनी  की  बिश्ली  खुले  बाजार  में

 नीलामी  के  माध्यम  से  की  जाती  है  और  खुदरा  बिक्री  करने  के  लिए  कोई  बिक्री  मूल्य  निर्धारित

 नहीं  किया  गया  यह  स्थिति  फंक्ट्रियों  द्वारा  खुले  बाजार  में  बेची  गई  स्वदेशी  चीनी  के  बारे  में

 आयातित  और  स्वदेशी  चीनी  की  सुगम  उपलब्धता  की  दृष्टि  खुले  बाजार  में  चीनी  के  मूल्य
 उचित  स्तरों  पर  बने  रहे  पे  ।

 आयातित  चीनी  पर  भी  चीनी  की  बिक्री  और  स्टाक  रखने  की  सीमा  से  सम्बन्धित  सांविधिक

 प्रावधान  लागू  होते  राज्य  सरकारों  को  भी  अचानक  निरीक्षण  करने/छापे  मारने  और  जमाखोरी
 निरोधी  अभियान  चलाने  तथा  यह  सुनिश्चित  करने  कि  चीनी  के  लाइसेंसशुदा  व्यापारी  सांविधिक
 बन्धों  का  अनुपालन  करते  की  सलाह  दी  गई  है  ।

 सत्स्य  उश्योग  विकास  के  सम्बन्ध  में  भारत  यूरोपीय  श्ार्थिक

 समुदाय  परियोजना

 १232.  श्री  श्लोहरि  राव  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  ने  भारत  के  मत्स्य  उत्पादनों  में  बड़ी  दिलचस्पी

 दिखाई

 कया  यूरोपीय  आथिक  समुदाय  ने  मछली  विकास  और  उसके  निर्यात  के  सम्बन्ध  में

 यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  और  भारत  के  बीच  एक  संयुक्त  अन्वेषण  की  पेशकश  की  और

 _
 यदि  तो  इस  पेशकश  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  झौर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  तथा

 यूरोपीय  आथिक  समुदाय के  आयुक्‍त  श्री  क्लोड  चेसन  ने  में  भारत  में  अपने
 दोरे  के  दौरान  भारत  में  गहरे  समुद्र  में  मत्स्यन  विकास  में  तथा  पकड़ी  गई  मछलियों  का  यूरोपीय
 आर्थिक  समुदाय  मंडी  में  निर्यात  करने  के  लिए  संयुक्त  जोखिम  में  शामिल  होने  में  दचि  दिखाई  ।

 यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  की  तरफ  से  अब  तक  कोई  ठोस  अ्रस्ताव  प्राप्त  नहीं

 हुआ  जब  कभी  इस  प्रकार  का  प्रस्ताव  होगा  तो  गुण-दोष  के  आधार  पर  इसकी  जांच  की

 सूंगफली  का  उत्पादन

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्र ही  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे कि  :

 है
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 तमित्ननाडु  और  उड़ीसा  में  सिंचाई  की  परिस्थितियों  में  गर्मी  के  मौसम  में  पैदा  होने
 वाली  मूंगफली  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  की  दृष्टि  से  खेती  की  प्रणाली  का  विविधीकरण  करने  के  लिए
 सरकार  का  विचार  क्‍या  उपाय  करने  का  है  अथवा  पहले  ही  कर  लिए  और

 इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  कुल  कितने  एकड़  भूमि  शामिल  की  गई  है  ?

 कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  ओर  केन्द्र

 द्वारा  प्रायोजित  तिलहन  विकास  परियोजना  तमिलनाडु  तथा  उड़ीसा  राज्यों  में  चल  रही
 ग्रीष्मकालीन  मूंगफली  के  तहत  क्षेत्र  का  विस्तार  करने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  1984-85  के  दौरान
 रबी  मूंगफली  के  तहत  का  क्षेत्र  तमिलनाडु  में  290.5  हजार  हैक्टेयर  तथा  उड़ीसा  में

 139.7  हजार  हैक्टेयर  था  ।

 ]

 पुनर्वास  कालोनियों  में  नागरिक  सुविधाएँ

 1234.  भ्री  मर त  सिह  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  दिल्‍ली  की  सभी  पुनर्वास  कालोनियों  में  सभी
 प्रकार  के  कार्य  जैसे  पार्कों  के  निर्माण  करने  तथा  जल  और  सीवर

 लाइनों  आदि  की  व्यवस्था  करने  का  कार्य  शुरू  किया  गया  है  और  पूरा  कर  लिया  गया

 यदि  तो  उन  कालोनियों  के  नाम  क्या  हैं  जिनमें  ये  सुविधाएं  प्रदान  कर  दी  गई  हैं
 तथा  उनके  नाम  क्या  हैं  जिनमें  ये  सुविधाएं  अभी  प्रदान  की  जानी

 इन  कालोनियों  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  की  जा  चुकी  है  तथा  कितनी  खर्च  किये  जाने
 की  सम्भावना

 क्‍या  सभी
 कालोनियों

 में  ये  कार्य  गत  छः  महीने  से  बन्द  कर  दिए  गए

 क्या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  इन  सभी  कालोनियां  दिल्‍ली  नगर  निगम  को  सौंप  रहा
 और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  झुग्गी  झोपड़ी  उन्मूलन
 योजना  के  अन्तगंत  दिल्ली  में  विकसित  पुनर्वास  कालोनियों  में  पथ  प्रकाश  आदि
 ह्वित  सामुदायिक  स्तर  पर  जल-पूति  तथा  शौचालय  सुविधाएं  आरम्भ  में  मुहैया  करा  दी  गई  इन

 कालोनियों  में  पूर्ण  विद्युतीकरण  का  कार्य  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  द्वारा  अब  आरम्भ  कर  दिया

 गया
 अलग-अलग  कनैक्शन  देने  के  लिए  जलपूर्ति  तथा  मल  निर्यास  अच्छी  सड़कों  तथा
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 भू-गत  तथा  ऊपरी  टैंक  आदि  जैसी  अतिरिक्त  सुविधाओं  के  प्रावधान  के  लिए  सरकार
 स्वीकृत  एक  योजना  भी  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  आरम्भ  कर  दी  है  और  पूर्ण  होने  के  विभिन्‍न
 सोपानों  में  है  ।

 (i)  जिन  कालोनियों  में  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  द्वारा  बिजली  की  व्यवस्था  पहले
 ही  की  गई  है  और  जहां  बिजली  की  व्यवस्था  करने  का  भ्रस्ताव  है  उनके  नाम  विद्युतीकरण  व्यय  की
 गई  राशि  या  व्यय  की  जाने  वाली  राशि  सहित  सभा  पटल  पर  रखे  गये  में  दिये  गये

 में  रखा  बेखिए  संख्या  एल०  Fo—  1538/85]

 (iz)  पुनर्वास  कालोनियों  में  जीवन  स्तर  के  सुधार  के  लिए  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  इन
 कालोनियों  में  अतिरिक्त  सुविधाओं  के  प्रावधानों  के  लिए  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  योजना  के  अनुसरण  में

 कई  काय  पहले  ही  पूरे  कर  लिए  हैं  या  आरम्भ  किए  कालोनियों  के  पहले  ही  किए  गए
 वे  कार्य  जो  प्रगति  पर  निष्पादित  किए  जाने  वाले  शेष  तथा  उनके  पूर्ण  होने  की

 सम्भावित  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  यथा  विनिदिष्ट  विवरण  सभा  पटल  पर  रखे  गए _
 विवरण-ा  में  दिए  गए

 [  प्रन्यालय  में  रखा  देखिए  संख्या  एल०  Fo —  1538/85]  ]

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  छठी  पंचवर्षीय  योजनावधि  क॑  दौरान  पुनर्वास  कालोनियों
 में  अतिरिक्त  सुविधाओं  के  प्रावधान  के  लिए  योजना  पर  35.35  करोड  रुपये  खर्च  किए  हैं  और  चालू
 वर्ष  के  दोरान  13.25  करोड़  रुपये  और  व्यय  करने  की  सम्भावना

 नहीं  ।

 (=)  और  पुनर्वास  कालोनियों  के  अनुरक्षण  को  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  से  दिल्ली
 नगर  निगम  में  अन्तरित  करने  का  प्रस्ताव  इसलिए  किया  गया  है  कि  दिल्‍ली  तगर  निगम  अधिनियम  के
 प्रावधानों  के  अनुसार  दिल्‍ली  नगर  निगम के  क्षेत्राधिकार  के  अन्तर्गत  विभिन्‍न  कालोनियों  का  अनुरक्षण
 इसका  उत्तरदायित्व

 ]

 खारे  पानी  में  मछलो  पेदा  करना

 1235.  श्री  श्रीकान्त  दत्त  नरसिहराज  वाडियर  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  ॒

 क्या  देश  में  खारे  पानी  में  मछली  की  पैदावार  में  काफी  अधिक  वृद्धि  करने  का  सरकार
 का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  क ेलिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 /  था
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 कनर्टिक  राज्य  में  छारे  पानी  वाले  कितने  क्षेत्र  का  विकाप्त  करने  का  विचार

 क्‍या  किसी  अनुसंधान  दल  ने  कर्नाटक  में  मछली  के  बीज  पैदा  करने  और  छोटी  मछलियों

 को  पालने  की  सम्भावनाओं  के  लिए  कोई  कार्यक्रम  शुरू  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 कृषि  झोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :

 छठी  योजना  के  अन्त  में  खारे  जल  के  मत्स्य  कार्यों  के  विकास  के  बारे  में  खुछ  की  गई

 केन्द्रीय  ध्रायोजित  योजना  को  सातवीं  योजना  में  भी  जारी  रखा  जा  रहा

 कर्नाटक  में  खारे  जल  के  अधिकांश  क्षेत्र  निजी  स्वामित्व  वाले  कर्नाटक  सरकार  का

 सातवीं  योजना  के  दोरान  मत्स्य  और  झींगा  पालन  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  में  लगभग  50  हैक्टेयर  ख़ारे
 जल  के  क्षेत्र  का  विकास  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 हां  ।

 केन्द्रीय  मात्स्यकी  अनुसंधान  संस्थान  ने  जांच  की  है  और  कर्नाटक  में  पीमाइड
 झींगा  बीज  की  उपलब्धि  के  सम्बन्ध  में  कर्नाटक  सरकार  को  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की

 बिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  जनता  फ्लेटों  का  ठेका

 विदेशी  फर्स  को  दिया  जाना

 1236.  श्री  भीकांत  दत्त  नरसिहराज  वाडियर
 /  :  कया  झाहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने

 डा०  चन्द्रशेखर  त्रिपाठी
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  जनता  फ्लैटों  के  निर्माण  का  ठेका  अन्तर्राष्ट्रीय
 दाएं  आमंत्रित  किए  बिना  एक  विदेशी  फर्म  को  दे  दिया

 यदि  तो  उस  फर्म  का  नाम  कया  है  जिसे  यह  ठेका  दिया  गया

 क्‍या  इस  प्रकार  ठेका  देने  से जनता  फ्लैटों  की  लागत  में  वद्धि  और ।  7  ;

 यदि  तो  क्या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  का  विचार  वतंमान  ठेके  को  रह  करने  और
 नये  सिरे  से  अन्तर्राष्ट्रीय  निविदाएं  आमंत्रित  करने  का  है  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  नहीं  ।

 +  से  प्रश्न  ही  नहीं
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 अखबारी  कागज  नोति

 1237.  की  श्रीकांत  दत्त  नरसिहराज  वाडियर  :  क्या  सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  अखबारी  कागज  नीति  में  कुछ  मूल  परिवतंन  करने  का

 यदि  तो  अखबारी  कागज  नीति  में  किए  जाने  वाले  परिवर्तनों  की  मुख्य  विशेषताएं
 कया

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  अखबारी  कागज  का  बहुत  अधिक  भण्डार  हो
 गया  और

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  अखबारी  कागज  के  बकाया  भण्डारों  को  निपटाने  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  है  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बो०  एन०  :  और

 और  मामला  अभी  सरकार  के  विचाराघीन  है  ।

 महाराष्ट्र  में  संतरों  क ेलिए  धनुसंधान  केन्द्र

 1238.  श्रोमतो  ऊषा  चोधरी  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  राज्य  के  विदर्भ  क्षेत्र  मे ंसंतरे  तथा  अन्य  फलों  के  लिए  अनुसंधान  हेतु  किस
 स्थल  का  चयन  किया  गया  है  और  इस  बारे  में  अब  तक  क्या  कदम  उठाए  गए  ओर

 फल  अनुसंधान  केन्द्र  के  उद्देश्य  और  कार्यक्रमों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  की  गई  कार्यवाही
 का  ब्योरा  क्या  है  और  यह  केन्द्र  कब  तक  कार्य  करना  शुरू  कर  देगा  ?

 कषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  भन्‍्त्रो  योगेन्द्र  :  संतरे  पर

 अनुसंधान  के  लिए  महाराष्ट्र  राज्य  में  नींबू  अनुसंधान  केन्द्र  की  स्थापना  के  लिए  नाग्रपुर-अमरावती
 राजमाग  पर  एक  स्थान  का  चयन  किया  गया  इस  केन्द्र  का  28  1985  को  विधिकत

 घाटन  किया  गया

 (@)  इस  केन्द्र  क ेलिए  केवल  1(0  हैक्टेयर  भूमि  वाला  एक  क्षेत्र  प्राप्त  किया  गया  नींबू
 वर्गीय  फलो ंके  विकास  से  सम्बन्धित  विभिन्‍न  कृषि  तकनीकों  के

 कोड़ों  एवं  गोलंकृमियों  के  नियंत्रण  तथा  कटाई  के  बाद  की  प्रौद्योगिकी  १९  एक  सकनी की  कार्यक्रम  तैयार
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 किया  गया  इस  कार्य  के  लिए  सातवीं  योजना  में  75  लाख  रु०  की  अस्थायी  व्यवस्था
 की  गई  है  बशतें  की  इसे  वित्त  मन्त्रालय  की  स्वीकृति  भित  आशा  है  कि  पर्यवेक्षक  स्टाफ  की

 नियुक्ति  के  साथ  ही  यह  केन्द्र  1985  से  काम  करना  शुरू  कर  देगा  ।

 |

 हिमाचल  प्रदेश  के  लिए  सूखा  शोर  बाढ़  सहायता

 1239.  श्री  के०  डी०  सुल्तानपुरी  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  गत  वर्ष  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  को  सूखा  और  बाढ़  राहत  उपायों  के

 लिए  कितनी  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  है

 ‘  उक्त  अनुदानों  के  लिए  क्या  मानदण्ड  अपनाया  जाता

 क्या  केन्द्रीय  दल  सूखा  बाढ़  आदि  से  हुए  नुकसान  का  मल्यांकन  करने  के  लिए  विभिन्‍न
 राज्यों  का  विलम्ब  से  दौरा  करते  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  इन  राज्यों  को  वित्तीय  सहायता  सामान्यत
 देर  से  मिलती  और

 क्‍या  सरकार  ऐसी  कोई  नीति  तैयार  करेगी  जिससे  भविष्य  में  केन्द्रीय  दल  सूखा  और
 बाढ़  प्रभावित  क्षेत्रों  की  स्थिति  का  मूल्यांकन  करने  हेतु  ही  वहां  का  दौरा  कर  सके  ?

 कृषि  झौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  योगेन्द्र  :  भारत  सरकार

 ने  वर्ष  1984-85  ओर  198  5-86  के  दोरान  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  को  प्राकृतिक  आपदाओं  के  लिए

 निम्न  केन्द्रीय  सहायता  मंजूर  की  हैं  :

 वर्ष  प्खा  रुपये
 मारी  वर्षा  झादि

 1984-85  84-85  19.37  2.73

 (1985-86  के  लिए  6.67

 करोड़  रुपये  सहित )

 1985-86  5-86  16.46  अभी  तंयार  किया  जा  रहा  है

 से  उत्तरोत्तर  वित्त  आयोगों  द्वारा  निर्धारित  मानदण्डों  क ेअनुसार  किसी  आपदा
 से  प्रभावित  जनता  को  राहत  पहुंचाना  राज्य  सरकारों  की  जिम्मेदारी  इस  प्रयोजन  के  लिए  तुरन्त
 राहत  के  उपाय  करने  के  लिए  उनके  पास  आठवें  वित्त  आयोग  द्वारा  अनुशंसित  एक  उपयुक्त  माजिन
 घनराशि  उपलब्ध  माजिन  धनराशि  में  राज्य  तथा  केन्द्र  सरकार  का  बराबर  का  योगदान  रहता
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 यदि  राज्य  सरकार  को  उनके  अपने  हिस्से  को  खर्च  करने  के  बाद  अतिरिक्त  राशि  को  जरूरत  होती
 तब  वे  अपनी  जरूरत  के  मृताबिक  केन्द्रीय  सरकार  को  सहायता  के  लिए  ज्ञापन  भेज  देते  ज्ञापन  प्राप्त

 होने  पर  सामान्यतया  शीघ्र  ही  एक  केन्द्रीय  दल  को  सम्बन्धित  राज्य  में  भेजा  जाता  केन्द्रीय  दल  के

 दौरा  करने/रिपोर्ट  देते  यदि  राज्य  सरकार  की  जरूरतें  बहुत  ही  जरूरी  तो  राज्य  सरकार  को

 साधनोपाय  अग्रिम  राशि  निमृक्त  कर  दी  जाती  है  ताकि  वे  निरन्तर  राहत  कार्य  चला

 मूल्य  वृद्धि  रोकने  के  लिए  एक  उच्च  स्तरीय  पेनल

 1240.  श्री  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  11  1985  के  टाइम्सਂ  में  मूल्य

 वृद्धि  पर  रोक  और  उत्पादों  की  गुणवत्ता  के  बारे  में  एम०  सैट्स  अप  दू  हाई  लेवेल  पैनल्स  टू  चेक

 शीर्षक  के  अन्तगगंत  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलः्या  गया

 सरकार  का  किस  तरह  से  बाजार  में  बेचे  जाने  वाले  सामान  की  गुणवत्ता  को  जांच  करने
 और  घटिया  किस्म  की  वस्तुओं  को  समाप्त  करने  का  विचार  और

 क्‍या  दैनिक  आवश्यकता  की  सभी  उपभोक्ता  वस्तुओं  पर  भारतोय  मानक  संस्थान  का

 प्रमाण  पत्र  अनिवाय  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 खाद्य  श्रौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  के०  पो०  सिह  :

 विभिन्‍न  विनिर्माताओं  द्वारा  बेची  जाने  वाली  वस्तुओं  की  मृणवज्षञा  की  जांच  करने  के

 लिए  सरकार  ने  कई  उत्पादों  के  मामले  में  आई०  एस०  आई८  चिक्न  को  अनिवायं  किया  हुआ  जो
 उत्पाद  भारतीय  मानक  संस्था  की  अनिवाय॑  ग्रुणवत्ता  प्रमाणन  चिह्न  योजना  के  अन्तर्गत  आते  उनके
 घटिया  होने  की  स्थिति  में  विनिर्माताओं  के  विरुद्ध  दण्डात्मक  कार्यवाही  की  जाती

 सरकार  का  इरादा  आम  खपत  की  उपभोक्ता  वस्तुओं  और  उन  वस्तुओं  जिनमें
 भोक्‍्ताओं  को  सुरक्षा  निहित  को  धीरे-धीरे  अधिकाधिक  संख्या  में  भारतीय  मानक  संस्था  की
 वाय॑  प्रमाणन  चिह्न  योजना  के  अन्तगंत  लाने  का  है  ।

 उड़ीसा  द्वारा  उवे  रकों  क ेवितरण  के  लिए  उदार  शर्तों  पर
 ऋण  को  सुविधा  देने  का  भ्रनुरोध

 1241.  श्री  जगन्नाथ  पटनायक  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उड़ीसा  सरकार  ने  राज्य  में  उर्वरकों  कौ  खपत  में  उल्लेखनीय  वृद्धि
 के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  उदार  शर्तों  पर  ऋण  की  सुविधा  देने  का  अनुरोध  किया
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 क्‍या  उसने  यंह  भी  अनुरोध  किया  है  कि  उबेरकों  के  वितरण  के  लिए  गैर-सरकारी
 व्यापारियों  को  न  केवल  रेल  मुहानों  पर  जेसाकि  इस  समय  हो  रहा  बल्कि  सुदूर  दुर्गस्य  क्षेत्रों  में

 वितरण  के  लिए  प्रेरित  किया  जाना  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  से  उड़ीसा
 सरकार  कृषि  आदानों  अर्थात्‌  उवं  बीजों  और  कीटनाशियों  की  खरीद  और  वितरण  के  लिए
 कालीन  ऋण  की  अतिरिक्त  राशि  मंजूर  करने  के  लिए  अनुरोध  करती  रही  है  ताकि  इन  आदानों  की

 अधिप्राप्ति  और  आपूर्ति  के  लिए  संस्थागत  एजेंसियों  को  पर्याप्त  पूंजी  उपलब्ध  कराई  जा  उन्होंने
 इस  बात  का  भी  उल्लेख  किया  है  कि  उड़ीसा  में  निजी  व्यापार  के  इस  कार्य  को  व्यापक  तरीके  से  नहीं
 लिया  अल्पकालीन  ऋण  की  मंजूरी  को  सीमित  किए  जाने  के  प्रावधान  के  कारण  वर्ष

 1985-86  5-86  के  दौरान  राज्य  की  30  करोड़  रुपये  की  मांग  की  तुलना  में  केवल  11.50  करोड़  रु०  की
 धनराशि  मंजूर  की  जा  सकी  राज्य  सरकार  निजी  व्यापार  पर  लगातार  दबाव  डाल  रहो  है  कि  वह
 दूरवर्ती  क्षेत्रों  मे ंउबंरक  के  वितरण  का  कार्य  आरम्भ

 लेबो  चोनो  के  मूल्यों  में  वद्ध

 1242.  श्री  छीतू  माई  गासित  :  क्‍या  खाद्य  ओर  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  गन्ने  की  उत्पादन  लागत  में  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  लेवी  चीनी
 के  मूल्यों  में  वृद्धि  करने  की  मांग  की  गई  है  और  यंद्दि  तो  तत्सम्बन्धी  क्या  है  ;

 लेवो  चीनी  के  मूल्यों  में  कितनी  वृद्धि  की  मांग  की  गई  और

 लेबो  चीनी  के  मूल्यों  में  कितनो  वृद्धि  किए  जाने  का  प्रस्ताव  यह  वृद्धि  कब  तक  कौ
 जाएगी  तथा  सरकार  द्वारा  इस  बारे  भें  उठाए  जा  रहे  ठोस  कदमों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 खाद्य  झौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  सन्‍त्री  के०  पी०  सिह  :  और
 चीनी  उद्योग  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  संगठनों  में  से  इस्मा  नामक  एक  संगठन  ने

 चीनी  के  मूल्य  को  बढ़ाकर  413/-  /-  रुपये  प्रति  क्विटल  करने  की  मांग  की  उनकी  यह  मांग  चालू
 1985-85  5-86  के  लिए  गन्ने  का  सांविधिक  न्यूनतम  मूल्य  बढ़ाकर  8.5  प्रतिशत  की  मूल  रिकवरी

 पर  18/-  रुपये  प्रति  क्विटल  करने  विषयक  उनके  अनुरोध  पर  आधारित

 सरकार  ने  अब  1985-86  के  लिए  लेवी  चीनी  के  निकासी  मूल्य  8.5  प्रतिशत  की
 बरी  पर  गन्ने  के  16.50  रुपये  प्रति  क्विटल  के  सांविधिक  न्यूनतम  मूल्य  को  दृष्टि  भें  र्षकर
 14-11-85  5  को  निर्धारित  किए  लेवी  चीनी  का  अखिल  भारत  ओसत  निकासी  मूल्य  1984-85
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 के  346.75  रुपये  प्रति  क्विटल  से  बढ़ाकर  1985-86  में  391.00  रुपये  प्रति  क्विटल  कर  दिया  गया
 लेवी  चीनी  का  खूदरा  मूल्य  4.40  रुपये  प्रति  किलोग्राम  से  बढ़ाकर  1.12.1985  से  4.80  रुपये

 प्रति  किलोग्राम  कर  दिया  जाएगा  ।

 |

 हिन्दुस्तान  उद्रक  निगम  को  इडुर्गापुर  इकाई  में  काम  द  होना

 1243.  .  श्री  बसुदेव  झाचाय  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हिन्दुस्तान  उर्वरक  निगम  की  दुर्गापुर  इकाई  में  अनेक  महीनों  से

 काम  नहीं  हो  रहा  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  नटवर  :  और
 जी  नहीं  ।  एच०  एफ०  सी०  के  दुर्गापुर  एकक  को  इस  वर्ष  मई  के  दौरान  नियोजित  अनुरक्षण  के  लिए
 बन्द  कर  दिया  गया  उसके  बाद  बारम्बार  उपस्कर  की  खराबी  तथा  पावर  ग्रिड  से  पावर  लेने

 की  पाबन्दी  के  संयंत्र  को सतत  आधार  पर  अभी  स्थित  होना  परन्तु  इसने  बीच-बीच  में
 कांये  किया  है  और  यूरिया  की  कुछ  मात्रा  उत्पादित  की

 भूमिहीनों  में  फालतु  भूमि  का  झाबंटन

 1244.  श्री  जायनल  भ्रबेदिन  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  में  राज्य-वार  भूमिहीनों  में  पुन:वितरण  के  लिए  कितना

 फालतू  भूमि  क्षेत्र  २पलब्ध  होने  की  संभावना

 क्या  राज़्थों  द्वारा  फालतू  भूमि  का  पुनः  वितरण  का५  सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  के
 दौरान  पूरा  होने  की  संभावना  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  जाने  कः  प्रस्ताव  है  ?

 प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  चन्दूलाल  :  से  सातवीं
 योजना  अवधि  में  भूमिहीनों  को  वितरण  हेतु  उपलब्ध  की  जाने  वाली  फालतू  भूमि  का  मुल्यांकन  करना
 संभव  नहीं  क्योंकि  फालतू  घोषित  भूमि  में  से  लगभग  16.19  लाख  एकड़  भूमि  न्यायालयों  में
 दमेबाजी  में  फंसी  पड़ी  है  ।  सातवीं  योजना  के  आरम्भ  होने  के  समय  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार
 वितरण  हेतु  उपलब्ध  होने  वाले  अनुमानित  क्षेत्र  का  राज्य-वार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  पर  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  फालतू  भूमि
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 के  वितरण  का  काय॑  पूरा  करने  हेतु  जोर  दिया  भूमि  वितरण  की  प्रगति  न्यायालपों  से  फैसला

 हो  जाने  के  पश्चात  ही  फालतू  भूमि  के  उपलब्ध  होने  पर  निर्भर  करेगी  ।

 राज्यों  के  राजस्त्र  मंत्रियों  के  1985  5  को  हुए  सम्मेलन  में  राज्यों  को  राजस्व  तथा  अन्य
 न्यायालयों  में  मुकदमेब्ाजी  में  रुके  हुए  मामलों  को  शीघ्र  निपटाने  हेतु  आवश्यक  प्रशासनिक  तथा  कानूनी
 कारंवाई  करने  के  लिए  जोर  दिया  गया  राज्यों  को  फालतू  भूमि  के  मामलों  को  शीघ्र  निपटाने  हेतु
 संविधान  के  अनुच्छेद  32  के  अंतर्गत  न्यायालयों  और/अथवा  संबंधित  उच्च  न्यायालयों  के  परामर्श
 से  उच्च  न्यायालयों  में  विशेष  न्यायालयों चिज  स्थापित  करने  का  भी  सुझाव  दिया  गया

 विवरण

 राज्य|केन्द्र  शासित  क्षेत्र  उपलब्ध  क्षेत्र

 1  2  3

 1.  आंध्र  प्रदेश  58638

 2.  असम  36265

 3.  बिहार  16841

 4.  गुजरात  36479

 5.  हरियाणा  4881

 6.  हिमा चल  प्रदेश  ह
 14629

 7.  जम्मू  ब  कश्मीर  —

 8.  कर्नाटक  4694

 9.  केरल  5190

 10.  मध्य  प्रदेश  21458

 11.  महाराष्ट्र  29212

 12.  मणिपुर  605

 13.  उड़ीसा  3814

 14.  पंजाब  89

 15.  राजस्थान  21746

 16.  तमिलनाडु  7295
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 1  2  3

 17.  त्रिपुरा

 ह

 443

 18.  उत्तर  प्रदेश  2078

 19.  पश्चिम  बंगाल  31168

 20.  दादरा  व  नगर  हवेली  160
 21.  पांडिचेरी  371

 22.  दिल्‍ली  _

 कुल  :  296056

 इंट  मद्‌टा  तथा  चाय  उद्योग  में

 कर्मचारियों  की  श्रामदनो

 1245.  श्री  ्रजय  विश्वास  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1982,  1983  और  1984  के  दौरान  नियुक्त  किए  गए  श्रमिकों  की

 कुल  अनुमानित  औसत  दैनिक  संख्या  क्या  और

 इंट  भट्टा  तथा  चाय  उद्योग  में  नियुक्त  श्रमिकों  की  औसतन  वाषिक  आमदनी  क्या

 श्रम  सन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  टी०  :  कारखानों  में  अनुमानित
 औसत  देनिक  रोजगार के  बारे  में  नवीनतम  आंकड़े  वर्ष  1982  की  अवधि  के  लिए  उपलब्ध  एक
 विवरण  संलग्न  है  जिसमें  आंकड़ों  को  दर्शाया  गया

 इंट  भट्टों  और  चाय  उद्योग  में  नियोजित  श्रमिकों  की औसत  वाधिक  आय  के  आंकड़े  नहीं
 रखे  जाते  तथापि  उपलब्ध  नवीनतम  इंडियन  लेबर  ईयर  1984  के  खाद्य  उत्पादों
 के  उत्पादन  काफी  और  काजू  पशु-चारा  और  स्टार्च  में
 नियोजित  श्रमिकों  की औसतन  आमदनी  करने  से  1978-79  में  प्रतिदिन  8.70
 रुपये
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 विवरण

 1982  के  दौरान  कारखानों  में  भ्रनुमानित  शोसत
 देनिक  रोजगार

 राज्य|संघ  शासित  क्षेत्र  प्रतिदिन  अनुमानित  औसत
 रोजगार  का  योग

 ह  1982

 1  "  न्‍
 हु  2

 ---..
 आंध्र  प्रदेश  526,477

 आसाम  89,244

 बिहार  420,858

 गुजरात  694,652

 हरियाणा  213,143

 हिमाचल  प्रदेश  13,900  )

 जम्मू  और  काश्मीर  22,774

 कर्नाटक  492,185  )

 केरल  288,523

 मध्य  प्रदेश  हु  415,972

 महाराष्ट्र  है  1,158,965

 मणिपुर  2,617

 मेघालय  2,552

 उड़ीसा  107,654

 पंजाब  240,196

 राजस्थान  '173,324

 तमिलनाडु  790,803

 त्रिपुरा  18,398 8  )
 उत्तर  प्रदेश  548,617  )
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 1
 ह

 2

 परश्चि  1 + 1  911.195

 अण्डमान  ओर  निकोबार  द्वीप  4,710

 _  चण्डीगढ़  [14,116  )

 दादर  और  नगर  हवेली  2,106

 दिल्ली  168,140

 दमन  और  दीव  15,765

 पांडिचेरी  ॥  16,366

 िओ  ..  7353,253

 --  अनन्तिम  रा  कक

 --  रिपोर्टों  के  प्राप्त  न  होने  के कारण  पिछले  वर्ष  के  आंकड़ों  की  गणना  के  अनुमान
 पर  आधारित  ।

 :  कारखाना  1948  के  अधीन  वार्षिक  विवरणियां  )

 केरल  दिनेश  बोड़ी  सहकारी  कद्णनौर  में  बीड़ो
 अमिकों  के  लिए  कार्य  शेड  का  मिर्माण

 1246.  श्री  मुल्लापलली  क्या  शम  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 इस  वर्ष  के  प्रारम्भ  में  केरल  के  कष्णनोर  जिले  का  अत्तर्राष्ट्रीय  क्रम  संगठन  दल  द्वारा

 किए  गए  दौरे  के  व्यय  से  केरल  दिनेश  बीड़ी  सहकारी  समिति  में  कार्य रत  बीड़ी  श्रमिकों  के  लिए  कार्य

 शेड  के  निर्माण  में  कोई  प्रगति  हुई

 अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  द्वारा  उक्त  कार्य  शेड  के  निर्माण  हेतु  कुल  कितनी  सहायता  को
 पेशकश  की  गई  है  और  इस  ऋण  को  किश्त  में  अथवा  एक  मुश्त  में  दिया  और

 पेशकश  किये  गए  ऋण  की  क्‍या  शर्तें  हैं और  क्या  इसको  वापस  किया  जाएगा  ?

 असम  सन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  टो०  :  से  श्रमिकों  के  बीच

 श्रमिक  सहकारी  समितियों  को  प्रोत्साहनਂ  नामक  प्रारूप  प्रोजेक्ट  आइडिया  हाल ही  में  अंतर्राष्ट्रीय  श्रम

 संगठन  कार्यालय  से  प्राप्त  हुआ  है  ।  इस  दस्तावेज  की  श्रम  मन्त्रालय  में  जांच  की  जा  रही

 दिल्‍ली  में  कृषि  प्रायुक्तों  का  सम्मेलन

 1247.  भौ  बालासाहेब  विखे  पाटिल  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 क्या  दिल्‍ली  में  1985  में  कृषि  आयुक्‍तों  का  एक  सम्मेलन  हुआ

 यदि  तो  क्या  उक्त  सम्मेलन  में  रबी  उत्पादन  के  बारे  में  कोई  मूल्यांकन  किया
 गया

 कया  सम्मेलन  में  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  अच्छे  किस्म  के  बीजों  की  समन्वित  पूर्ति  की

 आवश्यकता  पर  बल  दिया  गया  ओर

 यदि  तो  इस  बारे  में  तैयार  की  गई  कार्य  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  सन्त्री  योगेन्द्र  :  जी

 सम्मेलन  ने  रबी  उत्पादन  का  कोई  मूल्यांकन  नहीं  क्रिया  ।

 जी  हां  ।

 राज्य  सरकारों  के  परामर्श  से  उवंरक  आदि  जैसे  महत्वपूर्ण  आदानों  को  समय  पर
 तथा  पर्याप्त  आपूर्ति  के  लिए  विस्तृत  योजनाओं  को  अन्तिम  रूप  दिया  इनमें  रबी  मौसम  के
 दोदान  55  लाख  मीटरी  टन  पोषक  त्तत्व  तथा  31.53  लाख  क्विटल  प्रमाणीकृत/उत्तम
 शामिल  हैं  ।

 खाद्ाननों  और  दालों  की  उत्पादकता

 1248.  श्रो  बालासाहिब  विखे  पाटिल  :  क्या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  गेहूं  की  उत्पादकता  दर  में  तो  वृद्धि  हुई  है  कितु  मोटे  अनाज
 और  दालों  के  मामले  में  उत्पादकता  दर  में  पिछले  तीन  वर्षों  से  गिरावट  आती  जा  रही

 क्‍या  इस  तथ्य  के  बावजूद  इन  फसलों के  क्षेत्र  में  वृद्धि  हुई  फसलों  की  उत्पादन  दर  में
 कमी  बनो  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  गिरावट  को  रोकने  ओर  पूर्व  स्थिति  क्राप्त  करने  हेतु  कया  कदम  उठाए  जा  रहे

 कृषि  झौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  योगेन्द्र  सकवाना )  :  से
 मोटे  अनाजों  और  दालों  की  उत्पादकता  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  वृद्धि  की  प्रवृत्ति  दिखाई  दो  है
 यद्यपि  इनकी  वृद्धि

 को  दर  इतनी  नहीं  रही  है  जितनी  गेहूं  के  मामले  में  सभी  फसलों  का  उत्पादन
 1982-83  2-83  की  तुलना  में  1984-85  में  अधिक  हुआ  यह  खुख्य  रूप  से  उत्पादकता  में  वृद्धि  के
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 कारण  हुआ  है  जैप्ता  कि  नीचे  दिए  गए  ब्यौरे  से  देखा  जा  सकता  है  :--

 ए  :  क्षेत्रफल  लाख  हेक्टेयर
 पी  :  उत्पादन  लाख  मी०  टन  में

 वाई  :  सपज  कि०  ग्रा०  हे०  में

 फसल  1982-83,  1983-84  1984-85 5

 गेहूं  ए  235.67  246.72  236.14

 पी  427.94  454.76  442.29

 वाई  1816  1843  1873

 चावल  ए  382.62  412.44  411.59

 पी  471.16  600.97  586.36

 बाई  1231  1457  1425

 मोटे  अनाज  ए  404.33  417.05  391.65

 पी  27722
 339.07  311.64

 वाई  686  813  796

 दालें  ए  228.33  235.42  227.31

 पी  118.57  128.63  121.95

 वाई  519,  548  336

 वर्ष-वार  उतार-चढ़ाव  मौसम  की  हालतों  के  कारण  हुए  हैं  ।

 उच्चतर  स्तर  पर  उत्पादन  को  स्थिर  करने  के  लिछ  किए  जा  रहे  उपायों  में  निम्नलिखित
 शामिल  हैं  :  --

 (1)  सिंचिंत  और  वर्षा  पर  निर्भर  क्षेत्रों  में  उत्पादकता  अधिक  से  अधिक  बढ़ाना  ।

 (2)  बीज  पौद  संरक्षण  ऋण  आदि  जेसे  कृषि  आदानों  की  समय  पर
 भासानी  से  और  पर्याप्त  सप्लोई  करना  ।

 (3  चिट  अधिक  उपज  देमै  वाली  किस्मों  के  कार्यकम  के  अधीम  क्षेत्र  बढ़ाना  ।

 (4)  उन  फसलों  ओरे  क्षेत्रों  दोनों  के  लिए  जल  प्रवाह  प्रबंध  पर  वर्षा  पर  निर्भर  कृषि
 गिकी  का  प्रचार  जिनमें  अच्छा  कार्य  नहीं  हुआ  है  और  अधिक  वृद्धि  बरें  नहीं
 दिखाई  दी
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 करेंगे  कि  :

 (5)  खास  खास  ब्लॉड़ों  में  विशेष  चावल  उत्पादन  परियोजनाओं  के  कास्वियन  के  माध्यम

 से  पूर्वी  राज्यों  में  चावल  उत्पादन  में  अधिक  से  अधिक  वृद्धि  करना  ।

 (6)  केन्द्रीय  प्रत्यायोजित  स्कीम  के  रूप  में  विशेष  दाल  विकास  कार्यक्रम  के  माध्यम  से  दार्लों
 का  उत्पादन  और  उत्पादकता  जिसके  अधीन  प्रमाणित  राइजोबियम

 पौध  संरक्षण  रसायनों  और  उपकरणों  के  लिए  तथा  उन्नत  तरीकों  के  अपनाने  के

 वास्ते  किसानों  को  प्रेरित  करने  के  लिए  नए  क्षेत्रों  में  दालों  की  परीक्षण  सेती  करने  के

 लिए  सहायता  दी  जाती  है  ।

 (7)  एकीकृत  पोध  संरक्षण  उपाय  अपनाना  ।

 (8)  किसानों  को  लाभकारी  कीमतों  का  आश्वासन  देना  बुआई  के  मौसम  से  पहले
 उसकी  घोषणा  करना  और  इन  कीमतों  पर  जिसों  की  खरीद  के  लिए  संगठनात्मक्  सम -
 थंन  भी  प्रदान  और

 (9)  अनुसंधान  प्रयास  तेज  करना  ताकि  अधिक  खेती  प्रणालियों  और  क्षेत्रों  को नई
 प्रौद्योगिकी  का  लाभ  पहुंचाया  जा  सके  ।

 भारतोय  खाद्य  निगम  द्वारा  प्रयोग  में  लाई  जा  रही  मण्डार  सुविधाएं
 +

 1249.  श्री  मुल्लापल्लो  रामबंब्रन  :  क्या  खाद्य  श्नौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्‍या  भारतीय  खाद्य  निभम  द्वारा  प्रयोग  में  लाई  जा  रही  सभी  भण्डारण  गोदाम  सुविधाएं
 संबंधी  सुविधाएं  सरकारी

 क्‍या  सरकार  का  विचार  भारतीय  खाद्य  निगम  के  कुछ  कार्यो  को  निजी  व्यक्तियों  या

 कम्पनियों  को  सौंपने  का  और

 नहीं  ।

 2830

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा-क्‍्या  है  ?

 खाद्य  भ्रोर  नागरिक  पृति  संज्ालय  के  राज्य  मत्री  के०  पो०  सिह  :

 नहीं  ।

 प्रश्त  ही  नहीं  उठता  ।

 केरल  में  शहरी  विकास  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्तोय  ध्रमिकरणों  से  घन

 1250.  शी  मुल्लाबल्लोी  रामअंन्द्रस  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  केरल  में  कन्‍्नानोर  भौर  कालिकट  में  शहरी  विकास  के  लिए

 कोई  योजनाएं  शुरू  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  उक्त  शहरों  में  शहरी  विकास  की  किसी  योजना  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्तीय

 करणों  से  कोई  धनराशि  प्राप्त  हुई  है  और  यदि  तो  उसके  उपयोग  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहरी  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  दलबोीर  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 इन  दो  शहरों  में  शहरी  विकास  योजनाओं  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  अभिकरणों  से  कोई

 निधियां  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  ।

 संगठित  क्षेत्र  में  रोजगार

 1251.  श्री  मोलानाथ  सेन  :  क्या  श्रम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  संगठित  क्षेत्र  में  रोजगार  बढ़े

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  अन्य  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  तुलना  में  पश्चिम  बंगाल  में

 ठित  क्षेत्र  में  रोजगार  में  हुई  वृद्धि/गिरावट  क्‍या  है  ?

 श्रम  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  टी०  :  पिछले  तीन  वर्षों  अर्थात
 1981  1984  के  दोरान  संगठित  क्षेत्र  में  रोजगार  में  वृद्धि  हुई  है  जिसकी  सूचना  रोजगार

 ब,जार  सूचना  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  उपलब्ध  ,

 मार्च  1981  और  1984  के  बीच  इसमें  5.8  प्रतिशत  की  वुद्धि  हुई  ।

 इसी  अवधि  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  में  संगठित  क्षेत्र  में  1.6  प्रतिशत  की  कमी
 रोज़गार  बाज़ार  सूचना  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  अन्य  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  में  इसी  अवधि  के  दौरा
 संगठित  क्षेत्र  में  रोजमार  में  वृद्धि/कमी  की  प्रतिशतता  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 क्रमांक  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  1984...  84...

 _
 के  दौरान

 वृद्धि।कमी
 की  प्रतिशतता

 1  2  3

 1.  आंध्र  प्रदेश  62...

 2.  असम  1.3
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 23.  दमन  व  द्वीव

 ||  2  3

 3  बिहार  न  4.9

 5  गुजराब  +  9.6

 5  हरियाणा  2.1

 6  हिमाचल  प्रदेश  127

 7  जम्मू  व  कश्मीर  न  6.8

 है  कर्नाटक  न  6.8

 9.  केरल  +  4.7

 11.  मध्य  प्रदेश  न  7.6

 12...  महाराष्ट्र  र  2.8

 13...  मणिपुर  न  5.2

 14...  मेघालय  न  5.2

 15.  नागालेण्ड  +  8.6

 16...  उड़ीसा

 है

 न  9.5

 17...  पंजाब  न  9.5

 18.  राजस्थान  न  8.3

 19.  तमिलनाडु  +  17.2

 20.  त्रिपुरा  +  8.8

 20.  उत्तर  प्रदेश  8.8

 22...  चण्डीगढ़  न

 22... दिल्‍ली न 232
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 24...  मिजोरम  +  47.0

 25.  पाण्डिचेरी  ना  2.4

 योग  पश्चिम  बंगाल  को  छोड़कर  अन्य  सभी  न  6.8

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र

 टिप्पणी  बाजार  सूचना  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  संगठित  क्षेत्र  में  सावंजनिक  क्षेत्र  की सभी

 स्थापनाएं  तथा  निजी  क्षेत्र  की  गर-कृषि  स्थापनाएं  शामिल  हैं  जो  10  या  उससे  अधिक
 व्यक्तियों  को  नियोजित  करती  हैं  ।

 2.  रोजगार  बाजार  सूचना  कायंक्रम  के  अन्त्गंत  अण्डमान  वਂ  निकोबार  द्वीप
 अरुणाचल  दादर  व  नागर  और  लक्षद्वीप  तथा  मिनिकाय  द्वीप

 समूह  को  छोडकर  सभी  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को शामिल  किया  गया

 उर्बवरकों  का  झ्ायात  +

 1252.  2.  डा०  चन्द्रशेखर  त्रिपाठी  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उवंरकों  को  भारी  मात्रा  में  आयात  करने  का  निर्णय  किया  गया

 यदि  तो  उवं  रकों  की  कितनी  मात्रा  का  आयात  करने  का  प्रस्ताव  है  तथा  उन  देशों  के
 क्या  नाम  हैं  जहां  स ेउसका  आयात  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  उवं  रकों  की  कमी  किस  प्रकार  पूरी  की  जायेगी  ?

 क्षि  ध्ौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  पिछले  वर्षों
 की  भांति  चालू  वर्ष  के  दौरान  भी  अपेक्षित  मात्रा  में  उ्वं  रकों  का  आयात  किया  जा  रहा  है  ताकि  मांग
 तथा  स्वदेशी  उपलब्धता  के  बीच  के  अन्तर  को  पूरा  किया  जा  सके  ।

 इन  ब्यौरों  को  बताना  सावंजनिक  हित  में  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।

 राष्ट्रीय  कृषि  भ्रनुसंघान  परियोजना  के  लिए  विश्व  बंक  से  ऋण

 1253.  डा०  चन्द्रशेखर  त्रिपाठो  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 लत  ें>-सद:ोीीननना॑ि

 क्या  विश्ब  बैंक  ने  राष्ट्रीय  कृषि  अनुसंघान  परियोजना  के  लिए  ऋण  की  सीमा  बढ़ाई

 यदि  तो  कितनी  और  उसकी  शर्ते  क्या  और

 यदि  तो  इस  परियोजना  पर  होने  वाले  व्यय  को  कैसे  पूरा  किया  जाएगा  ?

 कृषि  झोर  सहकारिता  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  जी

 श्रीमान  |  दूसरे  चरण  के  लिए  ।

 राष्ट्रीय  कृषि  अनुसंधान  परियोजना  के  पहले  चरण  की  परियोजना  हेतु  54  मिलियन

 अमरीकी  डालर  की  सीमा  थी  ।  दूसरे  चरण  में  यह  सीमा  1-10-85  से  7  वर्ष  की  अवधि  तक  110.96

 मिलियन  अमरीकी  डालर  तक  बढ़ा  दी  गई  इसके  पहले  चरण  के  दोरान  आई०  डी०  ए०

 ने  कुल  व्यय  की  50  प्रतिशत  राशि  की  प्रतिपूर्ति  की  थी  कितु  दूसरे  चरण  के  दौरान  आई०  डी०  ए०  इस

 योजना  के  कुल  व्यय  की  65  प्रतिशत  राशि  की  प्रतिपूर्ति  करेगा  ।

 इस  परियोजना  का  कुल  व्यय  भारत  सरकार  भारतीय  कृषि  थनुसंधान  परिषद  को

 आबंटित  योजना  निष्ियों  के  माध्यम  से  वहन  आई०  डी०  ए०  ऋण-राशि  के  रूप  मे  भारत
 सरकार  को  अमरीकी  डालर  के  63  प्रतिशत  व्यय  की  अदायगी

 [  भनुवाद ]

 तिरूसाला  सें  उच्च  शबित  के  ट्रांसमीटर  की  स्थापना  करना

 1254.  डा०  चिता  मोहन  :  क्या  सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तिरूमाला  में  उच्च  शक्ति  का  टी०  वी०  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  तथा  सातवीं  योजना  के  अन्तगंत  इसके  लिए  क्या
 समय  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वी०  एन०  :  और  -
 तिरूपति  के  अल्प  शक्ति  वाले  मौजूदा  ट्टरद्शन  ट्रांसमीटर  जो  अन्य  स्थानों  के  साथ-साथ  तिरूमाला
 में  भी  दूरदर्शन  सेवा  उपलब्ध  करता  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  एक  उच्च  शक्ति  (10

 वाले  दूरदशेन  ट्रांसमीटर  द्वारा  बदल  दिए  जाने  का  प्रस्ताव  इन  परियोजना  का
 कार्यान्वयन  उन  वर्ष-बार  चरणबद्धताओं  तथा  अग्रताओं  पर  निर्भर  जो  योजना  आयोग  द्वारा

 स्वीकृत  की  जाएं  ।
 ।
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 खतरनाक  सामग्री  का  प्रयोग  करने  वाले  रासायनिक

 एककों  में  सुरक्षा  व्यवस्था

 1255,  श्री  पो०  श्रार०  कुमारमंगलम  )
 9»  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  उत्तमराव  पाटिल  |

 कया  सरकार  ने  भोपाल  दुर्घटना  के  बाद,खतरनाक  सामग्री  का  प्रयोग  तथा  संसाधन  करने

 वाले  रासायनिक  एककों  में  पूरी  सुरक्षा  व्यवस्था  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कदम  उठाए

 क्‍या  यह  कदम  लघु  उद्योग  एककों  के  लिए  भी  उठाए  गए

 क्‍या  सरकार  ने  इस  बारे  में  विभिन्‍न  विशेषज्ञ  दलों  का  गठन  किया

 यदि  तो  किन-किन  राज्यों  में  ऐसे  दलों  का  गठन  किया  गया  और

 क्‍या  इन  दलों  के  कार्य  पर  निगरानी  रखी  जा  रही  है  जौर  स्थिति  संतोषजनक  है  ?

 भ्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  टो०  :  सरकार  ने  उन  सभी  राज्य  सरकारों
 ओर  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को  परामर्श  दिया  है,जो  कारखाना  1948  के  अन्तर्गत
 प्रवर्तन  प्राधिकारी  कि  वे  अपने  क्षेत्र  में  उन  सभी  यूनिटों  का  पता  लगाएं  जो  खतरनाक  निर्माण
 प्रक्रिया  में  लगी  हुई  हैं  और  उनके  द्वारा  सुरक्षा  मानदंडों  के  पूर्ण  अनुपालन  को  सुनिश्चित

 सभी  छोटे  औद्योगिक  जो  कारखाना  1948  के  अन्तगंत  कारखाने  के
 रूप  में  पंजीकृत  भी  सरकार  के  निर्देशों  के  अन्तर्गत  आते

 से  भोपाल  ओद्योगिक  दुर्घटना  के  तुरन्त  सभी  राज्य  सरकारों  और  संघ
 राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  से  अनु  रोध  किया  गया  है  कि  वे  खतरनाक  यूनिटों  का  पता  लगाने  और  उन
 में  सुरक्षा  मानदंडों  के  उचित  प्रवतेन  हेतु  उपयुक्त  मानीटरिंग  कार्यवाही  करने  के  लिए  टास्क  फोसं/विशे-
 षज्ञ  सम्रितियों  का  गठन  अब  तक  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  गुजरा

 उत्तर  मध्य  पश्चिम  उड़ीसा  की  सरकारों  और
 दिल्ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  ने  इस  सम्बन्ध  में  टास्क  फोसं/विशेषज्ञ  ग्रुपों  का  गठन  किया  इस  मामले  की

 राज्य  सरकारों  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  क ेसाथ  नियमित  रूप  से  पैरबी  की  जा  रही

 हिमाचल  प्रदेश  में  बढ़ते  रेगिस्तान  को  रोकना

 1256.  श्री  एस  ०  एस०  मट्टस  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हिमाचल  प्रदेश  के  आदिवासी  क्षेत्रों  किन्‍नोर  और  लाहौल-स्पीति  जिलों

 में  रेगिस्तान  विकास  परियोजना  प्रायोजित  की  है  ;

 क्‍या  सरकार  ने  बढ़ते  रेगिस्तान  को  रोकने  के  लिए  देश  अन्य  क्षेत्रों
 का

 पता  लगाया

 23$
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 है  जहां  ऐसी  परियोजनायें  शुरू  करने  की  भावश्यकता

 यदि  तो  इन  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 ऐसी  परियोजनाओं  के  लिए  सातवीं  योजना  में  कितनी  राशि  आबंटित  की  गई  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  चन्दुलाल  से  मखरूभूमि  विकास

 कार्यक्रम  1977-78  में  5  राज्यों  अर्थात  हिमाचल  प्रदेश  तथा  जम्म्‌  व

 कश्मीर  के  चुने  हुए  क्षेत्रों  मे ंआरम्भ  किया  गया  इसमें  हिमाचल  प्रदेश  के  लाहौल  स्पीति  जिले  के

 स्पीति  क्षेत्र  को शामिल  किया  गया  वर्ष  1982-83  से  इस  कार्यक्रम  का  विस्तार  हिमाचल  प्रदेश

 के  जिला  किन्‍नौर  के  पुह  खंड  में  भी  किया  गया  इस  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  अब  5  राज्यों  के  21

 जिलों  के  131  छण्डों  को शामिल  किया  गया  जिनमें  हिमाचल  प्रदेश  के  शीतशुष्क  क्षेत्रों  में  स्पीति

 तथा  पुह  के  2  खण्ड  भी  शामिल

 इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  रेत  के  टीले  तथा  वायुरोधी  पौध

 रोपण  से  मरूस्थलीकरण  को  नियंत्रित  करने  तथा  जल  लघु  भू-जल  बरानी

 लेती  तथा  चरागाह  तथा  चारा  विकास  आदि
 से

 क्षेत्र  की  उत्पादकता  को  बढ़ाने  की

 यौंजनाएं  भी  शामिल  की  गई  हैं  ।

 सातवीं  योजना  के  दौरान  मरुभूमि  विकास  कार्य  क्रम  के  लिए  245  करोड़  रुपये  का  परिव्यय

 अनुमोदित  किया  गया

 महाराष्ट्र  में  पानी  की  सप्लाई  के  लिए  विश्व  बेंक  की  सहायता

 1251.  श्री  विजय  एन०  पाटिल  :  त्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  का

 महाराष्ट्र  में  उन  सभी  गांवों  जहां  एक  मील  की  परिधि  के  भीतर  पेय  जल  उपलब्ध  नहीं  पानी

 की  सप्लाई  करने  के  उद्देश्य  स ेपरियोजना  $  लिए  विश्व  बैंक  की  सहायता  लेने  का  विचार  है  ?

 ग्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मत्री  जन्दूलाल  चन्द्राकर  ):  महाराष्ट्र  में  उन  सभी  गांवों

 को  जहां  एक  मील  की  परिधि  के  भीतर  पेय  जल  उपलब्ध  नहीं  पानी  की  सप्लाई  करने  हेतु  विश्व  बेंक

 क्री  सहायता  से  परियोजना  शुरू  करने  के  लिए  महाराष्ट्र  सरकार  से  भारत  सरकार  को  कोई  प्रस्ताव

 प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 प्रोजेक्ट  एण्ड  डिवलेपमेंट  इन्डिया  लि०  में  जाली  प्रभाण-पत्रों  के
 भ्राधार  पर

 मर्तो  किए  गए  कर्मचारी

 1258.  श्री  बसवेब  झाचायं  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनका  ध्यान  धनबाद  के  सभी  स्थानीय  समाचार  पत्रों  में  हाल  ही  में  प्रकाशित  इस

 रिपोर्ट  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  पी०  डी०  आई०  एल०  एण्ड  डिवलेपमेंट  इंडिया  लि०  )
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 में  कर्मचारी  जाली  प्रमाण-पत्रों  क ेआधार  पर  भर्ती  होकर  कार्य  कर  रहे  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  तथ्यात्मक  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  सरकार  की  क्या

 .

 उर्वरक  विमाग  में  राज्य  मंत्री  के०  नटवर  :  और  प्रोजेक्ट्स  एण्ड
 डिवलेपमेंट  इंडिया  लि०  डी०  आई०  ने  सूचना  दी  है  कि  उत्तके  कुछ  कर्म  चारियों  ने अपनी

 शैक्षणिक  योग्यताओं  में  वृद्धि  के  सम्बन्ध  में  झूठे  प्रमाणपत्र  प्रस्तुत  किए  प्रबन्धकों  ने  मामले  की  जाँच

 करने  के  लिए  एक  विभागीय  समिति  की  नियुक्ति  की  ।  उन  प्रमाणपत्रों  को  सम्बन्धित

 संस्थानों  से  सत्यापित  करवाया  गया  ।  झूठे  प्रमाणपत्र  प्रस्तुत  करने  वाले  कर्मचारियों  को  प्रबन्धकों  द्वारा

 दण्डित  क्या  प्रबन्धकों  द्वारा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  भी  कदम  उठाये  गए  हैं  कि  इस  प्रकार

 के  मामले  भविष्य  में  न

 ]
 बिहार  के  शहरों  का  विकास

 1259.  श्री  विजय  कुमार  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  बिहार  में  शहर  बहुत  अविकसित  और  उपेक्षित
 स्थिति  में

 क्‍या  सरकार  ने  बिहार  में  उन  सभी  शहरों  का  विकास  करने  की  कोई  योजना  तैयार  की

 है  जिनमें  जिला  मुख्यालय  स्थित  हैं  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  किए  गए  ऐसे  शहरों  के  नाम  कया  हैं  ओर  इसके

 लिए  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबीर  कार्यान्वयन  के  लिए  उचित

 विकास  योजनाओं  के  अभाव  में  तथा  सांस्थानिक  प्रबन्धों  की  कमी  से  बिहार  में  कत्तियय  शहर/नगर
 अव्यवस्थित  रूप  में  बढ़  रहे

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  केन्द्र  द्वारा  प्रवतित  छोटे  तथा  मध्यम  दर्जे  के  नगरों  _
 की  एकीकृत  विकास  योजना  के  अन्तगंत  15  नगरों  को  अनुमोदित  किया  गया  अनुमोदित  नगरों

 तथा  दी  गई  निधियों  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में

 केन्द्रीय  सरकार  ने  बिहार  के  सभी  शहरों  के  विकासार्थ  कोई  योजना  आरम्भ  नहीं  की

 सिवान  शहर  को  चालू  पंचवर्षोय  योजना  में  शामिल  कर  लिया  गया  है  तथा  कम  लागत

 स्वच्छता  सहित  अनुमोदित  योजनाओं  के  बारे  में  27.22  लाख  रुपये  की  राशि  दी  गई  है  ।

 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  बिहार  के  पांच  और  शहरीं  को  शामिल  कर  लिए  जाने
 की  संभावना  निम्नलिखित  दो  शहरों  को  अनुमोदित  कर  दिया  गया  केन्द्रीय  ऋण

 सहायता  अभी  दी  जानी

 (i)  सीतामढ़ो

 (ii)  किशनगंज
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 [  भनुवाद  ]

 बेघर  लोगों  के  लिए  मकानों  का  निर्माण

 1260.  प्रो०  निर्मला  कुमारी  शक्तावत  :  क्या  शहरी  घिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  का  विचार  वर्ष  1987  को  के  लिए  आश्रयਂ  वर्ष  के  रूप  में

 मनाने  का

 उपर्युक्त  योजना  के  अन्तगंत  गांवों  और  शहरों  में  सरकार  द्वारा  कितने  मकानों  का
 निर्माण  करने  का  विचार

 आवास  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  गठित  काय्य  दल  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  सुझाव
 दिए  हैं  ;

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  निजी  क्षेत्र  की  भागीदारी  भी  अपेक्षित  और

 इस  शताब्दि  के  अन्त  तक  कितने  लोग्रों  के  बेघर  रहने  को  संभावना  है  और  यह
 सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  ठोस  बनाई  है  कि  ये  बेघर  समस्या  21  वीं  शताब्दि
 मेंन

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर

 आवास  राज्य  का  विषय  होने  के  कारण  बेघरों  के  लिए  घर  के  अन्तर्राष्ट्रीय  कार्यक्रम  के
 अन्तगंत  बनाये  जाने  वाले  मकानों  की  संख्या  का  निर्धारण  राज्यों  संघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  किया
 जायेगा  ।

 आवास  समस्याओं  के  समाधान  के  लिए  विशेष  रूप  से  किसी  कार्यकारी  दल  का  गठन  नहीं
 किया  गया  है  ।

 निजो  आवास  क्षेत्र  में  पहले  ही  एक  बहुत  बड़ी  भूमिका  निभा  रहा  है  और  आशा

 की  जाती  है  कि  यह  जारी  रहेगी  ।

 शताब्दी  के  अन्त  त्तक  बेघर  लोगों  की  संख्या  बताना  इस  स्तर  पर  सम्भव  नहीं

 है  ।  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  के  कार्य  क्रम  योजना  दस्तावेजों  में  प्रतिबिम्बित  हैं  ।

 मारतोय  कृषि  अ्रनुसंघान  संस्थान  द्वारर  कोटनाशी  दवाहयों  से  सानव  स्वास्थ्य
 को  होने  वाले  खतरे  के  सम्बन्ध  सें  प्रध्ययन

 1261.  प्रो०  रास  कृष्ण  मोरे

 नोहन्म
 ,  _/  :  क्या  कवि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 न्‍्मव  महफूज भन्तो
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 कया  यह  सच  है  कि  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  संस्थान  द्वारा  हाल  में  किए  गए  एक
 अध्ययन  के  अनुसार  देश  में  कुछ  कीटनाशी  दवाइयों  के  बढ़ते  हुए  और  अंधाधुंध  इस्तेमाल  किए  जाने  से

 मानव  स्वास्थ्य  को  और  पर्यावरण  को  भारी  खतरा

 :
 यदि  तो  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  संस्थान  द्वारा  किए  गए  अध्ययन  के  निष्कर्षों  की

 मुख्य  बातें  क्‍या  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  खतरनाक  कीटनाशी  दवाइयों  के  इस्तेमाल  पर  प्रतिबंध  लगाने

 का  यदि  तो  इस  दशा  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 कृषि  श्रोर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  जी  श्रीमान  ।

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  संस्थान  के  एक  वैज्ञानिक  ने  अपने  हाल  ही  के  आफ  डी०
 डी०  टी०  एण्ड  इट्स  इन्वायरमेन्टल  इफेक्ट्स  इन  इण्डिया  प्रकाशन  शीषंक  में  यह  राय  व्यक्त  की  है
 कि  अंधाधुंध  कीटनाशियों  के  उपयोग  से  मानव  स्वास्थ्य  और  पर्यावरण  को  खतरा  हो  सकता

 यह  कहा  गया  है  कि  पर्यावरण  के  विभिन्‍न  संघटकों  में  डी०  डी०  टी०  सर्वव्यापक  रूप  से  विद्यमान
 तथापि  वैज्ञानिक  रिपोर्ट  के  अनुसार  स्थिति  भयाप्रद  नहीं  है  जैसा  कि  कुछ  क्षेत्रों  मे ंबताया  गया

 कृषि  तथा  सहकारिता  विभाग  ने  एक  विशेषज्ञ  समिति  गठित  वी  जिसके  अध्यक्ष

 अन्तर्राष्ट्रीय  ख्यातिप्राप्त  विशेषज्ञ  श्री  एस  ०  एन०  बनर्जी  जो  सभी  कीटनाशियों  के  उपयोग  की
 समीक्षा  करेंगे  जिन  पर  अन्य  देशों  में  रोक  या  प्रतिबंध  लगाया  गया  है  ।  समिति  ने  कुछ  अन्तरिम
 रिशें  की  हैं  तथा  संभी  सम्बन्धित  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखकर  प्रश्नगत  कीटनाशियों  के  सम्बन्ध  में  निर्णय
 लिया

 खरीफ  फसल  के  तिलहनों  के  समयंन  मुल्य  में  वद्ध

 1262.  प्रो०  रामकृष्ण  मोरे
 +  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 थी  सोहम्मंद  महफूज  भ्रलो  खां  |

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  ही  में  खरीफ  फसल  के  तिलहनों  का  समर्थन  मूल्य  प्रति  क्विटल  10
 रुपये  बढ़ा  दिया

 यदि  तो  खरीफ  फसल  के  तिलहनों  के  समर्थन  मूल्य  में  की  गई  वृद्धि  किस  प्रकार  से
 उत्पादन  लागत  में  होने  वाली  वृद्धि  के  अनुपात  में  समझी  जाती  है  ओर  क्या  यह  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए
 उत्पादकों  को  दिया  गया  पर्याप्त  मुआवजा  समझा  जाता  और

 क्‍या  तिलहनों  के  आयात  पर  निर्भरता  निरन्तर  बनी  रहने  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार
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 का  विचार  घोषित  समर्थन  मूल्य  में  ओर  वृद्धि  करने  का  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  शौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  जो

 और  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  स्तर  निर्धारित  करते  समय  सरकार  फुसल  की

 पैदावार  की  लागत  को  ध्यान  में  रखती  यह  इस  प्रयोजन  के  लिए  विशेषरूप  से  प्रचालित

 अनवरत  स्कीम  द्वारा  तैयार  किए  गए  उत्पादन  लागत  के  आंकड़ों  क ेआधार  पर  होता  इसके
 सरकार  विभिन्‍न  अन्य  सम्बन्धित  पहलुओं  पर  भी  विचार  करती  जिसमें  ऐसी  सामग्री  को

 देशी  मांग  की  पूर्ती  के  वास्ते  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  किसानों  को  प्रोत्साहन  देने  की  आवश्यकता  भी

 शामिल  चालू  मोसम  के  खरीफ  तिलहनों  के  लिए  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  नियत  करते  समय  इन
 सभी  तथ्यों  को  खासतौर  पर  देश  में  खाद्य  तेलों  की  मांगपूति  असंतुलन  को  विधिवत  ध्यान  में  रखा  गया

 इसे  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  चालू  मौसम  में  खरीफ  तिलहनों  के  लिए  पहले  ही  नियत  न्यूनतम
 समर्थन  मूल्य  को  संशोधित  करना  आवश्यक  नहीं  समझती

 ठेकेदारों  हारा  श्रमिकों  का शोषण

 1262.  श्री  मूलचन्द  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अन्तर-राज्य  प्रवासी  श्रमिक  और  सेवा  शर्तों  का  अधिनियम
 1979  श्रमिकों  की  उन  बेईमानी  ठेकेदारों  द्वारा  किए  जाने  वाले  शोषण  से  सुरक्षा  करने  के  लिए  बनाया

 गया  था  जो  एक  राज्य  में  श्रमिकों  की  नियुकित  अन्य  राज्य  में  स्थित  प्रतिष्ठानों  में  काम  करने  फे  लिए
 रते  और

 क्‍या  सरकार  ने  इस  अधिनियम  के  उपबंधों  का  उल्लंघन  करने  के  लिए  अथवा  इस
 नियम  के  अन्तर्गत  दोषी  पाए  जाने  पर  अब  तक  ऐसे  किन्‍्हीं  बेईमान  ठेकेदारों  का  चालान  किया  है  और
 दोषी  पाए  गए  उन  ठेकेदारों  की  संख्या  कितनी  है  और  यदि  ऐसी  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  तो
 उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 भ्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  टी०  :  हां  ।

 वर्ष  1984  और  1985  के  केन्द्रीय  ओ्रौद्योगिक  संबंध  तन्त्र  के फील्ड  अधिकारियों
 ने  अपने  क्षेत्राधिकार  में  आने  वाले  काफी  प्रतिष्ठानों  का  निरीक्षण  54  मामले  न्यायालयों  में
 दायर  किए  गए  जिनमें  से  20  मामलों  में  दोष  सिद्ध  हुए  तथा  दोषी  व्यक्तियों  को  जुर्माना  किया  गया  ।
 न्यायालयों  में  34  मामले  अभी  लम्बित  पड़े  हैं  ।

 |

 साडने  फूड  इंडस्ट्रीज  लिसिटेड  के  फलों  के  रस  एकक
 को  हुआ  घाटा

 1264,  श्री  के०  कुल्जास्यु  :  क्या  खाद्य  श्लोर  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 माडन  फूड  इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  के  फलों  का  रस  बनाने  वाले  एकक  को  घाटा

 हो  रहा

 यदि  तो  संयंत्र  के  चालू  होने  के  समय  से  हो  रहे  धाटे  का  वर्ष-वार  ब्यौरा  क्या
 ओर

 इस  एकक  को  लाभप्रद  बनाने  और  इसके  उत्पाद  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  क्‍या  कदम
 उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 ह

 खाद्य  भ्लौर  नागरिक  पृति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  के०  पो०  सिह  :  और

 फ्र,ट  जूस  बाटलिंग  प्लांट  को  इसकी  स्थापना  से  हुई  वर्षवार  हानियां  नीचे  दी  जाती  है  :--

 वर्ष  रुपये

 1982-83  22.83

 1983-84  22.25

 *  1984-85  18.81

 कम्पनी  (1)  उत्पाद  विपणन  को  कारगार  (2)  उत्पाद  की  क्वालिटी  पर
 निगरानी  (3)  उत्पादन  विषयक  बाघाओं  को  दूर  करने  के  लिए  आवश्यक  उपाय  करती

 रही  इन  उपायों  के  प्लांट  की  क्षमता  के  उपयोग  में  धुधार  हुआ  है  और  चालू  वर्ष  के

 दौरान  इसके  सक्षम  हो  जाने  की  आशा

 महाराष्ट्र  में  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  के  लिए  प्रयोग  में  लाए
 जाने  वाले  झादानों  को  लागत  झौर  वसूलो  लागत

 1265.  श्रो  प्रकाश  बी०  पाटिल  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  खाद्यान्न  के  उत्पादन  के  लिए  प्रयोग  में  लाये  जाने  वाले  आदानों  और  खाद्यान्न

 की  वसूली  लागत  में  लागत  अनुपात  का  पता  लगाने  के  लिए  कितने  अन्त  राल  में  अध्ययन  करती

 पिछले  तीन  अवसरों  पर  इस  प्रकार  के  अध्ययनों  के  क्या  निष्कर्ष

 क्या  महाराष्ट्र  में  कृषक  आदानों  की  लागत  तथा  वसूली  लागत  में  बढ़ते  हुए  अन्तर  के

 बारे  में  असन्तुष्ट  और

 इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  झौर  सहकारिता  बिमाग  में  राज्य  संत्रो  योगेल्त्र  :  आंदानों  और
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 उत्पादन  संबंधी  आंकड़े  एकत्र  करने  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  सहायता  प्राप्त  योजना  के  अन्तगंत  राज्य  कृषि
 विश्वविद्यालय  के  इन  आंकड़ों  के  बारे  में  वाधिक  आधार  पर  रिपोर्ट  दे  रहे  इन  आंकड़ों  पर

 रित  अनुमानों  को  कृषि  लागत  और  मूल्य  आयोग  को  उपलब्ध  कराया  जाता  है  ।

 गत  तीन  वर्षों  की  तुलना  में  अदानों  की  लागत  में  कुछ  वृद्धि  हुई

 और  किसानों  को  लाभकारी  मूल्य  देने  के  बारे  में  महाराष्ट्र  के  कृषक  संगठनों  से

 कुछ  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  सरकार  राज्य  सरका  संबंधित  केन्द्रीय  मंत्रालयों  के  विचारों
 ओर  क्षि  लागत  और  मूल्य  आयोग  की  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखती  है  और  प्रत्येक  मौसम  में  मुख्य
 कृषि  जिनसों  के  लिये  समर्थन/अधिप्राप्ति  मूल्य  घोषित  करती  सरकार  सार्वजनिक  एजेंसियों  के  जरिए
 खरीद  कार्य  भी  करती

 केन्द्रोय  लोक  निर्माण  विभाग  के
 डिबोजन  में  सफेदी  के  लिए  निविदा

 1266.  श्री  कसला  प्रसाद  सिह  :  क्या  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  डिवीजन  में  सफेदी  के
 निविदा  इस  वर्ष  56  प्रतिशत  नीचे  आ  गये

 यदि  तो  क्या  इससे  सफेदी  के  स्तर  पर  असर

 क्‍या  टाइप-दो  और  तीन  के  क्वार्टरों  को  उन्नलित  रूप  देने  के  लिए  उनमें  दो  कमरों  में  से
 एक  कमरे  में  सफेदी  की  बजाए  डिस्टेंपर  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 |

 क्या  इस  समय  की  जा  रही  सफेदी  की  सामग्री  में  कीट  मारने  के लिए  कोई  कीटनाशक
 तत्व  नहीं  है  यदि  तो  क्या  सफेदी  की  सामग्री  में  कीटनाशक  तत्व  मिलाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  दलबीर  1985-86  के  दौरान
 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  मण्डल  में  सफेदी  की  दरें  अनुसूची  दर  से  8  प्रतिशत  से  लेकर
 58.5  प्रतिशत  तक  कम  थी  ।

 इससे  कोटि  पर  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  क्योंकि  कनिष्ठ  इंजीनियर  के  प्रभावी  पर्यवेक्षण  तथा
 सहायक  इंजीनियर/कार्यालय  इंजीनियर  के  निरीक्षण  द्वारा  इसकी  कोटि  सुनिश्चित  की

 इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।
 |

 हां  ।  विद्यमान  सफेदी  की  सामग्री  में  कीटाणुओं  को  मारने  के  लिए  कोई  अवथव  नहीं
 होता  सफेदी  की  सामग्री  के  साथ  किसी  प्रकार  क॑  अवयव  को  मिलाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 सफेदी  के  लिए  प्रयोग  आने  वाले  चूने  में  कुछ  जीवाणुनाशी  तत्व  हैं  ।
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 सिठाहयों  भ्रादि  के  साथ  डिब्बों  का  वजन  किया  जाना

 1267.  श्री  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्या  खाद्य  भ्लौर  नागरिक  पृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  वजन  और  माप  अधिनियम  के  अन्तगंत  मिठाइयों  और  नमकीन  आदि
 के  साथ  डिब्बों  का  वजन  नहीं  किया  जाता  है  परन्तु  वास्तविक  प्रथा  में  आम  जनता  को  नियमों  की
 जानकारी  न  होने  के  कारण  डिब्बों  का  वजन  उन  पदार्थों  के साथ  किया  जा  रहा

 क्‍या  आम  जनता  को  विज्ञापनों  और  ज॑ंसे  विशेष  कार्यक्रम  द्वारा  दूरदशंन
 नेटवर्क  के  माध्यम  से  नियमों  की  सही  स्थिति  के  संबंध  में  शिक्षित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 लाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  के०  पो०  सिह  :  जो  हां  ।

 जहां  आदि  के  भरे  डिब्बे  उनमें  रखी  वस्तु  के  साथ  तोले  जाते  वहां  उपभोक्ता  को
 दी  जाने  वाली  शुद्ध  उस  मात्रा  से  कम  जिसके  लिए  सौदा  तथा  भुगतान  किया  गया  और

 यह  राज्यों  द्वारा  लागू  किए  जाने  वाले  बाट  तथा  अधिनियमों  के  अंतर्गत  एक  अपराध

 है  ।

 और  सरकार  ने  उपभोक्ताओं  को  शिक्षित  करने  के  लिए  कई  उपाय  किये
 उपभोक्ताओं  के  संरक्षण  की  योजनाओं  लिए  स्वैच्छिक  उपभोक्ता  संगठनों  को  वित्तीय  सहायता  देने
 के  सरकार  ने  उपभोक्ताओं  के  संरक्षण  के  उपायों  के  बारे  में  सरकार  को  सलाह  देने  के  लिए
 एक  उपभोक्ता  संरक्षण  परिषद  का  गठन  किया  उपभोक्ताओं  को  शिक्षित  करने  के  लिए
 बाट  तथा  माप  पर  पुस्तिकाएं  जारी  को  गई  हैं  ।  इन  प्रयासों  के  लिए  स्वेच्छिक  उपभोक्‍ता
 संगठनों  के  माध्यम  से  एक  मजबूत  उपभोक्ता  आन्दोलन  की  आवश्यकता  है  ।  केन्द्रीय  स्वेच्छिक
 उपभोक्ता  आंदोलन  को  बढ़ावा  देने  के  1986  स्वेच्छिक  उपभोक्‍ता  संगठनों  की  एक
 अखिल  भारतीय  गोष्ठी  आयोजित  करेगी  ।

 खतरनाक  कोटनाजशी  ददाइयों  का  प्रयोग

 1268.  प्रो०  के०  वी०  थामस  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  किसानों  द्वारा  प्रति  वर्ष  कितनी  मात्रा  में  कीढ़नाशी  दवाइयों  का  प्रयोग  किया
 जाता  है  ;

 (@)  क्या  हम  उने  कीटनांशी  दवाइयों  का  प्रंयोग  कर  रहे  हैं  जिनके  प्रयोग  पर  पश्चिमी  देशों
 में  प्रतिबंध  लेगा  हुआ  और
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 यदि  तो  खतरनाक  कीटनाशी  दवाइयों  के  प्रयोग  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदव  उठाये
 गये  हैं  ?

 कृषि  शौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्रो  योगेन्द्र  :  वर्ष  1984-85
 के  दोरान  कीटनाशी  दवाओं  की  तकनीकी  ग्रेड  की  सामग्री  के  हिसाब  से  कुल  56,000  मौटरी  टन  की
 खपत  हुई  ।  वर्ष  1985-86  के  लिए  कीटनाशी  दवाओं  की  सम्भावित  मांग  66,000  मीटरी  टन

 कुछेक  कीटनाशी  जो  अन्य  देशों  में  प्रतिबन्धित  भारत  में  इस्तेमाल  की  जा

 रही

 खतरनाक  कीटनाशी  दवाओं  के  इस्तेमाल  को  रोकने  के  लिए  उठाये  गये  कुछ  मुख्य  कदम
 इस  प्रकार  हैं  :---

 (1)  कीटनाशी  1968  के  उपबन्धों  के  अनुसार  कीटनाशी  दवाइयों  का  पंजीकरण
 अनिवार्े  कर  दिया  गया  है  ताकि  कीटनाशी  दवाओं  के  इस्तेमाल  में  मनुष्यों  और  पशुओं
 की  सुरक्षा  सुनिश्चित  हो  सके  ।

 (2)  सुरक्षा  कारणों  से  देश  में  22  कौटनाशी  दवाओं  के  इस्तेमाल  को  अनुमति  नहीं  दी  गई  ;
 और  अन्य  दो  कीटनाशी  दवाओं  के  मामले  में  प्रतिबन्ध  लगाये  गये

 (3)  पंजीकरण  समिति  कीटनाशो  दवाओं  के  इस्तेमाल  के  संबंध  में  सुधारात्मक  कार्रवाई
 करने  के  लिए  विश्व  भर  से  विषाक्तता  संबंधी  सूचना  की  समीक्षा  करती  रहती  है  ।

 (4)  अधिक  विषाक्त  कीटनाशी  दवाओं  के  मामले  में  केवल  कंप़्मूल  में  बन्दन  दानेदार  दवाओं

 को  हो  पंजीकृत  किया  गया

 (5)  कीटनाशी  दवाइयों  के  डिब्बों  आदि  के  लेबलों  पर  एक  महत्वपूर्ण  कोड-त्रिकोण  विभिन्‍न
 रंगों  अर्थात्‌  नीले  और  हरे  रंगों  में  प्रदर्शित  किया  जाता  जो  विषाक्तता
 का  द्योतक  ताकि  किसान  समुदाय  उन्हें  आसानी  से  समझ

 (6)  कोटनाशी  दवाओं  के  डिब्बों  आदि  में  रखे  पर्चों  पर  सुरक्षा  संबंधी  सावधानियां

 और  एक  क्षेत्रीय  भाषा  में  भी  लिखी  हुई  होती  हैं  ।

 (7)  कोउनाशी  दवाओं  के  इस्तेमाल  में  सुरक्षा  को  राज्यों  द्वारा  मुख्य  फसल  मौसमों  से  पहले
 किसानों  के  लाभ  के  लिए  आयोजित  किये  जाने  वाले  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  का  एक
 अभिल्‍्म  अंग  बना  दिया  गया  है  ।

 एकीक्त  प्रामोण  विकास  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन

 1269.  भौ  बौ०  तुलंसोराम  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  योजना  आयोग  के  कायंतक्रम  मूल्यांकन  संगठन  द्वारा  वर्ष  1983-84  के  लिए  किए
 गए  अध्ययन  से  पता  चला  है  कि  देश  के  13  जिलों  और  16  राज्यों  के  सर्वेक्षण  के  अनुसार  एकीकृत
 ग्रामीण  कार्यक्रमों  के  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  जारी  किए  गए  मार्ग  निदेशों  का  सही  ढंग
 से  पालन  और  कार्यान्वयन  नहीं  किया  गया

 यदि  तो  इन  जिलों  और  राज्यों  के  नाम  क्या

 क्‍या  सम्बद्ध  राज्य  सरकारों  का  ध्यान  इस  कमी  की  ओर  दिलाया  गया  और

 देश  में  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  के  तत्काल  और  समुचित  कार्यान्वयन  के  लिए
 जारी  किए  जाने  वाले  नये  मार्गनिदेशों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ग्रामोण  विकास  विमाग  में  राज्य  मंत्री  चन्दुलाल  :  ओर  राज्य

 सरकारें  मोटे  तौर  पर  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कायेक्रम  के  कार्यान्वयन  हेतु  जारी  की  गई  भारत

 सरकार  की  मार्गदर्शिकाओं  पर  पालन  कर  रही  कार्यक्रम  मूल्यांकन  संग्रठन  ने  वर्ष

 1983-84  में  16  राज्यों  के  33  जिलों  में  किए  गए  अपने  अध्ययन  में  मार्गदर्शिकाओं  से  विचलन  के

 कुछ  मामले  बताये  जो अलग-अलग  क्षेत्रों  में  भिन्‍न-भिन्‍न  दरह  के  अध्ययन  में  1170  परिवारों

 को  शामिल  किया  गया  है  जिन्हें  वर्ष  1981-82  के  दौरान  लाभ  प्राप्त  हुए  अध्ययन  में  शामिल

 किए  गए  राज्यों  और  जिलों  के  नाम  नीचे  दिए  गए  हैं  :---

 क़०  सं०  राज्य

 ह
 जिला

 1  2  3

 1.  प्रदेश  बेसुल

 2  उड़ीसा  सुन्दरगढ़

 3  जम्मू  व  कश्मीर  अनन्तनाग

 4.  पश्चिम  बंगाल  दाजिलिग

 5  तमिलनाडु  मदुरे

 6  हरियाणा  जीन्द

 7  *  आन्ध्र  प्रदेश  विजोयानगरम्‌

 8.  पंजाब  संगरूर

 9,  उत्तर  प्रदेश  मिर्जापुर

 10.  महाराष्ट्र  थाते
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 2  3

 ही  ।  राजस्थान  जोधपुर

 12.  .  गुजरात

 13.  केरल  क्वींलन

 14.  कर्नीटिक  उत्तर  मैसूर

 15.  बिहार  पलामु

 16.  हिमाचल  प्रदेश  कुल्लू

 ये  विचलन  के  मामले  कमंचारियों  के  बारम्बार  अन्तर-क्षेत्रीय  तालमेल
 का  योजना  दलों  का  न  प्रति  व्यक्ति  निवेश  की  कम  ग्राम  सभा  को  शामिलन
 करना  तथा  कुछ  लाभाधथियों  का  गलत  चयन  आदि  जैसे  प्रशासनिक  एवं  संगठनात्मक  ढांचे  से
 न्धित

 (a)  अध्ययन  के  निष्कर्षों  को उपचारी  कारंवाई  करने  हेतु  सभी  राज्यों/कंन्द्र  शासित  क्षेत्रों  की
 सरकारों  को  भेज  दिया  गया

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  को  सुधारने  के  लिए  निम्नलिखित

 कदम  उठाये  गये  हैं  :--
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 (1)  प्रति  परिवार  अन्य  एकमुश्त  सहायता  समेत  पहले  से  अधिक  निवेश  ताकि  नये
 थियों  को  निवेश  पर  उचित  लाभ  मिल

 (2)  छठी  योजना  के  दौरान  सहायता  प्राप्त  उन  परिवारों  को  पूरक  सहायता  प्रदान  करना
 जो  अपनी  ओर  से  बिना  वजह  गरीबी  की  रेखा  पार  नहीं  कर  सके

 (3)  समानता  की  पद्धति  को  बदल  करके  निर्धनता  पर  आधारित  विविधता  की  पद्धति  को
 रखा  गया

 (4)  लाभार्थियों  के  चयन  में  जन-प्रतिनिधियों  को  और  अधिक  घनिष्ठता  से  शामिल  किया
 जाना

 (5)  इस  काये  हेतु  जिला  स्तर  प्र  संस्थाओं  का  चयन  करक  सम्पर्कों  को  सुधारने  के  प्रयास
 अथवा  जिला  आपूर्ति  ओर  विपणन  सोसाइटियों-की  स्थापना  ।

 (6)  महिला  लाभार्थियों  को  कार्यक्रम  में  30  प्रतिशत  तक  शामिल  करना  ।

 (7)  संयुक्त  ग्रामीण  प्रशिक्षण  और  प्रौद्योगिकी  केन्द्रों  को  स्थापित  करके  प्रशिक्षण  के  प्रयासों
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 (12)

 का  उपयुक्त  समन्वय  करने  के  लिए  एक  नई  योजना  प्रारम्भ  यह  भारत  सरकार

 के  विचाराधीन  है  और  मार्गदर्शिकाएं  अलग  से  जारी  की  जाएगी  ।

 जिला  और  राज्य  स्तरों  पर  आवश्यकतानुसार  प्रशासनिक  ढांचे  को  मजबूत
 बनाया  जा  रहा  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  के  क्रियान्वयन  हेतु  वर्तमान  प्रशासनिक

 प्रबन्धों  की  जांच  करने  के  लिए  एक  उच्च-स्तरीय  समिति  भी  नियुक्त  की  जा  चुकी

 बैंकों  की  कार्य-पद्धति  में  विशेष  रूप  से  नीचे  के  स्तर  पर  ।

 लाभाथियों  की  जागरूकता  का  एक  अच्छा  वातावरण  तैयार  करना  तथा  उनका

 चित  संगठन  तैयार  करना  ।

 ग्रामीण  युवकों  को  स्वरोजगार  हेतु  प्रशिक्षण  सहित  समन्वित  ग्रामीण  विकास

 कार्यक्रम  की  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए  स्वैच्छिक  एजेन्सियों  को अधिकाधिक

 शामिल  किया  ताकि  नये  प्रकार  की  परिवारोन्मुख  परियोजनाओं  को  सर्वाधिक

 प्रभावी  ढंग  से  कार्यान्वित  किया  जा  सके  |

 36  जिलों  के  72  खंडों  तथा  वरंमान  10  लाभाधियों  के  दल  और  उन  10  लाभाधियों
 को  जिनको  दो  वर्ष  पहले  सहायता  मिली  को  लेने  के  आधार  पर  प्रति  मास

 वर्ती  मूल्यांकन  की  एक  नई  प्रणाली  शूरू  की  जा  रही  ताकि  इस  कार्यक्रम  की  कड़ी
 निगरानी  की  जा  सके  ।-

 बंगलोर  जल  श्रापूर्ति  तथा  मल  व्ययन  बोर्ड  के  लिए
 विश्व  बंक  से  सहायता

 1270.  श्री  नरासह  राव  सूर्यवंज्ञी  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बंगलौर  जल  आपूर्ति  और  मल  व्ययन  बोडं  ने  केन्द्र  को  एक  व्यापक  सिंचाई
 योजना  प्रस्तुत  की  है  जिसमें  विश्व  बंक  से  परियोजना  में  नियोजन  के  लिए  अतिरिक्त  80  करोड़  रुपये

 की  राशि  प्राप्त  की  जा  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुईं  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबीर  :  ओर  बंगलौर  शहर
 में  जलपूर्ति  बढ़ाने  के  लिए  240  करोड़  रुपये  की  लागत  की  एक  योजना  सहायता  के  लिए  विश्व  बैंक
 को  प्रस्तुत  करने  के  लिए  कर्नाटक  सरकार  द्वारा  इस  मंत्रालय  को  भेजी  गई  इस  योजना  को  इस
 मंत्रालय  के  लोक  स्वास्थ्य  इन्जीनियरी  संगठन  ने  तकनीकी  तथा  जल  संसाधन  मंत्रालय  ने

 ज्यीय  दृष्टिकोण  से  अनुमोदित  कर  दिया  राज्य  सरकार  से  बजट  प्रावधान  की  सन्तुष्टि
 प्राप्त  हो  जाने  के  पश्चात्‌  ही  इसे  विश्व  बैंक  को  प्रस्तुत  किया  जा  सकता|है  ।  राज्य  सरकार  से  परियोजना
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 में  थोड़ा  संशोधन  करने  का  भी  अनुरोध  किया  गया  इस  मंत्रालय  को  प्रस्तुत  की  गई  योजना  में  कोई

 सिंचाई  घटक  शामिल  नहीं

 12.00  मष्याह

 |  झन॒वाद  ]

 श्री  बसुदेव  भ्राचाय  :  मैं  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  दो  बातें  पहली  तो  यह  कि  आपका  प्रस्ताव  10  मिनट  विलम्ब  से
 c

 श्री  बस॒देव  भ्राजाय  :  दस  मिनट  केवल  दो  सिनट  ;

 दूसरे  यह  स्वतन्त्र  राज्य  विधान €् अध्यक्ष  महोदय  :  दस  मिनट  का  विलम्ब  हुआ

 कुछ  नहाँ  करना  हमारा  इससे  सम्बन्ध सभा  के  बारे  में  वे  इसका  ध्यान  रखते  हमें  इसमें

 नहीं  है  ।

 श्री  बसुदेव  झाचाय  :  हमारा  संबंध

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमारा  संबंध  नहीं  वे  इस  पर  ध्यान  देंगे  ।

 प्रो०  संफुद्दीन  सोज  :  उच्चतम  न्यायालय  ने  ***

 झध्यक्ष  महोदय  :  किसी  बात  को  कार्यवाही  में  शामिल  नहीं  किया  जायेगा  ।

 )  **

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  विधान  सभा  का  मामला  राज्य  विधान  सभा  के  मामले  में  मैं  कतई

 हस्तक्ष प  नहीं  कर  सकता  ।  इससे  मेरा  सम्बन्ध  नहीं  है

 )

 झध्यक्ष  महोदय  :  जिससे  मेरा  सम्बन्ध  है  मैं  उस  पर  चर्चा  करा  रहा  जिससे  मेरा  संबंध

 नहीं  मैं  नहीं  फराता  ।  अब  श्री  बशीर  ।

 )

 **
 कार्यवाही--वृत्तान्त में सम्मिलित  नहीं  किया
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 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मैंने  श्री  बशीर  को  बुलाया  मैंने  आपको  अनुमति  नहीं
 दी  -

 श्री  टो०  बशीर  :  एयर  इंडिया  द्वारा  खाड़ी  क्षेत्र  त्रिवेन्द्रम  के  लिए  बहुत
 अधिक  किराया  लिए  जाने  के  विरुद्ध  हमने  बार-बार  विरोध  प्रकट  किया  है  ।  हाल  ही  में  उन्होंने  फिर  से

 भाड़े  बढ़ाये  यह  बहुत  आपत्तिजनक  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  लिखित  रूप  में  दें  ।

 श्री  टी०  बश्ीर  :  मैं  आपको  लिखकर दे  दूंगा  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा-पटल  पर  पत्र  रखे

 ee  es  धमम»«ममथ

 12.04  स०प०

 सभा-पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 चीनी  विकास  निधि  प्रधिनियम  के  प्रधीन  प्रधिसूचनाएं

 खाद्य  भ्रौर  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  राज्य  संत्नी  के०  पी०  सिंह  :  मैं  चोनी  विकास
 निधि  1982  की  धारा  9  की  के  अन्तर्गत  चीनी  विकास  निधि

 1985  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  जो  14  1985  को
 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  838  में  प्रकाशित  हुए  तथा  उसका

 शूद्धि-पत्र  जो  19  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०
 853  में  प्रकाशित  हुआ  सभा-पटल  पर  रखता

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल  ०  1482/85]  ]

 आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  के  भ्रधीन  बिहार  राज्य  कृषि  उच्चोग  विकास  निगम
 पटना  की  वर्ष  1977-78,  7-78,  हरियाणा  कृषि-उद्योग  निगम  लि  ०  चंडीगढ़

 को  वर्ष  1980-81,  पंजाब  कृषि-उद्योग  निगम  लि०  चंडीगढ़  को  वर्ष

 1981-82,  तथा  झान्क्र  प्रदेश  र/ज्य  कृषि  उद्योग  विकास  निगम  लि०

 हैदराघाद  को  वर्ष  1981-82  को  समीक्षा  झोर  वाधिक

 प्रतिबेबन  तथा  इन  पत्रों  को  समा  पटल  पर  रखने  में

 हुए  बिलस्‍्थ  के  कारण  बताने  वाले  चार  विवरण

 कृषि  तथा  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  योगेख  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र

 सभा  पढठल  पर  रखता  हूं  :--
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 _

 (1)  आवश्यक  वस्तु  1955  की  धारा  3  की  के  अन्तर्गत  उवंरक
 1985  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  जो  25

 1985  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का  ०नि०  758
 में  प्रकाशित  हुआ  था  ।

 में  रखो  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1483/85]
 हि

 (2)  कम्पनी  अधिनियम  1956  की  धारा  619%  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--

 बिहार  राज्य  क्ृषि-उद्योग  विकास  निगम  के  वर्ष
 1977-78  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 बिहार  राज्य  क्ृृषि-उद्योग  विकास  निगम  का  वर्ष
 1977-78  सम्बन्धी  वाधषिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पांणयां  ।

 [  प्रन्धालय  में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  Sto  ]

 हरियाणा  कृषि-उद्योग  निगम  के  वर्ष  1980-81  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 हरियाणा  कृषि-उद्योग  निगम  का  वर्स  1980-81
 सम्बन्धी  वाषिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 [  प्रन्थालय  में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  /85  ]

 पंजाब  कृषि-उद्योग  निगम  चंडीगढ़  के  1981-82  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 पंजाब  निगम  का  वर्ष  1981-82
 सम्बन्धी  वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 महालेखा  परीक्षक  को  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  1486/85]  6/85]

 आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  कृषि-उद्योग  विकास  निगम  के
 वर्ष  198  1-8  2  के  का्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।
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 आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  क्ृषि-उद्योग  विकास  निगम
 का  वर्ष  1981-82  संबंधी  वा्धिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा

 उन  पर  नियंत्रक-महालेखाप  रीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 (3)  उपर्युक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों
 को

 सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों
 को  दर्शाने  वाले  चार  विवरण  तथा  अंग्रे  जी  ।

 में  रखे  वेलिए  संख्या  एल०  टी  ०--1486/85  ]

 12.07  म०  प०

 समिति  के  लिए  निर्वाचन

 राजभाषा  समितिਂ

 [  अनुवाद  ]

 राज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  श्री  एस०  बी०  चब्हाण  की  ओरे  से  मैं
 निम्नलिखित  प्रस्ताव  करता  --

 राजभाषा  1963  की  धारा  4  की  उपधारा  (2)  के  अनुसरण  में
 लोक  सभा  के  सदस्य  एकल  संक्रमणीय  मत  द्वारा  अनुपातिक  प्रतिनिधित्व  प्रणाली
 के  अनूसार  बेगम  आबिदा  अहमद  द्वारा  समिति  की  सदस्यता  से  त्याग-पत्र  दिये
 जाने  के  कारण  रिक्त  हुए  स्थान  पर  राज  भाषा  समिति  के  लिए  अपने  में  से  एक
 सदस्य

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 राज  भाषा  1963  की  धारा  4  की  उपधारा  (2)  के  अनुसरण में
 लोक  सभा  के  सदंस्य  एकल  संक्रमणीय  मत  द्वारा  आनुपातिक  प्रतिनिधित्व

 प्रणाली  के  अनुसार  बेगम  आबिदा  अहमद  द्वारा  समिति  की  सदस्यता  से

 त्याग-पत्र  दिये  जाने  के  कारण  रिक्त  हुए  स्थान  पर  राजभाषा  समिति  के  लिए
 अपने  में  से  एक  सदस्य  चुने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुए
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 वायुयान  विधेयक

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 )
 *

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  यदि  आप  बेठते  नहीं  तो  मुझे  आपको  बाहर  जाने  के  लिए  कहना

 पड़ेगा  ।

 )  *

 झध्यक्ष  महोदय  :  में  पहले  कह  चुका  हूं  मेरा  इससे  संबंध  नहीं  है  ।

 )
 *

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  बहुत  हो  गई  अब  बैठ

 )
 *

 महोदय  :  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।  श्री  क्या  आप  चाहते  हैं  कि  मैं

 आपको  बाहर  जाने  को  कहूं  ।
 ह

 प्रो०  सैफुहीन  सोज  :  ऐसा  आपने  कभी  नहीं  मैं  अपनी  बात

 नम्नता  से  तथा  दृढ़ता  से  कह  रहा  हूं  ।  मैं  चाहता  हूं  कि आप  अपना  निर्णय

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  विवश  न  मेरा  विनिर्णय  है  कि  हमारा  इससे  सम्बन्ध  नहीं

 यह  मामला  वहां  को  विधान  सभा  में  उठाया  जाना  चाहिए  ।

 )
 *

 झध्यक्ष  महोदय  :  श्री  बंसी  लाल  ।

 म०१०

 बायुयान  विधेयक

 ]

 परिबहन  मंत्री  बंसो  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  वायुयान  1934  34  में  और
 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुन:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 *  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहों  किया
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 झध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 वायुवान  1934  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित
 करने  का  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 क्री  बंसी  लाल  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 -12.12  स०प०

 बायुयान  1985  के  बारे  में  विवरण

 ]

 परिवहन  मंत्री  बंसी  :  मैं  बायुयान  ),  1985  द्वारा

 तुरन्त  विधान  बनाये  जाने  के  कारणों  को  दर्शाने  वाला  एक  व्याख्यात्मक  विवरण  तथा  अंग्रेजी
 सभा-पटल  पर  रखता

 )'

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  पहले  ही  पढ़  चुका  *

 प्रो०  मधु  दण्डवते  ):  आप  उनको  सुनने  के  बाद  निर्णय

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  पहले  ही  पढ़  चुका  हूं  ।

 )  *

 श्री  सेफुद्दीन  चौधरी  :  क्या  किसी  संसद  सदस्य  की  गिरफ्तारी  आपको  सूचित  नहीं
 की  जाएगी  ?

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  क्‍या  है  ?

 श्री  सेफुद्ीन  19  सितम्बर  में  कलकत्ता  में  हुई  गिरफ्तारियों  का  क्‍या  बना  ?

 *कायंवाही  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 श्री  बसुदेव  झाचायं  :  :  उनके|द्वारा  आपको  सूचित  नहीं  किया

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  किसी  गिरफ्तारी  की  सूचना  नहीं  दी

 श्री  घसुदेव  झ्ाचार्य  :  यह  समाचार  पत्रों  में  छपा  है  ।

 झहध्यक्ष  महोदय  :  आप  समाचार  पत्रों  पर  विश्वास  करेंगे  अथवा  मुझ

 भरी  बसुदेव  भ्राचयाय  :  यह  समाचार  पत्रों  में।छपा

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  मुझ  पर  एतबार  है  या  समाचार  पत्रों  पर  ?

 श्री  संफुदीन  चौधरी  :  हमें  आप  पर  विश्वास  है  ।  आप  हमें  बतायें  की  तथ्य  क्या  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  सत्य  है  कि  मुझे  गिरफ्तारी  की  कोई  सूचना  नहीं  मिली  मुभ्ते  एक

 सूचना  मिली  है  जो  कि  संगत  नहीं  है  और  इसमें  विशेषतः  किसी  संसद  सदस्य  के  बारे  में  जिक्र  नहीं  है  ।
 '

 अगर  कोई  सूचना  होगी  तो  मैं  सभा  के  सामने  रख  दूंगा  ।

 श्री  संफूहीन  चौधरी  :  तब  आप  इस  समाचारपन्र  के  विरुद्ध  कार्यवाही  कीजिए  ।

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  नहीं  पहा  कि  किसी  संसद  सदस्य  को  गिरफ्तार  किया  गया  था  या

 भरी  बसुदेव  झाचाये  :  लेकिन  समाचार  पत्र  में  यह  छपा

 थ्री  वी०  किशोर  चन्द्र  एस०  देव  :  यह  विशेषाधिकार  का  मामला

 व्यवधान

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बैठ  जाइए  ।  अगर  मेरे  पास  सूचना  आयेगी  तो  मैं  आप  तक  पहुंचा
 जैसे  ही  मुझे  सूचना  मिलती  है  कि  किसी  संसद  सदस्य  को  गिरफ्तार  किया  गया  मुझे  तभी  वह

 सूचना  सभा  में  देनी  चाहिए  और  मैं  ऐसा  ही  करूंगा  ।  यह  अस्पष्ट  है  और  इसमें  किसी  संसद  सदस्य  का

 हवाला  नहीं  दिया  गया  है  ।
 ,

 12.15  भ०  प०

 बोनस  संदाय  विधेयक

 प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  चन्दूलाल  :  श्रीमन्‌  श्री  टी०  अंजैया
 की  क्रोर  से  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  _  बोनस  संदाय  1965  में  और  संशोधन  करने  वाले
 विधेयक  को  पु२:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी
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 भरध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 बोनस  संदाय  1965  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीक्षत  हुआ  ।

 भरी  चन्दूलाल  चन्द्राकर  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता
 12.16  भ०  प०

 बोनस  संदाय  1985  के  बारे  में  विवरण

 [  प्रनुवाव  ]

 ग्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  चन्दूलाल  :  श्रीमन्‌  मैं  श्री  अंजैया  की
 और  से  बोनस  संदाय  1985  और  बोनस  संदाय

 1985  द्वारा  तुरन्त  विधान  बनाए  जाने  के  कारणों  को  दर्शाने  वाला  एक  व्याख्यात्मक  विवरण

 तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता

 12.17  स०  प०

 नियम्त  377  के  झ्रधीन  मामले

 ]

 त्रिवेन्द्रम  जिले  के  किलोमनूर  श्रादि  नगरों  को  छोटे  शोर
 सध्यम  दर्ज  के  नगरों  के समेकित  विकास  को  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित

 योजना  में  सम्मिलित  करने  की  मांग

 श्री  टी०  बशीर  )  :  ऐसा  समझा  जाता  है  कि  छोटे  और  मझले  नगरों  के  समेकित
 विकास  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  इस  योजना  से  छोटे  और  मध्यम  दर्जे  के  नगरों  के

 पर्यावरण  में  सुधार  की  आशा  है  और  यह  भी  आशा  है  कि  वहां  बेहतर  आवास  और  नागरिक

 सुविधाएं  भी  उपलब्ध  होंगी  ।

 इस  योजना  के  अधीन  भारत  सरकार  ने  राज्य  के  नौ  नगरों  फा  चयन  किया  केरल  राज्य
 में  योजना  के  कार्यान्वयन  की  भ्रगति  का  कार्य  सन्‍्तोषजनक  है  ।

 इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  होने  वाले  विकाप्त  से  राज्य  के  अन्य  छोटे  और  मंध्यम  दर्जे  के  नगरों  के

 लोगों  में  काफी  उत्साह  पैदा  हुआ

 है
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 *-++--

 टी०  बशीर  ]

 सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि भारत  सरकार  कम  से  कम  इस  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना
 के  अन्तर्गत  केरल  के  त्रिवेन्द्रम  जिले  के  किलीमनूर  वराकल  और  नेयाटिन्‌वारा

 गरों  को  भी  शामिल  किया

 प्रांध्र  प्रदेश  में  दक्षिण-सध्य  रेल  के  गुड्र  रेल  स्टेशन  पर  एक  पूछताछ
 कार्यालय  स्थापित  करने  की  मांग

 भ्रो  पो०  पेंचलेय्या  आंध्र  प्रदेश  के  नैत्लोर  जिले  में  गुड्र  दक्षिण

 मध्य  रेलवे  का  एक  बड़ा  और  काफी  महत्त्वपूर्ण  रेलवे  जंक्शन  गृुडूर  रेलवे  स्टेशन  दक्षिण  मध्य  रेलवे
 का  आरम्भिक  बिन्दू  नगर  में  घनी  आबादी  है  और  वहां  प्रथम  दर्ज  की नगर  पालिका  अभरक
 निर्यात  क ेलिए  यह  नगर  विश्व  विख्यात  है  और  यहां  से  अम्लचूना  भी  देश  के  विभिन्‍न  भागों  को
 भेजा  जाता  यहां  पर  चीनी  मूंगफली  तेल  और  चावल  की  मिलें  और

 सार्वजनिक  संस्थान  यह  तीर्थस्थल  भी  उत्तर  भारत  से  अधिकतर  तीथंयात्री
 के  दश्ेनार्थ  हैं  बरास्ता  गुडूर  ही  जाते  गुडर  से  प्रतिदिन  दो  बसें  स्टेशन  से

 तिरुमालाहिल्स  जाता  हैं  यहां  प्रतिदिन  विभिन्‍न  स्टेशनों  क ेलिए  50,000  टिकट  बिकते

 यह  खेद  की  बात  है  कि  रेलवे  प्राधिकारियों  ने अभी  तक  इस  स्टेशन  पर  एक  पूछताछ  कार्यालय

 नहीं  खोला  है  ।

 मैं  रेल  मंत्री  से निवेदन  करता  हूं  कि  गुडूर  रेलवे  स्टेशन  पर  तीथंयात्रियों  और  अन्य  लोगों

 की  सेवा  के  लिए  24  घंटे  खुले  रहने  वाला  एक  पूछताछ  कार्यालय  खोला

 ल्रिवेश्रम  के  यातायात  की  मोड़  को  कम  करने  के  लिए  कजाकुट्टम
 कारा  उपमार्ग  का  निर्माण  कार्य  शीघ्र  पूरा  करने  को  प्राथमिकता

 देने  को  आवश्यकता

 श्री  ए०  चाल्स  :  लगभग  5  लाख  की  जनसंख्या  वाला  जिवेन्द्रम  नगर

 तेजी  से  विकसित  हो  रहा  त्रिवेन्द्रम  जिले  में  ही  40,000  से  अधिक  पंजीकृत  वाहन  शहर  की

 सड़क  बहुत  संकरी  हैं  और  आज  की  यातायात  की  आवश्यकताओं  के  अनुरूप  नहीं  नगर  की  सड़कों  को

 चौड़ा  करना  संभव  नहीं  इसका  एकमात्र  उपाय  राष्ट्रीय  राजमार्ग  47  में  कजाकुट्टम  से  नेयाटिकारा

 तक  एक  उपमाग्ग  का  निर्माण

 1959  ई०  में  इस  प्रस्ताव  पर  कार्यवाही  करने  के  बारे  में  सोचा  गया  प्रस्तावित  उपमार्ग

 कजाकुट्टम  के  551/900  कि०  म०  से  आरम्भ  होकर  वर्तमान  राष्ट्रीय  राजमार्ग  47  के  596/050
 कि०  म०  पर  परासाला  तक  जाता  इस  कार्य  के  प्रथम  चरण  की  मंजूरी  भारत  सरकार  के  नोवहन

 और  परिवहन  मंत्रालय  द्वारा  5-1-1978  को  प्रदान  की  गई  ।  द्वितीय  चरण  के  लिए

 अधिग्रहण  कार्यधाही  की  जा  रही  है  ओर  करीब  80  प्रतिशत  भू  पहले  ही  अधिग्रहित  की  जा  चुकी
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 हालांकि  यह  कार्य  1978  में  स्वीकृत  किया  गया  किन्तु  यह  खेद  की  बात  है  कि  इस  विषय  में  अभी

 तक  खास  प्रगति  नहों  हुई  निवेदन  है  कि  उप  मार्ग  के  इस  कार्य  को  सातवीं  पंच  वर्षीय  योजना

 में  प्राथमिकता  दी  जाए  और  एक  वर्ष  के  भीतर  यह  काये  पूरा  किया

 बेलगाड़ियों  से  होने  वाली  वुधंटनाश्नों  में  मरने  वाले  लोगों  के  वारिस

 मुझावजे  के  लिए  दावा  दायर  कर  इस  हेतु  संगत  कानूनों
 में  संशोधन  करने  को  प्रावश्यकता

 ]

 श्री  ज्ञांति  घारीवाल  :  अध्यक्ष  मैं  सदन  का  ध्यान  नियम  377  के  अधीन

 मोटर  वाहन  अधिनियम  की  धारा  2  की  उपधारा  (18)  के  अनुसार  मोटर  वाहन  की  ओर

 दिलाना  चाहता  हूं  जिसका  मतलब  है  मशीन  से  सड़क  पर  चलने  वाला  कोई  भी  वाहन  मोटर

 याहन

 इस  परिभाषा  के  अनुसार  बैलगाड़ी  मोटर  वाहन  नहीं  साथ  ही  मोटर  वाहन  अधिनियम  में

 व्यवस्था  है  कि  किसी  मोटर  वाहन  दुधंटना  में  मृतक  व्यक्ति  का  कोई  भी  वध  प्रतिनिधि  केवल  10  रुपये

 कोर्ट  फीस  की  अदायगी  करके  मोटर  दुघंटना  दावा  न्यायाधिकारी  के  समक्ष  मुआबजे  के  लिए  आवेदन
 कर  सकता

 कई  बार  अद्भूत  परिस्थितियां  उत्पन्न  हो  जाती  जब  कोई  व्यक्ति  बैलगाड़ी  के  साथ  दुघंटनों
 में  मर  जाता  है  तो  ऐसे  मामले  में  उसका  प्रतिनिधि  कोर्ट  फीस  अधिनियम  के  अनुसार  कोर्ट  फीस  की
 अदायगी  करता  यदि  कोई  व्यक्ति  राजस्थान  में  बैलगाड़ी  के  साथ  दुघंटना  में  मर
 जाता  है  ओर  यदि  उसका  वैध  प्रतिनिधि  एक  लाख  रुपये  के  मुआवजे  के  दावे  की  याचिका  प्रस्तुत  करना

 चाहे  तो  उसे  5065  रुपये  कोर्ट  फीस  जमा  करनी  और  तभी  उसका  जिला  न्यायाधीश  के
 न्यायालय  में  दीवानी  मुकदमा  चलेगा  और  इस  म'मले  में  भारतीय  घातक  1885
 के  उपबन्ध  उस  पर  लागू

 12.14  म०प०

 सहोदय  पीठासीन

 ऐसी  परिस्थिति  में  भारतीय  घातक  दुर्घटना  1855  में  संशोधन  किया  जाना

 भाहिए  और  घातक  दुर्घटना  दावा  न्‍्यायाधिकरण  बनाया  जाना  चाहिए  जिसे  मोटर  वाहन  दुघंटना
 स्यायाधिक रण  की  सभी  शक्तियां  प्राप्त  हों  ताकि  मृतक  के  साथ  दुर्घटना  से  या मोटर  वाहन
 को  छोड़कर  किसी  वाहन  से  मरने  वाला  का  बंध  प्रतिनिधि  10  रुपये  कोर्ट  फीस  जमा
 करके  अपना  दावा  प्रस्तुत  कर  सके  ।

 अतः  मेरा  माननीय  विधि  मन्‍्त्री  से  निवेदन  है  कि  वे  कृपया  इस  मामले  पर  आवश्यक  संशोधन
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 ज्ञांति  धारीवाल  ]

 कराने  की  कृपा  करें  ताकि  मोटर  वाहन  अधिनियम  1939  में  हल्के  वाहन  वालों  को  उससे  उत्पन्न

 कठिनाइयों  का  निराकरण  कराया  जा

 रेल  कर्मचारियों  की  शिकायतें  दूर  करने  एवं  लम्बे  झ्रसे  से  चली

 झा  रही  उनको  मांगों  को  पूरा  करने  को  श्रावश्यकता  .

 श्री  बसुदेव  श्राचाय  :  आज  हजारों  रेल  कमंचारी  सरकार  का  ध्यान

 अपनी  मांगों  की  ओर  दिलाने  के  लिए  बोट  क्लब  मैदान  में  धरना  दे  रहे  लम्बे  समय  से  चली  आ  रही
 छनकी  मांगे  हैं  :---

 .  संविधान  के  अनुच्छेद  310  (1),  311(2),  ग  ओर  311  (3)  का  उत्सादन

 ओर  नियम  14  (ii)  का  हटाया

 ब्  «  सभी  उत्पीड़ित  कर्मचारियों  को  नियम  14 (ii)  और  149  आदि  के  अन्तर्गत  बहाल
 करना  ।  ४  हि

 हु

 3.  चतुर्थ  वेतन  आयोग  का  प्रतिवेदन  शीघ्र  प्रकाशित  करना  और  तेल  और  प्राकृतिक  गैस
 आयोग  क्षेत्र  का  के  समान  वेतन  देना  ।

 ,  सभी  के  लिए  भर्ती  पर  लगे  प्रतिबन्ध  को  हटाना  ओर  सभी  के  लिए  पदों  का  सृजन  और
 रोजगार  सुनिश्चित  करना  ।

 की

 5.  लोकतान्त्रिक  पद्धति  द्वारा  मान्यता  देने  को  नीति  स्वीकार  किए  जाने  तक.सभी  मजदूर
 संघों  के  प्रतिनिधित्व  को  बहाल  करना  और  जनके  साथ  बातचीत

 »  जब  तक  भारतीय  संविधान  में  परिवर्तन  करके  रोजगार  की  गारंटी  नहीं  दी

 कम्प्यूटरीकरण  और  स्वचालितीकरण  लागू  न  करना  ।

 जे  «  सभी  कममंचारियों  के  लिए  आठ  धन्टे  की अधिकतम  ड्यूटी  निर्धारित  करना  तथा  साथ  ही
 सप्ताह  में  एक  दिन  का  अवकाश  सुनिश्चित  ओर  उसी  के  अनुसार
 एच०  ओ०  ई०  आर०  में  सशोधन  करना  ।

 रेल  कर्मचारी  इतर  मांगों  को  मनवाने  के  लिए  संघर्ष  करते  रहे  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा

 हाल  ह्वं  में  अनुच्छेद  310  ओर  311  (2)  को  लागू  करने  के  बारे  में  दिये  गये
 निर्णय  से  स्थिति  और  खराब  हो  गई  है  ।

 स्थायालग्र  के  निषेधादेश  की  वजह  से  जिन  सेकड़ों  रेल  कर्मचारियों  को  अभी  तक  वेतन  मिल

 860.
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 को  स्थगित  करने  के  बारे  में  प्रस्ताव

 रहा  वे  सब  बेरोजगार  हो  जायेंगे  ।  इसके  अलावा  भर्ती  पर  प्रतिबन्ध  से  रेल  कमंचारियों  पर  बोझ
 भौर  बढ़  गया  कम्प्यूटरीकरण  से  उनके  रोजगार  को  और  खतरा  पैदा  हो  गया  आधिक  मांगों
 की  भी  अनदेखी  की  गई

 मैं  सरकार  का  ध्यान  रेल  कर्मचारियों  की  इन  आवश्यक  मांगों  की  ओर  दिलाता  हूं  और

 अनुरोध  करता  हूं  कि  इन्हें  शी  प्र  तय  करने  के  लिए  कार्यवाही  की

 समा  (fae  3.

 म०  प०

 रुण्ण  न्‍्रौद्योगिक  कम्पनी  विधेयरु  पर

 बाद-विवाद  को  स्थगित  करने  के  बारे  में  प्रस्ताव

 [  प्रनुवाद  ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वित्त  मंत्री  ।

 वित्त  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  सभा  रुग्ण  औद्योगिक  कम्पनी  उपबन्ध  )
 1985  पर  बिचार  कर  रहो  सरकार  दो  विपयों  के  ढारे  में  संशोधन  लाना  चाहती

 कम्पनी  को  श्रमिक  सहकारी  समितियों  को  सौंपने  की  सम्भावना के  बारे  विधेयक  में

 यह  व्यवस्था  करने  के  बारे  में  कि यदि  बी०  आई०  एफ०  आर०  इस  निष्कष  पर  पहुंचता  है  कि  प्रबन्धकों
 ने  कम्पनी  के  हितों  के  विरुद्ध  काम  किया  है  अथवा  धन  को  अन्यत्र  लगाया  है  तो  वह  वित्तीय  संस्थाओं
 को  ऐसे  उद्योग  को  सहायता  न  देने  की  सलाह  दे  इन्हों  बातों  के  सरकार  इस  विधेयक  में

 संशोधन  करना  चाहती

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 रुरणण  औद्योगिक  कम्पनी  उपबन्ध  1985  पर  चर्चा  2

 1985  तक  स्थगित  की

 भ्रो  असुदेव  ध्ाचायं  :  आप  इसे  संयुक्त  समिति  को  सौंप  सकते  हैं  **

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  इससे  जल्दी  होगा  ।

 थ्रो  असुदेव  झाचाय  :  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  होने  वाला  है  और  वहां  इस  विषय  पर  भी  चर्चा

 की  जाएगी  हम  सम्मेलन  के  निणेयों  तक  इन्तजार  कर  सकते  हैं  ।

 शा०  बता  सामस्‍्त  दक्षिण  :  आपने  मुझसे  वायंदा  किया  था  कि  आप  आज

 विधेयक  पर  बोलने  के  लिए  पर्याप्त  समय  देंगे  ।  इसीलिए  मैं  बम्बई  से  आज  यहां  आया
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 दत्ता  सामन्‍्त ]

 उग्रवादियों  की  धमकी  के  कारण  राजधानी  एक्सप्रेस  रतलाम  पर  लेट  हुई  थी  ***

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  2  दिसम्बर  को  बोल  सकते  हैं  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 रु*ण  बौद्योगिक  कम्पनी  विधेयक  1985  पर  की  जाने  वाली
 चर्चा  को  2  1985  तक  के  लिए  स्थगित  कर  दिया  जाये  ।

 हु

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 12.28  मण्प०

 भारतोय  प्रन्तर्देशीय  जल-मार्ग  प्राधिकरण  विधेयक

 [  प्रनुवाद  ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  मद  संख्या  10  भारतीय  अन्तर्देशीय  जलमाग्ग  प्राधिकरण
 विशज्वलेयक  पर  विचार  करेगी  ।

 तल  परिवहन  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  राजेश  पाइलट )  :  मैं  निम्नलिखित
 प्रस्ताव*  करता  हूं  :--

 पोत  परिवहन  और  नौ  परिवहन  के  प्रयोजनों  के  लिए..अन्तर्देशीय  जलमार्गो  के

 विनियमन  और  विकास  के  लिए  तथा  उससे  संबंधित  या  उसके  आनुषंगिव
 विषयों  के  लिए  प्राधिकरण  के  गठन  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर
 विचार  किया

 भारतीय  अन्तर्देशीय  जल-मागे  प्राधिकरण  1985  को  विचारार्थ  प्रस्तुत  करते  हुए  मैं

 आपकी  अनुमति  से  कुछ  शब्द  कहना  चाहूंगा  ।  अनन्त  काल  से  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  का

 सस्ता  और  मितव्ययी  साधन  रहा  रेल  तथा  सड़क  विकास  के  साथ  इस  परिवहन  साधन  को

 नुकसान  हुआ  है  तथा  इसकी  उपेक्षा  हुई

 आज  भी  पूरे  बिश्व  में  अन्तर्देशीय  जल  परिबहन  को  परम्परागत  रूप  से  भारी  सामान  को  ले
 जाने  के  लिए  सबसे  ऊर्जा  क्षमता  कम  प्रदूषण  वाला  तथा  रोजगार  देने  का  अच्छा  साधन
 प्राना  गया  है  ।

 *  रास्ट्रपति  की  सिफारिश से  प्रस्तुत  ।
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 स्वतन्त्रता  प्राप्ति  क ेसमय  से  सरकार  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  की  दशा  में  सुधार  करके  इस
 प्रणाली  को  देश  की  समग्र  परिवहन  प्रणाली  में  उचित  स्थान  दिलाने  के  प्रति  सचेष्ट  रही

 अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  को  भारतीय  संविधान  की  सातवीं  अनुसूचि  की  तीनों  सूचियों  में  रखा
 गया  तथापि  संसद  द्वारा  यथा  घोषित  राष्ट्रीय  जल  प्रा्गं  पर  नौवहन  तथा  परिवहन  को  नियमित
 करने  में  संघ  की  भूमिका  सीमित  घोषित  राष्ट्रीय  जलमागं  को  सभी  जलमार्गों  क ेविकास
 ओर  रखरखाव  के  उत्तरदायित्व  और  कायंकारी  अधिकार  राज्य  सरकारों  का  है  ।

 देश  में  जल  परिवहन  के  विकास  के  लिए  विगत  में  गठित  की  गई  समितियों  की  सिफारिशों  के

 आधार  पर  तथा  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  जल  मार्गों  के  रख  रखाव  का  उत्तरदायित्व  धारण  करने  से
 संबंधित  राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  समित्ति  द्वारा  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  सरकार  ने  निम्नलिखित
 जलमार्गों  को  राष्ट्रीय  जलमार्गों  के  रूप  में  घोषित  करने  के  उपयुक्त  माना  है  :--

 गंगा-भागी  रथी-हुगली  नदी  प्रणाली

 ब्रह्मपुत्र

 सुन्दरवन

 गोदावरी

 पश्चिमी  तटवर्ती  नहर

 मनलोकी  और  जुआरी  नदियां  तथा  गोवा  की  कुम्बेरजुआ  नहर

 नमंदा

 महानदी

 कृष्णा  और

 )  तापी

 इस  काये  की  शुरुआत  राष्ट्रीय  जलमार्ग  नदी  का  इलाहाबाद-हाल्दिया
 1982  2  1982  के  अधिनियम  के  रूप  में  पारित  करके  की  गई  है  जिसके

 बन्तगंत  इलाहाबाद  और  हल्दिया  के  बीच  गंगा  नदी  को  राष्ट्रीय  जलमागगं  घोषित  किया  गया
 यातायात  अध्ययन  के  अनुसार  किसी  भी  जलमार्ग  को  राष्ट्रीय  जलमार्ग  घोषित  करने  हेतु  विचार  करने
 के  लिए  उसके  जल  सर्वेक्षण  करना  पूर्व  अपेक्षित  शर्ते  ब्रह्मपृत्र  नदी  का  इसी  प्रकार  का
 आधिक  अध्ययन  पूरा  हो  चुका  और  ब्रह्मपुत्र  नदी  का  जल  सर्वेक्षण  किया  जा  रहा  सुन्दरवन  का
 जल  सर्वेक्षण  पूरा  हो  चुका  है  ।  इस  प्रकार  का  अध्ययन/जल  सर्वेक्षण  करने  के  लिए  संसाधनों  के
 सीमित  होने  के  सभी  जल  मार्गों  उनको  राष्ट्रीय  जलमार्ग  बनाने  के  लिए  एक  साथ  विचार
 करना  संभव  नहीं  है  इसलिए  प्रत्येक  जलभाग  को  गुणवत्ता  के आधार  पर  एक-एक  कर  लिया  जाना

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  ब्रह्मपुत्र  गोदावरी  और  पश्चिमी  तटवर्ती  कृष्णा  और  सुन्दरवन
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 राजेश  पाइलट  ]

 के  बारे  में  विचार  करने  का  प्रस्ताव

 विश्व  के  अनेक  भागों  में  संबंधित  देशों  की  सरकारों  द्वारा  इस  प्रयोजन  के  लिए  गठित  किए  गये

 प्राधिकरणों  द्वारा  अन्तर्देशीय  जलमार्ग  विकत्तित  किए  जाते  उनका  रख-रखाव  किया  जाता  है  तथा

 उन्हें  नियमित  किया  जाता  अन्तर्देशीय  जलभा्गों  को  विकसित  रखरखाव  करने  तथा  नियमित

 करने  की  शक्ति  और  उत्तरदायित्व  इन  प्राधिकारियों  को  सौंपा  गया  है  और  जलमार्ग  पर  किसी-प्रकार
 के  विकास  काये  को  पूरा  करने  का  काम  किसी  भी  निजी  क्षेत्र  या  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  को  नहीं
 सौंपा  जाता  हमारे  देश  बंगला  देश  ने  भी  अपने  यहां  के  जलमार्गों  के  रखरखाव  और
 नियमन  के  लिए  बंगलादेश  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  प्राधिकरण  का  गठन  किया
 भारत  में  इस  समय  इस  प्रकार  का  प्राधिकरण  मौजद  नहीं  है  और  अन्तर्दशीय  जल  परिवहन  से  संबंधित
 कार्यों  की  देखभाल  राज्यों  में  लघु  प्रकोष्ठों  द्वारा  तथा  केन्द्र  में  परिवहन  मंत्रालय  में  जल  भू-तल  परिवहन
 विभाग  के  अन्तगंत  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  निदेशालय  द्वारा  की  जाती

 गंगा  नदी  को  राष्ट्रीय  जल  मार्ग  घोषित  किये  जाने  से  इस  राष्ट्रीय  जलमार्ग  के
 रखाव  और  नियमित  किए  जाने  का  अधिकार  और  उत्तरदायित्व  भारत  सरकार  पर  आ  गया

 राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  समिति  का  विचार  था  कि  तत्कालीन  नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  के  अधीन
 कार्यरत  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  निदेशालय  का  वतंमान  ढांचा  राष्ट्रीय  जलमार्ग  के  समुचित  विकास

 का  उत्त  रदायित्व  पूरा  करने  में  समर्थ  नहीं  है  क्योंकि  यह  मात्र  एक  परामशंदात्री  निकाय  है  जिसके  पास
 विकास  योजनाओं  तथा  उनके  कार्यान्वयन  के  लिए  घन  आबंटित  करने  का  कोई  अधिकार  नहीं  है  ।  इस
 कमी  को  दूर  करने  के  लिए  इस  समिति  ने  राष्ट्रीय  जल  मार्गों  के  रखरखाव  और  नियमित
 करने  के  लिए  एक  स्वतन्त्र  प्राधिकरण  की  स्थापना  करने  की  सिफारिश  की  थी  ।

 राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  समिति  की  सिफारिशों  को  स्वीकार  करते  हुए  भारत  सरकार  का
 भारतीय  अन्तर्देशीय  जलमागें  1985  द्वारा  भारतीय  अन्तर्देशीय  जलमार्ग  प्राधिकरणਂ  के
 नाम  से  एक  र्वतन्त्र  प्राधिकरण  बनाने  का  विचार  यह  प्राधिकरण  राष्ट्रीय  जलमार्ग  के  सम्बन्ध  में
 केन्द्रीय  सरकार  के  उत्तरदायित्वों  और  कार्यों  को  पूसा  करेगा  तथा  यह  प्राधिकरण  पोत  परिवहन  तथा

 नौवहन  के  लिए  इस  प्रकार  के  जलमार्गों  का  रख-रखाव  तथा  नियमन  करेगा  और  राष्ट्रीय
 जलमार्ग  के  रूप  में  घोषित  करने  के  लिए  जलमार्गों  का  अध्ययन  और  अनुसंधान  काय॑  की  व्यवस्था  भी
 करेगा  ।

 तत्कालीन  नौवहन  और  परिवहन  राज्य  मंत्री  श्री  जियाउरंहमान  अन्सारी  ने  लोक  सभा  के

 मानसून  सन्न  में  28.8.1983  को  अन्तर्देशीय  जलमागग  प्राधिकरण  1985”

 पुरःस्थाधित  किया  तथापि  समयाभाव  के  कारण  लोक  सपना  के  उस  सत्र  में  इस  विधेयक  पर  विचार
 नहीं  किया  जा  सका  ।  इसलिए  इसਂ  विधेयक  पर  संसद  के  वर्तमान  सत्र  में  विचार  करने  का  और  उसे
 पारित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।
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 यह  विधेयक  किसी  भी  प्रकार  विवादास्पद  नहीं  है  और  मुझे  आशा  है  कि  सभा  इस  विधेयक  कौ

 स्वीकार  करेगी  ।
 ह

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 पोत  परिवहन  और  नौ  परिवहन  के  प्रयोजनों  के  लिए  अन्तर्देशीय  जलमार्गों
 के  विनियमन  और  विकास  के  लिए  तथा  उससे  संबंधित  या  उसके  आनुषंगिक
 विषयों  के  लिए  प्राधिकरण  के  गठन  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाये  ।”

 श्री  रेणु  पद  दास  )  :  भारतीय  अन्तर्देशीय  जलमाग्ग  प्राधिकरण  विधेयक  बहुत  ही

 महत्वपूर्ण  विधेयकों  में  से  मेरे  विचार  से  इससे  कालान्तर  में  भारतीय  अन्तर्देशीय  जलमार्गों  का

 विकास  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  गत  एक  वर्ष  से  हम  लोग  इस  विधेयक

 की  प्रतीक्षा  में  थे  ।

 इस  विधेयक  पर  विस्तारपूर्वक  चर्चा  करने  से  पूर्व  मैं  एक  या  दो  मुद्दों  के  बारे  में  कुछ  कहना
 मंत्रालय  में  राष्ट्रीय  जलमार्ग  से  सम्बन्धित  एक  कक्ष  जिसका  कार्य  भारतीय  राष्ट्रीय

 मार्गों  के  विकास  की  ओर  ध्णान  देना  है  किन्तु  यह  कक्ष  इस  गामले  पर  इससे  पूर्व  ध्यान  नहीं  दे  पाया  ।

 मुझे  नहीं  पता  कि  राष्ट्रीय  जलमार्गों  के  विकास  पर  इससे  पूर्व  ध्यान  क्यों  नहीं  दिया  जा  सका  जबकि

 अन्तर्देशीय  परिवहन  के  लिए  यह  कार्य  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  है

 राष्ट्रीय  जलमार्ग  हुगली  नदी  का  इलाहाबाद-हल्दिया
 1982  में  पारित  किया  गया  इस  विधेयंक  का  प्रयोजन  सम्पूर्ण  राष्ट्रीय  जलमागं  संख्या  |  का विकास

 तथा  रख-रखाव  करना  मुझे  नहीं  पता  कि  राष्ट्रीय  जलमार्ग  संख्या  1  अर्थात्‌  इलाहाबाद-हल्दिया
 प्रसारं  पर  कितना  कार्य  किया  जा  चुका  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  यह  आशंका  श्याप्त  है  कि  सरकार  अपनी
 इस  घोषणा  के  प्रति  अधिक  निष्ठावान  नहीं  है  कि  वह  राष्ट्रीय  जलमार्गों  का विकास  यद्यपि

 यह  विधेयक  तीन  वर्ष  पूर्व  अर्थात्‌  1982  में  पारित्त  किया  गया  था  परन्तु  उस  राष्ट्रीय  जलमार्ग  के
 विकास  के  लिए  कुछ  नहीं  किया  गया

 भारतीय  अन्तर्देशीय  जलमार्ग  प्राधिकरण  का  उल्लेख  करते  हुए  एक  दैनिक  पत्र  ने  एक  बहुत
 ही  उपयुक्त  टिप्पणी  की  मैं  उसे  उद्धुत  कर  रहा  हूं  :--

 अज्ञात  कारण  वश  सरकार  योजना  बनाने  वालों  और  नीति-निर्धारकों  कौ
 कल्पना  को  नहीं  समझ  पाई  ।  इसीलिए  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  के  लिए  समग्र  छठी  योजनां
 के  लिए  45  करोड़  रुपये  का  नियतन  किया  गया  था  जो  इससे  पूर्व  की  पंचवर्षीय  योजना  के
 अन्तर्गत  किए  गए  कुल  व्यय  के  लगभग  था  ।”

 यह्मपि  अन्तर्देशीय  जलमार्ग  परिवहन  का  सबसे  सस्ता  साधन  है  तथा  इसमें  अधिक  श्रमिकों  को
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 नी  “72  इन  कनननीनन  भा  क्‍ण  स्‍काकमननन-पनननननननननन-कननननवनाना  न  न  तन  नननणय  7  पर्भा ओके

 रेणु  पद  दास  ]

 रोजगार  भी  मिलता  फिर  भी  योजना  आयोग  तथा  नीति-निर्धारकों  का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित

 नहीं  हो सका  ।  समाचार  पत्र  की  राय  में  राष्ट्रीय  जलमार्ग  की  उपेक्षा  क्‍यों  की  गई  इसका  कारण

 नीति-निर्धारक  स्पष्ट  नहीं  कर  सके  मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  बात  को  स्पष्ट

 किया  जाए  कि  राष्ट्रीय  जलमार्गों  के  विकास  को  इससे  पूर्व  क्यों  नहीं  शुरू  किया  गया  इससे

 निर्धारकों  की  उदासीनता  का  पता  चलता

 मंत्री  महोदय  ने  बंगलादेश  के  जलमार्गों  के  विकास  का  उल्लेख  किया  बंगलादेश

 में  जलमार्गों  का  विकास  हुआ  है  किन्तु  हम  भारत  में  अन्तर्देशीय  जलमार्गों  को  विकसित  करने  में
 मर्थे  रहे  यह  सच  है  कि  पश्चिम  असम  और  त्रिपुरा  के  कुछ  भागों  में  संचार  का

 मुख्य  साधन  जलमार्ग  ही  सरकार  तथा  नीति-निर्धारकों  ने  इस  बात  का  उल्लेख  किया  है  कि  किसी
 समय  भारत  में  अन्तर्देशीय  जलंमार्ग  सबसे  महत्वपूर्ण  साधन  रहा  इसका  लम्बा  इतिहास  किन्तु
 स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  बाद  भारत  में  प्राचीन  जल  मार्गों  का  विकास  नहीं  हो  पाया  हमने  इसकी  उपेक्षा
 को  अब  सरकार  द्वारा  यह  स्वागत  योग्य  प्रयास  किया  गया  है  कि  उसने  अन्तर्देशीय  जलमार्गों  के
 विकास  का  कार्य  आरम्भ  किया  इसीलिए  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता

 मेरे  विचार  से  इस  विधेयक  का  प्रयोजन  भारत  में  जलमार्गों  का  रख-रखाव  और
 नियमन  करना  जलमार्गों  के  विकास  कार्यों  की  ओर  ध्यान  देने  के  लिए  प्राधिकरण  बनाया  जा  रहा

 खंड  10  में  कहा  गया  है  कि  :---

 अधिनियम  के  अधीन  अपने  क्यों  के  निवंहन  में  जहां  तक  हो  सकंगा
 कारबार  के  सिद्धान्तों  पर  चलेगा  ।”'

 इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  कि  यह  खण्ड  अच्छा  किन्तु  इसके  साथ  ही  खण्ड  25
 द्वारा  खण्ड  10  का  मुख्य  प्रयोजज  ही  विफल  हो  गया  है  जैसा  कि  खण्ड  25(1)  में  उल्लिखित
 है

 ल्लिखित

 इस  अधिनियम  के  अधीन  अपने  कृत्यों  और  कत्तंव्यों  के  निंहन  में
 नीति  के  प्रश्नों  पर  ऐसे  निदेशों  से आबद्ध  होगा  जो  केन्द्रीय  सरकार  लिखित  रूप  में  समय-समय
 पर  उसे

 मेरे  विचार  से  खण्ड  10  के  अन्तगंत  दी  गई  शक्ति  खण्ड  25(1)  और  (2)  के  माध्यम  से
 वाएस  ले  ली  गई  इसलिए  मेरे  विचार  से  यह  विरोधात्मक  मेरी  राय  में  इस  प्राधिकरण  को  अन्य
 प्राधिकरणों  के  समान  कारबार  सिद्धान्तों  के  अनुसार  ही  कार्य  करना  यदि  यह  कारबार
 सिद्धान्तों  वो  अनुसार  काये  नहीं  करता  है  तो  इसफे  आधिक  रूप  से  सक्षम  होने  की  कोई  सम्भावना
 नहीं

 इसी  केन्द्रीय  सरकार  ने  केन्द्रीय  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  निगम  की  स्थापना  की
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 निगम  को  नदी  पर  विभिन्‍न  स्थानों  के  या  नदी  के  किनारों  के  पास  विभिन्‍न  स्थानों  पर  माल  यातायात
 के  जमाव  को  अन्तर्देशीय  जलमार्ग  के  माध्यम  से  जोड़ने  में  मदद  करना  परन्तु  इस  निगम  की
 स्थापना  के  बाद  से  यह  हानि  पर  जा  रही  मैं  नहीं  जानता  कि  यह  हानि  पर  क्‍यों  चल  रहो  यह
 परिवहन  का  सबसे  सस्ता  साधन  इसके  बावजूद  इसमें  हानि  हो  रही  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  इस
 तरह  के  प्राधिकरण  को  वाणिज्यिक  सिद्धांत  पर  इसलिए  चलना  चाहिए  ताकि  मन्त्रालयों  या  केन्द्र  से
 इसमें  न्यूनतम  हस्तक्षेप  हर  समय  यदि  छोटी-छोटी  चीजों  को  करने  या  नियमों  की  व्याख्या  या

 नीति  मामलों  की  व्याख्या  के  लिए  केन्द्र  से  निवेश  होंगे  तो तब  जो  निगम  स्तर  पर  निम्न  स्तर  पर  काम
 कर  रहे  हैं  वे  हमेशा  केन्द्र  से  प्रत्येक  निदेश  के  लिए  प्रतीक्षा  यदि  यह  निरन्तर  होता  है  तब  मैं
 समझता  हूं  कि  कोई  भी  प्राधिकरण  निगम  या  संस्था  को  सही  ढंग  से  नहीं  चला  सकेगा  ।  इस  लिए  संस्था

 को  चलाने  के  लिए  बहुत  स्वतंत्रता  होनी  यदि  इसे  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  तरह  चलाना  है
 तो  मुश्किल  होगा  ।  आप  जानते  हैं  कि  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  को  प्रतिवर्ष  कई  करोड़  रुपये  की  हानि
 हो  रद्दो  मैं  समझता  हूं  कि  दिल्ली  परिवहन  निगम  को  प्रतिवर्ष  लगभग  50  करोड़  रुपये  की  हानि

 '
 हो  रही  व्यवसाय  का  सिद्धांत  एक  अलग  बात  केन्द्र  या  मंत्रालय  से  अधिक  हस्तक्षेप
 नहीं  होना  चाहिए  ।  परन्तु  खण्ड  25  (1)  और  (2)  इस  प्रकार  के  हस्तक्षेप  के  लिए  व्यवस्था  करता

 इस  खण्ड  में  परिवर्तन  या  इसमें  संशोधन  किया  जाना  मैं  सुझाव  देता  हूं  कि इस  खण्ड  को

 इस  प्रकार  पढ़ना  चाहिए  :--

 प्राधिकरण  इस  अधिनियम  के  अधीन  अपने  क्ृत्यों  और  कत्तंव्यों  को  निर्वहन  में
 नीतति  के  प्रश्नों  पर  ऐसे  निर्देशों  का  पालन  करेगा  जो  केन्द्रीय  सरकार  लिखित  रूप  में
 समय  पर  उसे  और  प्राधिकार  कार्य  करने  के  लिए  यथा  सम्भव  स्वतंत्र  छोड़ा  जाएगा  ।”

 खण्ड  14 (1)  (i)  विभिन्न  किस्म  के  परिवहन  के  साथ  समन्वय  का  उल्लेख  करता  इस
 खण्ड  में  यह  बताया  गया  है  कि  प्राधिकरण  का  एक  कार्य  यह  होगा  :--

 जलपार्ग  पर  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  का  परिवहन  के  अन्य  तरीकों  से
 न्‍्वय  सुनिश्चित  कर  सकेगा  ।”

 प्रकार  के  परिवहनਂ  से  यहां  तात्पर्य  है  या  या  कुछ  इसी  तरह  के
 टमिनल  स्थानों  को  रेलवे  स्टेशन  या  सड़क  परिवहन  क्ली  व्यवस्था  के  साथ  जोड़ना  चाहिए  ताकि
 देशीय  जल  निगम  द्वारा  ढोये  जाने  वाले  सामानों  को  विभिन्‍न  स्थानों  पर  पहुंचाया  जा  सके  !  इसी  के
 साथ  ही  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  की  परम्परागत  प्रणाजी  विशेषकर  देशी
 नावों  द्वारा  ढोए  जाने  वाले  माल  के  साथ  समन्वय  जाना  भारत  अभी  भी  देशी  नावों
 का  बेड़ा  है  जो  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  पहले  से  ही  विद्यमान  है  तथा  वे  उन  विभिन्‍न  स्थानों  पर  बड़ी
 मात्रा  में  सामान  ले  जाते  हैं  जो  नदियों  के  किनारे  के  समीप  या  वहां  स्थित  होते  अतः  एक  सुव्यवस्थित
 मोजना  भी  होनी  चाहिए  तथा  परम्परागत  परिवहन  प्रणाली  और  गैर-परम्परागत  परिवहन  प्रणाली  के
 बीच  तालमेल  होना

 मैं  प्राधिक  ण  के  मुख्य  कार्यालय  की  स्थापना  के  बारे  में  एक  अन्य  बात  बताना  चाहता
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 रंणु  पद

 मुख्य  कार्यालय  कलकत्ता  में  होना  मैं  समझता  हूं  कि  आपके  पक्ष  के  कुछ  मान  नीय  सदस्यों  ने
 भी  इस  बारे  में  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव  किया  है  और  हमारी  भी  यह  राय  है  कि  प्र।धिकरण  का

 मुख्यालय  कलकत्ता  में  होना  चाहिए  ।

 पूर्वी  और  उत्तर-पूर्वी  भारत  की  नदी  प्रणाली  के  मुहाने  पर  कलकत्ता  स्थित  जैसा  कि  मंत्री

 जी  ने  बताया  है  कि  भारत के  पूर्वी  भाग  में  अन्तर्देशीय  जलमार्ग  का  विकास  हुआ  है  तथा  .  भारत  का

 उत्तर-पूर्वी  भाग  अन्तर्देशीय  जलमार्ग  के  लिए  उपयुक्त  क्षेत्र  संसद  ने  पहले  से  ही  एक  विधान  पारित

 किया  है  जिसमें  इलाहाबाद  तथा  हल्दिया  के  बीच  गंगा  नदी  को  राष्ट्रीय  जलमार्ग  संख्या  ।  के  रूप  में

 घोषित  किया  मंत्री  जी  ने  अपने  वक्‍तव्य  में  यह  भी  कहा  है  कि  सुन्दरवन  तथा  गोदावरी

 ऐसी  अन्य  नदियां  हैं  जो  कि  राष्ट्रीय  जलमार्ग  घोषित  किये  जाने  के  लिए  उपयुक्त  ऐसा  इसलिए

 है  क्योंकि  बेंगलादेश  तथा  भारत के  पूर्वी  क्षेत्र  क ेबीच  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  सबसे  महत्वपूर्ण
 बहन  प्रणाली  है  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  निगम  का  एक  महत्वपूर्ण  कार्यालय  कलकत्ता  में  मैं

 नहीं  जानता  कि  क्‍या  उनका  मुख्य  कार्यालय  भी  में  व ेअब  कलकत्ता  से  असम  आदि

 तक  अपना  व्यापार  करते  हैं  तथा  वे  अब  अपने  व्यापार  को  फरवका  और  पटना  तथा  इलाहाबाद  तक

 फैला  सकते  इस  प्रकार  कलकत्ता  माल  यातायात  मुख्य  स्थान  बन  जाएगा  ।  इस  दृष्टि  से  प्राधिकरण

 का  मुख्य  कार्यालय  कलकत्ता  में  होता  कम  से  कम्र  इसे  दिल्‍ली  या  बम्बई  में  स्थित  नहीं  होना
 मैं  नहीं  समझता  कि  क्‍या  बम्बई  को  अन्तर्देशीय  जलभागग  के  एक  महत्वपूर्ण  केन्द्र  के  रूप  में

 संगठित  किया  जा  अभी  तक  भारत  के  उत्तरी-पूर्वी  भाग  तथा  पूर्वी  भाग  में  अन्तर्देशीय  जल  मार्ग

 का  विकास  हो  पाया  है  ।  इस  प्रधिकरण  का  मुख्य  कार्यालय  कलकत्ता  में  स्थित  होना

 यह  प्राधिकरण  के  हित  में  होगा  ।

 राज्य  सरकार  ने  कलकत्ता  में  थात्री  परिवहन  प्रणाली  में
 _

 सुधार  किया  कलकत्ता  और

 हावड़ा  के  बीच  यात्रियों  को  लाने  ले  जाने  वाली  नाव  सेवा  बहुत  प्रसिद्ध  इस  सेवा  से  लाभ  उठाने  ,
 बाले  यात्रियों  की  संख्या  जो  हुगली  नदी  को  पार  करते  उसकी  संख्या  प्रतिदिन  1.30  लाख  हो  गई

 केवल  यही  हुगली  कलकत्ता  और  हावड़ा  के  अत्यधिक  संकुचित  क्षेत्र  से  निकलती

 कलकत्ता  ऐसा  स्थान  है  जहां  सड़क  का  तल  क्षेत्र  बहुत  कम  इस  क्षेत्र  में  केवल  6  प्रतिशत  सड़कें  हैं  ।
 यात्रियों  को  नाव  से  ले  जाने  वाली  सेवा  या  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  सेवा  इन  यात्रियों  के

 यातायात  के  लिए  बहुत  सुविधाजनक  है  जो  कलकत्ता  आते  हैं  या  कलकत्ता  से  वापस  अपने  स्थानों  को

 जाते  कलकत्ता  में  यात्रियों  को  नावों  से  ले  जाने  वाली  सेवा  बहुत  प्रसिद्ध  हो  गई  है  तथा  लोग  इस

 छेवा  का  रोज  उपयोग  करते  इसी  कलकत्ता  की  भीड़-भाड़  कुछ  कम  हो  गई  है  और  यह  और

 वी  कम  हो  सकती  है  ।  पश्चिम  बंगाल  सरकार  अब  राष्ट्रीय  जलमार्ग  के  उपयोग  की  स्थिति  में  ह ैऔर

 इसी  समय  अन्तर्देशीय  जलमार्ग  के  विकास  के  कार्यक्रम  की  योजना  बनाई  गई  है  ताकि  परिवहन  का

 विकल्प  लोगों  को  उपलब्ध  कराया  जा  उनके  पास  कुछ  योजनाएं  हैं  और  शायद  केन्द्र  को  उनके

 अनुमोदन  के  लिए  इन  योजनाओं  को  भेज  दिया  गया  राज्य  सरकार  चांदपालघाट  तथा  हावड़ा
 स्टेशन  पर  उन  यात्रियों  को  सुविधा  के  लिए  जो  इन  दोनों  स्थानों  पर  रोज  आते-जाते  कुछ  अतिरिक्त
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 गैंगवे  सुविधाओं  का  निर्माण  भी  करना  चाहती  सरकार  का  तीसरा  उद्देश्य  नजी

 रामकृष्ण  मठ  से  हुगली  नदी  और  उसके  आर-पार  वैकल्पिक  परिवहन  की  व्यवस्था
 करना  यह  लम्बा  रास्ता  है  और  इस  जलमार्ग  पर  सरकार  ने  एक  योजना  तैथार  की  है  तथा  इस
 योजना  के  लिए  केन्द्र  से  उदारता  से  वित्तीय  सहायता  दी  जानी  मैं  समझता  हुं  कि  राज्य
 की  योजनाओं  में  इसके  लिए  कुछ  आवंटन  भी  किया  गया  है  तथा  इस  योजना  को  भी  शीघ्र  मंजूरी  देरी

 चाहिए  ।

 इसके  साथ-साथ  अन्‍्तर्देशीय  जल  परिवहन  स्कन्ध  के  नौवहन  प्रकोष्ठ  ने  यात्रियों  को
 किनारे  पर  उतरने  की  सुंविधाओं  की  व्यवस्था  के  लिए  वहां  जल  परिवहन  के  वल  सूचना  या  आवागमन
 का  एकमात्र  माध्यम  सुन्दरवन  क्षेत्र  में  आठ  प्रमुख  पक्के  घाटों  का  निर्माण  शुरू  कर  दिया  मैं

 अनुरोध  करता  हूं  कि  अन्तर्देशीय  जलमार्गों  पर  नदी  किगारे  वाले  क्षेत्रों  को  पिछड़ा  क्षेत्र  धोषित  किया
 जाना  चाहिए  तथा  इस  क्षेत्र  में  उद्यमियों  को  उद्योगों  की  स्थापना  का  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिए  ।

 भागी  रथी  के  साथ-साथ  और  राज्य  के  विभिन्‍न  भागों  में  भी  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन
 सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  जानी

 श्री  शांताराम  नायक  :  उपाध्यक्ष  जनसंख्या  में  वृद्धि  होने  क ेकारण  तथा

 इसके  परिणामस्वरूप  पूरे  देश  में  यातायात  बढ़ने  से  यह  नया  अन्‍्तर्देशीय  जल  मार्ग  आज  बहुत  जरूरी  .

 हो  गया  यह  ठीक  है  कि  मंत्री  जी  ने  इस  नए  मार्ग  को  खोलने  के  लिए  यह  विधेयक

 पुर:स्थापित  किया  हालांकि  इस  नए  प्राधिकरण  के  काययंकरण  में  सुधा८  लाने  के  उद्देश्य  से  सड़क
 परिवहन  और  यातायात  के  भी  पिछले  कई  दर्शकों  क ेअनुभव  पर  विचार  करना

 यदि  यातायात  उपलब्ध  चाहे  यह  सड़क  से  हो  या  जल  मार्ग  द्वारा  हो  तो  लोगों  को
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ठहरने  के  लिए  आपत्ति  नहीं  हो  सकती  इस  मामले  में  भी  विशेषरूप  से  शहरी  क्षेत्रों
 में  जब  हम  लोगों  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  और  शहरों  के  बहिमार्ग  पर  बसने  की  आशा  करते  हैं  तो  परिवहन
 अनिवाय  हो  जाता  है  इस  दृष्टि  से  यद्द  बहुत  अनिवारय  हो  जाता

 मुझे  यह  देखकर  खुशी  हुई  है  कि  मंत्रालय  ने  इस  प्रयोजन  के  लिए  गोवा  के  मान्डवी  और  ज्वारी
 जलमार्गों  पर  विचार  शुरू  किया  गोवा  में  यह  मार्ग  20  वर्षों  से  अधिक  समय  रे  काम  कर  रहा
 हमारे  पास  फेरी  नाव  हैं  जो  यात्रियों  को  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  ले  जाती  हैं  ।  उदाहरण  के  यदि
 कोई  व्यक्ति  दक्षिण  गोवा  से  उत्तर  गोवा  जाना  चाहता  है  तो  उसे  लगभग  10  मिनट  की  अवधि  के  लिए
 बीच  में  फेरी  नाव  का  उपयोग  करना  होगा  ।  अधिकतर  सभी  जभह  पुल  हैं  फिर  भी  मेरे  क्षेत्र  गोवा  में
 अन्तर्देशीय  जलमागर्ग  में  फेरी  नावों  का  बहुत  उपयोग  होता  लेकिन  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि
 सड़क  यातायात  के  साथ-साथ  यह  साधन  भी  हमारे  पास  इसके  बाद  दरों  के  बारे  मैं  विशेष  रूप
 से  यात्रियों  के  भाड़े  का  उल्लेख  करूंगा  ।  भाड़े  भी  उच्चित  होने  चाहिए  ताकि  उन  लोगों  को  दण्ड  न  दिया
 जाए  जो  इस  नई  सुविधा  का  लाभ  उठाना  चाहते

 ॥

 जैसा  कि  मेरे  विद्वान  सहकर्मी  ने  पहले  ही  बताया  है  कि  उनकी  थहूं  निश्चित  राय  थी
 कि  अन्तर्देशीय  जलमार्गों  में  ब्यावलायिक  उद्देश्य  होना  चाहिए  ।  मैं  कहना  चाहता  हैं  कि  इस  विधेयक  का
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 ज्ञांताराम  नायक  ]

 खण्ड  10  बहुत  आपत्तिजनक  है  ।  परिवहन  की  प्तंकल्पना  मूलरूप  से  सेवा  के  उद्देश्य  से  जूड़ी  जब
 आप  लोगों  को  परिवहन  प्रदान  भी  करते  हैं  तो  व्यवसाय  मुख्य  उद्देश्य  नहीं  हो  सकता  तथा  निश्चित
 रूप  से  उस  ढंग  से  भी  नहीं  जैसा  कि  यहां  व्यक्त  किया  गया  खण्ड  10  बताता  है  :

 अधिनियम  के  अधीन  अपने  कृत्यों  के  निवंहन  में  जहां  तक  हो

 कारबार  के  सिद्धांतों  पर  चलेगा  ।””

 यहां  विशेषरूप  से  व्यवस्था  की  गई  कि  यह  व्यावसाथिक  धिद्धांत  पर  कार्य  करेगा  :  दूसरी  ओर

 ऐसा  वहां  नहीं  होना  चाहिए  |  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है  कि साय-पाथ  कोई  भी  एजेंसी  या  कोई  मशीनरी
 कार्य  नहीं  कर  सकती  मैं  तब  सहमत  हूंगा  जब  इसके  पास  कुछ  मूल  किस्म  के  सिद्धांत  होंगे  ।  लेकिन
 विशेषरूप  से  उल्लेख  करने  का  मतलब  हूंगा  मुख्य  उद्देश्य  से अलग  होना  अर्थात  सेवा  के  उद्देश्य  से
 अलग  हटना  ।

 इसके  जहां  तक  सातवीं  योजना  का  संबंध  आपने  कुछ  राष्ट्रीय  जलमार्गों  का  उल्लेख
 किया  है  यदि  मैं  सही  हूं  आपने  ज्वारी-मन्डवी  जलमार्गों  पर  विचार  नहीं  किया  और
 यदि  वहां  वैसा  नहीं  किया  गया  है  तो  मेरा  अनुरोध  है  कि  आप  इस  पर  विचार  करें  और  ज्वारी-मंड़बी
 को  सपतवीं  परियोजना  में  शामिल

 ह

 मैं  कहूंगा  कि  आपने  कहः  है  कि  इन  राष्ट्रीय  जलमार्गों  पर  परिवहन  के  प्रबंध  और
 संचालन  का  कुछ  काम  राज्य  सरकारों  पर  छोड़  दिया  जाएगा  और  केवल  मुख्य  काम  अर्थात  रख-रश्षाव
 और  विकास  कार्य  ही  केन्द्र  सरकार  अपने  हाथ  में  इस  हालत  यदि  काम  का  व्यापक  विभाजन

 हो  और  काफी  विविधता  हो  तो  क्या  होगा  ?  इससे  समुचित  समन्वय  नहीं  यदि  राष्ट्रीय  जलमागे
 का  संपूर्ण  काये  एक  ही  प्राधि+रण  को  सौंपा  गया  तो  मैं  समझता  हूं  कि  उससे  प्राधिकरण  बहुत  सक्षम  हो
 जाएगा  ।  इसमें  संदेह  नहीं  कि  उसे  अधिका  चूंकि  संविधान  में  यह  प्रावधान  है  कि  संगत  प्र  विष्टियों

 में  कतिपय  अधिकारों  का  केन्द्र  सःकार  द्वारा  आपके  द्वारा  प्रयोग  किया  जाना  है  और  शेष  काम  राज्यों
 *  पर  छोड़  दिया  जाता  किन्तु  राज्य  सरकारों  के  सहयोग  उन्हें  धन  मैं  समझता  हूं  कि  केन्द्र

 सरकार  को  उचित  कानून  बनाने  चाहिए  ताकि  जलमार्ग  संबंधी  सभी  शक्तियां  एक  प्राधिकरण  में  निद्वित
 हो  सके  ।  उससे  उद्देश्य  की  ठीक  तरह  से  पूर्ति

 प्रो०  के०  बी०  थामस  :  महोदय  मैं  माननीय  मंत्री  श्री  पाइलट  को  बच्चाई  देता  हूं
 कि  यह  चर्चा  उनकी  उमप्रस्थिति  में  हुई  क्योंकि  यह  विधेयक  श्री  अंसारी  जी  ने  पिछले  सत्र  में  पेश  किया
 था  ।  चूंकि  हमारे  वतंगान  मंत्री  युवा  और  गतिशील  मैं  समझता  हूं  कि  यह  प्राधिकरण  तेजी  से  काम
 फरेगा  ।

 है
 पहले  नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  के  अधीन  काम  कर  रहे  अंतर्देशीय  जल  परिवहम

 मिदेशालम  के  अष्टिकार  इस  प्राध्चिकरण  को  सॉंपकर  इसका  गठन  क्रिया  यह  नया  प्राधिकरण
 देश  सें  विभिन्‍न  तरोकों  से  परिवहन  सुविधाओं  में  सहाग्रता  करेगा  ओर  सामंजस्य  पैदा
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 महोद 4,  हमारे  यहां  रेल  और  सड़क  परिवहन  आदि  लेकिन  सड़क  परिवहन  से  प्रदूषण  की
 गंभीर  समस्या  पैदा  हो  रही  यदि  जल  परिवहन  का  और  विकास  किया  जाए  तो  हम  प्रदूषण  की
 समस्या  से  छटकारा  पा  सकते  जल  परिवहन  कम  खर्चीला  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  कोचीन

 जो  केरल  का  मुख्य  वाणिज्यिक  क्षेत्र  बंदरगाह  तक  जाने  के  लिए  सड़क  और  जल  परिवहन  दोनों

 उपलब्ध  हैं  ।  लेकिन  यह  देखा  गया  है  कि  सड़क  परिवहन  की  तुलना  में  जल  परिवहन  पर  दो-तिहाई  कम

 खच  बैठता  केरल  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  के  समक्ष  यह  प्रस्ताव  रखा  है  कि  एलैप्पी  और  कोचीन

 के  बीच के  क्षेत्र  को  राष्ट्रीय  जल  परिवहन  मार्ग  घोषित  किया  लेकिन  इसे  कार्यान्वित  नहीं  किया

 गया  यदि  इसे  राष्ट्रीय  जलमार्ग  घोषित  किया  जाता  है  तो  हम  बड़ी  संख्या  में  बेरोजगार  लोगों  को

 रोजगार  के  अवसर  प्रदान  कर  सकते  इससे  देश  के  विभिन्न  भागों  में  फैले  द्वोपों  को  भी  आपस  में

 जोड़ने  में  सहायता  मिलेगी  !

 केरल  जैसे  राज्य  में  विभिन्‍न  भागों  में  कई  छोटे-छोटे  द्वीप  फैले  एक  द्वीप  को  अन्य  द्वीप  से

 जोड़ना  बहुत  कठिन  समस्या  यदि  हम  सड़क  बनाकर  या  पुल  बनाकर  उन्हें  आपस  में  जोड़ते  हैं  तो

 इस  पर  बहुत  खर्च  आएगा  कितु  यदि  जल  मार्ग  व्यवस्था  का  उचित  रूप  से  कार्यान्वयन  किया  जाए  तो
 स्वभावतः  अधिक  द्वीपों  को  एक  दूसरे  से  जोड़ा  जा  सकता  इसका  एक  और  लाभ  यह  है  कि  इससे
 पर्यटन  में  और  अधिक  सहायता  मिलेगी  ।

 कोचीन  2-3  नोकाएं  हैं  जो  एक  द्वीप  से  दुसरे  द्वीप  तक  जाती  हैं  और  लोग  प्राकृतिक  सौंदर्य
 देखने  का  आनंद  उठा  पाते  हमने  देखा  है  कि  इस  सुविधा  के  कारण  हजारों  पर्यंटंक  इस  ओर  आकर्षित
 हुए  जलमार्ग  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  पर  जो  भी  राशि  खर्च  की  जाती  उससे  पयंटन  के
 विकास  में  सहायता  मिलेगी  ।

 अब  मैं  अपने  राज्य  पर  आता  केरल  के  एक  भाग  को  दूसरे  भाग  से  जलमार्ग  के  द्वारा  आसानी
 से  जोड़ा  जा  सकता  राज्य  के  बिल्कुल  उत्तर  में  स्थित  कास  रगौड  से  राज्य  की  राजधानी  त्रिवेन्द्रम  तक
 नदियों  और  अप्रवाही  जल  में  सुन्दर  जलमार्ग  यदि  आप  हमारे  राज्य  में  यह  योजना  कार्यान्वित
 करते  तो  इससे  हमारे  राज्य  में  पयेटन का  विकास  होगा  तथा  हम  रोजगार  के  अधिक  अवसर  प्रदान
 कर  इससे  हमारी  परिवहन  व्यवस्था  में  बहुत  सहायता  मिलेगी  क्योंकि  हमारे  राज्य  में  बड़े  और
 छोटे  बंदरगाह  उदाहरण  के  लिए  त्रिवेन्द्रम  एलैप्पी  और  छोटे  पत्तन  हैं  जबकि  कोचीन  मुख्य
 पत्तन  है  ।  इन  सभी  पत्तनों  को  अंतर्देशीय  जल  व्यवस्था  से  जोड़ा  जा  सकता  इससे  केरल  राज्य  को
 बहुत  सहायता  मिलेगी  ।  अतः  जब  आप  यह  योजना  कार्यान्वित  करते  तो  केरल  जैसे  राज्य  जो
 कि  जलमार्ग  से  अधिक  जुड़े  अधिक  महत्ता  दी  जानी

 इस  विधेयक  परामशंदात्री  समिति  बनाने  का  उपबन्ध  मैं  समझता  हूं  कि  यह  एक  अच्छा :
 उपबन्ध  क्योंकि  जब  हम  इनमें  से  कई  योजनाएं  कार्यान्वित  करते  हैं  तो  इससे  जनता  की  प्रतिक्रिया
 जानने  में  भी  सहायता  मिलेगी  ।  यदि  सलाहकार  समितियां  बनाई  जाएं  तो  वे  जिनकी  इसमें  रुचि

 अपने  विचार  व्यक्त  करेंगे  और  स्वाभाबिक  है  इससे  प्राधिकरण  द्वारा  आरंभ  की  जाते  वाली  यो  जनाओं
 के  कार्यान्वयन  में  सहायता  मिलेगी  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  दोपहर  के  भोजन  के  लिए  सभा  स्थगित  करते  हैं  और  मध्याहन

 पश्चात  2  बजे  पुनः  समवेत  होंगे  ।

 1.00  म०प०

 तत्पश्चात्‌  लोक  समा  सध्याह्न  मोजन  के  लिए  2  बजे  म०प०  तक  के  लिए  स्थगित

 अिशननम-कमननक-न-+  कनम««म-क+  «म>-ननकान,

 2.14  भ०  प०
 हु

 मध्याक्न  मोजन  के  पश्चात्‌  लोक  समा  2  बजकर  14  सिनट  सर  प०  पर  पुनः  संस्वेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासीन  हुए  )

 भारतीय  पअंतर्देश्ञोगय  जलमार्ग  प्राधिकरण  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  ए०  चार््स

 श्री  ए०  चाल्स  :  भारत  जैसे  देश  में  जहां  सड़क  और  रेलवे  परिवहन  सुविध्यएं

 अपे  ज्ञाकंत  सीमित  जलमार्ग  की  महत्ता  को  नकारा  नहीं  जा  सकता  |  यांतायात  के  वर्तमान  साधन देश
 के  समूचे  विकास  के  लिए  अपर्याप्त  जल  परिवहन  प्रणाली  का  विकास  उपलब्ध  परिवहन  साधनों

 का  संपूरक  होगा  और  इससे  निश्चय  ही  यात्री  और  माल  दोनों  यातायात  प्रणालियों  की  कुशलता
 बढ़ेगी  ।

 अंतर्दे शीय जल  परिवहन  के  विकास  को  सर्वाधिक  महत्व  देने  की आवश्यकता  को  उद्देश्य  और
 कारणों  के  कथन  में  अच्छी  तरह  स्पष्ट  किया  गया  इसकी  कम  लागत  और  कुछ  अन्य  लाभों  जैसे
 ऊर्जा  कमजोर  वर्गों  क ेबीच  रोजगार  के  अवसर  पैदा  करने  की  क्षमता  और  कम  प्रदूषण  आदि
 को  देखते  हुए  अंतर्देशीय  जल  परिवहन  महत्वपूर्ण  है  ।

 केरल  राज्य  में  जल  परिवहन  के  विकास  की  काफी  संभावनाएं  हैं  क्‍योंकि  वहां  झी
 स्रोत  और  नदियां  काफी  हैं  ;  एलंप्पी-कोट्टायाम-कोचीन  क्षेत्र  में आज  भी  कई  हजार  सरकारी
 कर्मचारी  और  अन्य  यात्री  बहुत  अधिक  रूप  से  किश्तियों  पर  निर्भर  करते  एलैप्पी  क्षेत्र  में  विशेष
 रूप  से  कुट्टान्ड  के  पानी  वाले  क्षेत्रों  प्रत्येक  घर  में  एक  छोटी  देशी  नाव  होती  है  जिसका  इस्तेमाल

 ,  बच्चे  भी  स्कूल  जाने  के  लिए  करते  लेकिन  हाल  ही  अंतर्देशीय  जल  परिवहन  प्रणाली  की  इस
 राज्य  में  बहुत  की  गई  देश  के  स्वतंत्र  होने  से  बहुत  त्रिवेन्द्रम  स ेकोचीन  तक  नियमित
 नौका  सेवा  वास्तव  में  उस  समय  इस  प्रदेश  में  यातायात  का  यही  एकमात्र  साधन  विशेष  रूप
 से  भारी  सामान  जैसे  लकड़ी  टाइल्स  आदि  ढोने  के  लिए  यह  सबसे  सस्ता  परिवहन  दो
 व्यक्तियों  द्वारा  चलाई  जाने  वाली  बिना  इंजन  की  आम  देशी  नौका  या  अधिक  ट्रकों  द्वारा  ढोया  जाने
 बाले  भारी  सामान  ढोकर  ले  जा  सकती  आप  इस  पर  आने  वाले  कम  कम  प्रदूषण  और
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 इस  प्रणाली  के  हर  तरह  से  लाभप्रद  होने  का  अंदाज  लगा  सकते  उस  प्रदेश  में  जल  परिबहन
 प्रणाली  को  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिए  ।  लेकिन  दुर्भाग्य  से  जब  सड़क  यातायात  अधिक  हो  गया  तो

 धीरे-धीरे  जल  परिवहन  को  लोग  भूलते  चले  त्रिवेन्द्रम  से  एलैप्पी  तक  जल  परिवहन  बहुत  कठिग

 हो  गया  है  और  कुछ  क्षेत्रों  में सफाई-व्यवस्था  ठीक  न  होने  क ेकारण  परिवहन  का  काम  असंभव

 केरल  में  त्रिवेन्द्रम  से  मंजेश्वरम  तक  लम्बा  तटीय  क्षेत्र  है  और  इसकी  लंबाई  1950  किलोमीटर  ,

 इसके  समूचे  तटीय  क्षेत्र  में  हर  जगह  समुद्र  क ेसमानान्तर  नह्‌रें  यदि  इन्हें  जोड़  दिया  जाए  इनमें

 सुधार  और  इनका  आधुनिकीकरण  किया  जाए  तो  यह  देश  की  एक  सबसे  अच्छी  जल  प्रणाली  वन

 जाएगी  ।

 यह  पता  चला  है  कि  अंतर्देशीय  जल  परिवहन  प्रणाली  के  घुधार  पर  सातवीं  योजना  में  अधिक

 बल  दिया  जा  रहा  के  रल  सरकार ने  त्रिवेन्द्रम-मांजेश्वरम  नहर  प्रणाली  के  आधघुनिकीकरण  और  उसे

 पूरा  करने  हेतु  एक  योजना  तैयार  की  है  और  केन्द्र  सरकार  उप्त  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही

 प्रस्तावित  विधेयक  के  खंड  2  में  कहा  गया  है  कि  केवल  संसद  ही  किसी  जन्नमार्ग  को  .

 राष्ट्रीय  जलमार्ग  घोषित  कर  सकती  केरल  में  आंतरिक  जल  प्रणाली  के  विकास  की  आवश्यकता
 को  तथा  विशेष  रूप  से  वहां  उपलब्ध  अत्याधिक  संसाधनों  को  ध्यान  में  रखते  मेरा  अनुरोध  है  कि

 इस  खंड  के  अंतर्गत  इस  सम्मानित  सभा  को  त्रिवेन्द्रम-मांजेश्वरम  जल  नहर  प्रणाली  को  प्राथमिकता
 देनी  चाहिए  और  इसे  राष्ट्रीय  जलमार्ग  घोषित  करना  चाहिए  ।

 केरल  को  दक्षिण  का  काश्मीर  कहा  जाता  यहां  के  सौंदर्य  को  देखते  यदि  इस  नहर  में

 सुधार  किया  जाए  और  इसका  आधुनिकीकरण  किया  जाए  तो  निश्चय  ही  यह  विश्व  के  सभी  भागों  से
 आने  वाले  पयंटकों  को आकर्षित  करेगी  ।  यहां  तक  कि  आज  भी  एलैप्पी  से  कोचीन  तक  वर्तमान  नहर  में

 यात्रा  रोमांचित  कर  देने  वाली  होती  है  ।  सुंदर  नारियल  के  पेड़  और  फूल  तथा  नहर  के  पूरे  क्षेत्र  में  दोनों
 ओर  पेड़  हैं  इसमें  यात्रा  करना  पिकनिक  मनाने  जैसा  हो  जाता  मेरा  भनुरोध  है  कि  इसे

 राष्ट्रीय  जलमार्ग  घोषित  किया  जाना  चाहिए  ।

 अध्याय  2,  खंड  3  (3)  में  कहा  गया  है  से  अनाधिक  इतने  व्यक्ति  ।”
 इस  प्राधिकरण  में

 नियुक्त  किए  जाने  वाले  सदस्यों  की  योग्यताओं  के  बारे  में  कोई  जिक्र  नहीं  किया  गया  यह
 करण  बहुत  बड़ा  होगा  जिसके  अधिकार  व्यापक  होंगे  उसका  काम  बहुत  जिम्मेदारी  का/कठिन  होगा  और

 इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  कि  इसे  केवल  नियम  वनाने  वाले  प्राधिकरण  पर  ही  नहीं  छोड़ा  जाना
 संसद  को  पता  होना  चाहिए  कि  सदस्य  की  क्‍या  योग्यताएं  निर्धारित  की  गई  इसी  तरह  खंड  4  में

 इसकी  कार्यावधि  निर्धारित  नहीं  की  गयी  है  और  मैं  समझता  हूं  कि यह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  पहलू
 खंड  9  (2)  में  कहा  गया  है  सलाहकार  समिति  ऐसे  व्यक्तियों  से  मिलकर  बनेगी  जो  पोत
 परिवहन  भर  नोपरिवहन  तथा  ऐसे  सहबद्ध  पहलुओं  से  संबंधित  जो  प्राधिकरण  ठीक  समझे  ।”  मैं
 समझता  हूं  अनुभव  को  केवल  नौवहन  उद्योग  तक  ही  सीमित  रखना  वांछनीय  नहीं  उस  समिति  में
 एक  कुशल  वित्तीय  सलाहकार  क्‍यों  नहीं  रखा  जाना  चाहिए  ?  मैं  समझता  हूं  कि  इसे  उस  तक
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 [  श्री  छ्०  चाल्से  ]

 सीमित  रखने  की  बजाय  सरकार  को  यह  हक  होगा  चाहिए  कि  सलाहकार  समिति  के  लिए  योग्य  व्यक्ति
 का  चयन  करे***

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अब  आप  समाप्त  कीजिए  ।

 भी  मूलचन्द  डागा  :  वह  केरल से

 श्री  ए०  चाल्सं  :  यहां  मेरे  के  रल  से  होने  का  कोई  प्रश्न  नहीं  मुझे  डागा  जी  पर  पुरा  विश्वास

 है  और  मुझे  पूरी  आशा  है  कि  डागा  जी  हमारे  हितों  का  ध्यान  रखेंगे***  )

 -  उपाध्यक्ष  महोदय  :  केरल  में  बहुत  पानी  है  पर  आपको  राजस्थान  के  बारे  में  पता  नहीं  है  ।

 श्रो  ए०  चाल्स  :  चूंकि  उन्होंने  चर्चा  की  मैं  इस  सम्मान्य  सदन  को  याद  दिलाना  चाहूंगा  कि
 जब  देश  के  सामने  किसी  प्रकार  की  आपदा  आई  तो  केरल  किसी  से  पीछे  नहीं  पाकिस्तानी
 आक्रमण  के  समय  अथवा  इन्दिरा  जी  की  हत्या  के  पश्चात्‌  देश  को  जिस  आपदा  का  सामना  करना
 तो  देश  की  एकता  तथा  अखंडता  को  बनाए  रखने  के  लिए  केरल  भी  सरकार  के  साथ  ओर  मुझे
 यह  कहने  में  गव  है  कि  केरल  के  लोग  भारतीय  हैं  और  रक्त  की  अन्तिम  बूंद  तक  भारतीय  डागा  जी
 जैसे  व्यक्तियों  को  हमारे  राज्य  की  कठिनाइयां  समझनी  चाहिएं  और  हमारी  सहायता  के  लिए  आगे  -

 आना

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  केरल  ले  चलिए  ।

 झ्री  ए०  चाहसे  :  मैं  ले  चलूंगा  ।

 खण्ड  37(1)  के  परन्‍्तुक  में  यह  उल्लेख  है  :  इस  धारा  के  अधीन  कोई  भी  आदेश  इस
 अधिनियम  के  लागू  होने  से  तीन  वर्ष  के अवसान  के  पश्चात्‌  जारी  नहीं  किया  मैं  यह  उचित

 नहीं  समझता  हूं  कि  इसमें  ऐसा  परन्तुक  होना  यदि  सरकार  महसूस  करती  है  कि  पांच  वर्ष  के

 पश्चात्‌  कोई  कठिनाई  नहीं  तब  तो  और  बात  है  कितु  कठिनाई  दूर  करने  की  अवधि  पांच  वर्ष  पक
 सीमित  रखने  से  मेरे  विचार  में  सरकार  के  लिए  व्यावहारिक  कठिनाइयां  उत्पन्न  होंगी  ।  मैं  निवेदन

 करता  हूं  कि  परन्तुक  को  निकाल  दिया

 अतः  मैं  पूरी  आशा  करता  हूं  कि  त्रिवेंद्रम-मंजेश्वरम  जलमार्ग  को  एक  राष्ट्रीय  जलमार्ग  घोषित
 करने  का  मेरा  अनुरोध  स्वौकार  किया  मैं  इस  विधेयक  का  हादिक  समर्थन  करता  हूं  और  मंत्री
 जी  को  इस  महत्वपूर्ण  कानून  को  आगे  लाने  के  लिए  बधाई  देता

 *झी  झार०  हक्‍्क्‍्णामस्थी  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  अपनी  पार्टी  अखिल
 भारतीय  अन्ना  द्रबिड़  मुनेत्र  कजगम  की  ओर  से  भारतीय  अन्तर्देशीय  जलमार्ग  प्राधिकरण

 *तमिल  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  |
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 विकास  के  सम्बन्ध  में  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  देश  में  जल  परिवहन  के

 विकास  के  लिए  अन्तर्देशोय  जलमार्ग  प्राधिकरण  स्थापित  करना  कितु  पता  नहीं  क्यों  इस  प्राधिकरण

 के  सभापति  तथा  सदस्पों  की  कार्वावधि  के  सम्बन्ध  में  विधेयक  में  कोई  उल्लेख  नहीं  इस  बात  का

 उल्लेख  किया  गया  है  कि  चूंकि  अन्तर्देशीय  जलमाग  निदेशालय  प्रभावशाली  ढंग  से  कार्य  नहीं  कर  रहा  है

 इसलिए  इस  प्राधिकरण  की  संस्थापना  की  इस  प्राधिकरण  की  सहायता  के  लिए  शीघ्र  ही  विभिन्‍न

 सलाहकार  समितियों  का  गठन  भी  किया  जाएगा  ।  इन  परिस्थितियों  यह  आवश्यक  है  कि  प्राधिकरण

 के  सभापति  तथा  सदस्यों  की  कार्यात्रधि  का  उल्लेख  भी  इस  विधेयक  में  किया  मुझे  विश्वास  है
 कि  माननीय  मन्त्री  इस  सुझाव  की  ओर  ध्यान  देंगे  और  उचित  कार्यवाही

 विभिन्‍न  सलाहका  र.समितियों  के  गठन  के  प्रस्ताव  का  स्वागत  करते  हुए  मैं  यह  सुझाव  देता  हूं
 कि  यह  प्राधिकरण  तथा  यह  समितियां  सेवानिवृत  न्यायाधीशों  तथा  भारत  सरकार  के  सचिवों  के  लिए
 आश्रय  स्थल  नहीं  बनने  चाहिए  ।  माननीय  मन्त्री  को  यह  बात  सुनिश्चित  करनी  चाहिए  कि  प्रतिष्ठित
 तथा  योग्य  व्यक्तियों  को  सदस्य  बनाया  जाए  ताकि  देश  के  जल  परिवहन  का  विकास  हो  ।  भारत  अनेक

 बारहमासी  दरियाओं  तथा  एक  लम्बी  तट  रेखा  का  देश  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  अभी  हमने
 उपलब्ध  जलमार्गों  की  5  प्रतिशत  क्षमता  का  भी  उपयोग  नहीं  किया  आप  जानते  हैं  कि

 जलमार्गो  के  विकास  के  लिए  अधिक  पूंजी  की  जरूरत  नहीं  दूसरी  सड़क  तथा  रेल  परिवहन
 के  विस्तार  के  लिए  भारी  पूंजी  की  आवश्यकता  अतः  यातायात  के  उद्देश्यों  के  लिए  जलमार्गों  को

 सुधारना  सरकार  के  लिए  अनिवार्य  बन  जाता

 यहां  मैं  तमिलनाडु  की  एक  महत्वपूर्ण  जलमार्ग  योजना  का  उल्लेख  करना  चाहूंगा  और  वह  है
 सेतुसमृद्रम  परियोजना  ।  तमिलनाडु  के  मुख्य  मन्‍्त्री  डा०  एम०  जी०  आर०  ने  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌
 की  हाल  में  आयोजित  बैठक  के  दौरान  अपने  वक्तव्य  में  सेतुसुमुद्रम  परियोजना  के  महत्व  की  चर्चा  को

 तटीय  नौवहन  के  लिए  वरदान  सिद्ध  होने  के  अतिरिक्त  यह  तमिलनाडु  के  तटीय  जिलों  में  पिछड़ेपन
 को  भिटाने  का  एक  साधन  प्रमाणित  होगा  ।  यदि  यह  योजना  लागू  होती  है  तो  पेट्रोल  तथा  डीजल  की
 200  करोड़  रुपये  के  बराबर  वार्षिक  बचत  होगी  ।  यदि  हमारी  नौसेना  के  पोत  को  पूर्वी  तट  से  पश्चिमी
 तट  को  जाना  है  तो  इसे  हिन्द  महासागर  में  श्रीलंका  के  चारों  ओर  होकर  जाना  पड़ता  इसी  प्रकार
 यदि  किसी  नौसेना  पोत  को  पश्चिमी  तट  से  पूर्वी  तट  को  जाना  है  तो  उस  स्थिति  में  भी  हिन्द  महासागर
 के  बीच  श्रीलंका  के  चारों  ओर  जाने  के  सिवा  कोई  सीधा  समुद्री  रास्ता  नहीं  माननीय  |  मन्त्री
 जानते  हैं  कि  हिन्द  महासागर  इस  समय  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रतिस्पर्धा  का  अड्डा  है  और  वास्तव  में  युद्ध  क्षेत्र
 बन  गया  हमारे  नौसेना  पोतों  तथा  व्यापार  पोतों  को  जिस  प्रकार  के  जोखिम  का  सामना  करना  पड़
 सकता  है  आप  इस  जोखिम  का  अनुमान  लगा  सकते  यदि  उनको  हिन्द  महासागर  से  जाना  पड़ता
 जो  पोत  कलकत्ता  से  पूर्वी  तट  पर  टूटीकोरिन  में  सुपर  ताप  बिजलो  घर  तक  कोयला  ले  जाता  उस
 पोत  को  भी  हिन्द  महासागर  में  कठिनाइयां  झेलते  हुए  श्रीलंका  के  चारों  ओर  जाना  पड़ता
 समुद्रम  परियोजना  एकमात्र  जलमार्ग  है  जो  हमारी  नौसेना  तथा  व्यापारिक  बेड़े  को  इस  सारे  कष्ट  से

 में दी ब्रिटिश सरकार ने इस प्रस्ताव की जांच की थी और इस परियोजना की 273
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 भरार०  भ्रण्णानम्बी ]

 व्यवहायंता  के  पक्ष  में  एक  रिपोर्ट  दी  स्वतन्त्रता  के  पश्चात्‌  रामास्वामी  मुदालियार  समिति  ने  इस
 परियोजना  के  पक्ष  में  एक  रिपोर्ट  दी  हेग  में  अन्तर्राष्ट्रीय  न्यायालय  के  वर्तमान  न्यायाधीश

 डा०  नगेन्द्र  सिह  ने  भी  इस  प्रस्ताव  की  जांच  की  थी  और  कहा  था  कि  इस  परियोजना  को  एक  राष्ट्रीय
 जल-मार्ग  के  रूप  में  कार्यान्वित  किया  जाना  चाहिए  |  पंडित  नेहरू  ने  इसे  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में

 सम्मिलित  करने  के  लिए  योजना  आयोग  से  इसकी  जांच  करने  को  कहा  इसे  अभी  कार्यान्वित

 करने  के  लिए  नहीं  लिया  हाल  ही  में  परिवहन  मन्त्रालय  की  एक  विशेषज्ञ  समिति  ने  इस

 योजना  की  सिफारिश  की  दक्षिणी  नौसेना  कमान  के  भूतपूर्व  अध्यक्ष  तथा  भारतीय  नौसेना  के

 भूतपूर्व  अध्यक्ष  न ेकहा  था  कि  इस  परियोजना  का  महान  राष्ट्रीय  महत्व  तथा  अत्यन्त  सामरिक  महत्व
 में  यह  सुझाव  देता  हूं  कि  माननीय  परिवहन  मन्त्री  राष्ट्रीय  महत्व  की  इस  परियोजना  के  तुरन्त

 कार्यान्वयन  के  लिए  कार्य  आरम्भ

 मैं  यहां  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि  आन्ध्र  प्रदेश  से आरम्भ  होने  वाली  तथा  मद्रास  पहुंचने  वाली

 बकिगम  नहर  ब्रिटिश  शासन  के  दौरान  एक  जनमार्ग  के  रूप  में  प्रयोग  होती  स्वतन्त्रता  के

 दुर्भाग्यवश  बकिंगम  नहर  राजमार्ग  कार्यालय  को  बन्द  कर  दिया  अब  यह  एक  बड़ी  नाली  में  बदल

 गई  इस  जलमार्ग  को  अब  यातायात  के  उद्देश्यों  के लिए  प्रयोग  में  लाया  जाना  मेरी  इच्छा

 है  कि  मन्‍्त्री  महोदय  बकिंगम  नहर  को  राष्ट्रीय  जलमार्ग  के  रूप  में  विकसित  करने  को  सर्वाधिक
 मिकता  दे

 .  इसी  प्रकार  मन्त्रालय  द्वारा  कृष्णा  नहर  परियोजना  जिसे  दक्षिणी  भंगा  कहते  अधिक
 राशि  मिलनी  चाहिए  ताकि  इसे  मद्रास  के  लोगों  को  पीने  का  पानी  देने  के  अतिरिक्त  राष्ट्रीय  जलमार्ग
 में  बदल  दिया  जा  सके  ।

 इस  समय  केवल  जलमार्ग  है  और  वह  भी  देश  के  उत्तरी  भाग  में  दक्षिण  में
 कोई  जलसार्ग  नहीं  केवल  इस  प्राधिकरण  तथा  तत्पश्चात्‌  परामर्शी  समितियों  की  स्थापना  ही  काफी

 नहीं  है  ।  यह  सुनिश्चित  किया  जाना  चाहिए  कि  यातायात  के  उद्देश्यों  के  लिए  पूरे  देश  में  अधिक  राष्ट्रीय
 जलमभागग  बनाये

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना;भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 डा०  बो०  बेंकटेश  :  उपाध्यक्ष  राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  समिति  ने  1980
 में  दिए  गए  अपने  प्रतिवेदन  में  जलमार्गों  का  दर्जा  ऊंचा  देश  में  राष्ट्रीय  स्तर  पर  जलमागगों  के

 |  विकास  तथा  रख-रख्ाव  के  लिए  एक  स्वतन्त्र  प्राधिकरण  कौ  स्थापना  की  मन्जूरी  दी

 अन्य  विभिन्‍न  समित्तियों  ने  भी  विगत  में  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  के  विकास  के  लिए  संस्था
 बनाने  को  आवश्यकता  को  विशिष्टता  दी

 पिछले  वर्ष  संसद  द्वारा  गंगा  भागी रथी  हुगली  को  इलाहाबाद-हल्दियां  पट्टी  को  राष्ट्रीय  जल«
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 मार्ग  घोषित  करने  का  कानून  पारित  किया

 विगत  में  गठित  कई  समितियों  ने  सुझाव  दिया  था  कि  एकीकृत  नियन्त्रण  तथा  नौवहन  योग्य

 जलमार्गों  के  विकास  के  लिए  गंगा  के  अतिरिक्त  किसी  और  नदी  प्रणाली  को  भी  राष्ट्रीय  जलमार्ग
 घोषित  किया  जाना  चाहिए  ।

 अब  आगे  ब्रह्मपुत्र  नदी  को  राष्ट्रीय  जलमार्ग  घोषित  करने  का  सुक्षाव  दामोदर  घाटी  निगम

 को  नौवहन  के  लिए  सक्रिय  करने  के  लिए  नमंदा  तथा  और  एक  नदी  का  अध्ययन  आरम्भ  किया  गया

 सातवीं  योजना  के  दौरान  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  के  विकास  के  लिए  लगभग  520  करोड़  रुपये

 की  मंजूरी  दी  गई  है  जो  छठी  योजना के  प्रस्तावों  में  460  प्रतिशत  की  भारी  वृद्धि  का  सूचक

 केन्द्रीय  परिवहन  मन्त्रालय  जो  योजना  अवधि  के  दौरान  देश  के  अन्तर्देशीय  परिवहन

 क्षमता  को  प्रभावशाली  ढंग  से  प्रयोग  करने  का  विचार  रखता  है  वह  प्रौद्योगिकी  तथा  वित्तीय  रूप  में

 इस  उद्देश्य  के लिए  विदेशी  सहायता  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ।

 देश  में  समस्त  परिवहन  वायु  तटीय  नौवहन  तथा  पाइप  लाइन

 भन्तदेंशीय  जल  परिवहन  का  विकास  भी  शामिल  साथं-साथ  होना  चाहियें  ।

 निर्गम  ऊर्जा  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  को  प्राथमिकता  के  आधार

 पर  विकसित  किया  जाना

 देश  की  भारी  बेरोजगारी  की  समस्या  को  ध्यान  में  रखते  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन
 विकास  को  रोजगार  के  अवसर  उपलंब्ध  कराने  के  लिए  विशेषकर  सभाज  के  कमजोर  वर्गों  के  लिए

 सफलतापूर्वक  साधन  के  रूप  में  प्रयोग  में  लाया  जा  सकता  है  ।

 अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  लम्बी  दूरी  तथा  कम  दूरी  तक  कुछ  वस्तुओं  के  परिवहन  के  लिए
 सबसे  सस्ता  साधन  है  किस्तु  माल  भेजने  का  स्थान  तथा  पहुंचाने  का  स्वान  दोनों  जल  के  निकट  ही  होने
 चाहियें  और  इसमें  सामान  को  एक  नौका  से  दूसरी  नौका  में  फहुंचाने  की  बात  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 ऊर्जा  के  उपयोग  में  भी  यह  परिवहन  सबसे  प्रभावी  साधन  इसके  अतिरिक्त  इसके  अन्य

 अन्तनिहित  लाभ  भी

 इससे  परिवन  के  अन्य  साधनों  की  प्रकार  लाइनें  बिछाए  बिना  तथा  पूंजी  लगाए  बिना  तुरन्त
 माल  ढोने  की  सुविधा  उपलब्ध  होगी  ।

 अन्तर्देशीय  परिवहन  में  काफी  श्रमिकों  की  जरूरत  रहती  है  और  किसी  अन्य  साधन  पर

 लगाई  गई  पूंजी  में  प्रति  रुपये  स ेजितना  रोजगार  पैदा  होता  इसमें  उनसे  अधिक  रोजगार  उत्पन्न

 होता  है  विशेषकर  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  लाभ  पहुंचाता

 देश  की  परिवहन  प्रणाली  में  अन्तर्देशीय  जलमागों  का  भाग  एक  प्रतिशत  है  और  प्रति  100  वर्ग
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 वो०  वेंकटेश  ]
 ह

 कि०मी०  उसकी  गहनता  0.44  कि०मी०  नौगम्य  अन्तर्देशीय  जलमार्ग  लगभग  14,500  कि०मी०
 तक  फंले  हैं  जिसमें  अनेक  नहर  अप्रवाही  संकरी  ज्वारीय  उपखाड़ियां
 हैं  उनमे  से  बड़ी  नदियां  केवल  5,200  कि०मी०  तथा  485  कि०मी०  नदियां  यंत्रचालित  यानों
 के  चलाने  के  योग्य  जलमार्ग  यातायात  का  वर्तमान  स्तर  बहुत  कम  है  जिससे  पता  चलता  है  कि  एक

 मुख्य  यातायात  साधन  का  कितना  कम  प्रयोग  किया  गया

 अन्तंदेंशीय  जल  यातायात  में  संचालन  सम्बन्धी  तथा  अन्य  रुकावटें  आ  रही  इस  समय
 निम्न  रुऋावटों  मैं  केवल  मुद्दे  पढ़  कर  सुनाता  हूं  ।

 पहली  रुकावट  सूखे  मौसम  में  नहरों  में  कम  गहरा  पानी  तथा  कम  गाद  भरना  तथा
 तटों  का  नौवहन  साधनों  की  कमी  से  पोंतों  को  अच्छी  प्रकार  से  नहीं  जा  पूर्वी
 क्षेत्र  मे ंपरिवहन  के  एक  विश्लेषण  से  पता  चलता  है  कि  इन  रुकावटों  के  कारण  रास्ते  रुक  जाने  के
 कारण  दो  समय  नष्ट  होता  है  ।

 दूसरी  रुकावट  यह  है  कि  यानों  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  कोई  प्रयत्त  नहीं  किया  गया
 यांत्रिक  भ्रचालनों  के  लिए  अधिकांश  यान  बहुत  पुराने  तथा  अलाभका  ही

 तोप्तरी  रुकावट  जल  बाढ़  नौवहन  तथा  सिंचाई  परियोजनाओं  में  अपर्याप्त
 समन्वयन  है  ।

 रुकावट  यह  है  कि  प्रशिक्षण  के  साथ-साथ  अनुसंधान  तथा  विकास  की  ओर  उचित
 ध्यान  नहीं  दिया  गया

 अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  केवल  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  से  आरम्भ  और  पांचवीं
 पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  इप  क्षेत्र  में  कुल  व्यय  34  करोड़  रुपये  के  बराबर  केवल  छठी
 योजना  में  इस  क्षेत्र  को  प्राथमिकता  दी  गई  और  जल  यातायात  की  विशेष  योजनाओं  के  विकास  के

 लिए  अन्तर्राज्यीय  तथा  राष्ट्रीय  महत्व  की  योजनाओं  को  आरम्भ  किया  गया  ।  कुछ  जलमार्गों  को

 राष्ट्रीय  जलमार्ग  घोषित  करने  तथा  पुराने  जलयानों  को  बदलना  तथा  गोदी  का  आधुनिकीकरण  छठी
 योजना  की  मुख्य  बातें

 मैं  निम्नलिखित  सुझाव  देना  चाहता  हूं  :  --

 उन  क्षेत्रों  में  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  का  जहां  इसे  प्राकृतिक  लाभ
 *  प्राप्त  हैं  ।

 जलयानों  का  तथा  स्थानीय  परिस्थितियों  के  अनुकूल  देश  के  यानों  का

 ओ  भूलचम्द  डागा  :  क्या  कोई  माननीय  सदस्य  सदन  में  अपना  भाषण  पढ़
 सकता  है  ?

 *
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  केवल  मुझे  पढ़  रहे  हैं  ।

 डा०  बी०  बेंकटेश  :  तीसरा  मुद्दा  परिसम्पत्तियां  पैदा  करने  की  स्थिति  में  सुधार

 मैं  इस  सम्मान्य  सदन  का  ध्यान  एक  महत्वपूर्ण  सुझाव  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  और  वह  यह

 है  कि  इस  देश  में  उत्तर  में  नदियों  में  बाढ़  आंती  हैं  और  इस  बाढ़  के  कारण
 भारी  तबाही  होती  है

 और  सामान्‍य  व्यक्ति  का  जीवन  खतरे  में  इस  वर्ष  सूखे  की  स्थिति  कुछ  स्थानों  पर  एक  बूंद
 पानी  भी  उपलब्ध  नहीं  अतः  लोगों  को  पेब  जल  के  अभाव  से  काफी  कठिनाई  होती  मैं  इस

 भव्य  सदन  को  यह  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  कावेरी  तथा  गंगा  के  पानी  का  संयोजन  किया  जाए  ।  यहां

 पर  मैं  एक  बात  पर  बल  देना  चाहता  हूं  कि  उत्तर  भारतीय  नदियों  को  दक्षिण  भारतीय  नदियों  के  साथ

 मिलाया  जाना  चाहिए  तथा  पश्चिमी  नदियों  को  पूर्वी  नदियों  के  साथ  जाना  नदी

 प्रणाली  का  जाल  बिछाया  जाना  चाहिए  ताकि  नदियों  से  भारी  मात्रा  में  समुद्र  में  जाने  वाले  जल  को

 रोका  जा

 इस  समय  भी  इस  देश  में  सूखे  की  समस्या  तथा  बाढ़  की  समस्या  है  जब  कि  हम  लोग  सूखा
 तथा  बाढ़  से  पीड़ित  लोगों  को  सहायता  के  लिए  योजनाओं  पर  करोड़ों  रुपये  व्यय  करते  रहे  इसलिए
 खर्चा  कम  करने  के  लिए  तथा  इस  देश  की  तथा  लोगों  की  समस्या  का  स्थायी  सप्ाधान  ढूंढ़ने  के  लिये  |

 सरकार  को  विदेशों  स ेतकनीकी  सहायता  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  तक  से  आथिक  सहायता  लेनी

 उन्हें  पहल  करनी  चाहिए  तथा  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  नदियों  को  मिला  दिया  जाये
 जिससे  कि  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  प्रणाली  बहुत  अच्छी  तरह  से  विकसित  हो  सके  ।  इस  अन्तर्देशीय '
 जल  प्रणाली  से  प्रदूषण  की  समस्या  से  भी  रक्षा  हो  सकती  यह  सबसे  सस्ती  प्रणाली  इसलिए  हम
 लोग  इसका  लाभ  उठाये  तथा  बर्बादी  को  अतः  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  एक  बार  पुनः
 अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  यह  सुनिश्चित  करें  कि  इस  संबंध  में  कोई  न  कोई  कार्य  किया
 अन्तदेशीय  जन  परिवहन  की  अच्छी  प्रणाली  स्थापित  करके  देश  को  बर्बाद  होने  से  बचाया  जाये  !
 धन्यवाद  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  ।  श्री  मूल  चन्द  डागा

 श्री  राजस्थान  में  पानी  ही  नहीं  इस  अन्तर्देशीय  जल  मार्ग  के  बारे  में  आप  क्‍या
 बोलेंगे  ?  आप  अपना  भाष  ण  पांच  मिनट  में  समाव्त  कर

 ]

 श्री  मूल  चन्द  डागा  :  उपाध्यक्ष  मुझ  मे  पूर्व  जो  वक्‍ता  बोल  चुके  मैं
 उनकी  भावनाओं  का  आदर  करता  हूं  और  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  सरकार  तत्परता  के  साथ  काम
 नेशनल  ट्रान्सपोर्ट  कमेटी  ने  अपनी  रिपोर्ट  1980  में  दे  दी  थी  और  बिल  कब  आ  र  हवा  है  ?  इसकीं
 रिपोर्ट  कब  पेश  हुई  यी  और  कितनी  धीमी  गति  से  यह  काम  हुआ  जबकि  हमारे  मंत्री  जी  युवक  और
 जवान  तो  मेरा  कहना  यह  है  कि  इस  तरह  से  काम  नहीं  चलेगा  ।  जितनी  मंत्री  की  चाल  उसी
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 म्लचन्त्र  डागा  ]

 चाल  से  यह  काम  भी  होना  चाहिए  नेशनल  ट्रान्सपो्टं  कग्रीशन  ने  अपनी  रिपोर्ट  1980  में

 [  भ्रमुवाद ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  अध्यक्षपीठ  को  सम्बोधित  वह  जब  भी  बोलते  वह  दू+री
 तरफ  देखने  लगते

 शी  मूल  सनन्‍्द  अध्यक्ष  पीठ  अधिक  आकर्षक  इसीलिए  मैं  आपकी  तरफ  देख

 रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  4  मिनट  बर्बाद  कर  चुके

 श्री  मूल  चन्द  डागा  :  आज  बहुत  समय  आप  बड़े  दयालू

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  भी  निश्चित  रूपसे  दयालू  आपको  मुझे  सहयोग

 |

 शी  मूल  चन्द  डागा  :  सन्‌  1980  के  बाद  आज  सरकार  यह  बात  कह  रही  है  और  यह  बिल
 ज्ञा  रही  ु

 मैं  आप  से  कहना  चाहता  हूं  कि  दूसरी  योजना  में  इस  काम  को  शुरू  किया  गया  था  और  पांचवीं
 योजना  तक  इस  पर  केवल  44  करोड़  रुपया  खर्च  किया  पांचवीं  योजना  तक  टोटल  अमाउंट  जो  इस
 पर  खचे  हुआ  वह  इतना  कम  हुआ  कि  हम  इसके  विकास  के  बहुत  से  काम  नहीं  कर  इसके  सम्बन्ध
 में  जो  हमारे  उद्देश्य  थ ेउनको  हम  प्राप्त  नहीं  कर  अब  नई  योजना  आई  है  उसमें  235  करोड़
 रुपया  रखा  गया  इसी  भावना  से  यह  नया  बिल  लाया  गया

 न्‍

 इस  बिल के  द्वारा  आप  एक  नई  अथारिटी  बनाने  जा  रहे  आपकी  पहली  अथारिटीज  क्या
 काम  करती  है  इसके  बारे  में  हमारे  सभी  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  ।  यह  जल  मार्ग  बहुत  सस्ता  काम
 लेकिन  इसके  काम  में  भी  घाटा  इतना  छड़ा  घाटा  इन  जल  मार्गों  पर  क्‍यों  होता  है  ?  इसको  भी
 जानने  की  जरूरत  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  सरकार  को  इस  काम  के  लिए  आथिक  सहायता  नहीं
 देनीं  चाहिए  ।  अगर  जनता  की  सुविधा  के  लिए  सरकार  को  कुछ  पैसा  खचं  भी  करना  पड़े  तो  करना

 लेकिन  सरकार  को  इसके  कारण  भी  ढूंढ़ने  होंगे  कि जल-मार्ग  सस्ते  तरीके  से  क्‍यों  न  हीं  चलाये
 जा  क्षकते

 आप  एक  नई  अधारिटी  क्रियेट  करने  जा  रहे  लेकिन  आपका  कोआरडिनेशन  क्या  होगा  यह
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 बात  सोचने  की  आप  यह  बिल  पास  कर  कानून  बनाने  जा  रहे  इस  कानून  के  पहले  जो  आपको
 अथारिटी  काम  कर  रही  है  जिसकी  कि  रिपोर्ट  इस  सदन  के  सामने  नहीं  आई  है  उसके  बारे  में  भी  आप

 आज  तक  1984-85  की  रिपोर्ट  नहीं  आई  आपके  कारपोरेशन  की  हर  साल  रिपोर्ट  इस
 सदन  की  टेबिल  पर  नहीं  रखी  जाती  है  ।

 श्रीमन्‌  यह  दुःख  की  बात  है  कि  जब  लोग  कोई  नया  बिल  बनाते  हैं  कोई  नया  बिल

 इन्ट्रोड्यूस  करते  हैं  तो  हमें  यह  देखना  चाहिए  कि  हमारी  जितनी  भी  अर्था  टीज  हैं  उनके  फक्शंस
 ओवरलेप  न  आप  जानते  हैं  कि  ट्रांसपोर्ट  कमीशन  ने  6  साल  पहले  यह  निर्णय  दिया  सरकार
 6  साल  के  बाद  यह  बिल  सदन  में  लाई

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि जब  हम  यह  बिल  पास  कर  देते  हैं  तो  हमें  यह  भी  सोच  लेना  चाहिए
 कि  जो  पालिसी  मैट  हैं  उन  पालिसी  को  हम  सबोरडिनेट  एजेन्सीज  को  डेलीगेट  नहीं
 लेकिन  होता  क्‍या  है  जो  बिल  पालियामेंट  से  पास  होते  हैं  उनके  पालिसी  मेट्से-सबोरडिनेट  अथारिटीज
 को  डेलीगेट  कर  दिये  जाते  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  ।

 एक  चीज  आप  देखेंगे  कि  ला  डिपार्टेमेंट  में  एक  बना-बनाया  बिल  रहता  जब  भी  कोई  इसे
 तरह  की  चीज  उनके  पास  जाती  है  तो  वे  उस  बने  बनाये  बिल  में  ही  कुछ  हेर-फेर  कर  बिल  बना  कर  भेज
 देते  व ेअपना  माइण्ड  अप्लाई  नहीं  करते  हैं  ।

 इस  बिल  में  आप  देखिए  कि  इस  अथोरिटी  का  अथोराइज्ड  आफिस  कहां  यह  पता  नहीं
 आप  कह  रहे  हैं  कलकत्ता  एक्ट  में  लाइए  ताकि  लोग  अपनी  बात  कह  सारे  एक्ट  को

 पढ़ने  के  बाद  मालूम  नहीं  होगा  कि  अथारिटी  का  आफिस  कह्टां  यह  बिल  में  नहीं  है  यह  बिल
 नहीं  बतलाएगा  कि  इसका  हैडक्वा्टर  या  इसका  मृख्य  कार्यालय  कहां  यह  नहीं

 यह  भी  नहीं  बतलाएगा  कि  इसकी  टर्मं  कितनी  हो  इसका  पीरियड  कितना

 यह  कहीं  नहीं  बतलाया  गया  |  अगर  आप  बेसिक  ब्रिसिपल  लोगों  पर  छोड़  देखिए
 क्लाज

 ]

 तारीख  से  जो  केन्द्रीय  सरकार  राजपत्र  में  अधिसूचना  द्वारा  *  इस  अधिमियम
 के  प्रयोजनों  के  लिए  एक  प्राधिकरण  का  गठन  किग्रा  जिसका  नाम  भारतीय
 अन्तर्देशीय  जलमार्गे  प्राधिकरण  होगा  ।

 यहां  मेरा  सुझाव  कलकत्ता  में  जाए  ।”  आप  सहमत  हों  अथवा  न  किन्तु
 मैंने  सुझ्लाव  दिया

 ]

 लेकिन  इस  सारे  बिल  में  यह  कहीं  नहीं  है  कि इसका  आफिस  कहां  यह  कहीं  नहीं  मैंने
 एक  बात  यह्‌  भी
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 मूलचन्द

 ]

 की  पदावधि  और  सेवा  की  शर्तें  ऐसी  होंगी  जो  विहित  को  जाएं  ।”'

 मेहरबानी  करके  देखिए  यह  पालिसी  मटर  यह  डिसीजन  है  क्रि  अथ।रिटी  को

 किसने  साल  और  काम  करना  5  साल  --

 |

 कृपा  करके  अवधि  निर्धारित  इस  कार्य  को  प्राशिकारियों  अथवा  अधिकारियों  पर

 मत  छोड़िए  ।  यह  नीति  संबंधी  मामला  यह  प्रक्रिया  संबंधी  मामला  नहीं  यह  अवधि  आपको

 निर्धारित  करनी  चाहिए  ।

 ]

 इसलिए  मैंने  बात  कही  उपाध्यक्ष  जब  आप  कुर्सी  पर  होते  हैं  तो  बोल  ने  में  उत्साह
 आता  इसीलिए  मैं  बोल  रहा  नहीं  तो  मैं  नहीं  कंसे  आप  हर  चोज  को  अप्रेशिएट  करते

 इसलिए  मैं  बोल  रहा  हूं  --
 ह

 ] है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मुझे  घंटी  बजानी  समय  समाप्त  हो  गया

 ओ  मूल  चन्द  डागा  :  “  सदस्यों  की  पदावधि  ओर  सेवा  की  अन्य  शर्ते  ऐसी  होंगी  जो  विहित
 की

 मेहरबानी  करके  इस  टमं  को  5  साल  हमारे  मंत्री  जी  बहुत  काम  करने  वाले  लेकिन

 जहां  ला-प्रिसिपल  का  सवाल  आप  भी  मेहरबानी  करके  इसको  लेडआन  इनके  हाथ  में  मत

 यह  प्रोसीजरल  मैथड  नहीं  प्रिसिपल  का  मैंथड  आप  किसी  बोर्ड  को  5  साल  का
 5  साल  की  समय  की  लिमिट  मुझे  मालूम  हुआ  और  ये  मान  गए  --

 ]

 का  प्राधिकरण  की  बंठकों  की  अध्यक्षता  करने  के

 प्राधिकरण  की  ऐसी  शक्तियों  का  प्रयोग  और  ऐसे  कत्तंव्यों  का  निवंहन

 सभापति  के  कत्तव्य  ओर  कार्य  क्या-क्या  इस  विधेयक  में  उनका  कोई  उल्लेख  नहीं
 इसमें  केवल  हतना  ही  कहा  गया  है  :--
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 उसे  प्राधिकरण  द्वारा  प्रायोजित  किया  जाये  ।

 प्राधिकरण  क्या  प्रदत्त  करेगा  ?  इस  विधेयक  में  उसका  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।

 अगले  पैरा  विधेयक  में  यह्‌  कहा  गया  है  :--

 का  उपाध्यक्ष  अध्यक्ष  की  ऐसी  शक्तियों  का  प्रयोग  और  ककत्तंव्यों  का

 निवंहन  करेगा  जो  विहित  किए  जायें  अथवा  प्राधिकरण  द्वारा  उसे  प्रत्यायोजित  किये

 मैं  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  माननीय  मंत्री  राजस्थान  से  हमें  उन  पर  गव  मुझे
 विश्वास  है  कि  वह  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  सभापति  उप  सभापति  को  अपनी  शक्तियां  प्रत्यायोजित

 नहीं  कर  केवल  प्राधिकरण  शक्तियां  प्रध्यायोजित  कर  सकता  है  इसमें  क्या  होगा  ?  प्राधिकरण

 सभापति  को  शक्तितियां  प्रत्यायोजित  सभापति  अपनी  शक्तियां  उप-सभापति  को  प्रत्याग्रोजित

 करेगा  और  उप-सभापति  अपनी  शक्तियां  क्लक  को  प्रत्यायोजित  मैं  जानता  हूं  श्री  राजेश

 पाइलर  ।

 ]

 हमारे  मन्त्री  जी  पहले  में  उड़  रहे  अब  जमीन  पर  उड़  रहे  हैं।***  )
 अब  बिल  की  पायलेटिंग  भी  कर  रहे  अब  बड़ी  स्मूथली  और  तेजी  से  काम  डी०  टी०  सी०
 के  भ्रष्ट  कमंचा  रियों  का  सफाया  होने  वाला  है।***  )

 इसमें  कहा  गया  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  प्राधिकरण  से  अधिकार  ले  सकती  ठीक
 प्राधिकरण  इनसे  अधिकार  ले  सकती  मान  लीजिए  वे  कार्य  नहों  करते  या  कार्य  करने  में  सक्षम

 नहीं  तो  आप  उन्हें  हटा  सकते  किन्तु  यह  खण्ड  क्या  है  ?

 सदस्य  के  रूप  में  बने  रहने  के  अयोग्य

 यह  क्‍या  अस्पष्ट  प्रावधान  है  ?  कानून  स्पष्ट  होना  चाहिए  ।

 )

 हँम  बड़े  भाग्यशाली  हैं  कि  श्री  गाडगिल  आज  यहां  उपस्वित  कानून  सामान्य  व्यकित  के
 समझ  में  आना  कानून  हमेशा  स्पष्ट  होना
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 मूल  चन्द  डागा  ]

 इसमें  कहा  गया  है  अनुपयुक्त  किसके  लिए  अनुपयुक्त  है  ?  कौन  अनृपयुकत  है  ?

 उपयुक्तता  कया  है  ?  क्‍या  यह  भट्दा  चेहरे  वाला  अनुपयुक्त  है  अथवा  वह  अनुपयुक्त  है  जिसका

 मोहरा  अच्छा  नहीं  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  बुद्धिमत्ता  पर  ध्यान  दिया

 श्री  मूल  चन्दे  डागा  :  क्‍या  इस  कारण  कोई  उपयुक्त  नहीं  है  कि  उसका  रंग  काला  है  ?

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  डागा  आप  सुझाव  दीजिए  कौन  उपयुक्त  मैं  आपकी  रुचि  को

 सुरक्षा  करूंगा  ।  आप  सुझाव  दें  और  मैं  उसे  मंत्री  को  पहुंचा  दूंगा  ।

 श्री  मूल  चन्द  डागा  :  खण्ड  13  (3)  में  यह  कहा  गया  है  :--

 भी  ऐसी  संविदा  जो  इस  अधिनियम  और  विनियमों  के  उपबन्धों  के  अनुरूप

 «प्राधिकरण  पर  बाध्यकारी  नहीं  होगा  ।

 इसका  क्‍या  लाभ  है  ?  अवैध  जो  अधिनियम  के  अनुरूप  नहीं  किस  प्रकार  बाध्यकारी
 *

 हो  सकते  हैं  ?  इस  खण्ड  की  आवश्यकता  कया  है  ?  आप  यह  खण्ड  क्यों  रख  रहे  हैं  ?  इस  खण्ड  के  रखने
 की  क्‍या  आवश्यकता  है  ?  क्या  यह  विधि  विभाग  है  ?  )

 क्या  इसकी  अ।वश्यकता  है  ?

 सारा  का  सारा  एक्ट  प्रेस्क्राइब्ड  कर  कम  से  कम  किसी  प्रोसीजरल  मैथेड  को

 मैम्ब्स  की  क्वालिफिकेशन  भी  इसमें  नहीं  )

 ]

 के  रल  से  निर्वाचित  सदस्य  ८पने  राज्य  तरक्की  के  बारे  में  सचेत  और  उत्सुक

 ]

 राजस्थान  में  जहाज  नहीं  चलेगा  तो  कम  से  कम  ऊंट  का  जहाज  तो  चलना  इस  बिल
 में  मैंने  जो  कुछ  अमेंडमेंट्स  दिए  वे  तो आपकी  इच्छा  पर  निर्भर  वक्‍त  पर  इनको  मूव  कर  दूंगा।***

 )
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 [  ्रनुवाद  ]

 ओ  सी  ०  माधव  रेड्डी  :  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  इस  सीमा  तक  ही  करता

 हूँ  कि  यह  राष्ट्रीय  जलमार्ग  से  सम्बन्धित  जो  अब  तक  बढ्ुत  ही  उपेक्षित  क्षेत्र  रहा  मैं  सभा  को
 विस्तार  से  यह  नहीं  बताऊंगा  कि  यह  क्षेत्र  कितना  महत्त्वपूर्ण  इस  बात  की  चर्चा  इस  सभा  में  हो

 चुकी  किन्तु  इस  विधेयक  में  कुछ  ऐसे  खण्ड  हैं  जिनकी  थोड़ी  संविक्षा  करनी  आवश्यक

 हमें  इसके  बारे  में  भारत  सरकार के  क्षेत्राधिकार  को  समझ  लेना  चाहिए  क्योंकि  यह  समवर्ती

 सूची  में  ह ैऔर  हमारा  लक्ष्य  विधि  बनाता  ह ैऔर  उनका  कार्यान्वयन  करना  राज्य  सरकार  पर  निर्भर
 करता  मैं  इस  बात  को  स्वीकार  करता  हूं  कि  राज्य  सरकारों  ने  जिस  प्रकार  सड़कों  का  विकास

 किया  है  उसके  समान  इस  विशेष  क्षेत्र  का  विकास  करने  में  वे  असफल  रही  केवल  थोड़े  से  राज्यों
 को  जहां  नहर  प्रणाली  है  और  जहां  मुनियोजित  यातायात  अन्य  राज्यों  द्वारा  राष्ट्रीय
 जलमार्ग  विकसित  नहीं  किए  गए  किन्तु  ऐसे  भी  अनेक  राज्य  जहां  संसाधनों  के  बावजूद  इस  क्षेत्र

 में  बहुत  ही  कम  कार्य  हुए  उस  मामले  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  भी  बहुत  थोड़ा  कार्य  किया  है
 और  मुझे  इस  बात  की  प्रसन्नता  है  कि  पहली  बार  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  में  500  करोड़  रुपये  से
 भी  अधिक  की  बड़ी  राशि  आवंटित  की  जा  रही  है  ।

 अब  मुख्य  मुद्दे  पर  बोलते  मेरा  कहना  है  कि  ह्रमें  अपनी  बात  इन  जलमार्गों  क ेविकास  तक

 ही  सीमित  रखनी  चूंकि  उन्हें  राष्ट्रीय  जलमार्ग  घोषित  किए  बिना  हम  उनका  विकास  नहीं
 कर  सकते  इस  विधेयक  के  माध्यम  से  हम  लोग  कुछ  मार्गों  को  राष्ट्रीय  जलमार्ग  घोषित  करने
 की  शक्ति  प्राप्त  कर  रहे  और  एक  आर  उन्हें  राष्ट्रीय  जलमार्गं  घोषित  करने  के  बाद  हम  लोग  क्या

 देने  वाले  हैं  ?  हमारे  पास  उन्हें  विकसित  और  नियमित  करने  की  शक्ति  तो  होगी  कितु  हमारे  पास  उन्हें
 संचालन  की  शक्ति  नहीं  होगी  ।

 इसके  विधेयक  में  कुछ  ऐसे  खण्ड  जो  इसके  क्षेत्राधिकार  से  परे  हम  लोग  राष्ट्रीय
 जलमार्ग  में  नोवहन  और  यातायात  को  नियमित  करने  के  लिए  हम  प्राधिकरण  को  शक्तियां  दे  रहे
 यह  पृष्ठ  6  पर  इसके  अतिरिक्त  खण्ड  16  में  प्राधिकरण  को  वाहन  के  किरायों  और  यात्री  भाड़े
 की  उच्चतम  और  निम्नतम  दरें  निर्घारित  करने  आदि  की  शक्ति  प्रदान  की  गई  क्या  आपके  विचार
 से  यह  क्षेत्राधिकार  से  बाहर  तथा  राज्य  की  शक्तियों  में  हस्तक्षेप  करना  नहीं  चूंकि  राज्यों  के  पास

 इन  मार्गों  क ेसंचालन  की  शक्ति  होनी  ही  अतः  कुछ  मार्ग  ऐसे  हैं  जिन्हें  राज्य  सरकारें  संचालित

 कर  रही  हैं  ।

 भब  गोदावरी  को  लीजिए  |  हमने  इसे  अब  राष्ट्रीय  जलमार्ग  में  शामिल  कर  लिया  किन्तु
 गोदावरी  प्रणाली  पहले  ही  मौजूद  राष्ट्रीय  स्तर  पर  जाल  बिछाया  गया  नह  रों  का  जाल  बिछाया

 गया  है  और  एक  बार  जब  गोदावरी  को  राष्ट्रीय  जलमाग्ग  में  सम्मिलित  कर  लिया  जाता  तंब  नहरों
 को  इसमें  शामिल  कर  लिया  राज्य  सरकार  उन्हें  पहले  से  ही बिकसित  कर  रही

 ऐसी  स्थिति  में  राज्य  सरकार  मार्गों  की नीलामी  कर  रही  है  और  राज्य  सरकार  शुल्क  एकत्र  कर  रही

 है  तथा  विभिन्‍न  कार्य  कर  रही
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 सी०  साधव  रेड्डी  ]

 खण्ड  27  में  राज्य  अधिनियमों  के  बारे  में  कहा  गया  मान  लीजिए  किसी  राज्य  सरकार  का

 कोई  अधिनियम  वह  बना  आज  की  तारीख  यदि  कोई  राज्य  अधिनियम  लागू  तो

 हम  उसे  स्वीकार  कर  रहे  हम  उसे  आदर  दे  रहे  हैं  किन्तु  भविष्य  में  हम  किसी  भी  राज्य  सरकार
 को  कोई  भी  निधम  बनाने  के  लिए  मना  कर  रहे  मान  लीजिए  हमारी  आंध्र  प्रदेश  की  सरकार  मार्गों

 को  चलाने  के  लिए  कोई  नियम  बनाना  चाहती  है  तो  इस  राज्य  को  इसके  अन्तर्गत  अनुमति  नहीं  दी

 इन  सब  बातों  पर  बहुत  सहानुभूतिपूवंक  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  केवल  इसलिए  कि  यह
 एक  उपेक्षित  क्षेत्र  इपते  बहुत  अधिक  धन  की  आवश्यकता  बहुत  अधिक  प्रथत्न  करने  की
 श्यकता  है  और  केन्द्रीकृत  प्राधिकरण  द्वारा  बहुत  अधिक  प्रयत्न  करने  की  आवश्यकता  हमें  ऐसी  कुछ
 शक्तियों  को  नहीं  ले  लेना  चाहिए  जो  परम्परागत  रूप  से  राज्यों  में  निहित  है  ।

 डा०  के०  जी०  भ्रवियोडी  :  वित्तीय  ज्ञापन  के  पैरा  2  में  यह  कहा  गया  है
 कि  :--

 बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  इस  समय  जलमार्गों  पर  कोई  संगठित  और
 स्थायी  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  यातायात  नहीं  है  और  वर्तमान  यातायात  के  काफी  बड़े  भाग

 इस  मार्ग  से  ले  जाना  इसलिए  उसके  लिए  न्यूनतम  बुनियादी  सुविधाएं  ही  आवश्यक

 समझी  गई

 मुझे  नहीं  पता  कि  क्‍या  प्रयोजन  है  ?  केवल  न्यूनतम  बुनियादी  सुविधाएं  आवश्यक  समझ्षी

 जाती  मैं  इससे  सहमत  नहीं  हूं  क्योंकि  इस  देश  में  14,500  कि०  मीं०  लम्बी  जल  परिवहन  प्रणाली

 उपलब्ध  है  और  उसका  सातवां  भाग  केरल  में  केरल  में  परिवहन  निगम  पहले  से  ही  मौजूद  है  जहां
 एक  नौका  निर्माण  याईे  ह ैऔर  एक  हजार  किलोमीटर  जलपूर्ण  क्षेत्र  यह  क्षेत्र  समुद्री  सतह  से  नीची

 इस  विशेष  जिले  $  लोगों  की  जीविका  जल  परिवहन  पर  निर्भर  करती  है  क्योकि  वहां  कोई  सड़क
 ओर  राष्ट्रोय  राजपथ  नहीं  वहां  कोई  मोटर  वाहन  नहीं  आ-जा  सकता  1979  में  40  लाख
 टन  माल  ढोया  गया  था  और  260  लाब  यात्रियों  का  आना-जाना  जैसा  कि  मेरे  साथी  ने  कहा

 वहां  की  स्थिति  यही  अन्तदेशीय  जलमार्ग  को  त्रिवेन्द्रम  से  कासरगोढ़  तक  बढ़ाया  गया  था

 अर्थात्‌  1950  50  कि०  भी०  तक  जलमार्स  बढ़ाया  गया  था और  इस  नहर  की  भौसत  चौड़ाई  6  मीटर  और

 गहराई  2  से  4  मीटर  तक  इसलिए  जब  भी  कभी  किसी  क्षेत्र  का  विकास  करने  का  विचार  किया

 जाता  है  तब  सुदृढ़  ओर  स्थायी  तौर  पर  आधारभूत  सुविधाएं  दी  जानी  चाहिए  अन्यथा  घाटा

 जबकि  के  रल  में  नोका  निर्माण  याडं  है  और  वहां  माल  की  दुलाई  होती  है  और  थात्री  आते-जाते  रहते

 हैं  तथा  केरल  के  कुल  क्षेत्र  का सातवां  भाग  नौवहन  योग्य  क्षेत्र  है तब  केरल  को  राष्ट्रीय  जलमार्ग  में

 शामिल  करने  की  घोषणा  न  करने  का  कोई  ओचित्य  नहीं  दे  ।

 इस  प्रणाली  को  समुचित  ढंग  से  चलाने  के  राज्य  सरंकार  के  निगम  का  होना  भी
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 श्यक  इस  कार्य  को  करने  के  लिए  एक  परिवहन  निगम  पहले  से  ही  मौजूद  है  ।  केरल  सरकार  द्वारा
 घोषित  कार्यक्रम  के  अनुसार  जब  तक  उसे  समुचित  निधि  उपलब्ध  नहीं  कराई  जाती  तथा  राष्ट्रीय
 मार्ग  घोषित  नहीं  किया  जाता  तब  तक  उसका  उत्थान  सम्भव  नहीं

 परिवहन  के  लिए  थोक  सामान  इमारती  टाइलें  तथा  अन्य

 वस्तुएं  ।  यदि  इन  वस्तुओं  का  परिवहन  जलमार्ग  से  किया  जाये  तो  जैसा  कि  मुझे  बताया  गया  उस  पर
 रेल  की  तुलना  में  दस  गुनी  कम  और  मोटर  वाहनों  की  तुलना  में  पांच  गुनी  कम  लागत  आएगी  ।  इस  प्रकार

 बहुत  अधिक  बचत  होगी  ।  सड़क  दुर्घटनाओं  से  भी  बचा  जा  सकता  प्रदूषण  से  भी  बचा  जा  सकता
 जब  हम  अपने  पुराने  वाहन  चलाते  जिनकी  मशीनें  ठीक  से  काम  नहीं  करती  तब  होता  यह  है

 कि  कार्बन  मोनोआक्सा इड  फैल  जाती  है  और  क्षेत्र  में  प्रदूषण  फेल  जाता  चूंकि  केरल  धनी  आबादी
 वाला  क्षेत्र  है  इसलिए  इस  पर  प्रदूषित  वायू  का  कुप्रभाव  अधिक  यदि  अन्तर्देशीय  जलमार्ग  का
 विकास  हो  जाए  तो  इन  सब  चीजों  पर  नियन्त्रण  रखा  जा  सकता  इससे  यहां  और  अधिक  संख्या  में
 पर्यटक  इससे  रोजगार  के  अधिक  अवसर  उपलब्ध  होंगे  ।  इसके  लिए  कुशल  श्रमिकों  की
 श्यकता  नहीं  इस  प्रणाली  को  गहरा  तथा  चौड़ा  करने  के  लिए  70  प्रतिशत  अकुशल  श्रमिक  नियुक्त
 किए  जा  सकते  तब  हमें  और  अच्छे  प्राप्त  हो  सकते  आज  भी  हम  खाड़ी  के  देशों  को

 लांच  निर्यात  कर  रहे  जब  एक  डच  दल  केरल  आया  था  तब  उसने  केरल  का  अध्ययन  किया  था  उस

 समय  उसने  एक  प्रतिवेदन  दिया  था  जिसे  जलमार्गों  क ेविकास  के  लिए  पर्याप्त  धन  आवंटित  करने  के

 लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  भेज  दिया  गया

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  के  लिए  माननीय  मंत्री  का  धन्यवाद  करता

 हूं  तथा  मैं  पूर्ण  हृदय  से  इसका  समर्थन  करता

 3.00  भ०  प०

 |

 थ्रो  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  उपाध्यक्ष  भारतीय  अन्तर्देशीय  जलमाग्य
 प्राधिकरण  जो  यहां  उपस्थित  किया  गया  उसका  हम  समर्थन  करते  हैं  ।

 हमारा  देश  बहुत  विशाल  देश  है  और  इतते  बड़े  विशाल  देश  में  हमारे  जो  जलमार्ग  उनकी
 संख्या  नगण्य  के  बराबर  आप  जानते  हैं  कि  विकसित  जहां  भी  वह  अपने  जलमार्ग  को

 बहुत  ही  मजबूत  कर  रहे  हैं  और  इन  पर  काफी  खचा  भी  वह  राष्ट्र  उठा  रहे

 पिछले  8  वर्ष  से  अपने  देश  में  यह  बात  चल  रही  है  कि  हम  हल्दिया  से  इलाहाबाद  तक  जलमार्ग
 चलाएंगे  लेकिन  यह  बात  स्षिफ  कागज  में  ही  चलती  रही  इसके  लिए  सरकार  ने  कोई  शुरुआत  नहीं

 लेकिन  अब  इस  विधेयक  के  जरिये  अपने  देश  की  बड़ी-बड़ी  ब्रह्मपुत्र
 आदि  का  एक  अधिकरण  बनाकर  जलमार्ग  के  विकास  का  जो  बिल  आपने  बनाया  यह
 तरीन
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 '  रामाश्नय  प्रसाद  सिंह  ]

 यह  बात  बड़े-बड़े  विशेषज्ञों  न ेकही  श्री  के०  एल०  राव  एक  बड़े  विशेषज्ञ  थे  जो  कि  केन्द्रीय

 सिंचाई  और  विद्युत  मंत्री  रहे  यह  समाचार  8  1972  के  हिन्दुस्तान  समाचार  में  निकला

 था  कि  2  साल  पहले  उन्होंने  सुझाव  दिया  था  कि  गंगा-कावेरी  का  एक  संगम  करके  एक  ऐसा  जलमार्ग

 बनाया  जा  सकता  है  जिससे  ज्यादा  से  ज्यादा  लाभ  उठा  सकते  इस  साथ  ही  15  1972

 को  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  विशेषज्ञ  दल  ने  भारत  को  राष्ट्रीय  जल-प्रणाली  का  निर्माण  करने

 के  लिए  तत्काल  क्षेत्रीय  अन्वेषण  प्रारम्भ  करने  की  सलाह  दी  विशेषज्ञों  की  यह  भी  सब्बोह  थी
 कि  एक  विशाल  मानव  निर्मित  नहर  बनाने  की  सम्भावनाओं  पर  विचार  किया  जाए  और  अध्ययन  दल
 ने  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  पर  रिपोर्ट  भी  दी  लेकिन  वह  रिपोर्ट  सरकार  के  पास  पड़ी  रह  कोई

 कार्यवाही  नहीं  हुई  ।

 अगर  गंगा-कावेरी  की  सम्पर्क  परियोजना  बनाई  जाती  तो  यह  प्रथम  सम्पक  सूत्र  बन  जाती
 और  यह  बहुत  अच्छा  था  लेकिन  आप  इसके  लिए  कुछ  नहीं  कर  सके  और  आज  आप  इस  बिल  को  लाये

 हैं  और  साथ  ही  रुपये  की  कमी  बतलाते  आपने  इसके  लिए  जो  रुपया  आवंटित  किया  है  वह  अनुपात
 में  बहुत  कम  लेकिन  फिर  भी  जो  आपने  दिया  अगर  अभी  भी  इसकी  शुरुआत  आप  कर  दें  तो

 हम  इसको  देश  के  हित  में  बहुत  अच्छा  पमझते  हैं  ।

 अध्ययन  दल  का  कहना  था  कि  जल-प्रणाली  2000  तक  भारत  के  लिये  एक  महत्वपूर्ण  बन

 जाएगी  ।  विशेषज्ञ  दल  ने  गत  12  महीनों  में  दो  बार  भारत  का  दोरा  किया  था  और  उसका  मत  है  कि
 क्षेत्रीय  अन्वेषण  कार्य  तत्काल  आरम्भ  किया  जाये  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  को  आपके  माध्यम  से  कहना  चाहता  हूं  कि  अभी  जो  हालत  नदियों  की
 उससे  मैं  उन्हें  अवगत  कराता  अभी  कई  जगह  नदियों  के  पानी  से  विनाश  हो  जाता  है  और  कहीं
 न्यूनतम  भी  पानी  नहीं  मिलता  यह  देश  के  हर  भाग  में  देखा  गया  इसका  कारण  यह  है  कि '
 नदियों  की  चौड़ाई  बढ़ती  जा  रही  और  गहराई  मिट्टी  और  बालू  से  भरती  जा  रही  इस  कारण
 जितना  पानी  नदी  के  गर्भ  में  रहना  उससे  कम  रहता  इससे  विनाश  होता  नदियों  के
 गर्भ  से  मिट्टी  बालू  को  निकाल  कर  गहरा  किया  जाना  गंगा-कावेरी  की  चौड़ाई  कम  करके
 एक  जलमागें  का  रास्ता  बगाया  जाये  तो  इससे  देश  को  बाढ़  से  भी  बचाया  जा  सकता  है  और  यह
 मार्ग  रोड  और  रेल  मार्ग  से  कहों  सस्ता  पड़  सकता  इसके  लिए  फरक्‍्का  डैम  का  यदि  बनाया  हुआ  होता
 तो  हम  इस  योजना  को  तुरन्त  लागू  कर  सकते  इस  योजना  को  लागू  करते  हैं  तो  इससे  बहुत  ज्यादा
 लाभ  देश  को  पहुंचाएंगे  ।  वस्तु  के  इधर  से  उधर  लाने  और  ले  जाने  में  परिवहव  चार्ज  कम
 इससे  वस्तुओं  के  परिवहन  खर्च  में  भी कमी  आएगी  और  आम  को  इसका  लाभ  होगा  ।  इसलिए  यह्‌
 बहुत  ही  जरूरी

 आपके  बहुत  से  टापू  ऐसे  हैं  जहां  पहुंचने  क ेलिए  इससे  बहुत  अच्छा  लिक  आप  बना  सकते

 ग्रह  बहुंत  ही  आवश्यक  लेकिन  इस  पर  आपका  कोई  खास  ध्यान  नहीं  अगर  इस  काम  को  शुरू
 में  तत्काल  हाथ  में  लिए  होते  और  इसको  बनाए  होते  तो  मैं  समझता  हूं  यह  योजना  आपके  लिए  बहुत
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 ही  लाभदायक  लेकिन  यह  आप  नहीं  कर  सके  जिसके  कारण  आज  तक  हम  इस  मामले  में  बिलकुल

 शून्य  अब  जब  आप  यह  अधिकार  प्राप्त  कर  रहे  हैं  तो इसको  तेजी  स ेकरना  अगर  योजना

 को  समय  के  अन्दर  पूरा  करते  हैं  तो  कम  खर्च  में  पूरी  हो जाएगी  और  अगर  समय  के  अन्दर  पूरी  नहीं
 करते  ज्यादा  समय  लग  जाता  है  तो  आपका  पैसा  भी  ज्यादा  खर्च  होता  है  मौर  योजना  समय  से

 पूरी  न  होने  स ेउसका  लाभ  भी  नहीं  मिल  पाता  बहुत  सी  योजनाओं  को  आप  ऐसे  ही  छोड़  देते  हैं
 मैं  आपसे  यह  कहूंगा  कि  इस  योजना  को  आपने  लिया  है  तो  इसको  आप  चार  मैं  मंत्री  महोदय  से

 यही  आशा  करूंगा  कि  इसको  जल्दी  से  जल्दी  चालू  करके  इसका  लाभ  आम  जनता  को
 '

 थी  सी०  जंगा  रेड्डी  :  उपाध्यक्ष  जल:ट्रांसपोर्ट  के  बारे  में  जो  चर्चा  हो

 रही  है  इसके  सम्बन्ध  में  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  आन्ध्र  प्रदेश  में  कम  से  कम  50  प्रतिशत  तो  हम  इसका

 प्रयोग  कर  सकते  मगर  आन्ध्र  प्रदेश  में  पसे  कम  होने  के कारण  अभी  तक  जल-परिवहन  में  जितनी

 वृद्धि  होनी  चाहिए  थी  उतनी  नहीं  हो सकी  ।  फिर  भी  आप  जानते  हैं  कि  गोदावरी  और  कृष्णा  जैसी
 नदियों  में  हमारा  यह  ट्रांसपोर्ट  का काम  चल  रहा  हमारे  यहां  कुछ  ऐसी  जगरहें  हैं  जहां  न  बस  जा

 सकती  है  न  ट्रक  जा  सकती  न  साइकिल  जा  सकती  जल  ट्रांसपोर्ट  के  सिवाय  और  कोई  रास्ता  नहीं
 मिलता  वहां  जाने  जंसे  पापिलकोंडलु  हमारे  यहां  ऐसी  जगह  है  जहां  सिफ  छः  महीने  जिस  वक्‍त

 गोदावरी  में  जल  अधिक  रहता  उसी  समय  आ-जा  सकते  इस  तरह  हमारे  जल  परिवहन  में  बहुत
 कमी  मैं  चाहूंगा  कि  बारहों  महीने  वहां  पर  जल  परिवहत्र  की  व्यवस्था  होनी  ऐसे  तो  वे
 लोग  यह  मानते  हैं  कि उनको  महीने  तक  इधर  आने  की  जरूरत  ही  नहीं  है  क्योंकि  कोई  आवागमन  का
 साधन  ही  नहीं  रहता  ।  नदी  में  पानी  रूम  होते  ही  ट्रांसपोर्ट  बन्द  हो  जाता  है  और  उसी  से  साथ
 जाना  भी  बन्द  हो  जाता  जैसे  अभी  हमारे  एक  मित्र  ने  बताया  कि  काएश्मीर  वैली  में  स्नो-फाल  होने
 के  कारण  रोड  बिलकुल  बन्द  हो  जाती  वैसे  ही  हमारे  यहां  बहुत्त  से  ऐसे  जंगल  हैं  जहां  गोदावरी  कृष्णा
 से  ही  जा  सकते  वहां  पर  सड़क  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  जिससे  न  ट्रक  जा  सकती  न  आदमी
 चलकर  जा  सकता  इसलिए  नदी  के  परिवहन  को  बढ़ाने  की  बहुत  जरूरत  इस  जल  परिवहन
 से  आदमी  के  सिवाय  गुड्स-ट्रैफिक  भी  आ-जा  सकता  लारी  से  या  सड़क  से  जाने  में  बहुत  दूर  पड़ता

 इसलिए  इस  व्यवस्था  को  करना  बहुत  जरूरी  केवल  बाढ़  के  समय  यह  जल  परिवहन  की
 व्यवस्था  चले  इससे  काम  नहीं  चल  इसलिए  ग्रेरा  यह  कहना  है  कि  नदी  कौ  खोद  कर  ऐसी
 व्यवस्था  करनी  चाहिए  ताकि  दुष्काल  में  भी  और  पूरे  साल  यह  जल  परिवहन  का  मार्ग  बना  जैसे
 आप  ट्रक  या  बस  के  लिए  सीमेंट  कांक्रीट  रोड  बनाते  डामर  रोड  बनाते  हैं  ऐसे  ही  नदियों  के  द्वारा
 भो  जल  परिवहन  की  व्यवस्था  ऐसे  जले-स्थानों  को.चुन  कर  आपको  करनी

 मद्रास  टु  विजयबाड़ा  एक  बकिंघम  कैनाल  है  जिसमें  हमेशा  पानी  रहता  9  महीने  पानी  रहता
 हैं  उसको  भी  आपने  इसमें  इन्क्लूड  नहीं  किया  है  ।  उसको  भी  इसमें  शामिल  करना  इसी  तरह
 से  पोचमपाड़  प्रोजेक्ट  से  एक  काकतिया  कनाल  चलती  है  उसको  भी  इसमें  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।
 इसके  अलावा  बीच-बीच  में  जो  रेग्युलेटर्स  होते  हैं  वहां  पर  नावों  से  नहर  को  पार  करने  की  व्यवस्था  भी
 होनी  चाहिए  ।  इस  तरह  से  डीज़ल  जो  कि  बहुत  मंहगा  ह ैउसकी  बचत  की  आ  सकती

 हम  इस  बात  को  जानते  हैं  कि  अनाज  की  ढुलाई  में  20-30  रुपया  क्विटल  का  खर्चा  आ  जाता
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 सी०  जंगा  रेड्डी  ]

 है  लेकिन  जल  मारे  के  द्वारा  दुलाई  की  व्यवस्था  करके  इस  खर्चे  को  कम  करके  हम  गरीब  जनता  की

 सस्ता  अनाज  उपलब्ध  करा  सकते  हैं  ।

 आप  जानते  ही  है  कि  नेशनल  हाईवेज्ध  केन्द्रीय  सरकार  की  ओर  से  बनाई  जाती  है  और  वह
 प्रादेशिक  सरकारों  के  निगरानी  में  रखी  जाती  हैं  और  उनके  रख-रखाव  का  पंसा  केन्द्र  की  अर  से  दिया

 जाता  लेकिन  इस  व्यवस्था  के  अन्त्गंत  जिन  राज्य  सरकारों  ने  अभी  तक  कारपोरेशन  नहीं  बनाए  हैं
 उनके  अधिकार  को  इस  बिल  के  अन्तगंत  छीन  लिया  गया  आगे  वे  उसमें  कुछ  इट्रोड्यूस  नहीं  कर

 सकती  मेरी  सरकार  से  विनती  है  जैसे  आप  नेशनल  हाईवेज़  की  सड़कों  में  वृद्धि  करेंगे  वेसे  ही  इसमें
 भी  वृद्धि  करनी  चाहिए  और  बाद  में  उसको  राज्य  सरकारों  को  सौंप  देना  चाहिए  और  उसके  बाद  ऐसी
 व्यवस्था  रहनी  कि  आगे  चलकर  कारपोरेशन  बनाएं  वाटर  टांसपोर्ट  के  सिलसिले  लेकिन  इस
 बिल के  द्वारा  ढ्ो  केन्द्रीय  सरकार  र/ज्य  सरकारों  के  पूरे  अधिकार  ही  छीन  रही  आज  कल  सरकारिया
 कमीशन  बेठा  हुआ  है  क्‍योंकि  राज्य  सरकार  ज्यादा  अधिकार  चाहती  हैं  लेकिन  यहां  पर  तो  आप
 राज्य  सरकारों  के  अधिकारों  पर  एन्क्रोचमेन्ट  करने  जा  रहे  आपके  पास  पैसा  सोर्सेज  हैं  लेकिन

 चूंकि  आप  उतना  पैसा  नहीं  दे  रहे  हैं  इसी लिए  राज्य  सरकारें  शिकायत  कर  रही  इस  बिल  के  द्वारा
 आप  उस  शिकायत  को  और  बढ़ाने  जा  रहे

 इसलिए  मेरी  आप  से  विनती  है  कि  आप  वादर  ट्रांसपोर्ट  की  अच्छी  व्यवस्था  करके  उसको
 राज्य  सरकारों  को  सौंप  दें  ।  उनकी  देख.भाल  में  यह  कार्य  होना  चाहिए  क्योंकि  यहां  दिल्‍ली  में  बैठकर
 आप  उतना  ध्यान  नहीं  दे  सकते  मेरा  आपसे  अनुरोध  है  कि  क्लाज  (3)  में  आपने  जो  प्रावधान
 रखा  है  उसको  संशोधित  करके  इस  सदन  में  आपको  रखना  यही  माननीय  मंत्री  जी  से  मेरी
 बिनती  है  और  आपने  जो  मुझे  समय  दिया  उसके  ज्विए  मैं  आपका  आभारी

 [  प्रनुवाद  ]

 श्री  के०  एस०  राव  )  :  उपाध्यक्ष  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करने  के  लिए
 खड़ा  हुआ  हूं  ।  मेरा  बिचार  है  कि  आज  अलग  प्राधिकरण  की  अत्यावश्यकता  विशेषकर  ऊर्जा  के  अन्य
 साधनों  द्वारा  चलने  वाले  परिवहन  कै  दामों  में  बढ़ी  हुई  लागत  को  देखते  हुए  यह  और  भी  आवश्यक  हो
 जाता  इस  पर  काफी  पहले  ही  विचार  किया  जाना  चाहिए  फिर  भी  हमें  खुशी  है  कि  कम  से
 कम  इसे  पेश  तो  किया  गया  आन्तरिक  खपत  के  लिए  तेल  आयात  करने  पर  हमें  काफी  मुद्रा
 खर्च  करनी  पड़ती  है  क्योंकि  इस  मांद  को  हम  देशी  संसाधनों  से  पूरा  नहीं  कर  पाते  हम  बार-बार  यह  जिक्र
 करते  रहे  हैं  कि  विदेशी-मुद्रा  का  हमारा  भण्डार  कम  होता  जा  रहा  अन्‍्तर्देशीय  जल-मार्ग  सुविधा
 प्रदान  कर  इसकी  क्षतिपूति  की  जा  सकती  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  काफी  संख्या  में  ऐसे  लोग  हैं  जो  इस  कार्य

 ,  को  करने  के  लिए  तैयार  इससे  न  केवल  विदेशी-मुद्रा  की  खपत  में  ही  बचत  होगी  बल्कि  ग्रामीण
 क्षेत्रों  मे ंरोजगार  के  अवसर  भी  इस  प्राधिकरण  की  स्थापना  करते  समय  इस  बात  पर  भी
 विचार  किया  जाना  चाहिए  कि  अधिकतर  नहूरों  को  पक्का  किया  जा  सकता  इस  प्रकार  से  नहर  के
 किनारों  को  बचाया  जा  सकेगा  ओर  इससे  स्वयं  ही  कृषकों  की  कई  समस्याओं  का  समाधान  हो
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 बड़े  पैमाने  पर  जल-ख्रोतों  को  बचाया  जा  सकेगा  |  जल-रिसाव  व  अन्य  कारणों  से  होते  वाली  पानी

 की  वर्बादी  को  रोका  जा  सकेगा  ।  यह  एक  अन्य  लाभ  जिस  पर  शायद  अभी  तक  विचार  नहीं  किया

 गया  ।  लेकिन  मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  इस  कार्य  से  होने  वाले  अन्य  लाभों  का  भी

 मूल्यांकन  करें  ।

 हर  दफा  जब  नया  प्राधिकरण  बनाया  जाता  है  तो  हमें  उस  पर  होने  वाले  खर्च  का  विस्तत
 ब्यौरा  आदि  तो  बताया  जाता  है  लेकिन  इससे  होंने  वाले  संभावित  अतिरिक्त  आय  आदि  के  बारे
 में  कोई  मूल्यांकन  नही  किया  जाता  |  अतः  मैं  माननीय  मंत्री  से  निवेदन  करूंगा  कि  विभिन्‍न  बड़े  साथनों
 आदि  के  लिए  इस  प्राधिकरण  के  बनाने  से  होने  वाले  संभावित  लाभों  का  कम  से  कम  सर्वेक्षण  तो  कराया

 जहां  तक  तटों  के  विकास  का  सम्बन्ध  है  मेरा  विचार  है  कि  इन  नहरों  से  सम्बद्ध  यानि

 नहरों  व  जलाशयों  से  लगने  वाली  का  अधिकतम  उपयोग  नहीं  किया  गथा  ।  आज  जबकि  भूमि  की
 अत्यधिक  कमी  हो  रही  तटों  की  यह  भूमि  फलदार  वृक्ष  लगाने  और  क्षि-आय  के  लिए  प्रयोग  की

 जा  सकती  इससे  भी  स्थानीय  लोगों  की  रोजगार  सम्बन्धी  समस्या  कुछ  हद  तक  हल  हो
 बाताव  रण  की  दृष्टि  से  भी  ऐसा  करता  लाभकारी  माननीय  मंत्री  से  मेरा  पुनः  अनुरोध  है  कि  लोगों
 को  वेतन.आदि  पर  रोजगार  देने  की  उन्हें  इस  बात  का  पता  लगाना  चाहिए  कि  क्‍या  इस  संबद्ध
 भूमि  को  सक्षम  लोगों  को  लम्बी  अवधि  के  लिए  पट्टे  पर  दिया  जा  सकता  ऐसे  लोग  मेहनती  हों  और

 एक  निश्चित  अवधि  तक  बिना  अतिरिक्त  घन  दिए  उस  पर  फसल  पैदा  कर  इस  तरह  से  काफी

 आमदनी  की  जा  सकती
 ह॒

 अभी  भी  कई  पत्तन  ऐसे  जिनका  विकास  होना  बाकी  उनके  द्वारा  परिवहैन  व्यय  में  कमी

 आ  सकती  है  मगर  कपास  आदि  वस्तुओं  को  देश  के  एक  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  तक

 जलमार्ग  से  ले  जाया  उदाहरण  के  तौर  पर  मद्रास  और  विशाखापट्ट  नम  के  आंध्र  प्रदेश  में

 करीब  1100  कि०  मी०  लम्बे  समुद्री  तट  पर  मछलीपटनम  भीमूनोपटनम  तथा  अन्य  ऐसे  ही  कई  पत्तन

 पड़ते  इस  प्राधिकरण  यदि  इनका  सही  अर्थों  में  विकास  किया  जाए  तो  काफी  कुछ  किया  जा

 सकता  मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करूंगा  कि  वह  इस  बात  का  विस्तृत  सर्वेक्षण  कराएं  कि  इस
 प्राधिकरण  की  स्थापना  से  कप्ते  अधिक  आय  प्राप्त  की  जा  सकती

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  उपाध्यक्ष  मैं  उन  सभी  माननीय  सदस्यों  की  बातों  से

 सहमत  जिन्होंने  इस  विधेयक  के  पेश  किए  जाने  का  स्वागत  किया  मैं  उनकी  इस  शिकायत  से  भी

 सहमत  हूं  कि  इस  सरकार  या  पिछली  सरकार  ने  इस  विधेयक  को  पेश  करने  में  इतना  अधिक  समय

 लिया  मैं  श्री  के०  एस०  राव  की  इस  बात  से  भी  सहमत  हूं  कि  अन्तदेंशीय  जलमार्गों  के  विकास  से

 हमारी  अधथंव्यवस्था  के  सुधार  के  काम  में  बहुत  योगदान  मिलने  की  सम्भावनाएं  हैं  ।

 अब  नहरों  के  किनारों  की  बाबत  कुछ  अन्य  बातें  कहना  चाहता  जहां  तक  नदी  मार्गों

 का  सम्बन्ध  जहां  तक  सम्भव  हो  सरकार  को  दोकों  तरफ  के  तटों  को  सुरक्षित  रखना  चाहिए  ओर

 जलमार्गों  न  केवल  नदियों  के  तट  बल्कि  नहरों  के  तटों  के  बीअ  भी  गाद  न  जमा  होने  का  प्रयास  करना
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 [०  एन०  जी०  रंगा  ]

 चाहिए  समय-समय  पर  इन  में  गाद  जमा  होती  रहती  है  और  जब  तक  सरकार  छोटे  और  बड़े  ड्रेंजरों  का

 बेड़ा  नहीं  रखती  और  इस  रेत  आदि  के  जमाव  को  दूर  नहीं  तब  तक  इन  जलमार्गों  का  कोई

 उपयोग  नहीं  हो  सकता  ।

 इसके  अलावा  सुविधाजनक  स्थानों  पर  जहाजी-घाटों  का  निर्माण  किया  जाना  वहां  न

 केवल  तोलने  को  मशीनें  तथा  अन्य  उपकरण  ही  उपलब्ध  कराये  जाएं  बल्कि  गोदामों  का  भी  निर्माण

 कराया  जाए  ।  इन  घाटों  पर  ग्रोदामों  का  निर्माण  कराना  आवश्यक  है  क्योंकि  उद्योगपति

 आदि  गांठों  आदि  में  अपना  कुछ  दिन  या  कुछ  ओर  कई  दफा  1-2  माह  छोटे

 जहाज  और  नाव  आने  तक  वहां  सुरक्षित  रख  सकें  ।

 इसके  अलावा  भाष  से  चलने  वाली  नावें  और  अन्य  यात्री  नावों  का  बीमा

 होना  चाहिए  ।  जैसा  कि  आप  जानते  समय-समय  पर  हमें  नावों  के  डूबने  की  खबरें  मिलती  हैं  कि  20,
 30  या  40  लोग  डूब  गए  ऐसा  कंसे  होता  क्योंकि  एक  स्टीमर  पर  अधिकतम  कितना  भार

 लादा  जा  सकता  यह  निश्चित  नहीं  किया  अगर  निश्चित  किया  भी  गया  है  तो  इसे  लागू  नहीं
 किया  जात  ।  अतः  ये  जहाज  जितना  भार  लाद  सकते  उसे  निश्चित  किया  जाना  और  जहां
 कहीं  घाट  बनाये  वहां  के  स्थानों  पर  आवश्यक  उपकरण  उपलब्ध  कराये  जाएं  ।  रेलवे  की

 तरह  हमें  जलमार्गों  पर  भी  इसी  प्रकार  के  सुरक्षा-प्रबन्ध  करने  जहां  तक  कर्मचारियों

 .  यात्रियों  और  जहाजों  का  सम्बन्ध  बीमा  प्रणाली  लागू  करनी  चाहिए  |  बीमें  की लागत  कौन  वहन
 निजी  स्थानीय  सरकार  और  केन्द्रीय  सरकार  को  कितना  उत्तरदायित्व  सौंपा  जाए  ये  सारी

 विस्तार  की  बक्तें  महत्त्वपूर्ण  समय  बीतने  के  साथ  इन  पर  निर्णय  लिया  जायेगा  लेकिन  सरकार  को
 इसकी  आवश्यकता  पर  बहुत  ध्यान  देना  होगा  ।

 स्टीमरों  और  नावों  पर  कंमंचारी  कार्य  करते  उनके  हिलसों  की  रक्षा  की  जानी
 उनके  लिए  न्यूनतम  मजूरी  निर्धारित  की  जानी  अभी  तक  इन  लोगों  को  कोई  सुरक्षा  प्रदान

 नहीं  की  गई  है  ।  जो  लोग  स्टीमरों  के  चालक  उन  करमंचारियों  को  प्रशिक्षण  देना  न्यूनतम  शर्ते
 निर्धारित  की  जानी  तभी  आप  उन्हें  न  केवल  नदियों  में  बल्कि  नहरों  में  भी  स्टीमरों  के  चलाने
 की  जिम्मेवारी  साँप  सकते  हैं  ।

 जब  हम  बहु-प्रयोजनीय  बांध  या  सिचाई  योजनाएं  बनाए  तथ  हमें  जलमा्ग  विकास  की
 बनता  को  भी  ध्यान  में  रखना  चाहिए  ।

 उदाहरण  तोर  राजस्थान  नहर  को  वहां  आपने  रिसाव  को  रोकने  के  लिए  दोनों  तटों
 को  पवका  किया  है  ।  इसी  प्रकार  अन्य  नहरों  में  हमें  इनके  दोनों  तटों  को  पक्‍का  करने  का  प्रावधान
 करना  चाहिए  ताकि  रिसाव  को  रोका  जाए  और  दुघंटनाएं  कम  से  कम  हों  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  सरकार  ने  अगले  पांच  वर्षों  क ेलिए  इस  काये  के  लिए  जो  धनराशि  रखी  वह
 बहुत  हो  कम  है  बिल्कुल  अपर्याप्त  हमें  इसके  लिए  3,  5  गुना  अधिक  राशि
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 जहां  तक  हमारी  राष्ट्रीय  अर्थ  व्यवस्था  के इस  विशेष  पहलू  का  सम्बन्ध  योजना  आयोग  ने  न्याय
 नहीं  किया  ।  अधिक  धन  की  आवश्यकता  मैं  आशा  करता  हूं  कि  हमारी  अर्थव्यवस्था  के  इस

 पहलू  पर  पहले  से  अधिक  ध्यान  दिया

 अन्त  श्री  रेडी  ने  एक  महत्त्वपूर्ण  मुह  उठाया  जहां  तक  संविधान  का  संबंध  यह  समवर्तो
 विषय  मैं  नहीं  जानता  कि  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकार  कितनी  जिम्मेदारी  वहन  इस
 बारे  में  राज्य  सरकारों  का  सहयोग  प्राप्त  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या-क्या  कदम  उठाये  हैं  ।
 इस  मामले  में  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकारों  के  बीच  पूर्ण  समन्वय  रहे  इस  दृष्टि  से  नीति  बनाते
 समय  पर्याप्त  और  संतोषजनक  कदम  उठाने  की  आवश्यकता

 श्री  चिन्ता  मोहन  :  इस  विधेयक  पर  बोलने  का  अवसर  देने  के  लिए  मैं  आपका
 धन्यवाद  करता  1949  में  संशोधन  1982  में  किया  उसके  बाद  हमने  सोचा  कि

 सरकार  बहुत  जल्द  यह  विधेयक  पेश  करेगी  लेकिन  सरकार  ने  इस  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  में
 काफी  समय  ले  लिया  ।  फिर  हमें  खुशी  है  कि  सरकार  ने  यह  विधेयक  पुर:स्थापित  कर  दिया

 खण्ड  13  में  तत्काल  संशोधन  करना  होगा  ।  निष्तादित  कार्य  प्राधिकरण  के  पास  जाता  है  ओर

 यह  प्राधिकरण  किसी  भी  समय  भ्रष्ट  तरीकों  में  फंस  सऊंता  हैं  या  इसी  प्रकार  के  अन्य  प्रलोभनों  में  आ
 सकता  इसमें  शीघ्र  संशोधन  करने  की  आवश्यकता  इसके  अलावा  ठेके  का  कार्य  प्राधिकरण
 को  नहीं  दिया  जाना  वित्तीय-ज्ञापन  काफी  निराशाजनक  इसमें  यह  नद्ीं  दर्शाया  गया  कि

 इस  प्राधिकरण  को  कितना  लाभ  या  हानि  होगी  ।  इसे  स्पष्ट  किया  जाना  इससे  पता  चलता  है
 कि  मन्‍्त्री  ने  केसे  यह्‌  विधेयक  तैयार  किया  है  ।

 यात्रियों  के किराये  और  माल-भाड़े  में  सरकार  को  राजसहायता  देनी  बिता

 सहायता के  राष्ट्रीय  जलमागं  में  सुधार  नहीं  हो  सकता  ।  इसके  अलावा  सभी  राजनैतिक  सदस्यों  मिला
 कर  सलाहकार  समिति  नियुक्त  करनी  ताकि  यह  प्रभावी  ढंग  से  कायं  कर  सके  ।  स्वेज-यमुना
 रूम्पक  नहर  के  मामले  में  भी  सरकार  ने  भी  दरी  करन  की  चालें  चली  इसे  तेलगु-गंगा  परियोजना
 दर्शाया  गया  है  ।  अब  इस  विशेष  पहलू  पर  ओर  देरी  नहीं  होनी  क्योंकि  इससे  गरीब  आदमं  पर
 भौर  आम  आदभी  पर  प्रभाव  पड़ेगा  ।  बंगाल  की  खाड़ी  मे  बकिघम  नहर  को  स्वज  नहर  दर्शाया  गया

 इसकी  सफाई  का  काये  गंगा  जल  काप्रक्रम  के  अनुसार  तत्काल  किया  जाना  सातवीं
 वर्षीय  योजना  में  गोदावरी-ब्रह्मपुत्र-छष्णा-सुन्द  वन  नदियों  को  राष्ट्रीय  जलमागं  योजना  में  साम्मलित

 किया  जाना  इसके  बेल्लो  जिले  में  क्ृष्णापट्टनम  एक  प्राकृतिक  समुद्रपत्तन  जहां
 काफी  कार्य  हो  रहा  उस  क्षेत्र  के  गांववासियों  ने  श्रमदान  किया  है  ऐसा  हू  सारे  आन्ध्र  प्रदेश

 में  हो  रद्दा  वे  पत्तन  को  सुधारने  का  प्रयाप्त  कर  रहे  ब्रिटिश  सरकार  भी  इसके  लिए  कृछ  सद्दायता
 देने  को  तैयार  है  लेकिन  हमारी  सरकार  इसके  सुधार  के  लिए  भागे  नहीं  आ  रहे  अतः  मैं  सरकार

 से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  पत्तन  को  सुधारने  के  लिए  आवश्यक  कदम  इसी  श्रकार  राष्ट्रीय
 जलमार्ग  में  सुधार  के  लिए  क्ृप्णापट्टनम  समुद्र  पत्तन  को  बकिंघम  नहर  से  जोड़ना  चाहिए  ।

 सातवीं  योजना  आपने  350  करोड़  रु०  का  प्रावधान  किया  लेकिन  यह  राशि  जलमार्ग
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 चिन्ता

 के  विकास  के  लिए  बिल्कुल  भी  पर्याप्त  नहीं  कम  से  कम  700  करोड़  रु०  का  प्रावधान  होना
 चाहिए  ।  विशेषकर  वर्ष  1985-86  के  लिए  आपने  38  करोड़  रु०  रखे  जो  कि  अपर्याप्त  इस
 राशि  को  तत्काल  बढ़ाकर  100  करोड़  रुपये  किया  जाना  चाहिए  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक  का
 स्वायत  करता

 ]

 श्री  शान्ति  धारीबाल  :  उपाध्यक्ष  अन्तदेशीयष  जलमार्ग  प्राधिकरण  विधेयक
 का  मैं  स्वागत  करता  हूं  तथा  माननीय  मन्त्री  श्री  राजेश  पाइलट  साहब  को  जिन्होंने  कि  इस  बिल
 को  इस  सदन  में  प्रस्तुत  किया  धन्यवाद  देता  हुं  तथा  आशा  करत  हूं  कि  नौजवान  मन्त्री  जी  जल

 परिवहन  के  कार्यों  में  सुधार  के  लिए  जो  अपनी  शक्ति  लगा  रहे  हैं  उसमें  उन्हें  सफलता  इस
 बिल  की  धारा  10  में  बिजनस  प्रिसिपल  द्वारा  दिशा  निर्देश  की  बात  कही  गई  है  उसका  मैं  स्वागत
 करता  हूं  ।

 आत  देश  में  रेल  व  सड़क  परिवहन  के  काफी  विस्तार  के  बाद  जलपरिवहन  के  विस्तार  की  सबसे

 ज्यादा  आवश्यकता  रोजगार  की  दृष्टि  सुविधाओं  की  दृष्टि  जनसंख्या  का  गांवों  से  शहरों  की

 तरफ  पलायन  न  इस  दृष्टि  से  भी  इस  विधेयक  से  मदद  मिलेगी  ।  क्योंकि  जलपरिबहुन  काफी  सस्ता
 व  लाभकारी  आतायात

 इस  विधेयक  से  जलमार्ग  प्राधिकरण  की  जो  स्थापना  होगी  उससे  जलमार्गों  के

 जलमभार्गों  से बाधाओं  को  हटाने  या  उनमें  परिवर्तंन  करने  तथा  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  का  समन्वय
 करने  तथा  सरकार  को  सलाह  देने  और  स्कीमें  बनाने  के  कार्य  में  जबदंस्त  लाम

 आज  जल  मार्गों  का  महत्व  बहुत  बढ़  गया  है  विशेषकर  जनसंख्या  की  वृद्धि  को  देखते

 इसलिए  पैं  मनन्‍्त्री  महोदय  से  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  हमें  यह  प्रयत्न  करना  चाहिए  कि  अन्य
 प्राधिकरणों  की  तरह  यह  प्राधिकरण  भी  न  रह  इस  प्राधिकरण  द्वारा  तेजी  स ेऔर  कारगर  काम

 .  होना  चाहिए  ।

 आखिर  में  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि आपको  ध्यान  होगा  इन्दिरा  कैनाल  का  निर्माण
 राजस्थान  में  जिस  वक्‍त  यह  शुरू  हुई  वक्‍त  इसमें  जल  परिवहन  का  प्राघीजन  रखा  यया

 लेकिन  करर्सातिग  इन्जी  नियसे  के  द्वारा  उसको  ढुटा  दिया  मेरा  आपसे  यह  निवेदन  है  कि  जब
 कभी  ऐसी  किसी  नहर  की  योजना  बनती  है  तो  वहां  पर  जल  परिवहन  का  कोई  न  कोई  प्रावीजन  अवश्य
 रखा  जाना  क्‍योंकि  यह्‌  सबसे  सुलभ  और  ज्यादा  से  ज्यादा  गांवों  को  जोड़ने  वाला

 परिवहन  का  साधन  इसलिए  इस  प्रकार  की  योजनाओं  के  बनाने  का  काम  इसमें  बताया  गया
 डनको  प्राथमिकता  देते  हुए  ऐसी  स्कीमें  ज्यादा  से  ज्यादा  बनवाई  जानी

 .  894९
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 श्री  पी०  कुलन्दईवेल  :  उपाध्यक्ष  इस  विधेयक  में  अन्तर्देशीय

 जलमार्ग  को  नियमित  बनाने  और  इसके  विकास  के  लिए  एक  प्राधिकरण  का  गठन  करने  का  प्रावधान

 किया  गया  मैं  इस  विधेयक  को  तैयार  करने  वाले  से  एक  प्रश्न  पूछना  चाहता  हूं  कणोंकि  यह  विधेयक

 बहुत  पहले  ही  हमारे  माननीय  मन्त्री  श्री  जियाउरंहमान  अंसारी  ने  तैयार  किया  था  और  अब  माननीय

 मन्त्री  श्री  राजेश  पाइलट  ने  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  वह  विधेयक  को  प्रस्तुत  करता  चाहते  थे  ।

 एक  साननीय  सदस्य  :  श्रीमान  पायलट  विधेयक  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  पी०  कुलन्दई वेलू  :  लेकिन  माननीय  श्री  जियाउरंहमान  अंसारी  के  पास  अब  कोई

 अम्य  विभाग  अब  उनके  अधीन  सौवहन-और  परिवहन  विभाग  नहीं  हैं  और  अब  श्री  राजेश  पाइलट

 जिनके  पास  जल-भू  तल  परिवहन  विभाग  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  कम  से  कम  उनका  नाम

 तो  बताया  जाना  चाहिए  था  क्‍योंकि  जो  भी  मन्त्री  महोदय  विधेयक  पेश  करता  उसके  नाम  का  उल्लेख

 किया  ही  जाना  चाहिए  ।  वह  पहली  बार  विधेयक  प्रस्तुत  कर  रहे  वह  व्यावहारिक  व्यवित

 शील  व्यक्ति  किन्तु  फिर  भी  उनके  नाम  का  जिक्र  नहीं  किया  गया

 अतः  मैं  तो  कहना  चाहूंगा  कि  क्या  अन्तर्देशीय  जल  प्राधिकरण  विधेयक  की  कोई  आवश्यकता

 भी  है  क्योंकि  मन्‍्त्री  महोदय  युवा  हैं  और  प्रगतिशील  हैं  तथा  बहुत  व्यावहारिक  भी  वह  इस
 दारी  को  अपने  कंधों  पर  उठा  सकते  वह  यह  काम  स्वयं  कर  सकते  प्राधिकरण  को  अधिक
 शक्तियां  सौं।ने  की  वह  सारे  अधिकार  स्वयं  ले  सकते  वास्तविकता  यह  है  कि  सरकार  के

 समक्ष  बहुत  से  कार्य क्रम ओर  योजनाएं  लम्बित  पड़ी  हैं  ।

 मैं  विशेष  रूप  से  नहर  परियोजना के  बारे  में  पूछ  रहा  जो  कई  वर्षों  से  लम्बित  पड़ी
 पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  के  समय  से  लेकर  आज  तक  यह  परियोजना  लम्बित  पड़ी  यह  बहुत

 ही  महत्वपूर्ण  परियोजना  है  और  यह  न  केवल  मद्रास  अथवा  तमिलनाडु  को  जनता  के  लिए  अपितु
 आन्श्र  प्ररेश  की  जनता  के  लिए  भी  लाभप्रद  है  क्योंकि  इससे  वास्तव  तमिलनाडु  और  आन्ध्र  प्रदेश
 के  बीच  की  दूरी  कम  होगी  ।  बकिघम  नहर  न  केवल  बाढ़  का  पानी  रोकने  के  लिए  ही  लाभप्रद  है  अपितु
 इसमें  नावें  भी चलाई  जा  सकती  हैं  तथा  सामान  को  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  तक  ले  जाया  जा  सकता

 अतः  कम  से  कम  तमिलनाडु  और  आन्ध्र  प्रदेश  की  जनता  के  हित  में  यह  परियोजना  शुरू  की  ही
 -  जानी

 दूसरा  मुद्दा  सेतु  समुद्रम  नहर  प्रणाली  के  बारे  में  यह  भी  कई  वर्षों  से  लम्बित  पड़ी  यहां
 तक  कि  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  जब  तमिलनाडु  में  चुनाव-प्रचार  के  लिए  गई  थीं  तब  और  एक  अन्य

 मौके  पर  उन्होंने  वहां  के  लोगों  से  इस  परियोजना  को  शुरू  करने  के  सम्बन्ध  में  वायदा  किया  लेकिन

 दुर्भाग्य  स ेजनता  सरकार  के  शासनकाल  में  भी  इस  परियोजना  को  शुरू  नहीं  किया  बाद  में

 जब  श्रीमती  गांधी  सत्ता  में  वापस  आईं  तो  इसे  शुरू  करने  का  वायदा  किया  गया  था  किन्तु  इसे  शुरू

 नहीं  किया  गया  अब  जबकि  हमारे  प्रधानमन्त्री  युवा  और  गतिशील  हमें  आशा  है  कि  कम  से  कम
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 पी०  कुलन्दईबे लू  ]

 इस  बार  यह  परियोजना  शुरू  की

 विधेयक  के  खण्ड  34  में  आप  इस  प्राधिकरण  को  और  अधिक  शक्तियां  सौंप  रहे  वास्तव

 में  ये  शक्तितयां  प्राधिकरण  को  सौंप  कर  वे  राज्यों  की  शक्तियां  छीन  रहे  विधान  के

 बारे  में  ज्ञापनਂ  के  पैरा  2  में  यह  कहा  गया  है  कि  प्राधिकरण  किसी  भूमि  या  परिसर  पर  प्रवेश  करने  की

 शवित  के  सम्बन्ध  में  शर्तों  और  निर्बन्धनों  का  उपबन्ध  करने  के  लिए  अपनी  निधियों  का  विनिधान  कर

 सकेगा  |  इस  तरह  उसे  अधिक  शक्तियां  सौंपने  से  केन्द्र  और  राज्यों  कै  बीच  विवाद  उत्पन्न  मेरा

 आपसे  अनुरोध  है  कि  इसे  हमेशा  के  लिए  रोका

 इस  पर  अनावर्ती  खर्च  35  करोड़  रुपए  और  आवर्ती  खर्च  3  करोड़  रुपए  प्रतिवर्ष

 लेकिन  आपका  क्या  कार्यक्रम  है  ?  नौवहन  प्रणाली  पहले  ही  से  मन्दी  में  चल  रहा  आप  नौवहन  और

 परिवहन  प्रणाली  को  किस  तरह  सक्रिय  बनाने  जा  रहे  हैं  ।

 चूंकि  हमारे  आप  युवा  और  गसिशील  मन्त्री  अतः  आपसे  मेरा  अनुरोध  है  कि  सभी  लम्बित
 कार्यक्रमों  को  तो  तुरन्त  पूरा  किया  जाए  क्‍योंकि  माननीय  प्रधानमन्त्री  ने  सातवीं  परियोजना  में  इसके

 लिए  520  करोड़  रुपए  आवंटित  करके  इस  देश  को  जनता  को  राहत  दी

 जल  भू-तल  परिवहन  विमाग  में  राज्य  मन्त्रो  राजेश  :  मैं  उन  सभी
 सदस्यों  को  धन्यवाद  देता  हूं  जिन्होंने  वाट-विवाद  में  भाग  लिया  है  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  श्रोताओं  को  भी  ।

 श्री  राजेश  पाइलट  :  जी  निश्चय  उनको  भी  ।

 यह  बाद-विवाद  निश्चय  ही  बहुत  लाभप्रद  रहा  मुझे  आशा  है  कि  उनके  सुझाव  केवल
 विवाद  तक  ही  सीमित  नहीं  रहेंगे  अपितु  मैं  देश  में  परिवहन  प्रणाली  में  सुधार  अथवा  इसके  विकास  के
 लिए  उनके  द्वारा  दिए  गए  किसी  भी  सुझाव  का  हमेशा  स्वागत  करूंगा  ।

 मेरा  सौभाग्य  है  कि  मुझे  ऐसा  विधेयक  प्रस्तुत  करने  का  अवसर  मिला  है  जिससे  देश  की
 व्यवस्था  को  लाभ  होगा  ।

 श्री  रेणुपद  दास  ते  इस  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  गम्भीरता  का  जिक्र  किया  मैं
 उनकी  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  यह  क्षेत्र  थोड़ा  उपेक्षित  रहा  अब  हमने  इस  पर  काम  शरू  किया  है
 जैसा  कि  प्रधानम-त्री  ने  जल-संसाधनों  के  संबंध  में  दिए  गए  अपने  भाषण  में  कहा  कि  हमें  जल-संसाधनों
 पर  अधिक  ध्टणन  देना  हमारी  गंभीरता  का  पता  इस  बात  से  लगाया  जा  सकता  है  कि  सातवीं
 परियोजना  में  जल  संसाधनों  के  लिए  आवंटन  में  वृद्धि  की  गई  है  और  इस  विषय  को  अधिक  महत्व  देने
 तथा  इससे  परिणाम  प्राप्त  करने  के  उद्देश्य  स ेएक  विधेयक  सदन  के  समक्ष  रखा  गया

 है

 उन्होंने  व्यापार  के  सिद्धांतों  पर  आधिकरण  को  चलाने  सम्बन्धी  विधेयक  के  खंड  10  और  25
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 का  जिक्र  किया  उन्होंने  यह  भी  जिक्र  किया  है  कि  मूलतः  हमें  यह  देखना  है  कि  प्राधिकरण  बना  रहे
 और  हमें  इसका  फायदा  उठाना  है  ताकि  यह  ढांचा  बना  इसके  साथ-साथ  हमें  यह  भी  देखना  है  कि

 यह  परिवहन  का  सबसे  सस्ता  साधन  बना  रहे  ।  उन्होंने  इसकी  तुलना  दिल्‍ली  परित्रहन  निगम  से  की

 यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  घाटे  में  चल  रहा  लेकिन  यह  भी  सच  है  कि  यह  पूरे  देश  में
 यातायात  का  सबसे  सस्ता  साधन  है  ।

 उन्होंने  प्राधिकरण  के  मुख्यालय  का  जिक्र  किया  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  कलकत्ता

 मुख्यालय  के  लिए  अच्छी  जगह  लेकिन  यह  विधेयक  पारित  होने  के  बाद  ही  हम  इस  बात  पर  विचार
 करेंगे  कि  प्राधिकरण  का  मुख्यालय  कहां  बनाया  उन्होंने  सुन्दरबन  के  घाटों  के  बारे  में  भी  कुछ
 सुझाव  दिए  मैं  निश्चय  ही  इस  की  जांच  करूंगा  और  उन्हें  बताऊंगा  ।

 ]

 श्री  सी०  जंगा  रेह्डो  :  राजस्थान  का  ट्रांसपोर्ट  तो  लाभ  में  केवल  दिल्‍ली  का
 क्यों  सिटी  में  कहीं  भी  40  पैसे  से  ज्यादा  नहीं  लगता  ।  इसका  कारण  वही

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  केवल  अंतर्देशीय  जलमार्गों  के  बारे  में  चर्चा  कर  रहे  आप  और
 सब  बातें  क्‍यों  उठा  रहे  हैं  ?

 श्री  राजेश  पाइलट  :  वह  ठीक  मैं  उनके  सुझाव  से  सहमत  हूं  ।

 केरल  से  मेरे  मित्र  ने--वह  उपस्थित  नहीं  कुछ  परियोजनाओं  को  सातवीं  पंचवर्षीय
 योजना  में  शामिल  करने  के  लिए  कहा  है  ।  हम  निश्चय  ही  उस  पर  विचार

 कोचीन  से  मेरे  मित्र  न ेकहा  है  कि  केरल  को  प्राथमिकता  दी  जाए  क्योंकि  वहां  अन्तर्देशीय

 जलमाग  और  अन्य  संसाधनों  की  अधिक  संभावनाएं  उन्होंने  सलाहकार  समिति  का  भी  जिक्र  किया

 इन  सभी  सुझावों  पर  विचार  किया

 श्री  संफुहान  चोधरी  :  त्रिवेन्द्रम-मांजेश्वरम  और  शेष  स्थानों  के  बारे  में  क्या  राय

 श्रो  राजेश  पाइलट  :  उन्होंने  त्रिवेन्द्रम-मांजेश्वरम  नहर  के  बारे  में  भी  कहा  उन्होंने
 संसाधनों  की  अपेक्षा  वहां  के  सौंदर्य  की  बात  ज्यादा  कही  मैं  पर्यटन  मन्त्री  से  यह  भी  अनुरोध  करूंगा
 कि  वह  इसे  हनीमून  मनाने  के  लिए  वहां  जाने  वालों  के  लिए  पर्यटन  स्थल  बनाएं  और  हम  भी  इसे

 सुन्दर  नहर  घोषित

 सदस्यों  की  कार्यावधि  का  और  सलाहकार  समिति  में  विशेषज्ञों  की  नियुक्ति  का  भी
 उल्लेख  किया  यह  सच  है  कि  अभी  सलाहकार  समिति  की  विशेषज्ञ--सलाह  नहीं  ली  गई  यह
 उचित  नहीं  होगा  ।  हमें  यह  बात  ध्यान  में  रखनी  होगी  कि  इन  समितियों  में  विभिन्‍न  जेसे

 *
 जल  प्रौद्योगिकी  और  सामाजिक  क्षेत्रों  से  विशेषज्ञ  लिए  जाएं  हम  इस  बात  का  ध्यान  रखेंगे
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 राजेश  पाइलट ]

 भौर  सलाहकार  समितियों  में  विभिन्‍न  क्षेत्रों  के  व्यक्तियों  को  रखेंगे  और  उनकी  बहुमूल्य  सलाह

 एक  माननीय  सदस्य  :  राज्य  की  शक्तियों  का  क्या  होगा  ?  आपने  वह  मुद्दा  स्पष्ट  नहीं
 किया

 श्री  राजेश  पाइलट  :  वह  आम  मुद्दा  प्रत्येक  सदस्य  ने  उस  बारे  में  कहा  है  और  मैं  उस  बारे
 में  बोलूंगा  ।  मुझे  सभी  बातें  स्पष्ट  करने  दीजिए  और  यदि  कोई  बात  रह  जाए  तो  आप  मूझसे  दुबारा  पूछ
 सकते

 डी०  एम०  के०  के  एक  सदस्य  ने  सुझाव  दिया  है  कि  सेवानिवृत्त  जजों  और  वरिष्ठ  अधिकारियों
 को  ऐसी  सलाहकार  समितियों  के  सदस्य  बनने  के  लिए  बाध्य  नहों  किया  जाना  मैं  उन्हें
 आश्वासन  देता  हूं  कि  हम  केवल  उसी  व्यक्ति  को  परामर्श  समिति  में  लेंगे  जो  इसके  योग्य  उसमें
 राजनीतिज्ञ  भी  शामिल  हैं  ।

 मेरे  श्री  पेरमन  ने  बकिघम  नहर  और  कृष्णा  नहर  के  बारे  में  कहा  उन्होंने  सैतु

 समुंद्रम  परियोजना  के  बारे  में  भी  कह्ठा  मैं  उनके  विचारों  से  प्री  तरह  सहमत  हूं  ये  बहुत

 एणं  परियोजनाएं  हमारा  पश्चिमी  जम॑नी  सरकार  के  साथ  भी  सम्पर्क  सातवीं  परियोजना  में

 इसके  लिए  कुछ  घनराशि  भी  आवंटित  की  गई  अध्ययन  किया  जा  रहा  है  और  मैं  माननीय

 सदस्यों  को  आश्वासन  देता  हूं  कि  हम  शीघ्र  ही  माननीय  सदस्यों  को  सूचना  देंगे  किः  इन  परियोजनाओं
 कै  बारे  में  क्या  प्रगति  हुई  है  और  हम  किस  नतीजे  तक  पहुंचे  हम  इनके  बारे  में  बहुत  गंभी  रता  से
 सोच  रहे  हैं  और  हम  इन  सभी  परियोजनाओं  को  शी  प्र  आरम्भ

 डा०  वेंकटेश  ने  कुछ  उपाय  सुझाए  उन्होंने  विशेष  रूप  से  उत्तर  की  नदियों  और  दक्षिण  की

 नदियों  को  जोड़ने  के  बारे  में  कहा  यह  अखंडता  की  दृष्टि  से  भी  बहुत  अच्छा  सुझाव  मैं  देखूंगा
 कि  ऐसः  करना  कहां  तक  संभव  यह  तकनीकी  मुद्दा  है  और  मैं  इस  बारे  में  पूरी  संभाव्यता  रिपोर्ट
 लेने  के  बाद  मैं  उन्हें  सूचित  करूंगा  '**

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  गंगा  और  काबेरी  को  जोड़ने  की  संभाव्यता  के  बारे  में  कई  प्रतिवेदन  प्रस्तुत
 किए  गए  हैं  ।  संभाग्यता  यदि  इच्छा  शक्ति  हो  तो  हम  परियोजना  शुरू  कर  सकते

 शो  राजेक्ष  पाइलट  :  मैं  यह  बात  ध्यात  में  रखूंगा  कि  उपाध्यक्ष  महोदय  ने  भी  इसमें  रुलि
 दिखाई

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  सदस्यों  की  रुचि  के  बारे  भें  बता  रहा
 *

 ]

 क्री  राजेश  पाइलट  :  मेरे  श्री  मूलचन्द  डागा  जी  ने  कई  पाइंट  अपने  भाषण  में
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 एक  तो
 उन्होंने  कहा  कि  1980  में  इस  कमेटी  की  रिपोर्ट  बनी  थी  और  बिल  1985  में  लाया  गया

 इप्तमें  देरी  हुई  उसे  हम  मानते  लेकिन  कुछ  टैक्नीकल  प्रोब्लेम्स  कुछ  एडमिनिस्ट्रेटिव्ह
 प्रोब्लेम्स  जिनके  कारण  यह  बिल्न  जल्दी  नहीं  आ  सका  ।  वैसे  इस  बिल  को  जल्दी  आ  जाना  चाहिए
 था  ।  डागा  साहब  की  यह  बात  सही  इसे  हम  मानते  हैं  ।

 उन्होंने  दूसरी  बात  हैड  आफिस  के  बारे  में  कही  कि  बिल  में  हैड  आफिस  मेंशन  नहीं  किया  गया

 है  कि  कहां  होगा  तथा  चेयरमेन  की  टेन्योर  की  टरमम  मेंशन  नहीं  की  गई  यह  बात  भी  उन्होंने  अपने  भाषण
 में  कही  मेरे  ख्याल  से  सारे  काम  हम  लोग  ही  कर  तो  अथॉरिटीज  के  लिए  कोई  काम  ही  नहीं

 तो  वे  क्या  इसलिए  मेरा  इसमें  कहना  यह  है  कि  बिल  पास  हो  जाने  बिल  पाप

 होते  ही  अथॉरिटीज  ये  सब  काम  करेंगी  ।

 डेलीगेशन  आफ  पॉवर्स  की  बात  उन्होंने  केही  ह ैऔर  इस  बारे  में  अपनी  अमेंडमेंट  भी  मूव  की  है
 कि  चेयरमैन  से  वाइस  चेयरमैन  तक  डेलीगेशन  आफ  पावस  कैसे  मैं  उनकी  बात  में  साझीदार  हूं
 भौर  मैं  मानता  हूं  कि  यह  बात  सही  जो  अमेंडमेंट  उन्होंने  मूव  किया  उसे  हम  जरूर  मानेंगे  और

 जो  भी  सुधार  हो  सके  गा  वह  हम  करेंगे  ।

 माधव  रेड्डी  जी  ने  दो-तीन  पाइंट्स  बताए  हैं  जिनमें  से  एक  बात  तो  उन्होंने  यह  बताई  कि

 हम  इस  अथॉरिटीज  के  बिल  द्वारा  स्टेट्स  की  पॉव्स  में  इंटरवीन  कर  रहे  माधव  रेड्डी  जी  की

 इन्फर्मेशन  के  लिए  मैं  बता  दूं  कि यह  इनलेंड  वाटर  ट्रांसपोर्ट  सब्जेक्ट  तीनों  लिस्टों  में  कांस्टीट्यूशन  के

 अनुसार  यह  कान्करेंट  और  सेंटर  तीनों  लिस्टों  में  इसलिए  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि

 इसके  द्वारा  हम  स्टेट्स  की  पावस  में  इंटरवीन  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  इसके  द्वारा  हम  जो  कुछ  भी  करेंगे  उससे

 स्टेट्स  के  राइट्स  में  कोई  फक  नहीं  पड़ेगा  ।.  स्टेट्स  जो  कुछ  भी  चाहें  अपनी  तरफ  से  कर  सकती

 इसके  डिवलेपमेंट  के  लिए  हम  जो  कुछ  भी  उसमें  स्टेट्स  हमारी  सहायक  हो  सकती  हैं  ओर  हम
 स्टेट  के  सहायक  हो  सकते  इसलिए  आप  इस  बात  से  बेफिक्र  हम  स्टेट्स  की  पावस  नहों  ले  रहे

 हो सकता  है  इस  बिल  के  आने  से  जो  रिसोर्सेस  स्टेट्स  अभी  नहीं  जुटा  पाती  वे  रिसोसेंस  अब
 सेंटर  को  मदद  से  स्टेट्स  को  मिल  सकते  जहां  तक  आपस  में  कोआडिनेशन  और  म्युचुअल
 स्टेंडिंग  की  बात  उसे  हम  ध्यान  में  रखेंगे  ओर  मिलजुलकर  देखेंगे  ओर  यह  कास  जिसके  लिए  हम
 अथॉरिटी  बिल  लाए  उसे  अच्छी  तरह  से  बर्ताव  में  लाया  यह  भी  देखेंगे  ।

 |

 श्री  एच०  ए०  डोरा  :  लेकिन  समस्या  तंब  होतौ  है  जब  राज्य  के  कानून  और
 केन्द्र  क ेकानूंन  के  बीच  विरोध  होता  है  ।

 ओौ  राजेश  पाइलट  :  ऐसा  नहीं  होगा  ।  जब  कोई  विषय  समवर्ती  धूचों  में  तो  राज्य  और
 केन्द्र  के  कानूनों  क ेबीच  किसी  तरह  का  विरोध  नहीं  होगा  ।

 ओ  एच८  ए०  डोरा  :  मैं  समक्षता  हूं  समवर्ती  सूचो  में  बताए  गए  विषयों  यदि  राज्य  भी
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 एच०  ए०  डोरा ]

 कोई  विशेष  विधान  पारित  करता  जो  प्रत्यक्ष  रूप  से  केन्द्र  के कानून  के  विरुद्ध  है***

 श्री  राजेश  पाइलट  :  अगर  इसमें  देश  का  हित  निहित  तो  इसमें  कोई  विरोधाभास  नहीं
 होगा  ।

 श्री  एज०  ए०  डोरा  :  लेकिन  प्रश्न  यह  है  क्या  इससे  राज्यों  को  शक्तियों  का  हनन  नहीं
 किया  जा  रहा  है  ?

 श्रो  राजेश  पाइलट  :  ऐसा  मौका  नहीं

 श्री  सो०  माधब  रेड्डी  :  कृपया  खंड  27  पढ़िए  ।  इस  अधिनियम  के  शुरू  होने  के  कोई  भी
 राज्य  विधान  सभा  कोई  अधिनियम  पारित  नहीं  कर  सकती  ।

 श्रो  राजेश  पाइलट  :  अधिनियम  किस  संबंध  में  ?  आपंका  विचार  यह  था  कि  हम  राज्यों  के

 अधिकार  प्राप्त  कर  मैं  समझता  हूं  कि  इस  खंड  से  ऐसा  कुछ  आभास  नहीं  मिलता  बहरहाल

 हम  इस  दृष्टिकोण  पर  चर्चा  कर  सकते

 श्री  आर०  पी०  सिंह  जी  ने  भी  कुछ  पाइंट  दिए  हैं  उनमें  से  एक  पाइंट  उन्हें  बताया  है  कि

 प्रोजेक्ट्स  की  कम्पलीशन  में  डिले  होती  है  और  डिले  होने  से  कॉस्ट  बढ़  जाती  यह  बात  बि

 सही  है  और  सरकार  के  ध्यान  में  है  और  हम  कोशिश  करेंगे  कि  प्रोजेक्ट  में  देरी  न  हो  ।

 श्री  जंगा  रेड्टी  जी  ने भी  वही  सजैशन्स  दिए  हैं  और  गोदावरी  के  बारे  मैंने  उन्हें  बताया  ।

 ]

 ये  वे  विभिन्‍न  मुद्दे  हैं  जिनपर  विचार  किया  जा  रहा  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कार्य

 कर  रही  है  ।  श्री  राव  ने  कुछ  सुझावों  की  ओर  ध्यान  दिलाया  था  ।  मेरा  विचार  है  कि  वह  इस  मंत्रालय
 के  अधिकार-क्षेत्र  से  थोड़ा  बाहर  फिर  भी  मैं  इन  सुझावों  को  जल  संसाधन  मंत्रा  लय  को  भेज  दूंगा  ।

 जो  भी  सुझाव  लागू  हो  सकते  हैं  मैं  उनसे  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  उन्हें  लागू  माननीय  सदस्य  ने

 पूछा  है  कि  इस  उपाय  से  कितनी  जागत  आई  है  और  कितना  लाभ  हुआ  हमने  इसे  देखा  है  और  इस
 प्राधिकरण  से  कुछ  अच्छे  परिणाम  निकलें  यह  लाभप्रद  इसलिए  सरकार  ने  इन  सभी  व्यवस्थ।ओं

 के  सम्बन्ध  में  निणंय  किया  श्री  रंगाजी  चले  गए  उन्होंने  निकेषंण  के  सम्बन्ध  में  तथा

 यात्रियों  तथा  अन्य  लोगों  को  गोदाभों  तथा  बीसे  जैसी  सुविधाएं  देने  के  सम्बन्ध  में  कुछ  अच्छे  विचार

 दिए  जब  हम  इस  पर  कार्यबाही  करेंगे  तो  मैं  इनको  ध्यान  में  रखूंगा  ।  श्री  चिन्ता  मोहन--यदि  मैं

 ठीक  कहता  हुं--ने  कुछ  अच्छे  सुझाव  दिए  उन्होंने  अपने  भाषण  में  उल्लेख  किया  है  कि  ठेके  उस

 प्राधिकरण  को  नहीं  दिए  जाने  चाहिये  जिसे  हम  आगे  लाना  चाहते  हैं  ।  मैं  सदन  को  आश्वासन  दे  सक
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 हूं  कि  लोकतन्त्र  में  प्रत्येक  शीष  के  लिए  जनता  का  एक  प्रतिनिधि  होता  है  और  जिम्मेवारी  उन
 ही  लोगों  की  है  जो  विभागों  के  अध्यक्ष  जब  तक  कोई  मंत्री  इन  सब  बातों  से  ऊपर  तो  उसको
 जिम्मेवार  होना  चाहिए  और  उसे  देखना  चाहिये  कि  सारा  कुछ  उचित  ढंग  से  हो  रहा  केवल  उनसे
 ठेके  लेकर  और  किसी  को  देने  से  ही  हम  भ्रष्टाचार  समाप्त  नहीं  कर  भ्रष्टाचार  को  रोकने  के

 लिए  हमें  उचित  उपाय  करने  होंगे  ।  हम  इस  प्रणाली  में  किसी  प्रकार  की  धांधलेबाजी  नहीं  चलने  देंगे
 अध्यक्ष  भी  हमारे  अधीन  आपको  क्‍यों  इसकी  चिन्ता  है  ?  माननीय  सदस्य  ने

 सलाहकार  समिति  के  सम्बन्ध  में  सुझाव  दिया  उन्होंने  कुछ  सुक्षाव  दिए  हैं  कि  विपक्ष  के  लोगों  को

 सहयोगी  बनाया  जाना  यद्‌  एक  रचनात्मक  उपाय  है  और  हम  इसे  लागू  करने  का  प्रयत्न

 यह  वे  मुद्दे  हैं  जिन्हें  मैंने  विशेष  तौर  पर  चर्चा  में  समेटा  यदि  कुछ  मुद्दें  अभी  भी  बाकी  हैं  जंसा
 मैंने  अपने  आरंभिक  भाषण  में  उल्लेख  किया  है  ।  हम  उनके  सम्बन्ध  में  सुझाव  स्वीकार  करने  को  तैयार

 है  सदन  में  इसी  से  मामला  समाप्त  नहीं  होना  यदि  कोई  सदस्य  समझता  है  कि  यह  सुझाव

 मूल्यवान  है  और  इसके  संबंध  में  विचार-विमर्श  होता  चाहिए  तथा  यह  राष्ट्रीय  हित  में  ह ैऔर  इससे

 राष्ट्रीय  विकास  तो  वह  कभी  भी  अपना  सुझाव  दे  सकते  हैं  और  हम  इस  सुझाव  की  ओर  ध्यान

 देंगे  और  इसे  लागू  करने  का  प्रयत्न  करेंगे  ।

 ..  श्री  प्रमिल  बसु  :  कृषि  श्रमिकों  के  न्यूनतम  मजदूरी  तथा  मजदूर  संघ

 सुविधाओं  के  विषय  में  आपके  क्‍या  विचार  हैं  ?

 श्री  राजेश  पाइलट  :  उस  बात  की  ओर  भी  हम  ध्यान  इन  शब्दों  के  मैं  समाप्त
 करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 पोत  परिवहन  और  नौपरिवहन  के  प्रयोजनों  के  लिए  अन्तर्दशीय  जलमार्गों  के

 विनियमन  और  विकास  के  लिए  तथा  उससे  सम्बन्धित  या  उसके  आनुषंग्रिक  विषयों  के  लिए
 प्राधिकरण  के  गठन  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  विधेयक  पर  खंडवार  विचार  आरंभ  करेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खंड  2,  खंड  दो  में  कोई  संशोधन  नहीं  है  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 खंड  2  विधेयक  का  अंग  बने  ।/
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 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  2  विधेयक में  जोड़  दिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खण्ड  3,  खण्ड  3  में  कोई  संशोधन  नहीं  है  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  3  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  3  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  4  की  सेवा

 श्री  भ्रनूष  चन्द  शाह  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  3,--

 पंक्ति  19  के  पश्चात्‌  निम्नलिखित  अंतःस्थापित  किया

 “(2)  अध्यक्ष  का  कार्य  काल  पांच  वर्षो  का  होगा  ।”

 श्रो  मल  चन्द  डागा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  3,
 --

 खंड  4  के  स्थास  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  किया  जाये  :--

 25  1985
 न्‍स2स->०+>-+«कनम>क-मम«न्‍मक कक  नमन»

 (9)

 “4.  (1)  धारा  6  के  उपबन्धों  के  प्रत्येक  सदस्य  अपना  पद  ग्रहण  करने  की
 तारीख  से  तीन  वर्षों  की  अबधि  के  लिये  पद  धारण  करेगा  ।

 ‘

 (2)  सदस्यों  कौ  सेवा  की  अन्य  शर्ते  वे  होंगी  जो  बिहित  की  (15)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जिन  माननीय  सदस्यों  ने  संशोधन  रखे  हैं  व ेअब  अपने  संशोधनों  पर  चर्चा
 अरंभ

 ]  ष

 *  श्रो  प्रमप  चन्द  शाह  उत्तर  )  :  उपाध्यक्ष  इंस  बिल  के  अन्दर  चैयरमँम  कौ  टर्म
 जितने  साल  की  होनी  उसके  लिए  अभी-अभी  मिनिस्टर  साहब  ने  कहा  कि  अधोरिटी  के  लिए
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 क्या  काम  अगर  हम  सब  फिक्स  कर  देंगे  ?  उनका  कहना  है  कि  अथौरिटी  के  पास  काम  नहीं
 बात  सही  लेकिन  चेयरमेन  की  टमं  इसलिए  फिक्स  होनी  चाहिए  जिससे  अथौरिटी  अपनी

 मनमानी  टम  फिक्स  न  कर  सके  ।

 मैं  मन्‍्त्री  जी  से  रिव्वेस्ट  करूंगा  कि  इनकी  टर्मे  5  साल  की  होनी  इसलिए  वह  मेरे

 अमैंडमैंट  को  एक्सेप्ट  करें  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  क्या  आप  बोल  रहे  हैं  ?

 श्री  मूल  चन्द  डागा  :  यदि  मंत्री  सहोदय  उनके  तक  स्वीकार  करते  हैं  ठीक

 श्री  राजेश  पाइलट  :  इसमें  कोई  बुराई  नहीं  माननीय  सदस्य  कह  रहे  हैं  कि  अवधि  निर्धारित

 की  जा  सकती  केवत्र  मात्र  समस्या  यह  है  कि जब  आप  किसी  विशेष  पद  की  अवधि  निर्धारित  करते

 हैं  तो  मैं  कहता  हूं  कि  कार्य  कुशलता  की  जांच  थोड़ी  बहुत  कठिन  हो  जाती  मैं  सुझाव

 देता  हुं  कि आप  यह  काम  सरकार  पर  छोड़िए  ।  सरकार  इस  मामले  में  जो  कुछ  उचित  समझ्नती  वह

 कार्यवाही  करेंगी  ।

 श्री  प्रनप  चन्द  शाह  :  मैं  सभा  से  अपना  संशोधन  वापस  लेने  की  अनुमति  चाहता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  सभा  श्री  अनूपचन्द  शाह  द्वारा  प्रस्तावित  संशोधन  को  वावस  लेने  की

 अनुमति  प्रदान  करती  है  ?

 संशोधन  संख्या  9  सभा  को  श्रनुमति  से  वापस  लिया  .

 श्री  मूल  चन्द  डागा  :  मैं  अपना  संशोधन  वापस  लेने  के  लिए  सदन  की  अनुमति  चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  सभा  श्री  मूल  चन्द  डागा  द्वारा  प्रस्तावित  संशोधन  को  वापस  लेने  की
 अनुमति  देती

 संशोधन  संख्या  15  सभा  की  प्रनुसमति  से  वापस  लिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 खंड  4  विधेयक  का  अंग  बनें  ।”

 प्रस्वाय  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  4  विधेयक  सें  लोड़  दिया

 खंड
 S—  तथा  उपाध्यक्ष  के

 क्री  भूल  चन्द  में  प्रस्ताव  करता  हूं  :
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 मूल  चन्‍्द  डागा ]

 पृष्ठ  3,  पंक्ति  25,--

 के  स्थान  प्रतिस्थापित  किया  (16)

 जैसा  कि  माननीय  मंत्री  जी  ने  यह  बात  पहले  ही  मान  ली  मेरा  विचार  है  कि  इसे  स्वीकार

 किया  *

 श्री  राजेश  पाइलट  :  जी  मैंने  यह  संशोधन  पढ़ा  है  और  उनका  यह  कहना  ठीक  है  कि

 उपाध्यक्ष  को  प्राधिकरण  से  अधिकार  प्राप्त  होने  चाहिए  न  कि  अध्यक्ष  से  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  अथवा  श्री  डागा  का  संशोधन
 स्वीकार  रहे  हैं  ?

 भरी  राजेश  पाइलट  :  हम  उनका  संशोधन  स्वीकार

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :--'

 पृष्ठ  3,  पंक्ति  25,  --

 के  स्थान  प्रतिस्थापित  किया  (16)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  5,  संशोधित]रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ।/-

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुझा  ।

 खंड  5,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खंड  6  से  8.  खंड  6  से  8  में  कोई  संशोधन  नहीं  है  ।

 प्रश्न  यह

 खंड  6  से  8  विधेयक  के  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वोकृत  हुआ  ।

 खंड  6  से
 8

 विधेयक  में  जोड़  दिए

 खंड  9  समितिया ं)

 झरो  जांताराम  नायक  :  क्योंकि  वह  एक  अच्छे  उत्साहपूर्ण  मंत्री  मैं  अपने  संशोधन
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 कलह  त+ल्‍-न्‍ननन

 संख्या  का  प्रस्ताव  करना  चाहूंगा

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ

 पंक्ति  20  के  निम्नलिखित  भ्रन्त:स्थापित  किया  जाए  --

 “(3)  सलाहकार  समिति  द्वारा  दी  गई  सलाह  पर  सम्यक्‌  ध्यान  दिया  जोडता

 4.00  भ०  प०

 यह  संशोधन  अत्यन्त  साधा रण  यह  खंड  9  में  केवल  एक  उपखंड  जोडता

 इसमें  कहा  गया  है  कि सलाहकार  समिति  द्वारा  दी गई  सलाह  को  उचित  मान्यता  दी  यदि
 आप  स्वयंमेव  विधेयक  में  इसका  विशेष  उल्लेख  करेंगे  तो  इसका  महत्व

 श्री  राजेश  पाइलट  :  मान  लीजिए  कि  यदि  आप  किसी  सलाहकार  समिति  को  तालिका  में

 शामिल  करते  हैं  आपको  इसकी  सलाह  पर  भी  ध्यान  देना  स्वतः  ही  इसे  उचित  महत्व  दिया
 उनके  परामश्श  की  अवज्ञा  करने  का  कोई  अर्थ  नहीं  उनकी  सलाह  को  गंभी  रतापूर्वक  लिया

 इसे  विधेयक  में  शामिल  करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  अपना  संशोधन  वापस  ले  रहे  कया  सभा  श्री  शान्ताराम
 नायक  को  अपना  संशोधन  संख्या  वापस  लेने  की  अनुमति  प्रदान  करता  है  ?

 माननोय  सदस्यगण  :  जी  हां  ।

 संशोधन  संख्या  |  समा  को  अ्रनुमति  से  वापस  लिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  माननीय  सदस्य  समझते  हैं  कि  हंम  खंडवार  चर्चा  5  से  मिनट  में
 समाप्त  कर  सकते  हैं  हम  दूसरा  अर्थात  नियम  193  के  अन्तर्गत  विचार  आरम्भ  कर
 सकते  हैं  ।

 झनेक  साननीय  जी  हां  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  9  विश्षेयक  का  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  9  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :
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 खंड  10  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 ॒स्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 10  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।”

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खंड  11,  श्री  मूल  चन्द  डागा--अनुपस्थित  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 खंड  11  विधेयक  का,अंग  बने  ।”'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 लंड  |  में  जोड़  दिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  12  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  12  विधेयक  में  जोड़  दिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  खंड  13  को  लेते

 श्री  मूल  चन्द  डागा--अनुपस्थित  ।

 प्रश्न  यह  है  :  न

 खंड  13  विधेयक  का  अंग  बनें  ।””

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  13  विधेयक  जोड़  दिया

 खंड  14--  के  हृत्य )

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  अब  हम  खंड  14  लेते  हैं  ।

 थओ  रेणुपद  दास  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  7,  --

 के  स्थल  उपलब्ध  कराने  औरਂ  अंतःस्थापित  किया

 (2)
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 पृष्ठ  7.--

 पंक्ति  44  के  निम्नलिब्वित  झ्न्त:स्थापित  किया

 परम्परागत  जल  परिवहन  प्रचालकों  की  आवश्यकताओं  का  अध्ययन  करेगा  और  उनको

 समूचे  राष्ट्रीय  जलमार्गों  पर  उनकी  अपनी  देशी  नावों  के  बेड़े  द्वारा  परिवहन  के  प्रचालन

 में  सहायता  प्रदान  (3)

 मेरा  मत  है  कि  यातायात  का  पारम्परिक  माध्यम  खासकर  देशी  नावों  कः  भी  उल्लेख
 किया  जाना  चाहिए  |  उन्हें  बैंकों  और  अन्य  वित्तीय  संस्थानों  से  आसान  शर्तों  पर  ऋण  दिया  जाना

 श्री  राजेश  पाइलट  :  ज॑सा  कि  माननीय  सदस्य  ने  उल्लेख  किया  प्रस्तावित

 संशोधन  के  अनुसार  प्राधिकरण  को  राष्ट्रीय  जलमाग्गं  और  अनुलग्नक  भूमि  में  से किसी  ऐसी  बाधा  या

 अड़चन  जो  सुरक्षित  नौ  परिवहन  में  अड़चन  डाल  सकती  हो  या  आधारभूत  संरचना  की  सुरक्षा  को

 संकट  में  डाल  सकती  को  हटाने  या  परिवर्तन  करने  से  पूर्व  सम्बन्धित  पक्ष  को  वैकल्पिक  स्थान

 लब्ध  कराना  चाहिए  ।  प्राधिकरण  के  लिए  प्रभावित  पक्ष  को  वैकल्पिक  स्थान  उपलब्ध  कराना  सम्भव

 नहीं  है  क्योंकि  प्राधिकरण  के  पास  पर्याप्त  भूमि  नहीं  इसके  अतिरिक्त  यदि  विधेयक  में  ऐसी  व्यवस्था

 की  जाए  तो  इससे  परियोजना  को  क्रियान्वित  करने  में  व्यथं  में  देरी  होगी  ।

 श्री  रेणुपद  दास  :  मैं  मन्‍्त्री  जी  के  उत्तर  से  कभोवेश  संतुष्ट  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  सभा  श्री  आर०  पी०  दास  द्वारा  रखे  गए  संशोधन  संख्या  2  और  3

 को  वापस  लेने  की  अनुमति  देती  है  ?

 -
 कुछ  माननीय  :  जी  हां  ।

 संशोधन  संख्या  2  और  3  सभा  को  प्रनुमति  से  वापस  लिए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  ।

 खंड  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  विधेयक  में  जोड़  दिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  से  24  विधेयक  का  अंग  बनें  ।'
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 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 खंड  15  से  24  विधेयक  में  जोड़ दिए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  खंड  25  पर  आता  श्री  आर०  पी  ०  दास  ।

 श्री  रेणपद  दास  :  मैं  प्रस्ताव  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  अब  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  25  से  31  विधेयक  का  अंग  बने  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  25  से  31  विधेयक  में  जोड़  बिए

 खंड  32  की  गई  कारंवाई  के  लिए

 श्री  रेणपद  दास  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  12,--

 पंक्ति  2  में  विशेषतया  प्राधिकरण  का  यह  उत्तर  ---”

 ओर

 3  और 4  का  लोप  किया  (6)

 प्राकृतिक  आपदाओं  के  कारण  पड़ी  दरारें  या  संगठन  या  मानवीय  असफलताओं  के  कारण  पड़ी
 दरारें  या  क्षति  को  एक  ही  श्रेणी  में  नहीं  रखा  जाना  संगठन  या  मानवीय  असफलताओं  के

 कारण  पड़ी  दरारों  के  लिए  संबंधित  व्यक्ति  या  संगठन  को  इसके  लिए  जिम्मेवार  ठहराया  जाना
 चाहिए  तथा  दंडित  किया  जाना  चाहिए  ।

 श्री  राजेश  पाइलट  :  मैं  माननीय  सदस्य  की  भावनाओं  से  सहमत  भारतीय  अन्तर्देशीय
 जलमार्ग  प्राधिकरण  विधेयक  के  मौजूदा  उपबंधों  के  अनुसार  प्राधिकरण  बाढ़  या  दरारों  के  कारण
 आवश्यक  हुए  राहृत  कार्यों  क ेलिए  और  काम  पूरा  न  होने  के  लिए  जिम्मेवार  नहीं  होगा  क्योंकि  बाढ़
 नियंत्रण  का  काम  प्राधिकरण  का  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  माननीय  सदस्य  अपना  संशोधन  वापस ले  रहे  हैं  **

 भ्री  रेणपद  दास  :  जी  नहीं  मैं  उस  पर  जोर  मैं  उत्तर  से  संतुष्ट  नहीं  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  श्री  रेणृपद  दास  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  संख्या  6  सभा  में  मतदान  के

 लिए  रखता  हूं  :
 |
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 संशोधन  संख्या  6  मतदान  के  लिए  रखा  गया  झौर  श्रस्वीकृत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 खंड  32  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  32  विधेयक  में  जोड़  दिया

 झोर  34  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खंड  35,  श्री  आर०  पी०  दास  ।

 श्री  रेणपद  दास  :  मैं  अपना  संशोधन  नहीं  रख  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 खंड  35  से  38  विधेयक  का  अंग  बनें  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  35  से  38  विधेयक  में  जोड़ दिए

 |  प्रधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिए

 श्री  राजेश  पाइलट  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :
 |

 विधेयक  संशोधित  रूप  पारित  किया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 संशोधित  रूप  पारित  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।'

 4.09  मभ०  १०

 नारियल  श्रवि  कृषि  जिससों  के  मूल्यों  में

 भारी  गिरावट  के  बारे  में  चर्चा

 ः  भरनुवाद
 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जब  सभा  नियम  193  के  अन्तर्गत  नारियल
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 मूल्यों  में  भारी  भिरावट  के  बारे  में  चर्चा

 आदि  कृषि  जिस्सों  के  मूल्यों  में  भारी  गिरावट  के  बारे  में  आगे  और  चर्चा  करेगी  ।
 श्री  के०  कुन्जम्बु  --

 *+  श्री  के०  कुन्जम्बु  :  उपाध्यक्ष  केरल  की  अर्थव्यवस्था  नारियल  पर
 निर्भर  नारियल  की  कीमतों  में  किसी  प्रकार  की  कमी  इसे  बुरी  तरह  प्रभावित
 करती  यह  चर्चा  नारियल  तथा  नारियल  उत्पादों  की  कीमतों  में  भारी  गिरावट  आने  के  क्रारण  की
 जा  रही

 पिछले  साल  एक  हजार  नारियनों  की  कीमत  3150  रुपए  आज  यह  घटकर  1000  रुपये

 हो  गई  कीमतों  में  इस  कमी  से  आम  किसान  बुरी  तरह  प्रभावित  हुए  केरल  में  वास  योग्य  कोई
 भी  ऐसी  भूमि  नहों  है  जहां  4-5  नारियल  के  पेड़  न  केरल  वाक्तियों  का  जीवन  नारियल  और
 नारियल  उत्पादों  पर  बहुत  अधिक  निरभंर  नारियल  के  हर  हिस्से  को  किप्ती  न  किसी  प्रकार  से
 उपयोग  में  लाया  जाता

 केरल  के  तटबंधों  पर  रहने  वाले  हजारों  परिबार  ऐसे  हैं  जिनकी  जीविका  पूरी
 तरह  से  नारियल  पर  निर्भर  इसकी  कीमतों  में  आई  कमी  से  उनकी  जिन्दगी  कष्टमय  बन

 गई

 सरकार  समय-समय  पर  नारियल  के  तेल  का  आयात  करती  है  जिससे  केरल  की
 अर्थव्यवस्था  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ता  जैसे  ही  सरकार  नारियल  के  तेल  का  आयात  करने  का  निर्णय
 लेती  है  वंसे  ही नारियल  की  कीमतें  गिर  जाती  हर  साल  सरकार  इन  उत्पादों  का  आयात  करती  है
 ओर  हर  बार  इनकी  कीमतें  गिर  जाती  नारियल-अथेव्यवस्था  अनिश्चिय  की  स्थिति  रहती

 इस  अनिश्चितता  की  स्थिति  को  समाप्त  करना  सबसे  पहले  नारियल  की  कीमतों  में
 स्थिरता  लाने  की  जरूरत  स्थिरता  लाने  के  लिए  स  रकार  को  नारियल  उत्पादों  के  आयात  को  बंद  कर
 देना  चाहिए  और  इनकी  न्यूनतम  कीमत  निर्धारित  करनी  चाहिए  ।  दुर्भाग्य  से  आमतौर  पर  यह
 शिकायत  की  जाती  है  कि  सरकार  केरल  के  किसानों  के  हिलों  की  रक्षा  के  लिए  बहुत  उत्साह  नहीं
 दिखाती  इस  स्थिति  को  समाप्त  करना  होगा  ।  समाचार  पत्रों  में  खबर  थी  कि  सरकार  नारियल  का

 न्यूनतम  मूल्य  निर्धारित  करने  के  लिए  तैयार  है  और  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  कार्यवाही  की  जा  रही
 सरकार  से  अनु  रोध  है  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  शीघ्र  निर्णय  इसी  तरह  नारियल  की  खरीद  के  लिए
 कुछ  स्थायी  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।  वैसे  केरल  राज्य  विपणन  संघ  ने  इस  दिशा  में  कुछ  प्रथास  किए

 लेकिन  वित्तीय  कठिनाइयों  और  भण्डारण  की  अपर्याप्त  सुविधाओं  के  कारण  ये  प्रयास  सफल  नहीं
 हुए  ।  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सहायता  की  बहुत  जरूरत  इस  समस्या  का  स्थायी  आधार  पर  हल  हो
 सकता  है  अगर  केन्द्रीय  सरकार  नारियल  की  खरीद  की  स्थायी  व्यवस्था  करने  के  लिए  पर्याप्त  वित्त  की
 व्यवस्था  .

 *  मलयालम  में  दिये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुबाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 दूसरा  मुह  नारियल  तथा  नारियल  के  तेल  के  निर्यात  की  संभावनाओं  का  पता  लगाने  के  बारे
 में  मैं  चाहता  हुं  कि सरकार  इस  दिशा  में  ईमानदारी  से  कुछ  प्रयास  सरकार  निर्यात  को  बढ़ाने
 के  लिए  बहुत  ध्यान  दे  रही  ऐसे  में  म  आशा  कर  सकते  हैं  कि  सरकार  विदेशों  में  नारियल  और

 नारियल  उत्पादों  की  विदेशी  बाजारों  में  बिक्री  के  बारे  में  सभी  प्रयास  करेगी  ।

 सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  केरल  के  गरीब  नारियल  उत्पादकों  को  बर्बाद  होने  से  बचाने  के

 लिए  सभी  आवश्यक  कदम  मैं  अवश्य  कहूंगा  कि  नारियल  के  तेल  के  आयात  पर  प्रतिबन्ध

 लगाना  ही  काफी  नहीं  सरकार  सुनिश्चिय  करे  कि  निजी  अथवा  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  साबुन  तथा

 इत्र  आदि  बनाने  वाली  यूनिर्टे  अपने  उत्पादों  को  तैयार  करने  समय  नारियल  के  तेल  का  कुछ  प्रति

 उपयोग  मेरा  यह  भी  अनुरोध  है  क्रि  नारियल  को  तिलहन  घोषित  किया  जाए  और  अन्य

 तिलहनों  को  दिए  जाने  वाले  संरक्षण  प्रदान  किए  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त

 करता

 4.10  म०  प०

 शरद  दिधे  पीठासीन  हुए  ।)

 श्री  वी०  किद्योर  चन्द्र  एस०  देव  :  सभापति  हम  कृषि  उत्पादों  की

 कीमतों  में  आई  गिरावट  की  चर्चा  कर  रहे  सम्भवतः  आज  हमारी  ग्रामीण  कृषि  क्षेत्र

 सबसे  अधिक  मंदी  की  दौर  से  गुजर  रहा

 इस  विषय  पर  सभा  में  बहुत  बार  चर्चा  हुई  सरकार  ने  अनेक  आश्वासन  दिए

 लेकिन  किसानों  के  कष्ट  दूर  नहीं  हुए  पिछली  बार  जब  हमने  सभा  में  कीमतों  के  बारे  में

 चर्चा  की  थी  तो  माननीय  वित्त  मन्त्री  ने  यहां  बड़े  गव॑ं  से  घोषणा  की  थी  कि  इस  साल  मुद्रास्फीति  की

 दर  पिछले  सात-आठ  सालों  में  सबसे  कम  है  ।  यह  केवल  3.4  प्रतिशत  या  इतनी  ही  कुछ  राज्य  सभा

 में  एक  दिन  एक  मंत्री  ने  कहा  कि  मुद्रा  स्फीति  की  दर  4.5  प्रतिशत  है  ।

 मैं  माननीय  सभा  को  बताना  चाहता  हूं  कि इस  सरकार  और  इस  मन्त्रालय  जो  कि  दावा

 कर  रहे  हैं  कि  मुद्रा  स्फीति  की  दर  कम  शममं  आनी  चाहिए  कि  यह  सब  किसान  समुदाय  तथा  ग्रामीण

 वर्ग  की  कीमत  पर  हो  रहा  मुद्रा  स्फीति  की  दर  कम  अगर  कम्र  है  तो  इसका  कारण  कृषि

 उत्पादों  की  कीमतों  में  भारी  कमी  आना  हमारी  70  प्रतिशत  से  भी  अधिक  आबादी  अपनी  जीविका

 के  लिए  कृषि  पर  निर्भर  इसलिए  मुद्रा  स्फीति  की  कम  दर  का  जो  दावा  आप  कर  रहे  हैं  वह  इस

 देश  की  70  प्रतिशत  आबादी  की  कीमत  पर  मालूम  नहीं  यह  माननीय  कृषि  मंत्री

 किसके  लिए  काम  कर  रहे  एक  ओर  हम  कृषि  उत्पादों  की  कीमतों  की  चर्चा  कर  रहे  हैं  तो  दूसरी
 ओर  कृषि  उत्पादों  सहित्त  अनिवायं  उपभोक्‍ता  वस्तुओं  की  बढ़ी  कीमतें  ओर  बढ़ती  जा  रही  हैं  और

 उपभोवषता  तथा  किसान  परेशानियों  का  सामना  कर  रहे  केवल  काला  बाजारिए  और  जमाखोर  पैसा

 बना  और  जोड़  रहे  आप  यहां  कह  रहे  हैं  कि  मुद्रा  स्फीति  की  दर  बहुत  कम  यह  पिछले  दशक  में
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 नारियल  आदि  कृषि  जिन्‍्सों  के  25  1985

 मूल्यों  में  भारी  गिरावट  के  बारे  में  चर्चा

 बो०  किशोर  चन्द्र  एस०  देध ]

 सबसे  कम  है  ।  मालूम  नहीं  सरकार  इस  सच्चाई  को  कब  समझेगी  कि  वर्तमान  में  और  भविष्य  में  भी

 अतीत  की  भांति  देश  का  भविष्य  ग्रामीण  क्षेत्र  और  कृषि  क्षेत्र  क ेविकास  तथा  कृषि  उत्पादों  के  कारः

 उपयोग  पर  निर्भर  करता  है  ।

 इस  सरकार  के  आने  के  बाद  शुरू  की  गई  नयी  कम्प्यूटर  प्रणाली  के  बारे  में  हमने  बहुत  कुछ

 सुना  हमने  प्रधानमंत्री  जी  को  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रेस  सम्मेलनों  में  बोलते  हुए  सुना  उनके  अंग्रेजी
 बोलने  के  ढंग  और  उनकी  वेश-भूषा  के  बारे  में  सुना  लेकिन  महज  वेषभूषा  या  शानदार

 अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलनों  में  बोलकर  ही  देश  को  नहीं  चलाया  जा  आप  सदी  में  जाने  की

 सोच  रहे  या  हो  सकता  है  आप  सदी  में  जाने  की  भी  सोच  रहे  परन्तु  जब  तक  आप
 किसानों  को  उतना  नहीं  देते  कितना  कि  उसे  मिलना  देश  की  आथिक  स्थिति  बही  की  वही
 रहेगी  ।

 भाज  गरीबी  की  रेखा  नीचे  आ  रही  है  ।  क्योंकि  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंइस  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले

 लोगों  की  प्रतिशतता  बढ़ती  जा  रही  आज  हमारी  स्थिति  यह  हो  गई  है  कि  अनेकों  कृषि-उत्पाद
 बाजार  के  अभाव  में  सड़  जाते  हैं  ।  इस  सभा  में  अनेक  सदस्यों  ने  धान  आदि  जैसी  विशेष  मदों

 पर  बोला  ।  जो  कुछ  उन्होंने  कहा  मैं  उसे  दोहराना  नहीं  चाहता  ।  केरल  के  माननीय  मित्रों  ने  बताया  कि

 नारियल  के  साथ  क्या  हुआ  नारियल  की  कीमतों  में  भारी  कमी  आई  नारियल  के  तेल  का
 आयात  करते  की  क्या  जरूरत  है  ?  आप  किसके  लिए  काम  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ?  अपने  देश  के

 कृषकों  और  किसानों  के  लिए  या  देश  के  बाहर  किसी  और  के  लिए  ?  इसी  तरह  बहुत  सी  कृषि  फसलों
 का  भी  यही  हाल  हो  रहा  मैं  केवल  मेस्टा  का  ही  उल्लेख  मेस्टा  जूट  की  एक  किस्म
 आशा  है  कि  माननीय  मंत्री  जी  पंजाब  के  होते  हुए  भी  जानते  होंगे  कि  इस  किस्म  का  एक  उत्पाद  होता

 मेरे  राज्य  आन्भ्न  प्रदेश  में  श्रोकाकुलम  विंजीनगरम  तथा  विशाखापत्तनम  जैसे  पिछड़े  जिलों  में
 3  लाख  से  भी  अधिक  एकड़  भूमि  परं  मेस्टा  की  खेती  की  जाती  पिछले  साल  मेस्टा  की  कीमत
 900  रुपये  प्रति  क्विंटल  थी  जोकि  इस  साल  घटकर  200  रुपये  हो,गई  है  ।  यह  पिछले  साल  की  कीमत
 से  1/8  कम

 इस  वर्ष  16  लाख  किवंटल  उत्पादन  का  अनुमान  लगाया  गया  है  और  उत्पादन  16  लाख  किवंटल
 के  इस  अनुमान  से  अधिक  होने  की  सम्भावना  पटसन  निगम  कोई  भी  खरीददारी  नहीं  कर  सका

 वे  यह  बहाना  लेते  हैं  कि उतके  पस  गोदाम  की  सुविधा  नहीं  *
 **

 समापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  का  समय  समाप्त  हो  गया  है  ।

 थो  थी०  किशोर  चन्द्र  एस०  देव  :  कृपया  मुझे  कुछ  मिनट  का  समय  और  में  अपना  भाषण
 समाप्त  कर  जब्  वे  केवल  35  पैसे  प्रति  वर्ग  फूट  गोदाम  क्षेत्र  के  हिसाब  से  प्रस्ताव  रखेंगे  तो
 स्वाभाविक  ही  है  कि  उन्हें  कोई  भी  गोदाम  सुविधा  नहीं  मिलिगी  ।  यह  दर  भारतीय  पटसन  निगम  द्वारा
 निश्चित  की  गई  है--शायद  दो  दशक  पूर्व  और  आज  जबकि  बाजार  में  वृद्धि  तीन  या  चार  गुना  हो  गई
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 अगर  सरकार  उस  दर  को  जो  वह  10  या  15  वर्ष  पूर्व  देती  थी  दुगुना  भी  नहीं  करती  तो  सरकार  को
 गोदाम  के  लिए  जगह  कैसे  मिलेगी  ?  क्योंकि  गोदाम  नहीं  है  इसलिए  निगम  मैस्टा  नहीं  खरीद  सकता  ।
 किसानों  का  क्या  होगा  ?  आजकल  भारतीय  पटसन  निगम  द्वारा  इसे  200  रुपये  से  भी  कम  पर  खरीदा
 जा  रहा  मैंने  पहले  ही  माननीय  वाणिज्य  मंत्री  को  लिखा  उन्होंने  अपने  उत्तर  में  कहः  है  कि  वे
 मामले  की  जांच  करा  रहे  तीन  म'ह  व्यतीत  हो  गये  हैं  और  कोई  आश्चर्य  नहीं  कि  मामले  की  अभी
 भी  जांच  चल  रही  हो  ।  मैं  माननीय  कृषि  मंत्री  से  आग्रह  करूंगा  कि  वह  अपने  मंत्रीमंडल  के  सहयोगी
 से  कम  से  कम  इतना  तो  मालूम  करें  कि  वे  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कर  रहे  अगर  वह  किनानों  की
 सहायता  नहीं  करता  और  अगर  वह  उन्हें  लाभकारी  मूल्य  नहीं  दिलाता  तो  भारतीय  पटसन  निगम  की
 क्या  आवश्यकता  है  अथदा  अगर  यह  निगम  अन्य  किसी  निजी  उद्यमी  की  तरह  पेश  भथाता  है  तो  हमें
 ऐसे  निगम  की  वया  आवश्यकता  है  ?  क्षेत्रीय  निदेशकों  तथा  कार्यालयों  को  सरकार  द्वारा  बनाए
 रखने  तथा  उन  पर  खर्च  करने  की  क्या  जरूरत  है  ?  आंध्र  प्रदेश  में  मैस्टा  किसानों  की  आजकल  बहुत

 बुरी  दशा  है  और  मुझे  विश्वास  है  कि  बंगाल  के  पटसन  किस्गनों  की  स्थिति  भी  उनसे  किसी  भी  रूप

 में  बेहतर  नहीं  जब  तक  की  भारतीय  पटसन  निगम  उन्हें  कम  स ेकम  400  रुपये  प्रति  जो

 गत  वर्ष  के  मूल्य  के  आधे  से  भी  कम  नहीं  तो  किसान  कंसे  इस  संकट  से  निपटेंगे  और  सरकार

 उनसे  आगामी  वर्ष  में  कुछ  पेदा  करने  की  कैसे  अशा  रखती  है  ?  जैसी  कि  कहावत  भारतीय  कृषक  -

 कर्ज  में  पैदा  होता  है  और  कर्ज  में  ही  मर  जाता  है  ।  वहां  पर  जो  किसान  पहले  कर्ज  में  नहीं  थे  वे  फिर

 से  कर्ज  में  दबते  जा  रहे  हैं  क्योंकि  वे  गम्भीर  स्थिति  से  गुजर  रहे

 माननीय  कृषि  मंत्री  अब  निर्वाचन  क्षेत्र  बदलकर  राजस्थान  से  चुनाव  लड़कर  आये  मुझे
 नहीं  मालूम  कि  नये  हालात  में  वे  किस  हद  तक  कृषक  समुदाय  से  संबंध  बनाए  हुए  परन्तु  इस  सभा

 के  सब  ही  पक्षों  और  विभिन्‍न  राज्यों  से  आने  वाले  सदस्यों  ने  बोला  मैं  जानता  हूं  कि  मंत्री  महोदय
 पंजाब  में  आप  केवल  गेहूं  की  खेती  करते

 कृषि  मंत्री  बूटा  :  राजस्थान  एक  ऐसा  राज्य  जहां  पर  बहुत  खेती  होती

 श्री  बी०  किशोर  चन्द्र  एस०  देव  .:  मुझे  खुशी  है  कि  मंत्री  जी  यह  जानते  हैं  और  मैं  आशा  करता

 हूं  कि  वह  अन्य  राज्यों  के  लिए  भी  कुछ  करेंगे  ।

 सरदार  बूटा  सिह  :  अगली  बार  मैं  आंध्र  प्रदेश  का  प्रतिनिधित्व  करूंगा  ।

 श्री  वी०  किशोर  चन्द्र  एस०  देव  :  हम  वहां  पर  उनका  स्वागठद  करेंगे  और  कोशिश  करेंगे  कि

 वे  मैस्टा  का  उत्पादन  करने  वाले  किसी  एक  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  मौखिक  हमदर्दी  दिखाने  से

 तथा  यह  कह  कर  कि  स-कार  समिति  बनाने  जा  रही  कोई  लाभ  नहीं  है।हम  चाहते  हैं  कि  मंत्री

 महोदय  ठोस  बात  करें  और  बताएं  कि  क्या  सरकार  अधिक  किराया  देकर  अथवा  अन्य  केन्द्रीय  सरकार

 के  संगठनों  क ेपास  उपलब्ध  गोदाम  सुविधाओों  को  उपलब्ध  कराने  की  स्थिति  में  दूसरी  बात  कि

 क्या  सरकार  किसानों  को  लाभकारी  मूल्य  देने  जा  रह्दी  जब  मंत्री  महोदय  उत्तर  देते  हैं  तो  मैं  उनसे
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 नारियल  भादि  क्षि  जिन्यों  के  25  1985

 मुल्यों  में  भारी  गिरावट  के  ढ्ा़े  म्रें  चर्च
 ह

 वो०  किशोर  बच  एप्त०

 आशा  करता  हूं  कि  वह  कुछ  ठोस  और  खास  कदमों  की  विशेष  रूप  से  यह  घोषणा  करेंगे  कि  यह
 कार  किसानों  के  लिए  क्‍या  करने  जा  रही

 क्योंकि  हमारे  पास  समय  का  बहुत  अभाव  इसलिए  मुझे  बोलने  के  लिए  अवसर
 प्रदान  करने  पर  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  ।

 श्री  के०  एस०  राव  :  सभापति  जब  माननीय  श्री  राजीव

 द्वारा  यह  बताया  गया  है  कि  वह  उत्पादन  को  महत्व  देते  हैं  तो  हमने  सोचा  था  कि  यह  देश  के

 लिए  एक  शुभ  लक्षण  परन्तु  हमने  यह  कभी  महसूस  नहीं  किया  कि  कृषकों  को  उत्पादक  समझा  जा

 रहा  है  |  ये  केवल  उद्योगपति  अथवा  वनस्पति  या  कोई  और  चीज के  निर्माता  ही  हैं  जिन्हें
 उत्पादक  समझा  जाता  न  कि  किसान  को  ।

 महोदय  प्रत्येक  व्यक्ति  जानता  है  कि  हमारी  जनसंख्या  का  बहुत  सा  भाग  क्ृषि  पर  निर्भर

 कृषि  समुदाय  का  जुर्म  यही  है  कि  वे  संगठित  नहीं  हैं  । अन्य  लोग  संगठित  हैं  और  इसीलिए  वे

 चीजों  को  प्राप्त  कर  लेते  हैं  और  अपनी  मांगों  को  मनवा  लेते  हैं  परन्तु  कृषक  समुदाय  नहीं  इषक
 समदाय  कुछ  आक्रामक  तरीके  अपनाये  इरासे  मैं  विश्वास  करता  हूं  मंत्री  महोदय  यह  सुनिश्चित
 करेंगे  कि  किसानों  को  उनके  उत्पादन  का  लाभकारी  मूल्य  मिले  ।

 किप्तान  आधार  अगर  उनको  लाभकारी  मूल्य  नहीं  दिये  गये  तो  ऐसी  पूर्ण  आशा  है  कि

 ग्रामीण  क्षेत्रों  से  शहरी  क्षेत्रों  की तरफ  काफी  संख्या  में  स्थानांतरण  हो  सकता  है  जिससे  सरकार  के  लिए
 और  भी  समस्याएं  उत्पन्न  हो  सकती  हैं  ।  मूल्यों  में  गिरावट  का  कारण  किसी  चीज  का  बहुत  अधिक
 उत्पादन  भी  हो  सकता  परन्तु  आजकल  ऐसी  स्थिति  नहीं  अगर  एक  या  दीं  चीजों  के  बारे  में  ऐसी
 स्थिति  है  तो  सरकार  की  यह  जिम्मेदारी  होनी  चाहिए  कि  वह  किसानों  को  नियमित  अन्तरालों  पर

 सूचित  करे  कि  उन्हें  कौनसी  चीज  अपने  खेतों  में  बोनी  चाहिए  ।  कृषक  समुदाय  में  अभी  तक  व्याप्त
 अज्ञानता  और  इन  मामलों  पर  मार्गदर्शन  की  कमी  के  कारण  ये  समस्याएं  उत्पन्न  होती  हैं  ।

 इनके  अलावा  विपणन  सुविधाओं  की  कमी  है  ।  यह  एक  मुख्य  समस्या  अगर  सरकार
 भोक्‍ता  के  लिए  मूल्यों  में  कमी  लाना  चाहृती  है  और  उत्पादकों  को  उसके  लिए  बली  का  बकरा  नहीं
 बनने  देने  क ेलिए  समुचित  उपाय  सुनिश्चित  करने  की  इच्छा  रखती  है  और  अगर  सरकार  वास्तव  में
 उपभोक्ता  तथा  उत्पादक  दोनों  के  ही  हित  में  सोचती  है  तो  सरकार  के  पास  स्थिति  में  सुधार  करने  के

 लिए  अनेकानेक  उपाग्र  जहां  तक  नियंत्रणों  का  सम्बन्ध  है  जहां  उनकी  आवश्यकता  नहीं  है  वहां
 उसको  हटा  देना  चाडिए  तथा  जहां  वे  आवश्यक  हैं  वहां  उनको  रखना  देश  में  निर्मित  प्रत्येक

 वस्तु  पर  नियंत्रण  लगाने  की  आवश्यकता  नहीं  उदाहरण  के  जब  आंध्र  प्रदेश  में  चावल  दो  रुपये
 प्रति  किलोग्राम  के  हिसाब  से  दिया  जाता  है  तो  उत्पादक  को  अपने  उत्पाद  को  कहीं  भी  बिना  सरकारी
 अथवा  किसी  अन्य  ऐजेंसी  की  रोक  टोक  के  भेजने  की  अनुमति  होनी  चाहिए  ताकि  उत्पादक  को  बेहतर
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 4  1907  नारियल  आदि  क्ृषि  जिस्सों  के

 मूल्यों  में  भारी  गिरावट  के  बारे  में  चर्चा

 मूल्य  मिल  सके  तथा  उपभोक्ता  को  भी  उचित  तथा  कम  मूल्य  पर  खाद्य  वस्तु  उपलब्ध  हो  सके  ।  मुझे
 समझ  में  नहीं  आता  कि  सरकार  अभी  भी  कुछ  क्ृषि  उत्पादों  का  आयात  क्‍यों  कर  रही  जैसा  कि  यहां

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  नारियल  गन्ने  इत्यादि  का  उल्लेख  किया  है  जिसकी  वजह  से  हम  भारतीय

 किसानों  तथा  भारतीय  कृषि  श्रमिकों  को  बेकार  रख  रहे  हैं  |  यही  नहीं  हम  कुछ  कृषि  चीजें  विदेशों

 से  बहुत  अधिक  मूल्य  देकर  खरीद  रहे  कृषक  समुदाय  को  विभिन्‍न  कृषि  उत्पादों  के  निर्यात  के  लाभ

 के  बारे  में  सूचित  करने  के  लिए  भी  समुचित  उपाय  किए  जाने  इस  तरह  से  हमारे  देश  से

 निर्यात  में  वृद्धि  हो  सकेगी  तथा  कृषक  समुदाय  फो  भी  उनके  उत्पादों  का  बेहतर  मूल्य  मिल

 किसान  जो  चाहते  वह  यह  है  कि  उन्हें  उत्पाद  का  लाभकारी  मूल्य  अलाभकारी  मूल्य  न  सिर्फ

 उन्हें  उनकी  जीविका  से  वंचित  करेंगे  बल्कि  उन्हें  दिवालिया  भी  कर  देंगे  ।  मूल्यों  में  विशेषकर  कपास  के

 मूल्यों  में  भारी  कटौती  से  जिसका  कृषि  मूल्य  आयोग  द्वारा  निश्चित  न्यूनतम  मूल्य  भी  लाभकारी

 नहीं  पता  चला  दे  कृषक  समाज  में  बहुत  रोष  हमें  समाचार  पत्रों  से  तथा  आंध्र  प्रदेश  में  जो
 कारी  उपलब्ध  है  उससे  पता  चला  है  कि  वह  न्यूनतम  मूल्य  भी  उन्हें  नहीं  दिया  जा  रहा  है  और  स्थानीय

 बाजार  के  लोग  तथा  व्याप।री  किसानों  का  शोषण  करके  लाभ  उठा  रहे  उन्हे  विभिन्‍न  कृषि  उत्पादों

 के  लिए  निश्चित  समर्थन  मूल्य  से  बहुत  कम  मूल्य  दिया  जाता

 कृषक  समुदाय  की  समस्याओं  की  उपेक्षा  की  जाती  वे  शान्ति  प्रिय  लोग  कृषक

 समुदाय  पीढ़ियों  से  शान्ति  प्रिय  हैं  और  भाई-चारे  तथा  गावों  के  लोगों  के  बीच  सद्भाव  रखते  हैं  और

 यह  वातावरण  सदा  बना  रहना  चाहिए  जिस  हे  लिए  हम  बार-बार  भाषण  करते  रहे  मैं  भाशा  करता

 हूँ  कि  माननीय  मंत्री  महोदय  उनकी  सहायता  करने  के  लिए  समुचित  कदम  उठायेंगे  और  यह  देखेंगे  कि

 उनको  हालत  सड़कों  पर  पहुंचने  तक  न  हो  माननीय  मंत्री  जानते  हैं  कि  वे  कानून  के  पाबन्द  और

 शान्ति  प्रिय  लोग  हैं  जो  अपनो  समस्याओं  को  शान्तिपू्वंक  हूल  करवाने  के  इच्छुक  हैं  ।  उन्हें  प्रोत्साहित
 किया  जाना  चाहिए  ।

 मैं  आशा  हूं  कि  कृषि  वित्त  आयोग  कृषि  समुदाय  के  विशेषज्ञों  के
 साथ  यह

 सुनिश्क्ति  करने  के  लिए  बंठेंगे  कि  उनके  उत्पादों  का लाभकारी  लागत  को  हिसाब  मे

 निश्चित  करने  के  लिए  वैज्ञानिक  विश्लेषण  हो  ।  इसके  लिए  अच्छे  आपसी  सहयोग  तथा  केन्द्रीय  ओर
 राज्य  सरकारों  द्वारा  संथुक्त  प्रयास  की  आवश्यकता  मुझे  पक्‍का  विश्वास  है  कि  माननीय  मंत्री
 महोदय  शुरुआत  करके  संबंधित  राज्य  सरकारों  जिन  राज्यों  में  उत्पादों  का  मुख्य  रूप  से  उत्पादन
 होता  है  उसे  देखते  बात  बीत  करेंगे  ।  घन्यवाद  ।

 श्रोमती  शीला  दीक्षित  :  सभापति  हमारा  देश  इस  शताब्दी  में  पहली  बार
 असामान्य  खाद्य  स्थिति  का  सामना  कर.रहा  है  अर्थात्‌  अनाज  तथा  अन्य  कृषि  उत्पादों  की  बहुतायत्त

 यह  स्थिति  हमारे  वर्षों  के  प्रयास  तथा  हमारे  वैज्ञानिकों  द्वारा  किए  गए  अनुसंधानों  एवं  हपारे  कृषकों
 द्वारा  नये  विचारों  को  ग्रहण  करके  कड़ी  मेहनत  करने  का  परिणाम  यह  अद्भुत  बुद्धि  हमारे  योजना
 निर्माताओं  की  दूरदर्शिता  और  हमारे  पंडित  जगहर  लाल  नेहरू  तथा  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  के
 निदेशों  के  कारण  सम्भव  हो  सकी  वास्तव  भारत  की  कृषि  में  सफलता  एवं  प्रगति  तथा  उसकी
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 नारियल  आदि  क्रृषि  जिनसो  के  2$  1985

 मुल्यों  में  भारी  गिरावट  के  बारे  में  चर्चा

 शीला  दीक्षित  |

 अपनी  निरंतर  बढ़ती  हुई  आबादी  के  लिए  खाद्य  सामग्री  जुटाने  के  साथ-साथ  खाद्य  सामग्री  का  निर्यात

 करने  की  क्षमता  को  पूरे  विश्व  में  माना  जाता

 तथात्रि  इस  बहुतायत  की  स्थिति  से  हमारे  कृषि  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  भारी  गिरावट  आई  है
 और  आजकल  किसानों  को  अपनी  उपज  अलाभकारो  मूल्यों  पर  बंचनी  पड़े  रही  छोटे  भारतीय

 जो  असंगठित  अपना  माल  कीमतों  के  बढ़ने  तक  अपने  पास  रखने  की  स्थिति  में  नहीं  हैं  और

 इसलिए  उन्हें  अपनी  उपज  अलाभप्रद  यहां  तक  कि  बहुत  कम  मूल्यों  पर  बेचने  के  लिए  बाध्य

 होना  पड़ता  हाल  ही  के  समय  में  कृषि  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  शिरावट  व  यही  प्रत्यक्ष  कारण

 परन्तु  हमें  नजदीक  से  और  गहराई  से  स्थिति  को  देखना  हमें  स्वयं  को  संगठित  करना  होगा
 ओर  कृषि  उपज  में  निरंतर  वृद्धि  की  अर्थव्यवस्था  को  सम्भालने  के  लिए  तैयार  रहना

 एक  तरफ  तो  किसान  को  बहुत  ही  कम  मूल्य  मिल  रहा  है  भौर  दूसरी  तरफ  उपभोक्ता  खाद्य
 पदार्थों  के  लिए  ऊंचे  मूल्य  पर  खरीददारी  कर  रहा  उसके  लिए  केवल  एक  ही  राहत  रही  है  कि  हाल
 ही  के  समय  में  मूल्य  ज्यादातरर्धस्थर  रहे  बढ़े  नहीं  उदाहरण  के  तौर  जबकि  किसान  इस  वर्ष
 के  शुरू  में  आलू  की  अपनी  उपज  को  सिर्फ  20  पैसे  के  लगभग  प्रति  किलोग्राम  बेच  पांया  था  तो
 भोक्‍ता  उस  समय  2  रुपये  प्रति  किलोग्राम  क ेआस-पास  खरीद  जैसे  कि  वह  पहले  खरीद

 इस  अस्तर  का  लाभ  किसको  मिला  ?  व्यापारी  मध्यस्थ  को  ।  जैसी  स्थिति  आलू क॑  बारे  में  है
 वैसी  ही  स्थिति  अन्य  कृषि  उत्पादों  के  बारे  में  भी

 अगर  कृषकों  के  लिए  मूल्यों  को  इतने  कम  तथा  अलाभकारी  स्तरों  तक  न  गिरने  दिया  जाए
 तो  उपभोक्ता  द्वारा  देय  मूल्यों  और  जो  मूल्य  किसान  को  मिलते  हैं  उनके  अन्तर  का  बहुत  बड़ा  अंश

 किसानों  को  पहुंचना  समय  आ  गया  है  जब  प्रकार  को  किसानों  की  मदद  क रने  तथा  राष्ट्र
 की  कृषि  सम्पदा  की  स्थिति  को  सुदृढ़  करने  की  अपनी  मंशा  को  कार्य  रूप  देने  के  लिए  शीघ्र  तथा

 बेहतर  प्रबन्ध  व्यवस्था  सुनिश्चित  करनी  भारतीय  खाद्य  निगम  तथा  नाफेड  जैसे  संगठन  और

 एजेंसियों  जो  किसानों  से  सरकार  द्वारा  घोषित  न्यूनतम  समर्थन  मूल्यों  पर  खरीददारी  करती

 प्रबन्ध  बेहतर  होना  चाहिए  तथा  उन्हें  बेहतर  रूप  से  चलाना  मापदण्ड  जो  खरीददारी

 के  लिए  रखे  जाते  हैं  वे  अक्सर  इतने  अवास्तबिक  तथा  उत्पादन  की  वास्तविक  स्थिति  के  इतने

 विपरीत  होते  हैं  कि  उससे  उद्देश्य  ही  समाप्त  हो  जाता  खरीद  केन्द्रों  को  समय  पर  नहीं  खोला

 जाता  उदाहरण  के  यद्यपि  चावल  की  नई  फसल  एक  माह  से  भी  पहले  बाजार  में

 आ  चुकी  है  फिर  भी  खरीद  केन्द्रों  न ेअभी  तक  का  करना  शुरू  नहीं  किया  है  और  किसान  अपने

 चावल  को  105  रुपये  प्रति  क्विटल  की  बहुत  ही  कम  कीमत  पर  बेच  जिसे  उस  किस्म

 को  सरकारी  घोषणा  के  अनुसार  !42  रुपये  प्रति  क्विटल  मिलना  एक  और  उदाहरण
 नाफेड  इत्यादि  द्वारा  आलुओं  की  खरीद  के  समय  भिन्‍न-भिस्न  आकारों  के  आलू  का  भिन्‍न-भिन्‍न  मूल्य
 दिया  जाता  काफी  उचित  परन्तु  वास्तव  किसान  को  परेशान  किया  जाता  उसे  छंटनी  के
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 लिए  काफी  देर  तक  इन्तजार  करना  पड़ता  है  और  यह  पूर्णतया  खरीद  अधिकारियों  की  मर्जी  पर  निर्भर
 करता  इस  प्रकार  खरीद  केन्द्रों  के खोलने  में  देरी  तथा  पर्याप्त  धनराशि  उपलब्ध  न  होने  के
 जैसा  कि  पहले  कई  अन्य  माननीय  सदस्यों  ने  बताया  ऐसी  स्थिति  हो  जाही  है  कि  छोटे  किसान
 सरकार  द्वारा  दी  गई  कीम्रत  तया  उसकी  सदभावना  का  लाभ  नहीं  उठा  पाता  और  उसके  उत्पाद  का
 अश्विकांश  हिस्सा  या  तो  व्यापारी  को  सस्ते  में  बेच  दिया  जाता  है  या  फिर  खेतों  में  सड़ता  है  ।

 मैं  अपनी  ओर  से  जोरदार  शब्दों  में  सरकार  से  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  सरकार

 कुशलतापूर्वक  और  शी घ्रता  से  कृषि  उत्पाद  की  प्रबन्ध  करे  ताकि  इसका  लाभ  उन दो  व्यक्तियों

 तक  तो  पहुंचे  ही  जिनके  बारे  में  सरकार  सबसे  ज्यादा  चितित  है  अर्थात्‌  एक  तो  साधारण  छोटे  किसान
 तथा  दूसरा  आम  उपभोक्ता  ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  अगर  सरकार  किसानों  को  हतोत्साहित  नहीं  करना  चाहती  है  तो  वह  ज्यादा
 एवं  दृढ़ता  से  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  ऐसी  नहीं  उत्पन्न  करनी  चाहिए  कि  वह

 ज्यादा  दाम  कमाने  के  उद्देश्य  से  कम  फसल  बोएं  ।  समर्थन  एवं  न्यूनतम  मूल्य  समय  पर  घोषित  करें  तथा
 वे  उचित  हों  ।  इन  उत्पादों  के  लिए  जो  खरीद  केन्द्र  बनाये  हुए  हैं  उनकी  हालत  में  और  सुधार  करने  की
 आवश्यकता  इसके  साथ  ही  पर्याप्त  एवं  उचित  भंडारण  की  भी  व्यवस्था  होनी  लेकिन
 सरकार  को  किसानों  को  ज्यादा  वित्तीय  सहायता  एवं  अन्य  सुविधाएं  देने  के  बारे  में  भी सोचना  चाहिए
 ताकि  किसान  उस  कृषि  उत्पाद  का  भण्डारण  कर  सकें  जिसे  उन्हें  मज  बरन  बेचना  पड़ता

 मैं  इस  अवश्वर  पर  सरकार  का  ध्यान  न  सिर्फ  भण्डारण  तथा  शीत  भण्डारण  सुविधाओं  की  ओर

 ही  अपितु उन  बातों  की  ओर  भी  दिलाऊंगा  जिससे  कृषि  आधारित  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  मिले  |  इस

 तरह  के  उद्योग  कृषि  उत्पादों  का  परिष्करण  एवं  संरक्षण  करेंगे  ताकि  इससे  भारतीय  किसानों  एवं
 भोक्‍्ताओं  को  फायदा  मिल  सके  ।  मैं  उस  क्षेत्र  से  आता  हूं  जहां  देश  की  आलू  की  कुल  फसल  का  11
 प्रतिशत  पैदा  होता  है  तथा  उत्तर  प्रदेश  में  आलू  की  कुल  फसल  का  20  प्रतिशत  होता  यह  दृश्य
 देखना  असहनोय  है  कि  आलुओं  का  ढेर  लगा  हुआ  उपभोवता  का  इन्तजार  किया  जा  रहा  है  परन्तु
 वह  नहीं  आता  है  या  किसान  को  अल्प  राशि  दी  जाती  है  अथवा  किसान  कई  दिनों  तक  इन्तजार  करता

 है  कि  कब  उसकी  आलुओं  से  भरी  बँलगाड़ी  को  शीत  भण्डारण  तक  पहुंचाया  यह  अत्यन्त
 निराशाजनक  स्थिति  है  तथा  इस  बारे  में  कृषि  एवं  उद्योग  दोनों  ही  मंत्रालयों  द्वा  रा  हस्तक्षेप  किए  जाने
 की  जरूरत  अत्यधिक  मात्रा  में  पैदा  किये  गये  आलुओं  के  उत्पादन  का  उपयोग  किये  जाने  के  लिए
 उद्योग  स्थापित  किये  जाने  चाहिए  !  आलू  तथा  आलू  से  बने  उत्पादों  का  निर्यात  करने  के  लिए  कृषि
 सम्बन्धी  एवं  उनके  परिष्करण  के  लिए  बुनियादी  जरूरतों  के  लिए  प्लोजनाएं  बनाना  एवं  उनकी
 न्विति  किए  जाने  की  आवश्यकता  इसके  लिए  आलू  के  बीज  की  उत्तम  किस्म  को  तेजी  से  खोज
 करके  उपलब्ध  कराया  जाना  चाहिए  ताकि  अन्तर्राष्ट्रीय  विशिष्टता  सुनिश्चित  की  जा  सके  ।  इस  तरह

 के  चहुंमुखी  कदम  उठाने  से  आलू  उत्तादकों  को  स्थिर  कीमत  मिल  कृषि  आधारित  उद्योगों  की
 योजना  न  सिर्फ  आलू  तक  ही  सीमित  हों  अपितु  इसी  तरह  के  अन्य  खाद्य  पदार्थों  एवं  फल  आदि  के  लिए
 भी  निर्धारित  की  जानी  चाहिए  ताकि  किसानों  को  लाभदायक  मूल्य  मिल  परन्तु  इन  सबसे  पहले
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 ज्ञीला  दीक्षित  ]

 इस  तरह  के  उपाय  भारत  की.क्रषि  सम्पदा  के  विकास  एवं  संरक्षण  के  लिए  करना  जरूरी

 श्री  उत्तम  राठौड़  :  मैं  कुछ  एक  मुद्दे  ही  उठाना  चाहता  मैं  लम्व  चौड़ा  भाषण

 नहीं  मैं  पाननीय  मंत्री  जी  से जानना  चाहूंगा  कि  कृषि  मूल्य  आयोग  के  नामकरण  में  परिवर्तन

 करने  के  बाद  क्या  मूल्यों  को  निश्चित  करने  की  प्रक्रिया  में  कोई  परिवर्तन  किया  गया  यदि  तो

 वह  परिवतंन  क्‍या  है  ?  मूल्य  निर्धारित  करते  समय  मेरे  विचार  से  पहले  वाला  कृषि  मूल्य
 आयोग  कृषि  निवेश  में  हुई  वृद्धि  और  बढ़ती  मजूरी  के  मुद्दों  पर  विचार  नहीं  करता  वह  इस  बाव

 की  भी  उपेक्षा  करते  हैं  कि  किसान  को  शुष्क  क्षेत्र  में  कपास  उगाने  के  लिए  कितना  जोखिम  उठाना

 पड़ता  मैं  पिछले  कई  वर्षों  स ेइस  बात  पर  जोर  दे  रहा  हूं  कि इस  जोखिम  को  ज्यादा  महत्त्व  दिया

 जाना  चाहिए  तथा  इसके  लिए  कुछ  बोनस  दिया  जाना  चाहिए  या  फिर  इसे  मूल्य  में  शामिल  किया

 जाना  परन्तु  ऐसा  नहीं  किया  जाता  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इसे  अब  शामिल  कर
 लिया  गया

 कपास  का  मूल्य  निर्धारित  करते  समय  केवल  रेशे  वाली  कपास  को  ध्यान  में  रखा  जाता
 रेशे  की  लम्दाई  से  कपास  का  मूल्य  निर्धारित  किया  जाता  मैं  आपको  यहां  पर  बताना  चाहूंगा  कि

 हमारे  यहां  खाद्यान्न  तेलों  की  कमी  हम  इस  बात  को  कैसे  भूल  सकते  हैं  कि  कपास  के  बीजों  से  हमें
 तेल  मिलता  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि आज  हमारे  यहां  अधिकतर  लोग  परिष्कृत  तेलों  का  सेवन  कर

 रहें  कया  यह  सच  नहीं  है  कि  हमारे  यहां  अधिकतर  लोग  वनरपत्ति  घी  का  सेवन  करते  हैं  ?  यदि
 तो  ऐसा  कैसे  मुमकिन  है  कि  कपास  के  मूल्य  न  बढ़े  हों  ?  मैं  जानना  चाहूंगा  वया  स  स्‍कार  ने  इन  बातों

 पर  ध्यान  दिया
 ट

 कप।स  पर  सरकार  ने  कभी  भी  ध्यान  नहीं  दिया  ऋगर  यह  खाद्य  फसल  के

 गंत  आता  तो  सरकार  फसल  बीमे  का  लाभ  इसके  लिए  शुरू  करती  ।  महाराष्ट्र  सरकार  कपास  को
 बीमा  योजना  के  अन्तगंत  लाने  की  कोशिश  कर  रही  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि कपास  को  इस  योजना
 में  शामिल  करने  में  क्या  रुकावट  आप  शुष्क  क्षेत्रों  मे ंकपास  उत्पादकों  को  संरक्षण  क्यों  नहीं  प्रदान
 करते  ?  इससे  उनको  मदद  मैं  नहीं  जानता  इसमें  सरकार  को  कया  रुकावट  है  तथा  केन्द्र
 सरकार  क्यों  नहीं  इसे  अपने  हाथ  में  लेती  ।

 कुछ  और  त्रीजें  ऐसी  हैं  जिनसे  सामान्यतः  बाजार  में  दाम  नीचे  गिर  जाते  कृषि  मूल्य
 आप्रोग  के  बाद  हमारे  यहां  विभिन्‍न  चीजों  को  खरीदने  के  लिए  भिन्‍न-भिन्‍न  एजेंसियां  हैं  जैसे  भारतीय
 कपास  राष्ट्रीय  पटसन  निगम  आदि  ।  जब  कीमतें  समर्थन  मूल्य  से  भी  कम  हो  जाती  तो  ये
 आयोग  बाजार  मे  आकर  उन  वस्तुओं  को  खरीद  करते  हाल  ही  आन्भ्र  प्रदेश  क ेआदिलाबाद
 स्त्रान  में  हुई  के  बारे  में  तो  आप  जानते  ही  होंगे  ।  वहां  पर  काफी  दंगे  हुए  क्योंकि  खरी<दारों  के

 मूल्य  समर्थन  मूल्य  से  बहुत  ही  कम  तथा  इसे  खरीदने  के  लिए  कृषि  मूल्य  आयोग  का  कहीं  पता  न
 मैं  नहीं  जानता  कृषि  मूल्य  आथोग  का  गठन  किस  लिए  किया  गया  था  अगर  यह  उचित  समय  पर
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 कार्यवाही  ही  नहीं  कर  कृषि  मूल्य  आयोग  को  मालूम  होना  चाहिए  कि  फसल  की  कटाई  का
 समय  कब  होता  है  ।

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  कृषि  मूल्य  आयोग  को  नहीं  बल्कि  भारतीय  कपास
 निगम  को  ।

 सरदार  बूटा  सिह  :  उनके  मामले  में  एन०  पी०  सी०  सी०  है  तथा  आपके  यहां  ए०पी०
 सी०  सी०  का  काम

 श्री  उत्तम  राठौड़  :  मैं  नहीं  जानता  कि  भारतीय  कपास  निगम  वहां  क्‍यों  नहीं
 वास्तव  में  भारतीय  कपास  निगम  को  पहले  दिन  से  ही  खरीद  करनी  शुरू  कर  देनी  चाहिए  परन्तु
 उन्होंने  वहां  पर  दंगे-फसाद  होने  का  अवसर  दिया  तथा  कपास  उत्पादकों  में  असन्तोष  उत्पन्न  |  हुआ  ।

 महोदय  मैं  चाहता  हूं  कि  ये  चीजें  समाप्त  सरकार  के  पास  स्थायी  तंत्र  है  तथा  ये  तंत्र  चाहे  राज्य

 सरकार  के  अधीन  या  केन्द्र  सरकार  उन्हें  फसल  पैदा  होने  के  पहले  दिन  से  ही  खरीद  शुरू  कर

 देनी  ये  मेरे  कुछ  सुझाव  हैं  तथा  मुझे  पूर्ण  विश्वास  है  कि  सरकार  विभिन्‍न  सदस्यों  की  बातों
 पर  ध्यान  देकर  न  सिर्फ  समर्थन  मूल्य  के  बारे  में  ही  विचार  करेगी  अपितु  हमारी  जींवनचर्गा  अच्छी

 तरह  चलाने  के  लिए  हमें  लाभकारी  मूल्य  दिलाने  पर  भी  विचार  करेगी  ।

 श्री  सो०  जंगा  रेड्डी  :  सभापति  कौनसा  सत्र  है  जिसमें  किसानों  के  बारे
 में  चर्चा  नहीं  हुई  यह  मुझे  बतायें  ?  हर  सत्र  में  किसानों  के  क्षि  उत्पादन  के  बारे  में  घंटों  हम  चर्चा
 करते  रहे  लेकिन  उसका  कोई  लाभ  नजर  नहीं  आता  हम  और  मन्त्री  जी  यहां  पर  भाषण  देते
 उसका  समाधान  देदे  लेकिन  जो  किसान  चाहता  उसको  उसका  समाधान  नहीं  मिलता  इसके
 दो  कारण  हैं  ।

 सरकार  किसानों  के  साथ  जुएबाजी  खेलती  किसान  और  उद्योगपतियों  के  बीच  में
 बाजी  खिलाना  चाहती  पिछले  वर्ष  में  900  रुपये  क्विटल  तक  का  भाव  कपास  का  निकाला  गया
 ओर  आज  कोई  200,  300  रुपये  भी  देने  के  लिए  तैयार  नहीं  कोकोनट  के  बारे  में  केरल  के  भाई  ने
 बताया  कि  5  रुपये  है  उसे  एक  रपये  को  भी  लेने  के  लिए  तैयार  नहीं  है  ।

 इसके  दो  कारण  हैं  जैसा  गुप्ता  जी  ने  कहा  है  कि  हमारी  कोई  कृषि  नीति  नहीं  है  ।

 न्यूनतम  मूल्य  क्या  है  जिस  पर  आप  खरीद  करने  जा  रहे  हैं  ?

 ]

 हमको  श्री  खुर्शीद  आलम  खां  ने
 पत्र

 लिखा  उध्तमें  बताया  है  --

 319
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 सी०  जंगा  रेड्डी  ]

 |

 कपास  आयोग  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  पर  तभी  कपास  खरीदता  है  जब  कभी  भी  कपाप्त  छा

 मूल्य  सरकार  द्वारा  घोषित  समर्थन  मूल्य  से  नीचे  जाने  लगता

 उन्होंने  19  नवम्बर  को  चिंटूठी  लिखी  है  ।  अभी  आज  ।  घंटे  पहले  वारंगल  से  मुझे  खबर  मिली

 हमारे  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  के  बाद  काटन  कार्पोरेशन  और  गवनंमेंट  आफ  इंडिया  के  एजेन्ट  वारंगल
 19  तारीख  को  Ugo  एल०  एज०  को  नोटिस  दिया  गया  और  21  को  यहां  पर  बुलाया

 उसके  क्‍या  समाधान  उसका  क्या  असर  हुआ
 ?

 मुझे  अभी  साढ़े  3  बजे  ट्रंक-काल  में  मैसेज  आया
 है  जिसे  मैं  पढ़कर  सुनाता  हूं  ।

 ]

 लम्बे  रेशे  485  रुपये  प्रति  क्विटल  ।

 ]

 अच्छा  कपास  यह  क्या  फिक्स  किया  यही  तथ  किया  21  को  वह  गये  और  25
 तारीख  का  मैं  बता  रहा  ज्यादा  से  ज्यादा  यह  485  रुपये  है  और  वहां  के  व्यापारी  494  पर  खरीदने
 के  लिये  तैयार

 ह

 हमारी  काटन  कार्पोरेशन  व्यायारियों  की  रिस्क  पर  आती  व्यापारी  और  यह  दोनों  मिलकर
 काम  कर  रहे  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  वारंगल  की  मार्केट  में  आज  तक  3  लाख  क्विटल
 कपास  आई  इसमें  काटन  कार्पोरेशन  ने  कितनी  खरीदी  ।  यहां  श्री  खुर्शीद  आलम  साहब  नहीं  वह्‌
 सुनकर  परेशान  हो  जायेंगे  कि  किसान  को  किस  प्रकार  दबा  रहे

 ]

 35,000  क्विटल  ।  यह  10  प्रतिशत  से  कम

 काटन  कार्पोरेशन  में  यह  हालत  है  और  कार्पोरेशन  की  भी  वही  हालत  अपने  मित्रों  ने
 बताया  कि  बंगाल  और  उड़ीसा  में  जो  जूट  कार्पोरेशन  के  लोग  हैं  वह  व्यापारियों  से  मिले  इसलिये  वह्‌

 खरीद  नहीं  हो  सकी  ।  वह  खरीद  नहीं  कर  पा  रहे  हमारे  मित्र  केरल  के  कोकोनट  की  बात  करते
 आन्ध्र  महाराष्ट्र  जहां  पर  कपास  होता  वहां  के  लोग  कपास  के  बारे  में

 ही

 ।
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 बोलते  इसका  कोई  कारण  नहीं  दीखता  मैं  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  सपोर्ट  प्राइस
 फिक्स  करते  समय  हमारी  बातों  का  ध्यान  रखते  आप  कहते  हैं  ६म  लेबर  को  ले  रहे  हैं  लैंड  का
 किराया  ले  रहे  तमाम  मिलाकर  दे  रहे  मगर  रिस्क  को  क्‍यों  नहीं  ले  रहे  ठीक  है,किसान  के
 उत्पादन  के  भाव  आप  इस  तरह  फिक्स  करते  लेकिन  जो  सीमेंट  उत्पादन  करता  उसका  50
 के०जी०  के  बैग  का  भाव  कौन  तय  करता  है  ?  उद्योगपति  करता  है  ।  मगर  किसान  अपने  उत्पादन  का
 भाव  नहीं  तय  कर  सकता  स्टील  का  भाव  कौन  तय  करता  है  ?  उद्योगपति  करता  तो  दोनों  में
 कोई  तालमेल  होना  ठीक  आप  लोग  केवल  किसान  के  उत्पादन  के  खर्चे  को  लगा  रहे
 उश्नकी  रिस्क  को  नहीं  लगा  रहे  उसको  जो  इनपुट्स  उनके  भाव  भी  देखने  चाहिए  ।  उसको

 कपड़ा  चाहिए  पहनने  के  बच्चों  को  पढ़ाने  के  लिए  कुवां  खोदता  है  और  वह  गिर  जाता

 ढह  जाता  है  तो  उस  को  सीमेंट  से  उसे  बांधना  पड़ेगा  ।  इन  सारी  चीजों  को  आप  ध्यान  में  नहीं
 लेते

 मेरा  कृषि  मन्‍्त्री  महोदय  से  निवेदन  है  कि  यहां  पर  80  प्रतिशत  से  ज्यादा  मेम्बर  किसान  के
 बेटे  मगर  किसान  के  बारे  में  नहीं  सोचते  हम  उपभोक्ता  के  बारे  में  सोचते  हमेशा  कन्ज्यूमर
 के  बारे  में  हम  लोग  सोचते  अभी  हमारे  मित्र  बता  रहे  थे  कि  अगर  क्ृषि  का  उत्पादन  कम  हो  गया
 तो  इंफ्लेशन  बढ़ेगा  ।  फसल  अच्छी  हो  गई  तो  देश  की  नेशनल  वेल्थ  बढ़  जायेगी  ।  क्रुषि  का  उत्पादन  ही
 नेशनल  वेल्थ  को  आगे  बढ़ाने  वाला  इंडस्ट्रियल  उत्पादन  से  नेशनल  वेल्थ  नहीं  आप  देखें  मिर्च
 अभी  कल  तक  15  सौ  रुपये  तक  बिक  रही  आज  एक  हजार  हो  गई  मिचं  की  हालत

 जूट  की  हालत  ताड़ी  की  हालत  ताड़ी  तो  180  रुपये  में  खरीदने  के  लिए  कोई  तेयार

 नहीं  2  रु०प्रति  के०जी  ०के  भाव  भी  उसका  नहीं  मिलता  कम्पीटीशन  में  जाकर  वह  185  रु०प्रति

 क्विंटल  में  बेचते  मैं  चाहता  हूं  कि आप  हमारा  घान  जहां  भी  जाये  वहां  जाने  को  इजाजत  दीजिए  ।
 पंजाब  का  किसान  चाहे  तो  अपना  माल  आंध्र  में  भेज  सके  ।  आन्ध्र  का  जहां  भेजना  चाहे  हवां  भेज  सके  ।
 आप  इसको  क्‍यों  रोकते  हैं  ? जोनल  सिस्टम  निकालिए  ।  केवल  किसान  के  लिए  ही  आप  यह  रोक  लगाते

 आप  उद्योगपतियों  के  बारे  में  यह  नहीं  लगाते  बम्बई  का  कपड़ा  पूरे  देश  में  आता  अहमदाबाद
 का  पूरे  देश  में  आता  अगर  हम  वहां  रेस्ट्रिक्शन  लगाएं  तो  क्या  हालत  होगी  ?  ऋषि  मंत्री  जानते  हैं
 कि  जनता  सरकार  ने  जोनल  सिस्टम  को  उस  समय  6  रुपये  किलो  बम्बई  में  चावल  मिलता

 था  और  आन्ध्र  में  2  रुपये  किलो  मिलता  जब  यह  जोनल  सिस्टम  निकाला  तो  दोनों  के  बीच  में

 3  रुपये  किलो  का  भाव  आ  गया  ।  तो  इस  तरह  की  चीज  होनी  आन्ध्र  सरकार  ने  तेल  पर  रोक

 लगा  ग्राउंड  नट  आयल  वहां  के  लोग  इस्पोर्ट  नहीं  कर  हिन्दूपुर  मार्केट  में  3  सौ  रुपये

 भाव  रहता  है  तो  बाज्‌  के  मार्केट  में  5  सौ  रुपये  रहता  )  ।  किसान  देखता  है  यह  क्या  हो  रहा  है  ?  इसके

 लिए  मैं  आप  से  यही  कहूंगा  कि आप  मिनिमम  प्राइस  फिक्स  करते  समय  उसके  इनपुट्स  के  बारे  में  सोचें

 और  जो  आवश्यक  वस्तुएं  किसान  के  उपयोग  में  आने  वाली  होती  हैं  चाहे  वह  ट्रेक्टर  चाहे  आयल

 इंजन  वगैरह  इन  सारी  क्षीजों  का  ख्याल  रखना  चाहिए  **मैं  एक  मिनट  में  समाप्त

 करता

 321
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 [sit

 सी०  जंगा

 5  के  दौरान  कपास  मौसम  में  विभिन्‍न  किस्म  के  कपास  का  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य
 327  रु०  रेशे  वाली  किस्म  के  से  लेकर  900  रुपये  रेशे  वाली  किस्म  के

 प्रति  क्विंटल  है  ।

 इसका  क्‍या  किया  आपने  ?  इस  साल  दो  परतसेंट  ।  सीमेंट  का  भाव  20  परलेंट  कह
 इस्पात  का  भाव  25  प्रतिशत  बढ़  कपड़ा  कपास  से  बनता  किसान  कपास  बेचता  है  और

 कपड़ा  लेता  है  लेकिन  कपड़े  की  कीमत  बहुत  ज्यादा  होती  है  ।  किसान  आलू  बेचता  है  और  आलू  चिप्स

 बहुत  मंहगे  खरीदता  किसान  टमाटर  एक  रुपया  किली  वेचकर  टोमेंटो  केचप  6  रुपए  बोतल  ख़रीदता
 आखिर  इसका  मतलब  क्या  इसका  अनुपात  तय  करता  है।'**  (व्यक्थाले):*  मैं  यही  कहँन

 चाहता  हूं  कि सरकार  को  इसके  बारे  में  सोचना  चाहिए  और  एक  नीति  निर्धारित  करके  मार्च  के  महीने
 में  ही अअली  फसल  के  लिए  सरकार  क्या  दाम  देना  चाहती  कह  डेक्लेयर  कर  देना  चाहिए  ।  कॉटन
 कार्पोरेशन  और  आपके  बीच  में  कोई  तालमेल  नहीं  है  ।  कृषि  म्रन्त्री  और  कामसे  मैन्‍्त्री  के  बैच  में  पूरा
 तालमेल  रहना  चाहिए  ।  कृषि  मन्त्री  तो  दाम  फिक्स  कर  देंगे  सेफिन  कामस  मन्‍्त्री  उस  पर  लेते  नहीं  हैं
 इसलिए  दोनों  के  बीच  में  एक  मशीनरी  होनी  चाहिए  और  पूरा  ताल-भैल  रहना
 मैं  समाप्त  कर  रहा  हूं  ।

 कालिंग  अटेन्सन  मोशन  के  समय  मैंने  आंकड़े  बताए  थे+  21  क़रीख  को  टीम  मई  अपर  उसके
 बाद  यह  पत्र  मुझे  मिला  जेसस  कि  आप  स्वयं  मानले  हैं  कि किसान  इस  देश  की  बक्रेकेकोन  हैं  अर
 अगर  बंकबोन  ही  टूट  मई  तो  देश  की  क्‍या  दशा  इसका  अवुमान  आप  स्वयं  लगक  सकते  आपको

 हाई  टेक्नालाजी  के  द्वारा  सिफेटिक  चावल  और  मेहूं  का  उत्पादन  करना  पड़ेबा  ओर  टाटा  जेखे
 पत्तियों  का  प्रभाव  ओर  बढ़ेगा  ।  इसलिए  किसानों  की  भलाई  चाहने  कली  सरकार  किखतों  के  हित  फो
 ध्यान  में  रक्कर  आवश्यक  कदम  उठाए  तथ्ी  इस  देश  को  भी  मलाई  हो  मेरा  काननीय  कृषि
 मन्त्रीजी  से  अनुरोध  है  कि  वे  नीति  निर्धाह्ति  करके  मार्च  में  ही  अगली  फल  के  दाम  डिक्लेक्र  कर
 साथ  ही  साथ  सारे  सपोर्ट  मूल्य  में  अकल  करने  के  लिए  एक  ही  मशीचरी  होनी  ऋष्टिए  तथा  ऋषस  में
 वाणिज्य  तथा  कृर्तष  मन्त्राखय  में  स्‍ूरा  ढाल-मेल  रहना  चाहिए  ।

 के०  जो०  पझ्रदियोडो  :  आज  दूसरा  दिन  है  जब  हम  इस  सम्मानीय  सदन  में
 कृषि  फसलों  की  कीमतों  में  अभूतपूर्व  गिरावट  पर  चर्चा  कर  रहे  इससे  ही  पता  चलता  हैं  कि
 समस्या  की  गम्भी रता  असहनीय  इलायची  ध्या  धान  आवि  इससे
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 4  1907  लारिक्ल  भ्रादि  कृषि  जिस्सों  के

 मूल्यों  में  भारो  गिरावट  के  बारे  में  चर्चा

 प्रभावित  हैं  ।  इनके  उत्पादकों  को  लाभकारी  मूल्य  नहीं  मिल  रहा  नारियल  तेल  के  बारे  में  कोचीन

 तेल  केन्द्र  के  मूर  अधिवेशन  में  11  1985  को  1509.25  रु०  प्रति
 क्विंटल  दाम  बताये  गये  थे  तथा  इसका  बाजार  भाव  1500  रुपये  प्रति  क्विंटल  पिछले  वर्ष  इसका

 मूल्य  3601  /-  रुपये  प्रति  क्विंटल  था  और  अब  यह  घटकर  1509/-  रुपये  रह  गया  यह  नारियल
 के  तेल  का  भाव  हैं  प  न्‍्तु  कच्चे  नारियल  का  भाव  पिछले  वर्ष  3150  रुपये  प्रति  हजार  था और  इस
 समय  इसका  दाम  1000  तथा  1200  रुपये  अन्य  पड़ौसी  राज्यों  की  तुलना  में  केरल  में  भी  इसका
 उत्पादन  कम  किया  जा  रहा  कर्नाटक  तथा  तमिलनाडु  में  एक  पेड़  से  60  नारियल  मिलते  हैं  परन्तु
 केरल  में  इनकी  संख्या  सिर्फ  35  नारियल  प्रति  पेड़  केरल  में  मजदूरी  में  तिगुनी  वृद्धि  हुई
 कर्नाटक  तथा  तमिलनाडु  में  श्रमिकों  को  7  से  10  रुपये  मिलते  हैं  जबकि  केरल  में  25  से  30  रुपये
 मिलते  उत्पादन  एकदम  आधा  ऐसी  हालत  में  जबकि  कच्चे  वारियल  की  कीमत  1  रुपया
 20  पैसे  है  केरल  के  मध्यम  दर्ज  के  एवं  सीमान्त  किसान  अपने  नारियल  बेचने  में  असमर्थ  हैं  ।  व्यापारी
 इन  नारियलों  को  खरीदने  के  लिए  आगे  नहीं  आ  रहे  मध्यम  एवं  सीमान्त  किस।नों  के  लिए  उनका
 संरक्षण  एवं  संसाधन  करना  मुश्किल  है  '  केरल  की  सम्पूर्ण  कृषि  अर्थ-ब्यवस्था  छिन्न-भिन्‍न  हो  गई

 ऐसा  ही  कॉफी  उत्पादकों  के  साथ  पिछले  वर्ष  तम्बाक्‌  आदि  के  निर्यात  से  हमें  83.42

 करोड़  रुपये  निर्यात  शुल्क  के  रूप  में  83.42  करोड़  रुषये  में  से  अकेले  कॉफी  का  निर्यात  शुल्क
 64  करोड़  रुपये  आजकल  15  वस्तुओं  पर  निर्यात  शल्क  खत्म  हो  गया  है  परन्तु  काफी  पर  नहीं
 हुआ  है  !  काफी  पर  निर्यात  शुल्क  न  लगने  के  कई  वैध  कारण  हैं  क्‍योंकि  कुछ  देशों  में  काफी  के  कुल
 उत्पादन  कर  तीसरा  भाग  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजारों  में  38  से  40  प्रतिशत  की  छूट  पर  बेचा  जाता  है  तथा

 कृषकों  को  लाभकारी  मूल्य  अभी  भी  प्राप्त  नहीं  होते  इस  वर्ष  भी  खूब  फसल  पैदा  हुई  है  जिससे

 काफी  उत्पादकों  को  और  अधिक  नुक्सान  तथा  नारियल  तेल  के  बारे  में  एक  अनोछी  चीज  है  कि
 नारिगरल  के  तेल  के  लिये  सही  दाम  सुमिश्चित्त  करने  में  न  तो  वित्त  मन्त्रालय  तब्य  नही  वाणिज्य
 मन्त्रलय  समर्थ  नहीं  है  ।  मुझे  बत्ताया  गया  है  कि  कलकत्ता  में  ओ०जी  ०एल०  के  तहत  नारियल  के  तेल  .

 कय  आयात  किया  जा  रहा  है  या  तेब  की  कुछ  मात्रा  को आयात  किये  जाने  की  अनुमति  दी  हुई  इसके
 लिये  ब्रित्त  मन्‍्क्रलय  ने  कुछ  फायदे  प्रदान  किये  हैं  ।  बह्ल॑  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  मुश्ने  बताया  गया  है
 कि  वहां  पर  किसी  भी  वस्छु  के  क्षायात्र  पर  किसी  तरह  का  भी  प्रतिब्रन्ध  नहीं  है  ।  अतः  इस  लाभ  के  लिये
 नारियल  के  तेल  का  आयातत  किया  जाता  है  तथा  साबुन  बनाने  वाली  कम्पनियों  को  इसकी  बिक्री  की
 जाती  है  तथा  नारियल  के  तेल  की  आपूर्ति  नेपाल  को  किये  जाने  के  लिये  इनके  आयात  करने  पर  कोई

 प्रतिबंध  नहीं  है  ।  यह  कलकत्ता  में  आयात  किया  जाता  हैं  और  नेपाल  भेजा  जाता  है  ।  मैं  जानना  चाहता

 हूं  कया  नारियक  के  तेल  के  आयात  में  अत्यधिक  वृद्धि  हुई  है  यदि  तो  कारियल  के  तेल  का  आयात

 बन्द  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  नारियल  तथा  इसके  तेल  की  खरीद  के  लिए  विपणन  एजेन्सी  अत्यन्त
 भावश्यक  है  ।  सरकारो  तौर  के  रल  सरकार  ने  वहां  के  किसानों  की  मदद  के  लिए  लगभग  22  करोड़
 रुपये  खर्च  कर  दिये  परन्तु  इससे  स्लिफ  व्यापारियों  को  ही  फायदा  हुआ  उत्पादकों  को
 मध्यभ  दर्जे  के  एवं  सीमास्त  किसान  इसਂ  स्थिति  में  नहीं  हैं  कि  वे  नारियल  या  इसके  तेल  को  उचित

 मूल्य  पर  बेच  यह  केश्ल  की  स्थिति  है  तथा  मैं  मरतिनीय  मस्त्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  केरल
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 कैग्ाहु  a,  वारियत  आदि  क्ाषि  किन्‍्हों  के  25  करे  /985

 पूत्यों 4  भारी  रिरावट  के  बारे  में  चर्चा

 के०  जी०  श्रदियोडी

 के  किसानों  तथा  वहां  के  लोगों  की  दुदंशा  को  कम  करने  के  लिए  तुरन्त  कदम

 |

 ओऔ  प्रकाश  वी०  पाटिल  :  सभापति  छोटे-छोटे  किसानों  को  क्लिन  कैश
 ऋ डिट  न  होने  की  वजह  से  अपने  खेत  में  पैदा  किए  गए  सामान  को  कम  दामों  पर  बेचना  पड़ता
 लेकिन  सरकार  की  तरफ  से  छोटे-छोटे  किसानों  को  क्लिन  कंश  क्रेडिट  की  सुविधा  नहीं  दी  जाती
 आप  बड़े-बड़े  ट्रें  डस  को  क्लिन  केश  क्र  डिट  की  सुविधा  देते  लेकिन  किसान  को  नहीं  देते  मेरा
 आपसे  निवेदत  है  कि  किसान  को  भी  50,000  रु०  तक  क्लिन  कंश  क्र  डिट  देना  चाहिए  ।  सदन  में  कई
 माननीय  सदस्यों  ने  भी  कहा  है  कि  फार्मस  में  होल्डिग  कपेसिटी  न  होने  की  वजह  से  बाजार  में  अपना
 सामान  कम  भाव  पर  बेचना  पड़ता  मेरा  मंत्री  जी  से  निवेदन  है  कि  इस  दिशा  की  ओर  वे  कदम

 उठाएं  ।

 जहां  तक  कॉटन  का  सवाल  महाराष्ट्र  में  मॉनोपोली  कॉटन  परचेज  स्कीम  पिछले  साल
 सरकार  द्वारा  86  लाख  क्विटल  कॉटन  श्रोक्योर  हुआ  था  और  इस  साल  भी  90  लाख  क्विटल  कॉथन

 प्रोक्योर  हो  ऐसा  अनुमान  है  ।  3  लाख  वेल्स  एक्सपोर्ट  करने  के  लिए  हमने  सरकार  से  परमिशन

 मांगी  थी  लेकित  उसमें  से  केवल  1  लाख  36  हजार  बेल्स  ही  एक्सपोर्ट  के  लिए  एलाट  किए  मेरा

 कहना  यह  है  कि  ।  लाख  65  हजार  बेल्स  और  एक्सपोर्ट  करने  के  लिए  हमें  परमिशन  देनी

 5.00  भ०  प०

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि हमने  काटन  को  प्रोसेस  करने  के  लिए  20  कारखाने

 खुलवाने  के  लिए  एप्लीकेशन  डाली  थी  लेकिन  उसमें  से  सरकार  ने  केवल  6  फैक्टरीज  के  लिए  ही
 मिशन  दी  है  और  15  फंक्टरीज  के  लिए  परमिशन  नहीं  दी  हम  सरकार  से  लोन  नहीं  मांगते  और

 हमारे  जो  ऐपेक्स  बेकक्‍्स  हैं  वे  लोन  जो  सरप्लस  पैसा  एपेक्स  बैंक्स  के  पास  उसको  फैक्टरीज  में
 इन्वेस्ट  करने  के  लिए  नेबार्ड  को  मिनिस्टर  साहब  को  कहना  पड़ेंगा  ताकि  वे  काटन  मिल  स्टार्ट  हो
 सकें  ।  .

 हमारे  एरिया  में  देजीटेबिल्स  बहुत  ज्यादा  होती  हैं  और  वेजीटेबिल्स  का  दाम  अगर  गांवों  में
 देखा  तो  1  रुपये  के  ०है  लेकिन  वही  वेजीटेबिल  शहर  में  6  रुपये  के  ०जी  ०  बिकती  है  और  ऐसा
 हजारों  साल  से  होता  चला  आ  रहा  इसके  लिए  ट्रांसपोर्टेशन  की  फंसीलिटीज  होनी  चाहिए  ।  ट्रे  डर्स
 जो  हैं  वे  पेरिशएबिल  गुड्स  होगे  वी  वजह  से  कम  भाव  पर  प्रोड्यूससं  से  माल  ले  लेते  हैं  भौर  कोल्ड
 स्टोरेज  न  होने  की  वजह  से  उनको  कम  भाव  देते  मैं  चाहता  हूं  कि सरकार  इसके  लिए  कोई

 इन्फ्रास्ट्रक्चर  तैयार  करे  और  कोल्ड  स्टोरेज  की  व्यवस्था  करे  ताकि  उसको  ज्यादा  भाव  मिल

 हमारे  एरिया  में  अंगूर  बड़ी  तादाद  में  होता  है  और  मैंगो  और  ओरेंज  भी  बहुत  होता  है  और
 अच्छा  फ्रट  होने  की  बजह  से  एक्सपोर्ट  की  बड़ी  डिमान्ड  है  लेकिन  हमारे  यहां  एयर  ट्रान्सपोर्टंशन  की
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 4  1907  नारियल  आदि  कृषि  जिन्‍्सों  कै

 मूल्यों  में  भारी  गिरावट  के  बारे  में  चर्चा

 सुविधा  नहीं  है  ।  और  वह  सुविधा  वहां  के  लोगों  को  मिल  जाती  तो  माल  का  रेट  कम  हो  जाएगा
 और  इन्टरनेशनल  माकंट  में  हमारा  फ्रूट  अच्छी  तरह  से  जा  सकेगा  ।

 हमारे  महाराष्ट्र  में  इरीगेशन  की  फैसीलिटीज  12  परसेन्ट  एरिया  में  ही  इसका  मतलब  यह
 है  कि  1/8  इरिया  में  एरीगेशन  की  सुविधा  है  ।  जब  हम  रिमेनिंग  अनइरीगेटेड  एरिया  में  क्रोप  तैयार

 करते  तो  उसमें  फायदा  नहीं  होता  है  ।  केवल  1/8  एरिया  में  हम  कैश  क्रोप  ले  सकते  हैं  और  उसमें

 ही  फायदा  होने  वाला  है  और  ड्राई  लैंड  फामिग  में  हमको  बड़ा  नुकसान  होता  एक  बात  यह  है  कि

 सरकार ने  रेस्ट्रिक्शन  डाली  है  कि  जो  इरीगेटेड  एरिया  उसमें  पर्टीकुलर  परसेन्ट  तक  ही  आप  कैश

 क्राप  कर  सकते  यह  जो  रेस्ट्रिक्शन  इसको  उठाना  इससे  जो  लास  फारम्स  को  होता  है

 वह  कम  हो

 एक  बात  मैं  यह  और  कहना  चाहता  हूं  कि  सरकार  को  इस्फ्रास्ट्रक्चर  फेसीलिटीज  तैयार  करनी

 चाहिए  |  कोल्ड  प्रोसे  सिंग  की  व्यवस्था  सरकार  फो  करनी  इसके  अलावा
 _

 ट्रान्सपोर्ट  की  अच्छी  सुविधाएं  होनी  चाहिए  और  मार्केटिंग  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  और  एक्सपोर्ट

 करने  की  फैसीलिटीज  होनी  इन  सभी  चीजों  में  फारमर्स  का  मैनेजमेंट  में  €स्सा  होना  चाहिए

 एफ०  सीं०  आई०  और  एस०  टी०  सी०  को  सपोर्ट  करने  के  लिए  फारमर्स  की  कन्सलटेटिव  कमेटी  होनी

 एफ०  सी०  आई०  और  एस०  टी०  सी०  में  काम  करने  वाले  लोग  फाइनेन्शियल  एडवाइजस

 होते  हैं  और  आफिसर  होते  उसमें  ज्यादा  से  ज्यादा  फारमर्स  को  लिया  जाए  ताकि  वे  एक्जीक्यूशन
 को  अच्छी  तरह  से  मानीटर  कर  सके  |

 फूडग्रेन्स  के  बारे  में  जो  पिछले  सालों  के  फीगसं  उनके  बारे  में  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि
 1982-83  2-83  में  384  करोड़  रुपये  का  गेहूं  इम्पोर्ट  किया  1983-84  में  726  करोड़  रुपये  का

 इम्पोर्ट  किया  गया  और  चावल  अन्दाजन  833  करोड़  रुपये  का  इम्पो्ट  किया  गया  और  1984-85  5  में

 गेहूं  130  करोड़  रुपये  का  इम्पोर्ट  किया  गया  और  चावल  224  करोड़  रुपये  का  इम्पोर्ट  किया  ये
 सब  चीजें  यह  दिश्वाती  हैं  कि  कहीं  न  कहीं  कुछ  गड़बड़  है  और  इस  स्थिति  को  सुधारना  चाहिए  ।  जब
 तक  किसानों  को  अच्छा  दाम  नहीं  तब  तक  किसान  अच्छी  तरह  से  प्रोडक्शन  नहीं  और
 प्रोडक्शन  नहीं  करेगा  ।  इसलिए  सरकार  को  सोचना  चाहिए  कि  जो  हमारी  काम  करने  की  पद्धति  है
 उसमें  कुछ  सुधार  हो  सकता  है  या  नहीं  ।  इसके  बारे  जांच  करके  या  इन्वेस्टीगेशन  करके  एक  अच्छी
 पालिसी  पर  विचार  किया  जाए  ।

 शूगर  पालिसी  के  बारे  में  देखा  अपमे  शूगर  की  पर  रिकवरी  के  ऊपर  16.5  रुपये  रेट
 दिया  उसी  की  वजह  से  फार्मस  ने  आसानी  से  शूगरकेन  अगर-आप  पहले  से  उसे  रेट  देने  के
 बारे  में  बता  देंगे  तो  फार्मंस  आप  जितना  चाहेंगे  उसे  उगा  सकता

 [  झ्न॒वाद  ]

 भरी  श्रमर  राय  प्रधान  :  माननौय॑  सभाषति  कुछ॑  दिन  पहले  हमने
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 [  ध्ती  अमर  राम  प्रधास  ]

 आवश्यक  वस्तुओं  की  बढ़ती  हुई  कीमतों  पर  इस  सम्मानीय  सदन  में  चर्चा  की  थी  और  अब  हम  कृषि

 उत्पादों  के  दामों  में  गिरावट  के  बारे  में  चर्चा  कर  रहे  यह  बहुत  ही  दु.ख  की  वात  है  कि एक  तरफ  तो

 धान  के  पूल्य  गिर  रहे  हैं  तथा  दूसरी  ओर  चावल  की  की मरते  बढ़  रही  गन्ने  की  कीमत  कम  हो  रही  है
 तथा  चीनी  के  दाम  ऊंचे  हो  रहे  यह  हमारे  देश  का  दुर्भाग्य  है  तथा  यह  भी  दुर्भाग्य  है  कि  जो  किसान

 कपास  तथा  नारियल  की  खेती  अपने  खून-पसीने  से  करते  हैं  उन्हें  लाभकारी

 मूल्य  नहीं  मिल  रहा  दूसरी  यह  भी  कहा  जा  सकता  है  कि  क्ृथि  निवेश  की  वस्तुओं  जंसे  कि

 उबं  मिट्टी  का  सिचाई  करने  के  लिए  वीज  आदि

 की  कीमतों  में  भारी  वृद्धि  हुई  मु  ब्य  प्रश्न  अन्तरिम  सहायता  देने  का  नहीं  पटसन  उत्पादकों  को
 25  रुपये  बोनस  देने  का  प्रश्न  नहीं  है  ।  यह  तो  आर्थिक  नीति  का  sat  है  जिससे  देश  की  यह  हालत  हुई
 है  ।  अगर  आप  1980-81,  1981-82,  198  2-83  की  रिपोर्टों  को  देखें  तो  कृषि  नित्रेश  को  वस्तुओं
 जैसे  कि  बीज  आदि  की  कीमतें  83  प्रतिशत  से  151  प्रतिशत  तक  बढ़  गई  हैं  परन्तु
 कृषि  उत्पादों  की  कीमतें  औसतन  27  से  38  प्रतिशत  तक  ही  बढ़ी  इसका  अर्थ  हुआ  कृषकों  को  56

 प्रतिशत  का  नुकसान  ।  इसके  अतिरिक्त  व्यापार  में  यह  हमेशा  देखा  गया  है  कि  कृषि  एवं  उद्योग  को

 तुजना  में  कृषि  क्षेत्र  हमेसा  ही  नुकप्तान  में  रहता  है  ।

 यदि  आप  रिजवं  बेंक  के  आंकड़ों  को  देखें  तो  आप  पाएंगे  क्रि  1980-81  से  1982-83  की
 अवधि  में  किसानों  द्वारा  जो  माल  बेचा  गया  था  उसके  दिसम्बर  1983  में  सूचकांक  आंकड़े  218  है
 जबकि  किसानों  द्वारा  खरीदे  गये  औद्योगिक  सामान  के  सूचकांक  आंकड़ें  267  इसका  मतलब  यह

 हुआ  कि  कृषक  ने  जो  प्राप्त  किया  उसकी  अपेक्षा  उसे  उद्योग  को  49  प्रतिशत  और  अधिक  देवा  पूरे
 देश  में  यही  दुखांत  स्थिति  हमारा  देश  कृषि  प्रधान  ह ैऔर  इसलिए  हमारी  जनसंख्या  का  बड़ा  भाग

 अर्थात्‌  कुल  जनसंख्या  का  75  प्रतिशत  आपकी  आर्थिक  नीति  के  बहुत  दुख  झेल  रहा  लेकिन

 पूंजीवादी  समाज  में  आप  सब  कुछ  मांग  और  पूर्ति  निगम  द्वारा  निर्धारित  नहीं  कर  सकते  इस  समयਂ

 हम  अपनी  अर्थव्यवस्था  को  टाल  नहीं  सकते  हैं  जिसे  हम  मिश्रित  अर्थ  उप्रवस्था  कहते  हैं  परन्तु  जो  वास्तव
 में  पूंजीवाद  अर्थव्यवस्था  है  जिनका  नियन्त्रण  वहुसष्ट्रिक  कम्पनियों  द्वारा  किया  जाना  बहुत  समय

 पहले  इन  कृषि  मूल्यों  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय  क्रषि  सहकारिता  विपणन  संघ  ने  एक  चेतावनी  दी  थी  ।

 मैं  उसे  उद्धृत  करता  हूं  :

 देखना  होगा  कि  जब  कभी  भी  उत्पादन  में  बुद्धि  होती  है  तो  इसके  परिणामस्वरूप

 मूल्यों  में  अनुपात  स ेअधिक  विराबट  होती  यदि  इस  स्थिति  को  जारी  रखने  की  अनुमति
 दी  जाती  है  तो  यह  या  तो  राष्ट्रीय  उत्पादन  पर  प्रभाव  डालेगा  या  पूरी  तरह  से  कृषि
 उत्पादन  में  सुधार

 लेकिन  वस्तुतः  इससे  दोनों  हानिकर  प्रभाव  हुए  हैं  और  हम  इससे  इन्कार  नहीं  कर  सकते

 अब॑  मैं  पटसन  की  बात  करना  चाहूंग्रा  क्योंकि  मैं  पटसन  पैदा  करने  वाले  क्षेत्र  से  हूँ  ।
 बह  हालांकि  सह  है  कि  आपने  कच्चे  पटसन  को  खरीद  शुरू  की  है  लेकिन  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  आपने
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 इसकी  खरीद  देर  से  शुरू  की  आपको  जानकारी  होनी  चाहिए  कि  असम,मेचालय  तथा  बगल के  क्षेत्रों
 में  पटसन  जून  के  महीने  में  आ  जाती  है  ।  आपने  इसे  उस  समय  नहीं  खरीदा  उस  संमय  आपने  कुषेकों
 और  पटसन  उत्पादकों  को  जमाखोरों  तथा  मिल  मालिकों  की  मर्जी  पर  छोड़  दिया
 आपने  उसके  बाद  केवल  जुलाई  महीने  के  आखिर  में  कच्चे  पटसन  की  खरीद  शुरू  की  उत्पादकों  को
 अपनी  उपज  180  या  190  रुपये  प्रति  क्विटल  की  दर  पर  बेचनी  पड़ी  ।

 आपने  गेहूं  की  डब्ल्यू०  एस०  किस्म  के  लिए  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  223  रुपये  की  घोषणा  की
 आपने  25  रुपये  के  बोनस  की  भी  घोषणा  की  मैं  यह  अवश्य  कहूंगा  कि  यंह  संब  कुछ  अगस्त  महीने
 के  अन्तिम  सप्ताह  में  हुआ  इन  छोटे  किसानों  के  पास  अनाज  को  सुरक्षित  रंखने  की  कोई  क्षमता  नहीं
 है  ।  अतः  आपकी  देर  से  होने  वाली  घोषणा  ने  इन्हें  बिचोजियों  तथा  जमाखोरों  की  कया  पर  छोड़  दिया

 इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  कि  कृषि  उत्पादन  के  मामले  में  चाहे  यह  कपास  या
 गन्ना  आपको  उनके  समर्थत  मूल्य  की  इन्हें  बोने  से पहले  ही ठीक  समय  पर  घोषणा  करनी  चाहिए  ।

 केवल  तभी  किसान  न्यांयिक  रूप  से  यह  निर्णय  कर  पाएंगे  कि  किस  विशेष  फसल  को  कितना  समय  देना

 चाहिए  ।

 चूंकि  कृषि  मुल्य  आयोग के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  गया  इसलिए  मैं  इस  पर  कुछ  नहीं  कहूंगा
 सिवाए  इसके  कि  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  इसे  बहुत  खर्चोला  कहा  बल्कि  मैं  कहता  हूं  कि  बहुत
 मुफ्तखोर  मैं  इसे  यह  इसलिए  कहता  हूं  क्योंकि  कृषि  माल  के  मूल्य  का  निर्धारण  करते  समय

 :  उत्पादन  लागत  पर  भी  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  ।  यदि  आप  पानी
 काटना  तथा  सुखाना  आदि  कार्यों  को  लें  तो  उत्पादन  की  कुल  लागत  कम  से  कम  500  से  600  रुपये
 प्रति  क्विटल  आती  लेकिन  कृषि  मूल्य  आयोग  ने  केवल  223  रुपये  प्रति  क्विटल  कौ  घोषणा  की  है  ।
 क्या  किसी  भी  हिसाब  से  यह  लाभकारी  मूल्य  किसानों  को  अउनी  उत्पादन  की  लागत  भी  नहीं
 मिलती  है  ।  1977-78  की  सावंजनिक  उपक्रम  समिति  द्वारा  सुझ्ाए  गए  447.64  रुपये  प्रति  किवटल

 मूल्य  को  भी  किसानों  को  नहीं  दिया  गया  यदि  आप  वतंमान  मूल्यों  के  अनुसार  पैसे  के  मूल्य  की  गणना
 करते  हो  तो  यह  600  रुपये  से अधिक  होना  चाहि९  ।  अंग्रेज  भी  जो  भारतीय  कृषि  का  शोषण  करते
 ने  1943  में  सुझाव  दिया  था  कि  एक  मन  पटसन  दो  मन  चावल  के  बराबर  यदि  आप  इसके  अनुसार
 गणना  करते  हो  तो  इसका  मूल्य  800  रुपंये  प्रति  क्विटल  अ

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  कृषि  मूल्य  आयोग  किसानों  के  लाभ  के  लिए  किस्री  भी  सुझाव
 के  साथ  आगे  नहीं  आया  है  और  सार्वजनिक  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  जँसी  समितियों  की  सिफारिशों
 पर  भी  कोई  मूल्य  आध्करित  नहीं  है  ।  कृषि  मूस्य  आयोग  साक्त रण  पटसन  उत्फ्वकों  जो  कि

 वास्तव  में  मुक्तभोगी  है  सहायता  न  करके  मिल  मालिकों  तथा  पूंजीपतियों  की  सहायता  कर  रहा

 कृषिं  मूल्य  आयोग  उनके  लिए  नहीं  है  बल्कि  यह  टाटा  और  बिरला  कें  जिंए  हैं  ।
 ह

 कुला री  मसता  बनर्जी  :  वह  बिरला  और  टाटा  के  नाभों  का  उल्लेख  क्यों
 करते  हैं  ?
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 मारियल  आदि  कृषि  जिस्सों  के  25  1985

 मूल्यों  में  भारी  गिरावट  के  बारे  में  चर्चा

 श्री  भ्रसर  राय  प्रधान  :  लेकिन  यह  वास्तविकता  आपकी  अर्थ  व्यवस्था  उन्हें

 सहायता  दे  रही  है  ।

 कुमारी  ममता  बनर्जो  :  वह  टाटा  और  बिरला  के  नामों  का  उल्लेख  क्‍यों  कर  रहे  हैं  ?

 जपाध्यक्ष  महोदय  :  कोई  तर्क-वितक  नहीं  ।

 श्री  ध्रमर  राय  प्रधान  :  कच्चे  पटसन  के  बारे  में  मेरा  ठोस  सुझाव  यह  कच्चे  पटसन  के  बारे

 में  क्‍या  मूल्य  होना  चाहिए  ?  इत्तमें  निश्चित  रूप  से  वृद्धि  होनी  चाहिए  ।  गेहूं  की  डब्ल्यू  5  की  किस्म  के

 लिए  इसका  न्यूनतम  मूल्य  600  रुपये  होना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  ४:  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त

 श्री  श्रमर  राय  प्रधान  :  आपकी  अर्थ  व्यवस्था  की  नीति  में  पूरी  तरह  से  परिवतेन  होना
 आपको  पटसन  उत्पादकों  की  सहायता  से  लिए  आगे  आना  सारी  पटसन  मिलों  का

 राष्ट्रीयक रण  किया  जाना  चाहिए  ।  पूरा  पटसन  व्यापार  व्यापार  को  सरकार  द्वारा
 अपने  हाथ  में  ले  लेना  गेहूं  की  डब्ल्यू  5  किस्म  के  लिए  कच्चे  पटसन  या  न्यूनतम  मूल्य  600
 रुपये  प्रति  क्विटल  होना  चाहिए  ।  भारतीय  पटसन  निगम  को  सारी  पटसन  खरीदनी

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  धन्यवाद

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  चर्चा  के  बारे  में  माननीय  सदस्यों  से  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  :

 यदि  मंत्री  जी  जवाब  देना  चाहते  हैं  तो वह  कम  से  कम  45  मिनट  लेंगे  ।

 इस  समय  5.15  का  समय  है  मानतीय  सदस्यों  की  क्या  इच्छा  है  ?  क्‍या  हम  इस  चर्चा  को  कल
 भी  करेंगें  ?

 श्री  के०  रामचन्द्र  रेड्डी  :  यह  अच्छा  होगा  कि  इसे  आप  कल  जारी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  मन्त्री  जी  उत्तर  देना  चाहते  हैं  तो  हमें  आज  यह  चर्चा  समाप्त  करनी

 श्री  के०  रामचन्द्र  रेड्डी  :  इसे  कल

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  क्या  माननीय  मंत्री  इसे  आज  समाप्त  करना  चाहते  हैं  ?

 कृषि  मंत्री  बूटा  :  आप  पर  निर्भर  करता  मैं  इसे  आज  समाप्त
 करना  चाहता  हूं  ।  फिर  भी  मैं  आपके  ऊप  (  छोदुता  हूं  ।  हमारे  पास  कुछ  महत्वपूर्ण  मामले  लेकिन

 फिर  भी  जो  कुछ  आप  निर्णय  करते  हैं  उसके  द्वारा  मैं  करने  के  लिए  तैयार  कल  की  कार्य  सूची  के
 बारे  में  मैं  संसदीय  मंत्री  क ेसाथ  इसको  देखूंगा  ।

 ३३३१.
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 मूल्यों  में  गिरावट  के  बारे  में  चर्चा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  एक  और  महत्वपूर्ण  चर्चा  हम  कल  नियम  184  के  अन्तगंत  लेंगे  यह  श्री

 जगमोहन  के  मामले  के  बारे  में  है  ।  यह  4  बजे  है  ।

 थ्री  सी०  माधव  रेड्डी  :  कल  श्री  जगमीहन  के  मामले  पर  कोई  चर्चा  नीं
 हम  कल  4  बजे  के  बाद  इस  पर  चर्चा  कर  सकते  हैं  ।  हमारे  पास  कल  के  लिए  अधिक  विषय  नहीं  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  जी  के  पास  भी  कुछ  कार्यक्रम  यदि  सदस्य  सहयोग  देते  हैं  तो  हम

 कुछ  मिनटों  में  समाप्त  कर  देंगे  और  तब  माननीय  मंत्री  वाद-विवाद  का  उत्तर

 .  श्री  के०  रामचन्द्र  रेड्डी  :  सभी  को  अवसर  दिया  जाना

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रत्येक  को  कुछ  मिनट  दिए  जाएं  तथा  समाप्त  करने  की  कोशिश  की

 हम  6  बजे  के  बाद  एक  या  दो  घण्टे  तक  चर्चा  जारी  नहीं  रख  उपस्थिति  बहुत  कम  प्रत्येक

 व्यक्ति  बोलने  के  बाद  सदन  से  चला  जाता  है  और  केवल  मंत्री  जी  उत्तर  दे  रहे  हैं  कोई  भी  उपस्थित

 नहीं  है  ।  सदस्यों  क ेसहयोग  से  हम  इसे  कुछ  मिनटों  में  समाप्त  करेंगे  तथा  मंत्री  जी  वाद-विवाद  पर
 अपना  उत्तर  मैं  माननीय  सदस्यों  स ेसहयोग  के  लिए  अनू  रोध  करता  हूं  ।

 अब  प्रो०  के०  वी०  थामस  !

 प्रो०  के०  बो०  थासस  :  उपाध्यक्ष  पिछले  सत्र  में  हमने  प्राकृतिक
 दाओं  पर  एक  दिलचस्प  चर्चा  की  उस  श्री  बूटा  सिंह  जी  ने  चर्चा  का  उत्तर  दिया  हम
 कृषि  उत्पादकों  के  मूल्य  पर  चर्चा  कर  पिछले  समय  श्री  बूटासिह  जी  ने  हमारी  सहायता  की
 थी  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  इस  समय  भी  वह  हमारी  बहुत  मदद

 मैं  नारियल  उत्पाद  के  मूल्यों  की समस्या  तक  अपने  आपको  सीमित  रखता  हूं  ।
 यल  तेल  और  नारियल  के  अन्य  उत्पादों  के  दामों  में  भारी  गिरावट  से  केरल  के  नारियल  उत्पादकों  पर

 भारी  बोझ  आ  पड़ा

 मैं  उन  सुझावों  पर  आ  रहा  हूं  जिनसे  उनकी  सहायता  की  जा  सकती  मैं  अन्य  ब्यौरों  पर

 नहीं  जाता  हूं  आन्तरिक  खपत  को  बढ़ाना  होगा  ।  हम  हमेशा  न्यूनतम  मूल्य  के  बारे  में  बात  करते

 मेरे  पास  एक  सुझाव  है  कि  न्यूनतम  मूल्य  एवं  हमें  अधिकतम  मूल्य  के  बारे  में  सोचना  है  क्योंकि  इस
 वर्ष  जनवरी  में  हमारे  पास  नारियल  तेल  के  लिए  अधिकतम  मूल्य  उसका  प्रभाव  क्‍या  हुआ  ?
 केरल  के  घरों  में  भी  नारियल  तेल  को  उपयोग  करने  के  स्थान  पर  पाम  ताड़  के  तेल  का  उपयोग  करने
 लगे  मेरा  सुझाव  है  कि  न्यूनतम  मूल्य  के  साथ-साथ  हमें  अधिकतम  मूल्य  के  बारे  में  विचार
 करना  चाहिए  ।  मेरे  कुछ  साथी  नारियल  तेल  के  निर्यात  के  बारे  में  बता  रहे  जेसाकि  आप  जानते  हैं
 कि  यह  संभव  नहीं  है  क्योंकि  हम  फिलीपाइन्स  जैसे  देशों  क ेसाथ  मुकाबला  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 भा  रतसरकार  द्वारा  सहायता  देने  के  बारे  में  मेरा  दूसरा  सुझाव  भारत  सरकार  हमेशा  समय

 पर  सहायता  देती  परन्तु  क्या  यह  सहायता  खेतिहर  के  पास  जाती  है  ?  यह  खेतिहर  के  पास  नहीं
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 मूल्यों  में  भारी  गिरावट  के  बारे  में  चर्चा

 के०  बी०  थासस ]

 जाती  अतः  मेरा  सुझाव  है  कि  सहकारी  क्षेत्र  विशेषकर  विपणन  सहकारी  समितियों  को  प्रेरित  किया

 जाना  चाहिए  ।  पहले  वनस्पति  में  हम  लगभग  नारियल  तेल  का  10  प्रतिशत  उपयोग  करते  थे  जो  अब  शून्य

 पर  आ  गया  मेरा  अनुरोध  है  कि  यह  10  प्रतिशत  नहीं  होना  चाहिए  बल्कि  आप  नाशियल

 तेल  के  5  प्रतिशत  का  उपयोग  कर  सकते  हैं  |  तब  वनस्पति  का  मूल्य  10  से  15  पैसे  तक  बढ़  सकता

 वह  केरल  में  नारियल  उत्पादकों  की  सहायता

 अन्य  सुझाव  उत्पादन  में  वृद्धि  करना  अब  मुख्य  समस्या  यह  है  कि  जड़  भौर  तने  की  बीमारी

 के  कारण  केरल  में  नारियल  का  उत्पादन  गिर  गया  है  यहां  सरकार  को  बहुत  कुछ  करना

 शाला  में  नई  संकर  किस्म  का  विकास  किया  गया  है  लेकिन  बे  खेतिहर  तक  नहीं  पहुंची  सरकार

 को  तुरन्त  कार्यवाही  करनी  चाहिए  ताकि  खेतिहरों  को  नई  संकर  किसमें  तुरन्त  दी  जाएं  तभी  वे  मौर

 अधिक  नारियल  का  उत्पादन  कर  इनसे  खेतिहर  को  सहायता  मिलेगी  ।

 घन्यवाद  ।

 *श्रो  एम०  सुब्बा  रेड्डी  :  उपाध्यक्ष  मैं  आन्ध्र  प्रदेश  से  आया

 तम्बाकू  और  गन्ना  मेरे  राज्य  की  मुख्य  फसलें  हैं  जिन्हें  वहां  उगाया  जाता  है  और  इन

 फसलों  को  उगाने  वाले  किसानों  की  दथनोय  स्थिति  के  बारे  में  हम  उस  राज्य  से  आने  वाले  सभी  सांसद

 बिन्तित  मैं  नन्दयाल  का  प्रतिनिधि  हूं  जो  रायलसीमा  में  यह  पूरा  क्षेत्र  ऐतिहासिक  रूप

 से  सूखा  ग्रस्त  यहां  वर्षा  नगष्य  कृषि  प्रयोजनों  के  लिए  के०  सी०  नंदी  केवल  पानी  का

 साधन  वहां  अन्य  सिंचाई  सुविधाएं  नहीं  इस  क्षेत्र  में  किसान  हर  प्रकार  का  कष्ट  और  जोलिम

 उठाकर  बहुत  कम  पानी  से  जो  कुओं  आदि  में  उपलब्ध  कपास  कीं  फसल  उयगाते  प्रत्येक  बचे  हुए

 हिस्से  में  यहां  कपास  का  उत्पादन  किया  रहा  है  ।  लेकिन  दुर्भाग्य  से  पिछले  दो  वर्षों  स ेकपास  बिक

 नहीं  पा  रही  पिछले  दो  वर्षों  से  उत्पादकों  क ेपास  कपास  का  बड़ा  भंडार  अनविका  पड़ा  कपास

 के  मूल्य  बहुत  अधिक  गिर  गए  हैं  ।  पहले  यह  ।  रुपये  प्रति  किलोग्राम  था  ।  लेकिन  फिर  मूल्य  10  रुपये

 प्रति  किलोग्राम  गिर  गया  और  फिर  7  रुपये  तथा  अब  स्थिति  इस  प्रकार  की  है  कि  3  रुपये  श्रति

 ग्राम  की  दर  पर  भी  खरीदने  के  लिए  शायद  ही  कोई  तैयार  चूंकि  भंडार  में  रखने  के  कारण  कपास

 का  रंग  तेजी  से  फीका  पड़ता  जा  रहा  है  इसलिए  बिचौलिए  जो  न्यूनतम  मूल्य  पर  खरीदते  वे  भी

 खरीदने  को  तंयार  नहीं  मेरे  क्षेत्र  मे ंकपास  उत्पादकों  की  यह  स्थिति  कपास  उत्पादकों

 को  प्रति  एकड़  कम  से  कम  दो  से  तीन  हजार  रुपये  तक  खर्च  करना  पड़ता  उबरक  तथा  कीटमार

 आदि  को  खरीदने  में  अधिक  खर्च  करने  के  अलावा  जो  कि  आवश्यक  खचर्चे  उत्पादकों  को  कपास  का

 उत्पादन  करने  के  लिए  बहुत  अधिक  जोखिम  उठाना  पड़ता  इतने  अधिक  मेहनत  और  जोखिभ

 के  बांद  भी  कपास  उत्पादकों  को  उनके  डत्प[दन  का  लागत  मूल्य  मी  नहीं  मिल  पाता  लाभप्रद  मूल्य

 *तेलुगु  में  दिए  गए  भाषण के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी
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 यों  मरे  बे  में मूल्यों  में  भारी  गिरावट  के  बारे  में  चर्चा

 की  बात  तो  अल॥  रही  ।  इसका  परिणाम  यह  हुआ  कि  पिछले  2  वर्षों  से  किसानों  के पास  अनबिका
 कपास  का  भंडार  जमा  हो  गया  ।  देश  में  घरेलू  आवश्यकताओं  के  लिए  कपास  का  उत्पादन  पर्याप्त

 परन्तु  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  तथ्य  की  उपेक्षा  करते  हुए  कपास  की  एक  लाख  गांठों  का  आयात  किया
 किसानों  की  यह  राय  है  कि  कपास  के  मूल्य  में  गिरावट  का  यही  मुख्य  कारण  तम्बाकू

 के  लिए  शायद  ही  कोई  बाजार  है  ।  जो  बीड़ी  उद्योग  में  प्रयोग  होता  का  उत्पादन  मेरे  क्षेत्र

 में  होता  बिचोलिए  और  एजेंट  जो  किसानों  से  तम्बाकू  खरीदते  वे  उनको  नियमित  रूप  से  पैसा

 नहीं  देते  ऐसी  कोई  गारंटी  नहीं  है  कि  वे फिर  आएंगे  ।  यह  तम्बाक्‌  उत्पादकों  का  भविष्य  मैं

 इस  पर  केन्द्र  से  अनू  रोध  करता  हूं  कि  इस  क्षेत्र  में  तम्बाक्‌  उत्पादकों  के  लिए  बाजार  की  व्यवस्था  की

 सरकार  को  यह  देखना  चाहिए  कि  तम्बाकू  क ेलिए  न  केवंल  बाजार  की  व्यवस्था  की  जाए
 बल्कि  किसानों  को  इसके  लिए  लाभकासी  मूल्य  मिलें  |

 धान  उत्पादकों  की  स्थिति  भी  अन्य  किसानों  को  तरह  ही  में  भारतीय  खाद्य

 निगम  सबसे  भ्रष्ट  संस्थान  भारतीय  खाद्य  न्गिम  के  अधिकारी  आते  हैं  और  घान  तोलते  हैं  तथा
 किसानों  के  घरों  के  सामने  खुले  थेलों  में  उन्हें  कई  दिनों  तकः  छोड़कर  चले  जाते  जद  वर्षा  होती  है
 तो  यह  अनाज  खराब  हो  जाता  भारतीय  खाद्य  निगम  के  अधिकारी  इस  अनाज  को  लेने  से  तुरन्त
 मुकर  जाते  किसानों  की ओर  भारतीय  खाद्य  निगम  का  यह्‌  रवैया  यह  बहुत  गंभीर  मामला

 है  और  सरकार  को  यह  देखना  चाहिए  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  के  कार्यों  में  सुधार  हो  ।

 गन्ना  उत्रादकों  को  दशा  कोई  कम  दयनीय  नहीं  नन्‍्दयाल  में  करोड़ों  रुपये  की  लागत  से

 एक  चीनी  मिल  लगाई  गई  थी  ।  उस  क्षेत्र  के कई  किसानों  ने  मिल  को  गन्ने  की  आपूर्ति  करने  के  लिए
 उसकी  खेती  करना  शुरू  कर  क्योंकि  के०  सी०  नहर  में  समय  पर  पानी  नहीं  मिल  सका  इसलिए
 पूरी  फसल  बुरी  तरह  प्रभावित  गन्ने  की  फसल  को  बहुत  भारी  नुकसान  हुआ  मिल  को  बन्द
 करना  पडा  |  गन्ना  उत्पादकों  का  नुकसान  अकल्पनोय  रायलसीम  क्षेत्र  में  अधिकतम  भूमि  सीमा
 40  एकड़  निश्चित  की  लेकिन  भूमि  के  इस  टुकड़े  के  लिए  भी  पानो  मिलना  बहुत  कठिन  क्योंकि
 इस  क्षेत्र  में  जल  संसाधन  बहुत  कम  हैं  ।  महोदय  मुझे  कृपया  दो  मिनट  और  दीजिए  ।  कुओं  में  उपलब्ध

 थोड़े  से  पानी  का  प्रयोग  करके  इस  क्षेत्र  के किसान  फसलें  उगाते  हैं  ।  किसान  बडी  मुश्किल  से  मूंगफली
 उगाते  हैं  ।  लेकिन  मूंगफली  के  लिए  भी  उचित  मूल्य  की  व्यवस्था  नहीं  जले  पर  नमक  छिड़कने  के

 लिए  केन्द्र  सरकार  बड़ी  मात्रा  में  खाद्य  तेल  का  आयात  कर  रही  सरकार  की  इस  गलत  नीति  के

 कारण  मृंगफली  की  कीमतें  भी  बहुत  गिर  गईं  |  बहुत  कम  कीमतों  पर  भी  मूंगफली  खरीदने  को  कोई
 तैयार  नहीं  है  ।

 धान  उत्पादकों  की  दशा  भी  बहुत  अच्छी  नहीं  सभी  कृषि  उत्पादों  जैसे

 गन्ना  आदि  की  कीमतें  इस  सीमा  तक  गिर  गई  थीं  कि  किसानों  के  पास  इस  के  सिवा

 क्रोई:चारा  ही  नहीं  रहा  कि  वे  अत्यन्त  कम  कीमतों  पर  सरकार  को  स्थिति  सुधारने  के  लिए

 तुरध्त  कदस  उठाने  चाहिए  ।  हम  केन्द्र  से बार-बार  अनुरोध  कश्ते  रहे  हैं  कि वह  कृष्णा  नदी  से

 पानी  का  अधिक  अच्छा  उपयोग  करने  के  लिए  तेलगृ-गंगा  परियोजना  को  स्वीकृति  दे  लेकिन  केन्द्र
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 नीता  न  थ  न

 एम०  सुब्बा  रेडडो  ]

 सरकार  ने  इस  परियोजना  ot  अभी  भी  स्वीक्रति  नहीं  दी  यदि  परियोजना  को  प्रारम्भ  किया  जाय
 तो  यह  क्षेत्र  क ेकिसानों  को  भी  लाभ  रायलसीमा  की  जनसंख्या  लगभग  2  करोड़
 यह  एक  लम्बे  समय  से  सूखा  पीड़ित  इलाका  पीने  के  पानी  के  किसान  सिंचाई  के  लिए
 भी  पानी  प्राप्त  कर  सकते  नन्दयाल  चीनी  मिल  को  गन्ने  की  लगातार  आपूर्ति  करने  के  गन्ने
 कः  उत्पादन  सुनिश्चित  किया  जा  सकंद्रा  इस  योजना  को  तुरन्त  स्वीकृति  दे  देनी

 चाहिए  ।  कई  दशाब्दी  पूर्ण  स्वर्गीय  पं  ०  नेहरू  ने  श्री  शैलम  परियोजना  को  स्वीकृति  दे  दी  थी  ।

 लेकिन  इस  परियोजना  का  कार्यान्वयन  बहुत  धीमी  गति  से  चल  रहा  इसको  बिना  और  देरी  के

 पुरा  कर  लेना  चाहिए  ताकि  लोगों  को  लाभ  पहुंच  सके  ।

 इस  आशा  के  साथ  कि  केन्द्र  सरकार  कृषि  उत्पादों  की  कीमतों  में  भारी  गिरावट  को  रोकने  के

 लिए  प्र  भावकारी  कदम  उठाएगी  और  किसानों  को  उनके  उत्पादों  के  लिए  अधिक  अच्छी  कीमतें

 लब्घ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  । इस  अवसर  को  प्रदान  करने  के  लिए  आपको

 बहुत  धन्यवाद  ।

 श्री  सौ०  पी०  ठाकुर  :  उपाध्यक्ष  प्रारम्भ  में  मैं  नेताओं
 औरर  वैज्ञानिकों  को  बधाई  देता  हूं  कि  उन्होंने  हमें  कई  खाद्यान्नों  के  मामले  में  आत्म-निर्भर  बना  दिया
 लेकिन  यदि  हम  1951  से  लेकर  अब  तक  की  नीति  की  जांच  करें  तो  पायेंगे  कि  कृषि  पर  पर्याप्त  ध्यान

 नहीं  दिया  गया  है  यदि  एम  क्रषि  उत्पादों  और  गैर  कृषि  उत्पादों  के  थोक  मूल्य  सूचकों  की  तुलना  करें
 तो  हम  पायेंगे  कि  1970-71  को  छोड़कर  क्रषि  उत्पादों  की  कीमतें  हमेशा  सरकारी  आंकड़ों  के  अनुसार
 भी  बराबरी  स्तर  से  नीचे  रही  कृषि  समूह  को  तुलना  में  व्यापार  की  शर्ते  सदेव  निर्माता  समूह  के

 साथ  रही  1980-81  में  यह  122:200  के  अनुपात  में  अतਂ  कृषि  नीति  का  पुनम्‌  ल्यांकन  होना
 चाहिए  और  आज  भारत  को  जिस  चोज  की  आवश्यकता  है  वह  है  एक  बिल्कुल  स्थिर  और  न्यायपूर्ण

 मूल्य  नीति  का  लक्ष्य  यह  होना  चाहिए  कि  15  वर्षों  तक  कृषि  का  विकास  4  प्रतिशत
 से  कम  नहीं  होना  दुर्भाग्य  से  इस  पद्धति  में  कुछ  हास  हुआ  है  और  उसे  रोका  जाना

 चाहिए  ।

 हमारे  पास  हरित  क्रान्ति  से  उत्पन्न  होने  वाली  समस्याओं  को  रोकने  के  लिए  उच्च  प्रौद्योगिकी

 यहां  तक  कि  हरित  क्रान्ति  का  लाभ  भी  पूरे  देश  भर  में  नहीं  पहुंच  सका  ये  केवल
 4  या  5  राज्यों  तक  ही  सीमित  है  ओर  वह  भी  कुछ  ही  प्रकार  की  फसलों  इस  नीति  का

 पुनमूल्यांकन  होना  जहां  तक  कुछ  मदों  का  सवाल  जैसे  तिलहनों  का  आयात  हम  प्रतिवर्ष
 तिलहनों  का  आयात  कर  रहे  मेरा  सुझाव  है  कि  देश  में  तिलहनों  का  उत्पादन  बढ़ाया
 अपारम्परिक  जेसे  नारियल  की  मदों  के  लिए  कुछ  राज्य  सहायता  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  जैसा
 कि  केरल के  मेरे  मित्रों  ने  सुझाव  दिया  है  ।  जैसे  को  भी  राज्य  सहायता  वाली  भदों
 में  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।
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 जूट  का  जहां  तक  प्रश्न  जूट  और  जूट  उत्पादों  का  निर्यात  कम  हो  गया  जैसाकि  अन्य
 माननीय  सदस्यों  ने  सुझाव  दिया  भारतीय  जूट  निगम  को  किसानों  की  सहायता  के  लिए  बड़े  पैमाने
 पर  आंगे  आना  इस  वर्ष  बिहार  के  पूर्वी  क्षेत्र  के  किसानों  में  जूट  की  कीमतों  में  भारी  गिरावट
 के  कारण  वास्तव  में  बड़ी  निराशा  एक  और  बध्त  जो  भारतीय  जूट  निगम  को  देखनी  चाहिए  वह

 यह  कि  किस  प्रकार  जूट  और  जूट  उत्पादों  के  निर्यात  क्रो.बढ़ाया  जा  सकता  जूट  के  गलीचों  के  निर्यात
 में  कमी  आयी

 ह  ॥

 हमने  खाद्य  पर  आधारित  उद्योगों  पर  पर्याप्त  ध्यान  नहीं  दिया  कई  खाद्य  पर  आधारित

 उद्योगों  का विकास  किया  जा  सकता  मणिपुर  के  मेरे  विद्वान  मित्र  ने  मक्का  का  प्रश्न  उठाया
 मक्‍की  का  प्रयोग  तेल  के  उत्पादन  के  लिए  किग्रा  जा  सकता  जिसकी  हमारे  पास  कमी  हमें  इस
 तरीके  पर  भी  सोचना

 फलों  की  बात  जहां  तक  पटना  में  उदाह  रणार्थ  दीघा  आम  बहुत  प्रसिद्ध  लेकिन  उन  लोगों
 को  पर्याप्त  समर्थन  नहीं  मिल  रहा  है  ।  फलों  के  निर्यात  को  प्रोत्साहन  दिया  जाना  एक
 जब  मैं  इंग्लेण्ड  में  था और  मैं  आम  खा  रहा  था  तो  मैंने  पूछा  कि  ये  कहां  से  आये  तो  उन्होंने  बताया  कि
 ये  इजराइल  और  कीन्‍्या  से  आये  भारत  से  नहीं  ।  अतः  कृषि  उत्पादों  की  जो  निर्यात  संभावनाएं  हैं
 उनका  पूरी  तरह  दोहन  और  सदुपयोग  किया  जाना

 जहां  तक  गेहूं  के  निर्यात  का  प्रश्न  अखबारों  में  इस  आशय  का  एक  समाचार  था  कि  हम

 दूसरे  देशों  को  अपना  गेहूं  नहीं  बेच  क्योंकि  हम  अल्प  अवधि  में  उसे  नहीं  पहुंचा  सके  ।  इसके

 लिए  भी  बुनियादी  ढांचे  का  विकास  किया  जाना

 समय  बहुत  कम  है  ।  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हुं  कि  आपने  मुझे  अवसर  दिया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अपवाद  रूप  में  मैं  कुछ  सदस्यों  को  अनुमति  वे  केवल  अपनी  बात
 रखेंगे  लेकिन  भाषण  नहीं  देंगे  ।

 श्री  तम्पन  थामस

 श्री  तम्पन  थासस  :  भारत  में  एक  भण्डारण  निगम  है  जिससे  आशा  की  जाती

 है  कि  वह  किसानों  को  समर्थ +  मूल्य  प्राप्त  करने  में  मदददेगा  तथा  मजबूरत  बिक्री  को  क्‍या

 माननीय  मन्‍्त्री  इस  निगम  के  कार्यकलापों  की  जांच  करेंगे  कि  किप्त  ह्‌द  तक  वे  किसानों  को  अपने

 उत्पादों  का  उचित  मूल्य  दिलाने  में  मदद  करते  रहे  मैं  यह  भी  कह  दूं  कि  कृषि  उत्पादों  का  भण्डारण

 करने  के  वे  सीमेन्ट  और  अन्य  औद्योगिक  उत्पादों  का  भण्डारण  कर  रहे  में  इस  बात  की  ओर

 इसलिए  ध्यान  दिला  रहा  हूं  कि सरकार  की  आथिक  नीति  का  दोष  स्पष्ट  हो  जिसके  कारण  हम

 कृषि  उत्पादों  के लिए  उचित  मूल्य  की  व्यवस्था  करने  की  स्थिति  में  नहीं  हैं  ।

 जद्दां  तक  कृषि  आश्रित  उद्योगों  का  प्रश्न  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  हाल  ही  के  वर्षों  में  हमने
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 तम्पन  थाम त  ]

 कितने  कृषि-आश्रित  उद्योग  प्रारम्भ  किए  हैं  और  इन  कृषि  उत्पादों  का  औद्योगिक  उद्देश्यों
 के  लिए  प्रयोग  करने  की  दिशा  में  किसानों  की  कितनी  सहायता  कर  सके  क्या  सरकार  ने  कृषि
 उत्पादों  का  औद्योगिक  उद्देश्यों  के  लिए  प्रयोग  हेतु  की  सहायता  करने  के  विषय  में

 सोचा  है  ?

 हाल ही  में  प्रधान  मन्त्री  ने  हमारे  राज्य  का  दौरा  किया  और  हमने  उन्हें  नारियल  की  कीमतों

 में  गिरावट  के  बारे  में  एक  ज्ञापन  और  उन्होंने  क्या  कहा  :  कीमत  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमत

 से  ऊची  है  मैं  क्या  कर  सकता  हुं  ?  ”'
 यह  था  वह  प्रश्न  जो  उन्होंने  उठाया  क्या  मैं  यह  प्रश्न  पूछ

 सकता  क्या  इस  सरकार  ने  कृषकों  को  उत्पादन  स्तर  में  कृषि  क्रियाओं  में  राज्य  सहायता  देकर  मदद  -

 देने  की  सोची  जिससे  वे कम  लागत  पर  उत्पादन  कर  कृषि  क्रियाओं  में  राज्य  सहायता  देने  के
 वे  जो  कुछ  कर  रहे  हैं  वह  यह  शिकायत  कर  रहे  हैं  कि  हमारी  कीमत  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  से

 ऊंची

 वे  खाद्य  तेल  और  अन्य  उपभोक्ता  वस्तुओं  का  बाहर  से  आयात  कर  रहे  वे  उचित-दर  की

 दुकानों  के  माध्यम  से  पाम  का  तेल  आबंटित  कर  रहे  वे  उचित  दर  की  दुकानों  के  माध्यम
 से  राशन  कार्ड  धारकों  को  क्‍यों  नहीं  नारियल  का  तेल  आबंटित  करते  हैं  और  इस  प्रकार  देशी  बाजार
 का  विकास  क्‍यों  नहीं  करते

 जब  तक  वे  आर्थिक  नीति  का  पुनरीक्षण  नहीं  करते  ये  विरोधाभास  जारी

 ये  ही  वे  बातें  हैं  जिन्हें  मैं  उठाना  चाहता  था  ।

 क्री  ए०  चाल्स  :  कपास  और  अन्य  फसलों  के  विषय  में  किसानों
 की  जो  मुश्किलें  उन्हें  मेरे  मित्रों  द्वारा  पहले  ही  समझाया  जा  चुका  समय  की  कमी  के  मैं
 केवल  केरल  में  नारियल  उत्पादकों  की  कठिनाई  के  विषय  में  ही  कहने  को  विवश  हूं  ।  केरल  में  नारियल
 गरीब  गरीब  आदमी  का  भी  धन  50  से  भी  अधिक  नारियल  उत्पादकों  के  पास  केवल
 5  संण्ट  या  3  सैंप्ट  या  उससे  भी  कम  जमीन  उनका  एक  छोटा  सा  निवास  स्थान  है  और
 चारों  ओर  थोड़े  से  पेड़  हैं--यही  उनकी  सम्पत्ति  जब  उनके  पास  काम  नहीं  होता  है  ०
 नारियल के  पेड़ों  पर  अआश्वित  होना  पड़ता  वे  कुछ  नारियल  तोड़  के  बेच  देते  हैं  और  इस

 आजीविका  चलाते  हैं  ।

 यदि  नारियल  की  कीमतों  में  गिरावट  आती  है  तो  सारे  राज्य  की  अर्थव्यवस्था  समाप्त  हो
 गरीब  से  गरीब  आदमी  मूसीबत  भुगत  रहा  मैं  निम्न  सुझाव  देना  चाहूंगा  ।
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 (2)  नारियल  को  तिलहन  घोषित  किया  जाए  और  तिलहनों  को  दी  गई  रियायतें  नारियल
 को  भी  दी  जाय  ॥

 (0)  नारियल  का  लाभकारी  ज्ञो  कि  3  रुपये  प्रति  नारियल  से  कम  न  दिया

 जाय  ।

 (०)  नारियल  तेल  का  वैकल्पिक  प्रयोग  जैसे  व्यापारिक  प्रयोग  खोजा  जाय  ।

 (9)  ताड  के  तेल  का  आयात  सीमित  किया  जय  ।  क्योंकि  60  प्रतिशत  नारियल  तेल  खाद्य
 तेल  के  रूप  में  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  तो  ताड़  के  सैल  का  आयात  प्रतिबन्धित  किया
 जाना  चाहिए  और  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  वितरित  किया  जाना

 चाहिए  ।  महोदय  इन  सुझावों  के  साथ  ही  मैं  समाप्त  करता

 ]

 श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिंह  :  समय  बहुत  कम  दिया  मैं  चाहता  हूं  कि

 तीन  प्रश्नों  का जवाब  सरकार  की  तरफ  से  दिया  पहला  प्रश्न  यह  है  कि  जो  किसाने  के  उत्पादन
 के  मूल्यों  मे ंगिरावट  हुई  ह ैउसका  क्या  कारण  है  ?  आपके  द्वारा  जो  मूल्य  धोषित  किया  जाता  है  वह
 एक  साल  तक  टिक  नहीं  पाता  जो  इंडस्ट्रियल  गुड्स  हैं  उनके  मूल्य  जो  उनके  द्वारा  निर्धारित  किए
 जाते  उनके  भाव  में  वराबर  बढ़ोत्तरी  ही  होती  कभी  गिरावट  नहीं  आती  है  ।  आज  तक  यह  देखा

 गया  है  कि  उनके  भाव  में  जो  बढ़ोत्त री  हुई  है  उसमें  भी  कभी  गिरावट  नहीं  हुई  है  ।  लेकिन  किसान  के
 उत्पादन  का  मूल्य  कभी  8  दिन  में  बढ़  गया  तो  कभी  घट  गया  ।  इसका  कया  कारण  है  ?

 बाजार  को  कायम  रखने  के  लिए  तीन  निगम  बनाए  भारतीय  खाद्य  भारतीय  जूट
 निगम  और  कपास  निगम  ।  इनका  का  पर  है  माकिट  को  ठीक  रखना  ।  अगर  ये  निगम  ठीक  काम  करते  तो
 भाव  इस  तरह  से  नहीं  गिरते  ।  आपके  द्वारा  समर्थन  मूल्य  जो  घोषित  किया  जाता  है  उस  पर  वह  चीज

 बिकती  ।  लेकिन  वह  नहीं  होता  ।  हम  यह  नहीं  चाहते  हैं  कि  मूल्य  में  बढ़ोत्तरी  लेकिन  जो  मृल्य
 निर्धारित  करते  हैं  उस  मूल्य  पर  किसान  का  उत्पादन  विकना  चाहिए  ।  ऐसी  स्थिति  आप  दोनों

 के  उत्पादन  की  वस्तुओं  के  भावों  का  मूल्यांकन  कीजिए  और  इस  बात  को  देखिए  कि  किसान  अपनी

 चीजें  बेचकर  अपने  जरूरत  कीं  दूसरी  चीजें  खरीद  उसमें  उसको  कठिनाई  न

 अन्त  में  मैं  यही  कहूंगा  कि आएकी  यह  जो  एक  अलग  व्यवस्था  चल  रही  यह  आपकी  व्यवस्था

 को  रहने  नहीं  उसे  चरमरा  देगी  !

 श्री  कमोदी  लाल  जाटव  :  सदन  में  काफों  चर्था  इस  पर  हो  चुकी  मैं  अधिक

 नहीं  कहूंगा  ।  हमारे  पांच  प्रदेशों  में  सरसों  का  बहुत  उत्पादन  होंता  मध्य
 उत्तर  प्रदेश  और  राजस्थान  |  लेकिन  सरसों  के  भाव  जो  आज  नीचे  जा  रहे  उस  पर  संदन  में  चर्चा

 नहीं  पिछले  साल  सात॑  सौ-आठ  सौ  रुपये  क्विटल  में  सरसों  बिक  रही  आज  चार  सौ  रुपये
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 कभोदी  लाल

 क्विटल  बिक  रही  मैं  मंत्री  महोदय  से  कहूंगा  कि  मंत्री  महोदय  सरसों  का  भाव  जो  नीचे  जा  रहा  है
 उस  पर  विचार

 ]

 डा०  ए०  के०  पटेल  :  इस  सदन  में  कम  से  कम  दो  दिलों  से  मेरे  सभी

 सहकर्मी  और  मित्र  कृषि  उत्पादों  के  लाभकारी  मूल्य  के  बारे  में  बहस  कर  रहे  मैं  यह  कहना  चाहूंगा
 कि  इस  देश  में  किसान  बुरी  तरह  उपेक्षित  ह ैऔर  क्‍योंकि  किसान  संगठित  नहीं  वे  अपने  उत्पादों  का

 उचित  मूल्य  नहीं  पाते  हैं  ।

 मेरे  लगभग  सभी  सहकर्मी  और  मित्र  एक  मत  से  वही  बात  कह  रहे  हैं  कि  किसान  की  दशा  दिन

 पर  दिन  खराब  होती  जा  रही  है  और  इसलिए  समय  आ  गया  है  कि  ऐसी  नीति  तय  की  जिससे
 किसान  उचित  मृल्य  प्राप्त  कर  सकें  ।  किसान  सबसे  बड़ा  उपभोक्ता  और  यदि  किसान  की  आ्िक

 दशा  अच्छी  होगी  तो  पूरी  अर्थव्यवस्था  में  सुधार  हो  किसान  अपना  उत्पादन  कम  कीमत  पर

 देने  को  तैयार  बशतें  इन  उत्पादों  की  उत्पादन  लागत  भी  कम  हो  ।  इसके  लिए  सरकार  को  किसान

 को  सुविधाएं  देनी  ताकि  वह  उस  वस्तु  का  उत्पादन  कर  जिसे  आवश्यक  हो  तो  कम

 कीमत  पर  दे  सके  ।

 जेसाकि  आप  देखते  और  जैसा  कि  मेरे  बहुत  से  मित्रों  ने कहा  है  सिंचाई  और  बिजली

 बहुत  महंगे  होते  जा  रहे  हैं  । सरकार  को  सिंचाई  के  लिए  पानी  उपलब्ध  कराने  के  लिए  सुविधाएं  देनी

 चाहे  वह  नहरों  से  हो  या  अन्य  साधनों  किसान  को  एक  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  का
 आश्वासन  दिया  जाना  ताकि  वह  कम  से  कम  उत्पादन  लानत  वसूल  कर  सके  ।  आपको  मालूम
 है  कि  किसान  को  उसके  परिवार  के  सदस्थों  द्वारा  खेती  में  की  गई  मेहनत  के  गदले  कुछ  नहीं  मिलता  |.
 उन्हें  न्यूनतम  मूल्य  भी  नहीं  मिलता  ।  अतः  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि
 एक  ऐसी  नीति  का  निर्माण  किया  जाए  जिससे  किसान  अपने  उत्पाद  का  उचित  एवं  लाभकारी  मूल्य
 प्राप्त  कर  सके  ।

 घन्यवाद  ।

 श्रो  के०  मोहनदास  :  केरल  नारियलों  की  भूमि  ह ैऔर  इसकी  अर्थव्यवस्था
 मुख्य  रूप  से  इस  पर  आश्रित  कहने  की  आवश्यकता  नहीं  कि  नारियल  की  कीमतों  में  गिरावट  की
 प्रवृत्ति  उत्पांदकों  पर  ब्रा  प्रभाव  डालेगी  और  केरल  की  अर्थंव्यवस्था  को  गड़बड़ा  बिल्कुल  यही
 इस  वर्ष  केरल  में  हुआ  इस  वर्ष  नारियल  और  नारियल  के  तेल  की  कीमतों  में  वास्तव  में  बड़ी
 गिरावट  आई  1984  में  नारियल  की  कीमत  4  रुपये  प्रति  नारियल  अब  यह  गिर  गरभग

 1  रुपया  प्रति  नारियल  रह  गई  नारियल  तेल  की  कीमत  1984  में  3335  रुपया  प्रति  क्विटल
 ओर  1985  में  यह  गिर  कर  केवल  1350  रुपये  रह  गई  इसने  न  केवल  किसानों  को

 बड़ा
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 आघात  पहुंचाया  वरन्‌  पूरे  राज्य  को  कुल  मिलाकर  1000  करोड़  रुपये  का  भारी  नुकसान  पहुंचाया
 इस  प्रकार  किसान  परेशानी  में  हैं  और  राज्य  की  अर्थव्यवस्था  चौपट  हो  गई  है  ।

 इस  संदर्भ  में  यह  कहते  हुए  मुझे  खेद  होता  है  कि  केंद्र  सरकार  ने  किसानों  को  बचाने  के  लिए  कुछ
 खास  नहीं  किया  राज्य  की  आर्थिक  स्थिति  खराब  है  और  किसानों  को  मदद  देने  में  यह  कोई  खास
 काम  नहीं  कर  सकती  इसके  बावजूद  भी  राज्य  सरकार  आगे  आई  और  खोपरा  खरीदने  का
 प्रयत्न  किया  ।  केरल  राज्य  सरकारी  विपणन  संघ  के  माध्यम  से  राज्य  सरकार  ने  खोपरा  खरीदने  का
 प्रयत्न  किया  ।  लेकिन  संघ  की  अपनी  सीमाएं  पहली  बात  यह  है  कि  इसका  वित्तीय  आधार  कमजोर

 और  दूसरे  इसके  पास  कोई  भण्डारण  सुविधाएं  नहीं  अतः  स्वाभाविक  है  कि  खोपरा  कौ  खरीद
 करने  के  प्रयत्न  असफल  हो  गए  हैं  और  कीमतें  गिरना  जारी

 मुझे  यह  कहने  में  वास्तव  में  खेद  है  कि  सरकार  के  पास  कृषि  पदार्थों  की  कीमत  निर्धारण  के
 सम्बन्ध  में  कोई  दीर्घावधि  नीति  नहीं  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  एक  ददर्थ  नीति  का  पालन  कर  रही

 मैं  यह  कहूंगा  कि  यह  सरकार  का  कत्तंव्य  है  कि  वह  कृषि  पदार्थों  की  कीमतों  में  स्थिरता  लाये  और
 कीमतों  में  होने  वाले  भारी  उतार-चढ़ावों  के  बुरे  परिणामों  से  किसानों  को  दुर्भाग्य  सरकार
 को  अभी  भी  ऐसी  नीति  तयार  करनी  यही  कारण  है  कि  वंमान  स्विति  उत्पन्न  हुई

 पिछले  ।  5  वर्षों  के दोरान  देश  की  औद्योगिक  लावी  को  संतुष्ट  करने  के  लिए
 यल  के  तेल  का  समय-समय  पर  आयात  करती  रही  इस  आयात  ने  केरल  की  अर्थव्यवस्था  को

 हमेशा  भारी  आघात  पहुंचाया  लेकिन  हमारे  प्रतिवाद  को  अनसुना  कर  दिया  जाता  है  ओर  हमारी
 समस्याओं  पर  विचार  नहीं  किया  जाता  राज्य  सरकार  और  लोगों  के  प्रतिनिधि  केन्द्र  सरकार  पर

 इस  बात  के  लिए  जोर  देते  रहे  हैं  कि  नारियल  और  इसके  उत्पादों  की  कीमतों  में  गिरावट  को
 रोका  लेकिन  केन्द्र  सरकार  ने  वह  ध्यान  नहीं  दिया  जो  देना  चाहिए  मैं  सदन  को  बताना

 चाहता  हूं  कि  केरल  की  समुद्र  तटीय  पट्टी  में  रहने  वाले  बहुसंखयक  लोभ  अपनी  आजीविका  के

 लिए  पूरी  तरह  नारियल  की  खेती  पर  निर्भर  करते  मूल्यों  में  भारी  कमी  से  उनकी  आजीविका  के

 साधनों  पर  विपरीत  प्रभाव  पड़ा  है  ।  आज  केरल  में  ऐसी  स्थिति  निराशा  के  कारण  लोग  आन्दोलन

 पर  उतर  आये  गाड़ियां  संसद  पर  अथवा  कहीं  और  धरता  देना  शोभनीय  नहीं  परन्तु
 नारियल  उत्पादकों  की  दयनीय  दशा  जोकि  छोटे  तथा  सीमान्त  किसान  ध्यान  दिलान  के  लिए
 और  कोई  रास्ता  नहीं

 अब  गिरते  हुए  मूल्यों  को  स्थिर  करने  के  लिए  सरकार  को  क्‍या  करना  चाहिए  ?  मुझे  कुछ
 सुझाव  देने  सबसे  पहले  सरकार  को  नारियल  का  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  करना  किसानों

 को  प्रत्ति  खोपरे  पर  2  रुपये  अवश्य  मिलने  चाहिए  ।  उसी  प्रकार  वसूली  के  लिए  स्थायी  व्यवस्था
 की  जानी  चाहिए  ताकि  पूर्ति  पर  पूरा  ध्यान  दिया  जा  सके  तथा  राज्य  व्यापार  निगम  को  यह  कार्य
 सौंपा  जा  सके  ।  यदि  पूर्ति  को सरल  ओर  कारगर  बना  दिया  जाता  है  तो  मूल्यों  में  उतार-चढ़ाव  कम

 ही  आएंगे  तथा  मूल्य  स्थिर  हो  इसे  तुरत्त  किया  जाना  एक  और  सुझाव  मैं  देता

 चाहूंगा  कि  नारियल  के  तेल  की  कुछ  मात्रा  का  निर्यात  किया  जाना  चाहिए  ।  हो  सकता  है  हमें  अन्य  देशों
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 के०  मोहनदास  ]

 से  भारी  स्पर्धा  का  सामना  करना  परन्तु  सरकार  को  इस  दिशा  में  ईमानदारी  से  प्रयास  करना

 चाहिए  इससे  निश्चय  ही  किसानों  को  मदद  मिलेगी  तथा  मूल्यों  के  घटने  की  प्रवृत्ति  रुक  जायेगी  ।

 अस्त  में  मैं  सरकार  से  फिर  निवेदन  करूंगा  कि  नारियल  तथा  उसके  उत्पादों  के  मूल्यों  को

 सुस्थिर  करने  के  लिए  सभी  सम्भव  उपाय  किसानों  की  तथा  केरल  की  अर्थव्यवस्था  को  तबाही
 से

 श्री  मनोज  पांडे  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  मन्‍्त्री  दी  का  ध्यात
 उत्तर  बिहार  तथा  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  किसानों  की ओर  ले  जाना  आज  की  स्थिति  तो  यह  है
 कि  जो  भी  सपोर्ट  प्राइज  आप  एनाउन्स  करते  हैं  वह  सपोर्ट  हम  लोगों  को  नहीं  मिल  पा  रही  आज
 स्थिति  यह  है  कि  धान  की  बिक्री  सौ  रुपये  क्विटल  के  भाव  पर  हो  रही  है  और  दूस  री  ओर  मार्केट  से  साढ़े
 सीन  सौ  रुपये  क्विटल  के  भाव  पर  चावल  खरीदकर  लोग  खा  रहे  हैं  तो  इसमें  ढाई  सो  रुपये  प्रति  क्विटल
 का  जो  मुनाफा  है  इसमें  कम  से  कम  डेढ़  सौ  रुपया  प्रति  क्विटल  का  मुनाफा  वबिचोलिए  खा  रहे  हैं  तथा
 इसी  तरह  की  स्थिति  हर  साल  चलती  चली  जा  रही  मार्केटिंग  की  कोई  व्यवस्था  न

 होने  के  कारण  ऐसा  हो  रहा  इस  सन्दर्भ  में  मैं  माननीय  मन्‍्त्री  जी  से  भी कई  बार  मिल  चुका  हुं  और
 कन्सल्टेटिव  कमेटी  का  भी  मैं  सदस्य  वहां  भी  इस  भ्रश्न  को  उठा  चुका  हूं  कि  एग्रीकल्चरल  मार्केटिंग
 की  कोई  व्यवस्था  न  होने  के  कारण  सपोढे  प्राइस  के  क्‍या  मायने  कोई  मायने  नहीं  तब  तक

 इस  सपोर्ट  प्राइस  का  किसानों  के  हक  में  कोई  लाभ  नहीं  होगा  जब  तक्क  कि  आप  एग्रीकल्चरल  मार्केटिंग
 की  व्यवस्था  को  एंश्योर  नहीं  कर  लेते  और  राज्य  सरकारें  उसको  सही  रूप  में  लागू  नहीं  करतीं  ।  लेकिन
 अभी  तक  ऐसा  कुछ  नहीं  हो  रहा  है  ।

 इस  माननीय  सदन  में  बेठकर  चाहे  कितनी  भी  व्यवस्था  के  बारे  में  बातें  लेकिन  किसानों
 को  आज  भी  उनकी  उपज  का  उचित  मूल्य  नहीं  मिल  रहा

 एक  बात  मैं  और  कहना  जब  भी  हमने  एग्रीकल्चर  सैक्टर  के  बारे  में  बात  कही  तो
 उत्तर  दिया  जाता  है  कि  यह  अन  आर्गेनाइज्ड  सैक्टर  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि आखिर  यह  कब  तक
 अन-आर्गेनाइज्ड  सैंक्टर  रहेगा  ।  कभी  न  कभी  तो  आपको  इसको  आगगेनाइज्ड  सेक्टर  बनाना  ही  पड़ेगा  ।
 इसलिए  मैं  मन्त्री  महोदय  से  बहुत  ही  विनम्नतापूर्वक  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  एग्रीकल्चर  सैक्टर
 को  आगर्गेनाइज्ड  सेक्टर  ताकि  इस  समस्या  का  समाधान  हो  सके  ।

 आज  स्थिति  यह  है  कि  हर  पंचायत  में  एग्रीकल्चरल  लेबर  की  संख्या  में  वृद्धि  हो  रही  जितर
 भी  सीमान्त  किस;न  ओर  मंझोले  किसान  उत्तर  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  वे  सारे  के  सारे
 कल्चर  लेबर  के  रूप  में  कन्वर्ट  हो  रहे  किसानों  की  संख्या  घटती  चली  जा  रही  यही  हालत
 बिचौलियों  की  इनके  चलते  हमारी  स्थिति  बहुत  खराब  हो  रही
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 इन  शब्दों  क ेसाथ  अपनी  बात  समाप्त  करते  ६ए  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  पुनः  निवेदन  करता  हूं  कि
 वे  इस  ओर  ध्यान  दें  ।

 कृषि  सन्‍त्री  बूटा  :  सबसे  पूर्व  मैं  कृषि  उत्पादनों  के  मूल्यों  के  बारे

 में  माननीय  सदस्यों  द्वारा  व्यक्त  मूल्यवान  सुझावों  के  लिए  धन्यवाद  देता  हूं  ।  मैं  उनसे  होड़  नहीं  ले

 सकता  क्‍योंकि  वे  लोग  तथ्य  बताने  में  बेहतर  स्थिति  में  परन्तु  देश  के  किसानों  के  साथ  मेरी  पूरी
 सहानुभूति  जोकि  अत्यन्त  कठोर  हालात  में  पैदावार  करते  अपने  क्रषि  उत्पादनों  को  बेचते  समय

 उन्हें  जेसा  कि  श्रीमती  शीला  दीक्षित  जी  ने  ठीक  ही  कहां  है--संमुचित  प्रबन्ध  के  अभाव  के  कारण
 कष्ट  उठाने  पढ़ते  हैं  ।

 हु

 सभा  के  समक्ष  मामला  सरकार  की  नीति  का  ही  नहीं  है  अपितु  उसके  साथ  कार्य  प्रणाली  का
 भी  जैसा  कि  डा०  ठाकुर  ने  कहा  है  कि  कृषि  उत्पादन के  क्षेत्र  में  भारत  ने  विलक्षण  सफलता  प्राप्त

 की  है  परन्तु  अभी  भी  हमें  ऐसी  प्रणाली  का  निर्माण  करना  है  जिससे  तियमित  भण्डार  सुविधा

 सहित  नियमित  मूल्य  निर्धारण  परिवहन  सुविधाएं  तथा  कुछ  फसलों  जो  प्राकृतिक  प्रकोपों
 की  शीघ्र  पकड़  में  आ  सकती  उनकी  सुरक्षा  सुनिश्चित  की  जा  सके  ।  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  पूछा
 है  कि  कपास  को  बीमा  योजना  के  अन्तगंत  क्यों  नहीं  लिया  गया  है  ?

 हमारी  फलों  के  कटने  के  बाद  के  प्रबन्ध  से  सम्बन्धित  वर्तमान  स्थिति  के  ये  कुछ  विभिन्‍न

 पहलू  फसलों  की  कटाई  के  बाद  उन  पर  ध्यान  दिया  जाना  शायद  आज  की  आवश्यकता  भारत

 में  कृषि  उत्पादों  की ओर  उनकी  कटाई  के  बाद  अधिक  ध्यान  दिया  जा  सके  इस  सम्बन्ध  में  मेरा

 लय  तथा  पूरी  सरकार  चेष्टा  कर  रही  मुझे  खुशी  है  कि  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  आ  गए  उन्होंने  कुछ

 मूलभूत  प्रश्न  उठाए
 ॥॒

 इससे  पूर्व  कि  मैं  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाई  गई  बातों  को  मैं  इस  सम्मानित  सभा  के  समक्ष

 कृषि  उत्पादों  के  सम्बन्ध  में  विश्व  की  स्थिति  को  रखना  चाहता  क्योंकि  अलग  रहते  हुए  हम  अपनी

 स्थिति  का  आंकलन  नहीं  कर  सकते  ।  यदि  हम  कुछ  वस्तुओं  के  1985  के  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  की  तुलना
 1984  के  मूल्यों  के  साथ  करें  तो  संपूर्ण  विश्व  नं  कृषकों  की  स्थिति  को  निराशाजनक  सोयाबीन

 का  मूल्य  245  अमरीकी  डालर  से  घट  कर  207  अमरीकी  डालर  प्रति  मीट्रिक  टन  हो  गया  ताड़
 के  तेल  का  मूल्य  611  अमरीकी  डालर  से  घट  कर  360  अमरीकी  डालर  रह  गया

 नारियल  के  तेल  का  जिसके  सम्बन्ध  में  केरल  के  सभी  माननीय  सदस्य  रोष  प्रकट  कर  रहे
 1170  अमरीकी  डालर  से  घट  कर  427  अमरीकी  डालर  रह  गया  मूंगफली  का  तेल  93  |

 रीक़ी  डालर  से  घट  कर  810  अमरीकी  डालर  पर  आ  सोयाबीन  तेल  का  मूल्य  694  अमरीकी

 डालरं  से  घट  कर  469  अमरीकी  डालर  रह  गया

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्‍या  आपका  अभिप्राय  यह  है  कि  ये  मूल्य  किसानों  को  दिये

 जाते  हैं  ?
 ह
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 सरदार  बूटा  सिह  :  ये  बाजार  मूल्य  मैं  उनकी  पिछले  वर्ष  के  मूल्यों  से  तुलना  कर  रहा
 मैं  विश्व-बेंक  के  आंकड़ों  से  उद्धृत  कर  रहा  हुं  ।  यह  बतंमान  स्थिति  मैं  विश्व  में  घटते  हुए  कृषि

 उत्पादों  के  मूल्यों  को  दर्शाने  की  चेष्टा  कर  रहा  हूं  ।

 श्री  एस०  एम०  भट्टम  :  क्या  ये  मूल्य  अन्तर्राष्ट्रीय  मंडियों  में  किसानों
 को  दिये  जाते  हैं  ?

 सरदार  बूटा  सिह  :  मुझे  पिछले  वर्ष  के  बाजार  भावों  की  इस  वर्ष  के  बाजार  भावों  से  तुलना
 करने  मैं  कृषि  मूल्यों  की  घटती  हुई  प्रवृत्ति  पर  ध्यान  दिलाने  की  चेष्टा  कर  रहा  पटसन  का

 मूल्य  575  अमरीकी  डालर  से  घट  कर  350  अमरीकी  डालर  रह  गया  विश्व  बाजारों  में  मूल्यों  की

 यह  प्रवृत्ति  इस  पृष्ठभूमि  को  ध्यान  में  रखकर  हमें  विचार  करना  है  ।

 मुझे  हाल  ही  में  कुछ  उन्नत  देशों  जिनमें  यूरोपीय  देश  भी  सम्मिलित  यात्रा
 करने  का  अवसर  कुछ  उन  देशों  के  कृषि  मंत्रियों  स ेबात  करने  का  अवसर  मिला  है  जिन्होंने  कृषि
 उत्पादन के  क्षेत्र  में  अच्छा  कार्य  किया  जैसे  कि  जापान  और  नीदरलैंड  में  कृषि
 उत्पादन  में  बहुत  प्रगति  की  उनके  समक्ष  भी  वही  स्थिति  परन्तु  हमारे  देश  में  स्थिति  अधिक
 गम्भीर  बन  गई  है  क्योकि  उत्पादन-लागत  अधिक  हमारे  देश  में  प्रत्येक  वस्तु  की  उत्पादन  लागत
 अधिक  है  क्‍योंकि  आदान  महंगे  हैं  और  आधुनिक  तकनीक  का  इस्तेम!ल  नहीं  किया  जा  रहा  सिंचाई
 बिजली  तथा  कच्चे  माल  को  लागत  अधिक  चूंकि  उत्पादन  की  लागत  अधिक  है  उत्पादित  वस्तु
 महंगी  पड़ती  है  जिसे  हम  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  नहीं  ले  जा सकते  ।  यदि  हम  उसे  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार
 में  ले  जाते  हैं  तो  हमें  भारी  हानि  होगी  जिससे  फिर  से  मुद्रास्फीति  होगी  तथा  आम  अर्थ-व्यवस्था

 वि

 विदेशी  बाजारों  में  भारतौय  क्रषि  उत्पादों  का  निर्यात  करना  कठिन  बहुत  से  सरस्य  यह
 जानना  चाहते  थे  कि  हम  अपने  कृषि  उत्पादनों  का  निर्यात  क्‍यों  नहीं  करते  ।  इप्तका  यही  करण
 कोन  उसे  खरीदेगा  ?  किस  मूल्य  पर  खरीदेगा  ?

 एक  साननोय  सदस्य  :  इसके  लिए  राज-सहायता  दी  जा  सकती

 सरदार  बूटा  सिह  :  यदि  आप  सभी  बातों  के  लिए  राज-सहायता  देंगे  किसी  व्यक्ति  को
 तो  भार  वहन  करना  ही  पड़ेगा  ।  स्थिति  अत्यन्त  गम्भीर  है  तथा  हम  अपने  ढंग  से  चेष्टा  कर  रहे  हैं  कि

 हालात  अधिक  न  इसलिए  पूरे  ढांचे  में  सुधार  लाना  पड़ेगा  और  मैंने  अपना  भाषण  भी  इस
 बात  से  शुरू  किया  था  कि  हमें  फसनों  की  कटाई  के  बाद  ध्यान  देने  की  पद्धति  को  विकसित  करना

 इसके  हर  पहलू  पर  पर्याप्त  ध्यान  दिये  जाने  की  आवश्यकता  खेतों  स ेअनाज  के  परिवहन  को  ही
 यह  बहुत  पुराना  तरीका  गांवों  में  भंडारण  सुविधाओं  को  ही  पर्याप्त  भंडारण  सुविधाएं

 उपलब्ध  नहीं  परिणाम  यह  होता  है  कि  किसानों  को  फसल  तुरन्त  बाजार  ले  जानी  पड़ती  है  तथा
 कुछ  बिचोलियों  या  उधार  देने  वालों  से  सम्पर्क  करना  पड़ता  अतः  हमें  सहकारी  अथवा  किसानों बा  कर्क
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 द्वारा  बने  किसी  अधिकरण  की  व्यवस्था  करनी  ताकि  किसानों  द्वारा  लाये  गये  उत्पादनों  की ओर
 ध्यान  दिया  जा  हमें  गांवों  में  पर्याप्त  भंडारण  क्षमता  का  निर्माण  करना  चाहिए  ताकि  किसान
 तब  तक  फसल  को  रख  सकें  जब  तक  मूल्य  की  यह  स्थिति  बनीं  हुई

 अभी  तक  हम  जीवन  वाहक  कृषि  पर  जीवन-यापन  करते  रहे  अब  समय  आ  गया  है  कि

 कृषि  अब  केवल  जीवन-निर्वाह  के  लिए  ही  न  हमें  भारतीय  कृषि  का  व्यापारीकरण  करना

 हमें  फसल  के  साथ  मूल्य  को  जोड़ना  अभी  पिछले  दिनों  मैं  कपड़ा  विभाग  के  कुछ  अधिकारियों  के

 साथ  रुई  के  बारे  में  चर्चा  कर  रहा  वहां  पर  मैंने  वही  प्रश्न  पूछा  ।  उन्होंने  कहा  रई  को  कौन

 क्‍योंकि  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  मूल्य  बहुत  कम  मैंने  अधिकारियों  से  पूछा  कि  हम  रुई  को

 रुई  के  रूप  में  क्‍यों  बेचते  हैं  क्यों  नहीं  हम  इससे  कुछ  बनाकर  क्‍यों  नहों  बेचते  ।  यदि  हम  उसका  धागा

 बनाकर  बेचें  तो  उसको  बाजार  में  बेहतर  कीमत  मिलेगी  ।  मुझे  पता  चला  है  देश  में  धागे  की  कमी  के

 कारण  बहुत  सी  मिलों  को  कठिनाई  हो  रहो  है  तथा  इस  बारे  में  कुछ  किया  जाना  एक

 हरण  द्वारा  मैं  बता  रहा  हूं  कि  यदि  रुई  को  धागे  में  बदल  दिया  जाए  तो  अच्छा  मूल्य  मिल  सकेगा  तथा

 किसानों  को  उनके  उत्पादनों  का  लाभप्रद  मूल्य  मिल  सकेगा  ।
 ह

 इसी  प्रकार  आलू  का  उपयोग  सब्जो  के  रूप  में  शहरी  क्षेत्रों  में  किया  जाता  है  ।  ग्रामीण  तथा

 गरीब  लोग  सब्जियां  नहीं  खरीद  वे  मिर्च  अचार  आदि से  ही  रोटी  खा  लेते  सब्जियां

 नहीं  खरीद  इसके  बाद  हम  आलू  को  संसोधित  करते  इसे  शहरी  क्षेत्र  में  क्यों  बेचा

 तथा  शेष  आलू  को  अन्य  उययोगों  में  क्यों  नहीं  लाया  जाता  ”  आलू  से  स्टाचं  शराब  आदि  औद्योगिक

 पदार्थ  बनते  गेहूं  आदि  की  भी  बसी  ही  स्थिति  गेहूं  का  आटे  के  रूप  में  उपयोग  होता
 चावल  से  बहुत  सी  वस्तुएं  बनाई  जा  सकती  तिलहनों  से  तेल  निकालने  पर  हमें  अधिक

 ध्यान  देना  मैं  बहुत  से  सदस्यों  द्वारा  कहो  गई  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  सरसों  का  अच्छा  मूल्य
 नहीं  मिल  पाता  ।  राजस्थान  में  पैदा  हुई  सरसों  को  तेल  निकालने  के  लिए  कलकत्ता  भेजना  पड़ता

 हम  तेल  निकालने  की  मिलें  वहां  पर  ही  क्यों  नहीं  खोलते  ताकि  किसान  अधिक  सरसों  पैदा  करें  तथा
 अधिक  मूल्य  अजित  सरसों  के  तेल  को  वहीं  इस्तेमाल  किया  जा  सकता  है  क्योंकि  बहुत  से  ग्रामीण
 लोग  खाना  पकाने  के  लिए  तेल  का  उपयोग  करते  चाहे  वह  मूंगफली  का  तेल  हो  अथवा  तोरिए
 का  तेल  हो  अथवा  रेपसीड  तेल  हो  अतः  हमें  तेल  निकालने  के  अधिक  एकक  लगाने  चाहिए  तथा

 कांश  तिलहनों  से  तेल  निकाला  जा  सके  ।

 इतना  कहने  के  बाद  मैं  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  द्वारा  रखे  गए  प्रश्न  को  लेता  उन्होंने  पूछा  है  कि

 नीति  क्या  अब  काफी  समय  हो  चुका  है  तथा  नीति  नहीं  बताई  जा  सकती  |  वह  इसे  भली  प्रकार
 जानते  संक्षेप  में  नीति  यह  है  कि  सरकार  किसानों  को  लाभ  प्रद  मूल्य  सुनिश्चित  करना

 चाहती  है  ताकि  उन्हें  उचित  लाभ  मिल  सके  तथा  उन्हें  उत्पादन  बढ़ाने  की  प्रेरणा  मिल  सके  और  साथ

 ही  उपभोक्ताओं  को  आवश्यक  वस्तुएं  उचित  मूल्य  पर  मिल  सके  ।

 उत्पावकों  के  द्वितों  के  संरक्षण  के  लिए  सरकार  ने  क्रप्  मूल्य  नीति  तय  समर्थन  मूल्य
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 मूल्यों  में भारी  गिरावट  के  बारे  में  चर्चा

 बूटा  सिह  ]
 नीति  शुरू  की  क्रय  मूल्य  नीति  केवल  दो  फसलों  गेहूं  तथा  धान  के  लिए  उपलब्ध  जिसके  अन्त
 गंत  भारतीय  खाद्य  निगम  के  लिए  अनिवाय  है  कि  मंडियों  में  उपलब्ध  सभी  फालतू  अन्न  को  खरीद

 समर्थन  मूल्य  प्रक्रिया  केवल  वेकल्पिक  व्यवस्था  जब  भी  निर्धारित  मूल्य  पर  पहुंचता
 है  केवल  तभी  माकिट  सहकारी  विपणन  संघ  अथवा  सरकार  बाजार  में  आती  है  ओर  कृषकों
 की  ओर  हस्तक्षेप  करती  है  और  खरीद  करती  क्ृषि  क्षेत्र  की  बहुत  सी  वस्तुएं  समर्थन  मुल्य  नीति
 के  अधीन  आती  कुछ  माजनीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  इस  मामले  को  बार-बार  सभा  में  उठाने  का

 क्या  लाभ  है  ?  मैं  उन्हें  थाद  दिलाना  चाहता  हूं  कि  पिछले  सत्र  में  सभा  में  इस  मामले  की  ओर  ध्यान

 दिये  जाने  के  कारण  और  माननीय  सदस्यों  के  सुझावों  पर  अधिकांश  फसलों  पर  इसका  विस्तार  कर

 दिया  गया  पहले  मोटे  अनाज  इसके  अन्तग्ंत  नहीं  आते  तिलहन  तथा  ताजी  सब्जियां  नहीं  आती

 मुझे  याद  है  कि  पिछली  बार  श्रीमती  शीला  दीक्षित  मेरे  पास  भागी  हुई  आईं  तथा  उन्होंने  बवाया

 कि  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  आल  बहुत  सस्ते  बिक  रहे  हैं  तथा  किसानों  को  बचाने  के  लिए  सरकार  को
 |

 बाजार  में  क्‍यों  नहीं  आना  जब  मैंने  जांच  की  तो  पता  चला  की  आलू  का  कोई  समर्थन  मूल्य
 नहीं  इसलिए  हमें  राज्य  रूरकांर  के  परामश्श  से  निर्णय  लेना  पड़ा  और  पिछली  बार  हमने  हस्तक्षेप

 किया  |  यह  पहला  अवसर  था  जबकि  उत्तर  पश्चिम  पंजाब  तथा  हिमाचल
 प्रदेश  में  आलू  तथा  प्याज  को  समर्थन  मूल्य  नीति  के  अन्तर्गत  खरीदा  हमने  समर्थन  मूल्य  पर

 आलू  तया  प्याज  की  खरीद  को  तथा  इससे  शीघ्र  नष्ट  होते  वाले  पदार्थों  के  उत्पादकों  को  काफी

 मिली  ओर  मूल्य  केन्द्रीय  एजेंसी  के  हस्तक्षेप  से  स्थिर

 6.00  भ०  प०

 अब  सरकार  ने  यह  निर्णय  लिया  है  कि  जिन  मोटे  अनाजों  का  उल्लेख  मैं  कर  चुका  हूं  उन्हें
 समर्थन  मूल्य  योजना  के  अन्तगंत  रखा  केरल  से  निर्वाचित  माननोय  सदस्यों  ने  बहुत  ही  सुदृ
 तक॑  रखें  हैं  कि नारियल  को  भी  इस  योजना  के  अन्तर्गत  रखा  मुझे  याद  है  कि  पिछली  बार  मैंने

 कहा  था  कि  नारियल  बोडं  क॑  अन्तर्गत  आता  मैं  दृढ़तापूर्वक  कहता  हूं  कि  यह  समर्थन  मूल्य
 के  दायरे  में  नहीं  आता  किन्तु  इस  बार  माननीय  सदस्यों  ते  सभा  में  जो  सुदृढ़  तक॑  दिये  हैं  उनको

 देखते  हुए  सरकार  ने  निर्णय  लिया  है  कि  नारियल  को  समर्थन  मूल्य  के  अन्तर्गत  रखा  जायेगा  और
 सरकार  नारियल  का  उत्पादन  करने  वाले  केरल  राज्य  तथा  अन्य  राज्यों  को  सहायता  प्रदान  करने  की
 चेष्टा  करेगी  जिससे  कि  उत्पादकों  को  कठिनाई  का  सामना  न  करना  पड़े  ।

 माननीय  सदस्य  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  भण्डारण  क्षमता  के  बारे  में  जानना  चाहते  इस  समय
 भण्डारण  क्षमता  3  करोड़  टन  है  जिसमें  से  80  लाख  टन  की  क्षमता  ग्रामीण  क्षेत्र  की  सहकारी
 तियों  क॑  लिए  उपलब्ध  है  ॥  हमारा  विचार  ग्रामीण  गोदामों  का  एक  राष्ट्रीय  ग्रिड  बनाने  का  भी

 कुषि क्षेत्र के छोटे तथा सीमान्त उत्थपादकों की सहायता करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से इसे बनाया जा रहा ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से भारत सरकार एक योजना चला रही है जिसक॑ अन्तगेत राज्य सरकारों रुहकारी क्षेत्र ओर संस्थानों को बहुत अधिक राज्य सहायता दी जाती है किन्तु जब मैं विभिन्‍न राज्यों के कार्य निष्पादन पर दृष्टिपात करता हूं तो पाता हूं कि थह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बे आगे नहीं बढ़ रहे इसलिये माननोय सदस्यों से मेरा अनुरोध ३4३
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 है  कि  वे  अपने  पद  की  गरिमा  का  उपयोग  करते  हुए  अपनी-अपनी  राज्य  सरकारों  से  कहें  कि  वे  भंडारण
 की  अधिक  क्षमता  बनायें  और  भारत  सरकार  उन्हें  पर्याप्त  राज  सहायता  प्रदान  सहकारी  ६

 तथा  राज्य  सरकार  इस  बात  पर  ध्यान  दें  कि  गांवों  में  पर्याप्त  भण्डारण  क्षमता  पैदा  की  क्‍यों
 इससे  छोटे  तथा  सीमांत  किसानों  को  तत्काल  सहायता  मिलती

 जैसा  कि  मैंने  कहा  उपभोक्ताओं  के  हितों  की  भी  रक्षा  करनी  एक  ओर  जहां  हमें
 उत्पादकों  को  लाभकारी  मूल्य  देना  सुनिश्चित  करना  वहीं  हमें  यह  भी  देखना  है  कि  उपभोक्‍ता

 उत्पादकों  और  उपभोक्ताओं  की  सहकारिताओं  के  माध्यम  से  उचित  मूल्य  पर  आवश्यक  वस्तुयें  प्राप्त  द्वो
 सकें  ।

 विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  के  मंत्रियों  के  साथ  हमारी  अनेक  बैठकें  हुई  अगलो  बैठक
 ग्रामीण  विकास  मंत्रियों  के  साथ  मैं  इस  मुद्दे  पर  प्रकाश  डालने  की  क  रहूंगा  ।  उन्हें  अब  कृषि

 क्षेत्र  की  स्थिति  की  पूरी  जानकारी  प्राप्त  हो जानी  भारत  सरकार  अग्रदूत  या  मार्गदर्शन  का

 कार्य  तो  कर  सकती  है  किन्तु  उत्पादकों  को  संगठित  करने  का  कार्य  वस्तुतः  राज्य  सरकारों  को  ही  करना

 होगा  |  जूट  उत्पादकों  की  दयनीय  स्थिति  के  बारे  में  पश्चिम  बंगाल  की  भ।रतीय  कम्युनिस्ट  पार्टी

 के  साथियों  से  सुनना  एक  तरह  से  आश्चयंजनक  लगता  म्‌झे  उनसे  पूरी  सहानुभूति
 किन्तु  इसंका  कोई  कारण  प्रतीत  नहीं  होता  कि  राज्य  सरकार  को  सहकारी  क्षेत्र  के  माध्यम  से

 उत्पादकों  को  संगठित  क्‍यों  नहीं  करना  टाटा  इत्यादि  को  वह  किसानों  को  ठगने  की  अनुमति
 क्यों  दे  रही  हैं  ?  :-*  ।  आप  अपनी  सहकारी  स्रमितियों  को  संगठित  क्‍यों  नहीं  करते  हैं  ?

 एक  माननीय  सदस्य  :  हमने  ऐसा  किया  है  ।

 सरदार  बूटा  सिह  :  आपने  ऐसा  नहीं  किया  है  ।

 श्री  सैफुटीन  चौधरी  :  हमने  उन्हें  अधिग्रहण  करने  की  मांग  की  है***  ।
 आप  हमें  धन  दीजिये  ।

 सरदार  बूटा  सिंह  :  हम  आपको  घन  क्यों  सहकारी  आन्दोलन  आप  चलायें।'**

 मुझे  अब  माक्संदादियों  को  सहकारिता  आधार  सिखाना  मुझे  खेद  है  कि  मार्क्सवादियों  को
 सहकारी  सिद्धांत  सिखाने  के  लिये  मैं  सर्वोत्तम  व्यक्ति  नहीँ  हूं  ।  उन्हें  उनके  बररे  में  पता  होना

 हम  लोग  यथा  संभव  सहायता  कर  रहे  हम  लोग  निश्चित  ही  सहायता  किन्तु  थे  लोग
 पहल  तो  करें  ***  पश्चिम  बंगाल  में  पूंजीपतियों  के  भंवर  जाल  में  फंसी  हुई  आपकी
 वादी  सरकार  आप  उससे  छुटकारा  पाने  की  चेष्टा  कीजिए  और  हम  लोग  आपकी  सहायता
 आपको  सहकारिताओं  का  निर्माण  करना  चाहिये  ।

 श्री  प्रमर  राय  प्रधान  :  त्रिपुरा  में  भी  पटसन  उत्पादक  क्‍या  वे
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 सरदार  बूटा  सिंह  :  हमें  पहले  पश्चिम  बंगाल  में  करने  इसके  बाद  हम  लोग  त्रिपुरा  में

 मैं  माननीय  सदस्यों  से  यह  तक॑  करने  की  चेष्टा  कर  रहा  हूं  कि  वे  लोग  पश्चिम  बंगाल  में

 सहकारी  आन्दोलन  सुदृढ़  करें  जिससे  कि  देश  के  अन्य  भागों  के  लोगों  को  यह  चल  जाये  कि  वे  लोग

 समाजवादी  विचारों  के  प्रति  वचनबद्ध  हैं  ।

 अवधि  समाप्त  हो  रही  है  और  आपको  सजग  हो  जाना  आप  लोगों  से  जाकर

 क्या  कहेंगे  ?  हम  यह  देखना  चाहेंगे  कि एक  वास्तविक  सहकारी  आन्दोलन  पश्चिम  बंगाल  में

 उठ  रहा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  हम  आपको  हर  प्रकार  की  सहायता  देना  चाहते  हैं  कि  आप

 खेतिहरों  की  और  किसानों  की  सहायता  मुझे  इस  बात  की  प्रसन्नता  है  कि  आपके

 राज्य  में  भूमि  सुधार  का  कार्यान्वयन  बेहतर  ढंग  से  किया  गया  किन्तु  इसके  साथ  ही  आपको

 सहकारी  समितियों  को  संगठित  करने  में  किसानों  की  सहायता  करनी  चाहिये  और  यह  सुनिश्चित
 करना  चाहिये  कि  किसानों  को  उनकी  अपनी  उत्पादित  वस्तुओं  का  लाभकारी  मूल्य  दिलाया

 माननीय  सदस्यों  ने  पटसन  के  बारे  में  अपनी  चिंता  ठीक  ही  व्यक्त  की  मुझे  याद  है  कि
 पिछले  सत्र  में  भी  इसके  बारे  में  एक  प्रश्न  पूछा  गया  था  और  मैंने  उसका  उत्तर  दिया  केवल  मैंने  ही

 अपितु  मेरी  ओर  से  कुछ  पूरक  उत्तर  माननीय  मन्त्री  श्री  चन्द्र  शेखर  सिंह  द्वारा  यह  जोड़ते  हुए
 दिये  गये  थे  कि  वस्त्र  विभाग  25  रुपये  और  देगा  तथा  पटसन  निगम  से  बाजार  में  प्रवेश  करने  तथा
 भण्डार  की  खरीद  करने  को  यदि  मैं  आंकड़े  प्रस्तुत  करू  तो  पता  चलेगा  कि  पटसन  निमम  ने
 इस  बार  जो  खरीद  की  है  वह  इस  समय  तक  बहुत  ही  अच्छी  इस  बार  16  लाख  गांठें  तैयार  हुई  हैं
 जबकि  गत  वर्ष  के  7.7  लाख  गांठें  तैयार  की  गई  इस  प्रकार  गत  वर्ष  की  तुलना  में  इस  वर्ष  दुना
 उत्पादन  हुआ  है  ।

 एक  और  आशाजनक  स्थिति  कपड़ा  विभाग  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  भी  कदम
 उठाया  है  कि  अधिकांश  बन्द  यूनिटें  पुनः  खोले  जायें  तथा  उन्हें  कार्य  करने  दिया  जाए  जिससे  कि  उनके
 द्वारा  पटसन  खरीदे  जाने  से  उत्पादकों  को  भी  सहायता  मिल  हमने  अनेक  ऐसे  कदम  उठाए  हैं
 जिससे  पटसन  उत्पादकों  को  सहायता  मिली  बड़े  पैमाने  पर  खरीद  करने  के  लिए  राज्य  की  सहकारी
 समितियों  को  सुदृढ़  करके  तथा  अग्निम  ऋण  नये  केंद्रों  का संचालन  करने  के  लिए  अतिरिक्त  स्टाफ
 की  भर्ती  करके  तथा  मौजूद  केंद्रों  को  व्यवस्था  सुदृढ़  करने  के  लिए  नैमीत्तिक  श्रमिक  नियुक्त
 खरीददारी  के  लिए  अस्थाई  तौर  पर  राष्ट्रीय  पटसन  उत्पादन  निगम  लिमिटेड  से  स्टाफ  उधार
 भण्डारण  के  लिए  अतिरिक्त  स्थान  अधिगृहीत  11  लाख  गांठों  की  भृंडारण  क्षमता  से  15  लाख  की
 गांठों  की  क्षमता  भारतीय  रिजवं  बैंक  से  मूल्य  समर्थन  और  वाणिज्यिक  संचालनों  के  लिए  दो

 पृथक  ऋण  सीणाओं  की  अनुमति  प्राप्त  कर  हमने  जूट  उत्पादकों  की  सहायता  की  वस्तुतः  मूल्य
 समर्थन  के  प्रचालन  के  लिए  व्यावहारिक  रूप  से  ऋण  सीमा  असीमित  की  जा  रही

 भारतीय  पटसन  निगम  16  लाख  गांठ  कच्चा  पटसन  खरीद  चुका  है  जो  कि  किसी  भी  वर्ष  की
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 समकालीन  अवधि  की  तुलना  में  भारतीय  पटसन  निगम  की  सबसे  बड़ी  खरीददारी

 श्री  श्रसर  राय  प्रधान  :  सहकारी  समितियों  तथा  भारतीय  पटसनअैछाम  के  आंकड़ों  करा  ब्यौरा
 क्या  है  ?  वया  आप  हमें  बता  सकते  हैं  ?

 सरदार  बटा  सिंह  :  इस  समय  मेरे  पास  आंकड़े  नहीं  किन्तु  में  निश्चित  रूप  से  माननीय

 सदस्य  को  सूचना  दे  दूंगा  ।

 जहां  तक  कपास  का  संबंध  बाजार  समर्थन  प्रचालन  के  अधीन  भारतीय  कपास  निगम  अच्छे

 किस्म  की  कपास  घोषित  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  पर  खरीदता  जब  गुणवक्तः  के  नमूने  के  अनुसार
 कपास  प्राप्त  नहीं  हो  पाती  है  तब  उसके  लिए  स्वाभाविक  रूप  से  सरकार  द्वारा  घोषित  न्यूनतम  समथेन

 मूल्य  से  कम  मूल्य  दिया  जाता  भारतीय  कपास  निगम  उत्पादन  वर्ष  का  ध्यान  किए  बिना  ही  सारी

 कपास  खरीद  लेता  है  तथा  विविधता  किस्म  के  अनुसार  मूल्य  चुकाता  भारतीय  कपास  निगम  का

 प्रारम्भिक  काय॑  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  तथा  अन्य  मिलों  के  लिए  कच्चे  माल  की  खपत  को  पूरा  करने  के

 विचार  से  वाणिज्यिक  रूप  से  तथा  मूल्य  समर्थन  साधन  द्वारा  कपास  की  खरीद  करना  कपास  के

 भंडार  स्वदेशी  मिलों  की  आवश्यकता  को  तथा  अस्तर्राष्ट्रीय  कपास  के  बाजार  को  ध्यान  में  रखते
 यदि  आवश्यक  हुआ  तो  भारतीय  कपास  निगम  को  कपास  का  निर्यात  करने  के  लिए  प्राधिकृत

 किया  जाता  है  ।

 आंध्र  प्रदेश  स ेआये  माननीय  सदस्य  ने  इसके  सम्बन्ध  में  एक  मुद्दा  उठाया  था  और  जैसा  कि

 एक  माननीय  सदस्य  ने  स्वयं  ही  बताया  था  कि  केन्द्रीय  दल  आंध्र  प्रदेश  में  है  और  हम  लोग  उसके

 प्रतिवेदन  की  प्रतीक्षा  में  इस  दल  के  लौटने  तथा  प्रतिवेदन  समर्पित  करने  के  बाद  हम  लोग  केन्द्रीय

 सरकार  के  दल  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  पर  अपेक्षित  ध्यान

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  वे  खरीददारी  नहीं  कर  रहे  -

 सरदार  बूटा  सिह  :  सरकार  प्राधिकृत  कर  चुकी
 ****'*

 )

 [  नदी  |

 श्री  सी०  जंगा  रेही  :  वे  लोग  परचेज  नहीं  कर  रहे  2।  तारीख  को  गए  हैं  ओर  आज  25

 तारीख  हो  गई  है।*****ਂ  )

 आदिलाबाद  में  कपास  को  भा  जला  रहे  हैं  ।

 सरदार  बूटा  सिह  :  किसानों  को  अच्छी  बातें  भी  जलाने  की  बात  मत  कीजिए

 )
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 बूटा  सिह ]

 मैं  आपको  बताता  आप  बैठिए***  )

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  जलाने  की  बातें  हम  नहीं  सिखा  रहे  जलाने  के  लिए  आप  हमें  फोर्स
 कर  रहे

 [  प्रनुवाद  ]

 उपाध्यक्ष  महीदय  :  कृपया  बैठ  जाइए  ।  तक  करने  का  यह  तरीका  नहीं  यदि  यह  स्वीकार

 नही  करते  तो  मैं  आपको  अनुमति  नहीं  दे  सकता  श्री  जंगा  रेड्डी  जी  कृपया  अपने  स्थान  पर  बैठ

 ]

 श्री  सो०  जंगा  रेड्डी  :  पिछली  बार  आदिलाबाद  में  कौटन  के  लिए  आपने  535  रु०  दिया  इस
 कारण  वहां  लोग  जला  रहे

 सरदार  बूटा  सिह  :  लास्ट  आन्ध्र  प्रदेश  को  हमने  एक्सपोर्ट  क ेलिए  10  हजार  बेल्स  को

 अनुभति  दी  ।

 [  भ्रमुबाद  ]

 पिछली  हमने  गत  वर्ष  की फसल  के  लिए  10,000  गांठों  का  कोटा  निश्चित  किया
 किन्तु  उन्होंने  कपड़ा  आयोग  के  लिए  केवल  5000  गांठों  के  लिए  पंजीकरण  किया  हमने  आन्ध्र
 प्रदेश  को  10,000  गांठों  का  निर्यात  करने  की  अनुमति  दी  कितु  उन्होंने  केवल  5000  गांढें
 कृत  की  10  अगस्त  को  ***  ***

 )

 1985  तक  उन्होंने  केवल  5000  गांढें  पंजीकृत  की  थीं  और  उन्होंने  उसमें  से  ही
 निर्यात  किया  था'*****  )

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी
 :  मेरे  पास  वह  दस्ताबेज  हैं  जो  संसद  में  प्रस्तुत  किया  गया  मैं  आपको

 महोदय  )

 सरदार  बूटा  सिह  :  मेरे  पास  आंखों  देखा  हाल  नहीं  यदि  आप  मुझसे  सहमत  हों  तो  ***

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आय  कुछ  कहना  चाहते  तो  सूचना  मैं  विचार  करूंगा  ।
 मैं  इस  समय  आपको  अनुमति  नहीं  दे  सकता  हूं***  )
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 सरदार  बूटा  सिह  :  यह  सूचना  मुझे  आन्ध्र  प्रदेश  की सरकार  के  माध्यम से  प्राप्त  हुई  थी और
 मैं  उसीसे  उद्ध,त  कर  रहा  हूं  और  यदि  आपको  इसमें  कोई  गलती  मालूम  पड़ती  तो  आप  राज्य

 सरकार  से  पूछताछ  कर  सकते  उन्होंने  जो  5000  गांठें  एंजीक्षत  उनमें  से  केवल  3140  गांठें
 निर्यात  की  गई  थीं***  )

 श्री  सो०  जंगा  रेड्डी  :  वह  सभा  को  गुमराह  कर  रहे  **

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसे  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  न  किया  जाए  ***

 **

 श्री  सी०  जंगा  रेडडो  :  उन्होंने  सभा  को  बताया  कि  उन्होंने  5000  गांठें  दी  यह  उत्तर

 उन्होंने  ही  दिया  है  **

 )
 **

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कार्यवाही  वृत्तांत  में  शामिल  न  यदि  कोई  विरोधात्मकता  तो

 कृपया  मुझे  लिखित  रूप  में  विवरण  दीजिए
 ।

 सरदार  बूटा  सिह  :  संसद  में  मैंने  जो कुछ  भी  दिया  वहू  राज्य  सरकार से  प्राप्त

 हुबा  है
 नग्न

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  जो  कुछ  कहते  आप  कृपया  उस  पर  ही  विचार

 )  **

 सरदार  बूटा  सिह  :  यह  वही  आंकड़ें  हैं  जो  मुझे  प्राप्त  हुए  हैं।***  )

 यदि  माननीय  सदस्थ  इसे  ठीक  करना  चाहते  हैं  तो  वह  ऐसा  कर  सकते

 उपाध्यक्ष  महोदय  ;  श्री  जंगा  कृपया  बैठ  कोई  भी  बात  कार्यवाही  वृत्तांत  में

 *+कायंवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 सम्मिलित  नहीं  की  मंत्री  महोदय  आप  अपनी  बात  जारी  आप  सूचना  मैं  उस

 पर  विचार  करूंगा  ।  मैं  इस  समय  आपको  अनुमति  नहीं  दे  सकता  हूं***

 )

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डो  :  आपने  बताया  कि  आंध्र  प्रदेश  में  स्टेट  ट्रेडिंग  कार्पोरेशन  को  आपने  10

 हजार  बेल्स  बेचने  की  अनुमति  दी  मगर  हमने  15  हजार  बेल्स  बेचा**'*  **  यह  रिकार्ड  पर

 है
 नग्न

 [  प्रनुवाद  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  लिखित  में  मैं  सत्यापित  मैं  आपको  इस  प्रकार  अनुमति
 नहीं  दे  सकता  हूं

 **

 कोई  भी  बात  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  की  जाएगी  ।

 )
 **

 सरदार  बूटा  सिह  :  ये  आंकड़े  राज्य  सरकार  द्वारा  दिए  गए  यदि  आपके  पास  इसके

 रिक्त  कोई  और  सूचना  तो  मैं  उसे  मान  मुद्दा  क्या  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  इसी  तरह  बोलते  रहेंगे  तो  मैं  सभा  स्थगित  कर  मैं  यही
 कर  सकता  मैंने  आपको  कहा  कि  यदि  आपको  कोई  आपत्ति  तो  मैं  उस  पर  विचार

 यह  कोई  तरीका  नहीं  आप  वरिष्ठ  सदस्य  आपको  सुनना

 सरदार  बूटा  सिह  :  जंगा  रेड्डी  यदि  आप  कहते  कि आपकी  फिगसे  ढीक

 ]

 हम  लोग  उन्हें  मान  कितु  मुझे  तो  यही  सूचना  प्राप्त  हुई  है  ।

 श्री  बसुदेव  श्राचायं  :  आप  उनके  आंकड़ों  को  चुनौती  नहीं  दे  सकते

 ++कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
 अत

 348



 4  1907  नारियल  आदि  कृषि  जिन्सों  के

 मल्यों  में  भारी  गिरावट  के  बारे  में  चर्चा

 सरदार  बूटा  सिह  :  मैं  उनके  आंकड़ों  को  चुनौती  नहीं  दे  रहा  कितु  मैं  अपने  आंकड़ों  पर
 भरोसा  करने  की  चेष्टा  कर  रहा  हुं  ।  -

 )
 **

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  भी  यही  कह  रहे  हैं  कि  उन्हें  ये  आंकड़े  राज्य  सरकार  के
 अभिलेख से  प्राप्त  हुए  श्री  जंगा  आप  इस  प्रकार  तर्क  क्‍यों  कर  रहे  हैं  ?

 )
 **

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  प्रकार  वाद-विवाद  करने  की  अनुमति  नहीं  अन्यथा  मैं  सभा
 स्थगित  कर  मैं  इतना  ही  कर  सकता  हूं  ।  )

 **

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  जंगा  चर्चा  का  उत्तर  आप  दे  रहे  अथवा  मन्त्री  महोदय  दे  रहे
 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  ।  आप  अपने  स्थान  पर  बठ  जाइए  ।

 सरदार  बूटा  सिह  :  कपास  पर  बोलने  के  बाद  मैं  अब  नारियल  पर  बोलना

 श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  कृपया  आंकड़ों  की  जांच  कर  लीजिए  ।

 सरवार  बूटा  सिह  :  जी  मैं  यही  करूंगा  ।  कितु  वह  आपत्ति  क्‍यों  कर  रहे  मुझे  नहीं
 क्‍योंकि  ये  आंकड़े  राज्य  सरकार से  प्राप्त  हुए

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  दोनों  आंकड़े  ठीक  नहीं  हो  सकते  या  तो  उनके  आंकड़े  सही  हैं  अथवा
 मन्त्री  महोदय  के  ।

 सरदार  बूटा  सिह  :  मैं  राज्य  सरकार  से  पता  करूंगा  ।  हो  सकता  है  कि जिस  अवधि  का  उल्लेख

 यह  कर  रहे  वह  इसमें  सम्मिलित  न  अथवा  मैं  जिस  अवधि  का  उल्लेख  कर  '
 रहा  उसे  उन्होंने

 शामिल  न  किया  हो

 )  **

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  कह  रहे  हैं  कि  वह  जांच  करवः  अब  सभा  का  समय
 बर्बाद  कर  रहे  हैं  ।  मैं  इतना  ही  कह  सकता  हूं  ।

 ]

 भ्रो  सी०  जंगा  रेड्डी  :  स्टेट  का  और  सेंटर  का  आपस  में  कोई  तालभेल  नहीं  है  ।

 **कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया



 नारियल  आदि  कृषि  जिन्‍्सों  के  25  1985

 मूल्यों  में  भ।री  गिरावट  के  बारे  में  चर्चा

 सरवार  बूटा  सिह  :  हमारा  तालमेल  आंध्र  प्रदेश  गवर्नमेंट  क ेसाथ  शायद  आपके  साथ  नहीं

 इसलिए  आप  कृपया  बैठ  जाइए  ।  आपकी  फिगसं  हम  बाद  में  देख  **

 )

 [  प्रनुवाद  ]

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  वह  उस  दर  पर  नहीं  खरीद  रहे  जो  आपने  निर्धार्ति  की  हमारा
 मतलब  यही  है  ।

 सरदार  बूटा  सिह  :  ठोक  हम  लोग  जांच  कर  कृपया  बैठ  श्रो  उत्तम
 5, क्त्म्ौय  ने राठौर  ने  नारियल  के  बारे  में  कहा  था  और  मैंने  यह  उत्तर  दिया  है  कि  इसे  समर्थन  मूल्य  में  सम्मिलित

 कर  लिया  उन्होंने  यह  भी  कहा  था  कि  कपास  को  फसल  बीमा  योजना  के  अन्तगंत  रखा
 सभा  को  यह  जानकर  प्रसन्नता  होगी  कि  कपास  को  फसल  बीमा  योजना  के  अन्तर्गत  सम्मिलित

 किया  इस  बात  का  निर्णय  हो  चुका

 अब  नारियल  से  संबंधित  समस्या  को  लिया  जायभा  जिसका  सामना  केरल  सरकार  को  करना

 पड़  रहਂ  केरल  सरक्रार  ने  केरल  स्टेट  कोपरेटिव  मार्केटिंग  फेडरेशन  और  केरल  कोकोनट

 मेंट  कारपोरेशन  के  माध्यम  से  बोपरा  बाजार  में  27  1985  से  हस्तक्षेप  किया  और  वे  लोग
 1200  रुपये  प्रति  क्विटल  की  दर  से  खोपरा  खरीद  रहे  अब  तक  मार्केटिंग  फेडरेशन  न ेअब  तक
 15000  टन  खोपरा  खरीदा

 मार्केटिंग  फेडरेशन  द्वारा  खोपरा  खरीदने  के  लिए  रिजर्व  बैंक  ने  केरल  सरकार  को  22  करोड़
 रुपये  के  ऋण  के  लिए  प्राधिकृत  किया

 1984  से  और  नारियल  के  हैल  का  आयात  बन्द  कर  दिया  गया  खाद्य
 प्रयोजनों  के  लिये  इन  वस्तुओं  का  आयात  नहीं  किया  गया

 अब  जड़ों  को  म्रप्ताने  से  बचाने  के  लिए  तथा  अनुत्पादक  वृक्षारोपण  को  हरा-भरा  बनाने
 के  लिए  वित्तीय  सहायता  के  बारे  में  चर्चा  की  जाये  :

 छठी  योजना  अवधि  के  रुग्ण  ताड़-बंक्षों  को  हटाने  के  लिए  नारियल  उत्पादकों
 को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  के  लिये  केरल  में  एक  योजना  कार्यान्वित  की  गई  थी  और  नारियल
 बिकास  बोडं  के  माध्यर  से  उसके  लिए  अब  तक  84.75  लाख  रुपया  दिया  जा  चुका  इस  योजना
 के  अनुसार  उत्पादकों  को  रोग  से  प्रभावित  वृक्षों  को  हटाने  के  लिए  75  रु१ये  प्रति  वृक्ष  की  दर  से
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 4  1907  नारियल  आदि  कृषि  जिन्मों  के
 मूल्यों  में  भारी  गिरावट  के  बारे  में  चर्चा

 नकदी  सहायता  दी  गई  थी  और  पोध  लगाने  तथा  खाद  तथा  पौधों  को  सुरक्षित  रखने  वाले
 रसायनों  जैसे  आवश्यक  सामानों  के  लिये  व्यय  की  गई  लागत  की  50  प्रतिशत  राजसहायता  दी

 गई  थी  ।

 केरल  में  वक्षों  की बीमारियों  और  अनुत्पादकता  से  छुटकारा  दिलाने  के  लिए  केन्द्र  द्वारा
 प्रायोजित  योजना  के  रूप  में  राज्य  में  एक  और  योजना  चलाई  जा  रही  इस  योजना  के  अन्तगंत

 4.4  लाख  मिश्रित  वृक्षारोपण  तथा  उवरकों  के  50  प्रतिशत  लागत  पर  सप्लाई  करने  का  विचार

 छठी  योजना  के  अन्तगंत  आई  102.93  लाख  रुपये  की  कुल  लागत  के  लिए  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकार

 आधे-आधे  के  भागीदार  होंगे  ।

 नारियल  के  लिए  सूखे  के  कारण  के  रल  को  दी  गई  सहायता  इस  प्रकार  है  :

 जड़-मुरझाने  की  बीमारी  से  प्रभावित  वृक्षों  को  हटाने  के  लिए  30  लाख  रुपये

 )  सूखे  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  नारियल  के  वृक्ष  लगाने  के  लिये  15  लाख  रुपये

 ये  है  कुछ  नये  कदम  जो  हमने  उठायें

 श्री  ए०  चार्ल्स  :  औद्योगिक  प्रयोजनों  के  लिए  नारियल  के  तेल  के  आयात  करने  के  बारे  में

 क्या  स्थिति  है  ?

 सरदार  बूटा  सिंह  :  निर्यातकों  को  सीमित  मात्रा  में  ही  नारियल  का  तेल  सप्लाई  की  भरपाई
 करने  की  अनुमति  दी  गई  थी  ।  वास्तविकता  यह  है  कि  नारियल  के  तेल  का  आयात  नहीं  किया  जा  रहा

 भाषण  समाप्त  करने  से  पूर्व  मैं  नारियल  के  बारे  में  अन्तिम  बात  कहना  चाहूंगा  ।  योजना  तथा  गैर
 योजना  निधियों  के  रूप  में  छठी  योजना  अवधि  के  दोरान  नारियल  विकाश्ष  बोर्ड  को  3.5  करोड़  रुपये

 दिये  गये  शे  ।  सातवीं  योजना  में  नारियल  विकास  बोर्ड  के  विकास  कार्यक्रम  को  सुदृढ़  बनाने  का  विचार

 है  |  तदनुसार  विभिन्न  प्रकार  के  विकास  कार्यक्रम  संचालित  करने  के  लिए  बोर्ड  को लगभग  75  करोड़
 रुपये  दिये  जायेंगे  ।

 माननीय  सदस्यों  को  मैं  एक  बात  का  आश्वासन  देना  चाहता  हूं  कि  क्ृषि  मंत्रालय  में  हम  लोग
 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कटिबद्ध  हैं  कि  हमारे  किसानों  को  अपना  उत्पाद  मजबूरी  में  बेचने  के लिए
 विवश

 न  किया  जाये  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  विशेषकर  उन  सदस्यों  की  बात  से  सहमत  हूं  जहां  मजबूरी
 में  बिक्री  होती  रहती  चाहे  इस  बिक्री  का  संबंध  तिलहनों  अथवा  टमाटर  और  प्याज  जैसी  खराब
 होने  वाली  वस्तुओं  से  कटाई  क॑  मौसम  से  पूर्व  हम  सुविचारित  योजना  नेफेड  को

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उपाय  करने  तथा  राज्य  सरकारों  से  बात-चीद  करने  के  लिए  अनुदेश  जारी

 कर  दिये  गये  हैं  कि  वस्तुओं  के  बाजार  से  आने  से  पूर्व  इस  बात  का  ध्यान  रखते  के  लिए  राज्य  सहकारी
 विपणन  मह्टासंघ  के  माध्यम  नेफेड  अपने  माध्यम  से  और  अन्य  सरकारी  एजेन्सियों  के  माध्यम  से

 351.



 नारियल  आदि  क्षृषि  जिन्सों  के  25  1985

 मूल्यो ंमे ंभारी  गिरावट  के  बारे  में  चर्चा

 बटा  सिह  ]

 ते  न

 उन्हें  बाजार  में  उपस्थित  रहने  के  लिए  समुचित  कदम  उटाये  जायें  जिससे  कि  मध्य  पुरुष  तथा  साहुकार
 किसान  को  न  ठग  सकें  |  कृषि  मंत्री  के  रूप  में  मुझे  सबसे  अधिक  प्रधन्नता  इप  बात  से  होगी  कि  मंडियों
 में  किसान  इन  असामाजिक  तत्वों  द्वारा  न  ठगे  जायें  जो  देश  की  कुछ  मंडियों  में  किसानों  की  दयनीय
 स्थिति  से  फल-फल  रहे  मुझे  इस  बात  से  भी  प्रसन्‍नता  होगी  यदि  माननीय  सदस्य  गण  यह  स्पष्ट

 कर  दें  कि  वे  लोग  क्‍या  चाहते  हैं  कि  इस  काय॑  में  नेफेड  हस्तक्षेप  करे  अथवा  राज्य  विपणन  महासंघ
 ओऔर  मैं  तदनुसार  ही  तत्काल  अनुदेश  जारी  कर  दंगा  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  उन  माननीय  सदस्यों  को  धन्यवाद  देता  जिन्होंने  अपने  अमूल्य
 विचारों  से  मुझे  अवगत

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  कल  बजे  म०
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